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प्रेमचन्द जैन द्वारा 
प्रेम इलेक्ट्रिक प्रेस, १/११ महात्मा याँधी मार्य आगरा-र२ मे मुद्रित 


दो शब्द 


सहकारिता आयिक संगंठद का एक रूप है। हमारे समाजवादी नमूने के 
समाज के निर्माण से इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है । पंचवर्षीय योजनाओं मे सहकारिता 
के आधार पर विंकास करने के प्रथल किये गये हैं। इस पुस्तक में भारत में सह- 
कारिता भ्रान्दोतन की व्तमार स्थिति, विशेषताओं तथा प्मस्याओ का विम्तृतत 
विवेचन किया गया है । आन्दोलन का ध्यान से अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि 
यह विशेष प्रगति नहीं कर सका है| देश मे सहकारी शिक्षा का अभाव है । अधिकाश्न 
व्यक्ति सहकारिता के सिद्धास्तो मे मिज्ञ ही हैं। इसके बंतिरिक्त इस आत्दोबन 
के ममक्ष अनेक बाघाये हैं जिन्हे दूर करने के उपाय भी पुस्तक मे दिये गये हैं । 


प्रस्दुत पुस्तक राजस्थान विश्वविद्यालय के द्विद्ीय वर्ष वाणिज्य के विद्याधियो 
के लिए प्रस्तुत की जा रही है। सहकारिता एवं सामुदायिक विकास! इस बे 
हवितीय वर्ष वाणिज्य में अनिद्रा विषय रखा गया है। पुस्तक तीन खण्डो में विभक्त 
है। प्रथम ज़ण्ड भारत मे सहकारिता आन्दोलन से सम्बस्बित्त है। वितीय ज़ण्ड मे 
राजस्थान मे सहकारिता आन्दोलन का विवरण है तथा तृतीय खण्ड सामुदायिक 
विकास का है। पुस्तक में भाषा अत्यन्त सरल है तथा आधुनिकंतम अकिडों का 
प्रयोग किया गया है। विषय सामग्री मौलिक प्रस्यों, पत्र पत्रिकाओं, सन्दर्भ ग्रन्थों 
तथा प्रतिवेदनों के आधार १२ तैयार को गयी है । आश्या है विद्याथियों के लिये यह 
अधिक उपयोगी सिद्ध होगी । 


» अन्त में मेसकंणण प्रकाशक महोदय तथा थी एस० के० गुप्ता व्यवस्थापक 
जयपुर शाखा (रतत प्रकाशन मन्दिर) के सहयोग के लिये आाभारी हैं जिन्होने 
पुस्तक को ज्ीध्र छपाने में सहायता प्रदान की है। पाठको से उपयुक्त सुाव भामनित 
हैं तांकि भविष्य मे पुस्तक को अधिक उपयोगी बताया जा सके । 4 
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सहकारिता का भ्रर्थ एवं सिद्धान्त 
(शिाक्षए४5 था शश्ााए 0 ९०कफशशाणा) 


बतंमान जीवन की समस्याओं को देखने हुए बरहक्रारिता की अत्यन्त 
आवश्यकता है। महफारिता की भावना इस सिद्धान्त पर स्थित है कि समाज के 
अ्यक्ति परस्पर मिल जल कर स्वेच्छा से कार्य करें। हर व्यक्ति के पास इतना घन 
नही होता कि वह जपना निजी व्यवसाय प्रारम्भ कर सके लेकित सहकारिता के 
आबार पर वृछ व्यक्ति मिलकर अपना उद्योग धन्धा चला सकते हैं और उससे होने 
वाले लाभ के आधार पर अपनी आवश्यकताओ की पूर्ति कर सकते हैं। इस दृष्टि से 
सहकाश्ति की भावना आथिक सगठव का एक महत्वपूर्ण रुप है जो समाजवादी 
समाज की स्थापना भें भी सहयोग्र दे सकता है तथा इससे व्यक्ति के भाधिक एवं 
समाजिक हितो कौ रक्षा भी हो सकती है। सहुकारिता व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा 
प्रेरणा मे किसी प्रकार की वादा न पहुँचाते हुए, सम्पूर्ण आधिक ढांचे का सामाजीकरण 
यर देतो हे । इसमे साधन, धक्ति और निर्देशन का केन्दीयकरण नहीं होता है अत 
आधिक विकास के लिए सहकारिता सामाजिक न्याय को प्रमुखता देती है। 
यह समाज को आत्म निर्भर साहसी, स्वातन्व्य-्प्रेमी जौर विधि पालक नागरिक 
बनने का प्रशिक्षण देती है। इसका मूल उद्दश्य समाज में शोषण, अन्याय, आविक 
सकट आदि वा समाप्त करके आत्म-निर्भ रता, स्वावलम्बन, एकता एवं सहयोग की 
मंवता को प्रथय देना है। व्यक्ति अपने सयुक्त श्रयास, विचा। एवं यास्यतामों 
द्वारा आग वढ़ सकते हैं और सामात्य समस्याओं का समाधान कर सकते है। इस 
प्रकार के बुद्यल प्रवन्य॒ एवं उत्पादन में मितव्यय्रिता के कारण उत्पादकता 
(?7000८८श() में वृद्धि होती है । एक आर्थिक संगठन के तप में सहकारी समितियों 
का लक्ष्य अधिकतम लोभ कमाना नही है वल्कि उत्तम सेवायें भ्दान करना है। अवे 
सहकारी विच्वारधारा उद्दास्तावाद एवं समाजवाद के सर्वोत्तम तत्वों का समन्वय 
करती है और व दोना महत्वपूर्ण आधुनिक दर्शन हैं । 
सहकारिता को परिभाषा 
(0शीणा[०७ ४ (60:फु-क्षं०ग) 
सहकारिता छब्द के दो अर्थ है, एक अर्थ के अन्तंग्रत तो सहकारिता मिलजुल 
क्र काय॑ बरने को विधि है | दूसरे सहकारिता व्यवताय संगठन का एक रुप है। 


$ 


है सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


किन्तु यह अन्य प्रकार के व्यवसाय सगठनो से भिन्न है। सहकारिता आर्थिक सगढन 
का एक ऐसा हूप है| जिसमे व्यक्ति स्वेच्छा से, समानता के आयार पर अपने आथिक 
हितो को रक्षा के लिये सगठित होते हैं। अन्य झब्दो में किसी निइचित उद्देश्य को 
पूर्ति के लिए मिलकर ईमानदारी से कार्य करने को सहकारिता वहा जाता है। 
सहकारिता के अर्थ को स्पष्ट करने के लिये विभिन्‍न विद्वानों की परिभाषाओ पर 
विचार करना आवश्यक है। 


डा० सी० आर० फे ने सहकारी समिति को पारिभाषित करते हुए लिखा 
है, “यह एक ऐसी सस्या है जो मिल कर व्यापार करने के लिए निर्घन व्यक्तियों 
(घन हीनो) के हारा स्थापित की जाती है और जिसका सचालन सदँव नि स्वार्थ 
भावना से, ऐसी झर्तो पर होता हैं कि जो इसके सदस्य बनन का भार लेते हैं, वे उसी 
अनुपात में लाभ के हकदार होते हैं जिस अनुपात में वे सस्था का उपभोग करते 
हैं ।!४ यह कथन डा० फे ने इ गलंण्ड के उपभोक्ता भण्डारा के स्वरूप के आधार पर 
दिया है । आलोचको का मत है कि इसमे स्बच्छा तत्व को विवकुल छोड दिया है। 
दूसरे, इस परिभाषा में व्यापार (प730778) शब्द ने इसे सबुचित बने दिया हैं जो 
कि सहकारिता के प्रत्येक कार्यों को सम्मिलितुकरने मे असमथ है। तीसरे डा० फे ने 
सहकारिता को निधन व्यक्तियो (9८ ४८४४८) का ही सगठन वताया है जवकि यह 
उचित नहीं है । 


नर होरस प्लकेट (का प्रणा8०० ?]0ए०) के अनुसार संगठन द्वारा 
प्रभावश्याली बनायी गयी आत्म सहायता ही सहकारिता कहलाती है । दूसरे शब्दों में 
सहकारिता आत्म सहायता को अधिक, प्रभावशाली बनाती है। यद्यपि परिभाषा 
बहता हा है किन्तु इसमे सहकारिता के कई अन्य लक्षणो की जानवारी नहीं हो 
पातो है । 


“श्री हेरिक के अनुसार, “सहकारिता स्वेच्छापूवक सगठित व्यक्तियों का 
कार्य है जो आपसो प्रवन्ध के अन्तर्गत, अपनी क्षक्ति और ससाधनों का अथवा दोनों 
का सामूहिक लाम अथदा हानि के लिए उपयोग करते हैं।” इस परिभाषा मे निस्‍्वार्थ 
भावना को अधिक महत्व नही दिया गया है। 


डा० जी० म्लाडेनाट्स (१86८0942) ने सभी सहकारी समितियों में सामान्य 
गुण के आधार पर सहकारिता वी परिभाषा दी है | उनके अनुसार “ये छोटे उत्पादक 
अथवा उपभोक्ताओं के एल्छिक संगठन हैं जिसमे, एक सामूहिक आशथिक उपक्रम द्वारा, 
जो कि सदस्यों द्वारा जुटाये गये ससाघना से मोर उनकी जोखिम पर काय॑ करता है, 
सेवाजों का आदान-प्रदान किया जाता है ।”3 


-शी एच० कलवंट के अनुसार, “सहकारिता एक प्रकार का सगठत है जिसमें 
व्यक्ति स्वेच्डा से, मानव रूप में समानता के आधार पर अपने आ्िक हितों की उन्नति 
के लिए, एबऊ होल्ये हैं ४? 


]. 0०गएलब0०० 8६ पता बण्व #क्रैण्बवे-0 8 ४99, ४० ॥ 948, 98४० 5 
2. +&उठा फटछ एा4व८ ६६८७६ एज णड़ड$इ३शए07" 50 ध्रणएा१८९० ऐजा:ट६ 
३. प्रणब १९०7३ (००एुटागाफएव एच: चैंडाहअआटा ॥809, एड2० 8 


सहकारिता का अ्े एवं छिद्धान्त भर 


श्री दी० एल० मेहता के अनुसार, “सहकारिता समात आवश्यकता ब 
आशिक नक्ष्यों की प्राप्ति के लिये संगठित होने वाले व्यक्तियों की एच्छिक सस्याओ 
का प्रवर्तन करतो है ।! 

>स्हकारी योजना सयितति के अनुसार, “सहकारिता, स्वेच्छापूर्वक, समानता के 
जाधार पर अपने आधिक हितो की उन्नति के लिये एकत्रित व्यक्तियों का रागठन है 
जिसमे लोग व्यक्तिगत कमजोरी को. अपन द्वारा खकलित साधनों से, परस्पर सहायता 
द्वारा आत्म सहायता को प्रभावशाली बनाकर और अपने नैतिक ह्तर को मजबूत 
बनाकर, दूर करने के लिये मगठित होते है ।” 

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट है कि सहकारिता आर्थिक सगढन 
का एक सर्प है। यह नियन्‍लण एवं अवसर की समानता तथा आय के वित्तरण की 
न्याय सयति पर आधारित अपने ट्ितों के श्रवर्तंत हेतु मानव समुदाय का स्वेच्छिक 
एवं प्रजातातरिक संगठन है । . 

सहकारिता का अर्थ स्पष्ट करने के लिये इसके सिद्धान्तों के विषय में जानता 
आवश्यक है। किसी भी संगठन के विषय में यह जानते के लिये कि यह सहकारिता 
के अम्दरगंत हैं या नही, सहकारी सिद्धान्तों को देखना पडता है। सहकारिता की 
बिशेषतायें इन्ही पर आधारित होती है । 

सहकारिता के सिद्धान्त 
(एाफ्सए९६ ० (०णुघल,ंणा) 

सहकारिता का अर्थ जानने के लिय इसके लक्षणों पर विचार करना आवश्यक 
है । विभिन्न परिमापाओं में जिन्नजन बातो पर अधिक बल दिया गया है । उनके 
आधार पर बुछ सिद्ठाम्तों का प्रतिषादन किया जा सकता है। सहकारिता के 
विभिन्न लक्षण इन्ही सिद्धान्तों पर अद्घारित हैं। 

प्रो० हेंग्चर (27० ८/शाटा 0८४००) ने सहकारिता के सिद्धान्तो को 
सगठनात्मक (800८०) और कार्यात्मक ([00०७००७)) आदि दो भागों में विभक्त 
किया है ।? सगठनात्मक सिद्धान्तों से उन्होंने प्रजातान्विक नियन्वण” सिद्धान्त को 
महत्त्वपूर्ण चलाया है । दूसरे प्रकार के सिद्धान्तों मे उन सिद्धान्तों को सम्मिलित 
किया गया है जो कि सहकारी कारय-विधि का प्रमाप अथवा ढय तय करते हैं। 
सग्रठवात्मक सिद्धान्त सभी प्रकार की सहकारी समितियों में सामान्य होते है जबकि 
कार्यात्मक सिद्धान्त विभिन्न समितियों में भिन्न-भिन्न प्रकार से अपनाये जाते है 
फिम्नलिखित रूपए मे हम सहकारिता के सिद्धान्तों का विश्तेषण कर सकते हैं -- 


६१) खुलो एवं एध्छिक सदस्यता (09चा ब्यते एलणगानवज 2४:्फण्टाओए) 


सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसको सदस्प्रता खुनी एवं एच्छिक है ।3 
चुछ अपवादों को छोडकर, किसी भी सहकारी स्मित्ति में सदस्यता का।हार बन्द 


4,. ए.].. %(६७४, (०००7९४७॥:४७ 77985८० (8०ण०७४५, 930) 9 2. 
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नही होता । खुली-सदस्यत्ा का अभिप्राय यह है कि कोई भो व्यक्ति जो कि सहकारी 
समिति से भाभ उठा सकता है वह इसका सदस्य वन सकता है। सदस्यता के 
लिये जाति, घर्म, लिग आदि पर ध्यान नहीं दिया जाता है। साधारणतया खुली 
सदस्यता उसी स्थिति में सम्भव हो सकती है जवर्कि सदस्यता एच्छिक हो । किन्तु 
एक सहकारी समिति में सदस्य होने के लिये बुछ निर्धारित योग्यतायें होदा 
आवश्यक है जैसे स्वस्थ मस्तिष्क, वयस्क, दिवालिया न होना आदि । सहकारी 
समितियों मे अच्छे चरित्र वाले सभी सदस्यो को सम्मिलित किया जा सकता हैं । 
अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी संघ (0&) ने खुली एवं एच्छिक सदस्यता पर विशेष जोर 
दिया है। इस सस्था की १९२७ को समिति? के अनुसार समितियों की सदस्यता 
इतनी खुली होनी चाहिये कि वे सभो व्यक्ति, जिनका चरित्र अच्छा है और वे सह- 
कारिता का लाभ उठाना चाहते हो सदस्य वन सके। इस समिति ने एच्छिक 
सदस्यता की आवश्यकता को भी महत्वपूर्ण बताया है। 
सहकारिता एक इस प्रकार का एच्छिक संगठन है जिसमें किसी भी सदस्य 
के सम्मिलित होने तथा सदस्थता छोडने के लिये किसी भी प्रकार का दबाव नहीं 
डाला जा सकता । प्रत्येक व्यक्ति समिति की सदस्यता ग्रहण करने अथवा छोडने के 
भिए पूर्ण स्वतन्त्र है। डा० जी० म्लाडेनादूस (|(७0८)०४) ने सहकारिता में एच्छिक 
'दस्यता को महत्वपूण बताया है / किन्ठु महकारिदा के रोकडेम सिद्धत्दों (एर००:७४० 
9॥707०8) का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि रोकडेल अग्रयामियों मे एच्छिक 
सदस्यता के सिद्धात पर वल नही दिया था ।* किन्तु बाद में इस सिद्धान्त को और 
जोड दिया गया । 


(२) जनतान्त्रिक नियन्त्रण (20८4० 0०णा०) पर 
सहकारी समितिया प्रजातान्त्रिक संगठन है (४ सहकारी समित्ति की साधारण 
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2 ग्रंट बक्षिदेन के सहकारिता आन्दोलत में रोकडेल अग्रगामियों का महस्वपूर्ण हाथ , 
है ॥ इन अग्रगामियों ने २४ अप्हूुवर १९४४ में *॥%6 २०लकत॥० 80029 
० हवणाआा< ए०्गध्टाई” को स्थापना की थी। इस सप्तिति के निम्त 
सिद्धान्त थे--(१) प्रजातान्तिक नियन्त्रण (२) खुली सदस्यता (३) पूँजी पर 
निश्चित ब्याज (४) क्रमाठुसार लाभाश विवरण (५) भकद बिक्रो (६) शुद्ध 
वस्तुओं का विक्रय (७) सदस्यो के लिए शिक्षा की व्यवस्था (८) धार्मिक एवं 
राजनेतिक निष्पक्षता ॥ 

3 पक670 #& (एणाफ्माब्ड०0 ० 966 उच्वक्िगाव्त, *20%ुटबा१० इ०्टलाहड छा 
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सहकारिता का जय॑ एवं सिद्धान्त छ 


स॒भा में कनेक प्रकार के निर्णय लिये जाते हैं जिनमे सभी सदस्य भाग लेते हैं। सभी 
संदस्यों को मत देने का समान अधिकार प्राप्त होता है । सहकारी समिति की 
साधारण सभा मे प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार होता है। इसका 
अर्थ यह है कि इस प्रकार के सग्ठन में पूंजी को बजाय मनुष्य को मधिक महत्व 
दिया जाता है क्योकि मत देने का अधिकार अशो के अनुपात में नहीं होता है ॥ 
इस प्रक्गर के सगठन में मनुष्य, मनुष्य का झोषण नहीं करता है वल्कि सहयोग 
करता है। 

“जनतास्त्रिक निवस्त्रण” सिद्धान्त रोकडेल अग्रधामियों ने भी अपनी समिति 
के भिद्चान्तो मे सम्मिलित किया था । इस शिद्धान्द के आघार पर प्रत्येक सदस्य को 
क्रेबल एक मत देते का अधिकार प्रदाव किया गया था चाहे उसने क्तिना ही घन 
जमा क्यो न कराया हो । विश्व के अनेक देशो के सहकारी आन्दोननो में इसी सिद्धान्त 
को प्रधानता दी गई है । जनतान्त्रिक समाजवाद ([000०८श्ना75 8029॥5फ9) में 
सहकारिता का यह सिद्धान्त महत्वपूर्ण हे 

पाल नैम्वर्ट (एक४) 3.207०८४) के अनुबार सहका'रता का जनवास्विक 
निम्न्दण का सिद्धान्त इसे अन्य पूँजीवादी संगठनों से अलग करता है। सयुक्त स्कन्ध 
प्रभण्डलो (078 5000४ (००7००४०.६७) की सावारण सभा में मत देने का मधिक्पर 
अशो के आधार पर होता है । अत सहकारिता इस सशठन से भिन्न है । 

(३) आश्चय प्रस्यर्पण (ए?ह000386 एटाणाव) * 

आश्रय प्रत्यर्पण मिद्धक्त इस तथ्य पर आधारित है कि समिति को सदस्यो 
के प्रति और सदस्यों को समिति के प्रति निष्ठा रखनो चाहिए ॥ इसके अनुसार 
जब सदर॒य समिति से उपभोक्ता बस्तु्यं सरीदते हैं तब बे समित्ति द्वारा कमाये गये 
लाभ से भाभय के आाघार पर लाभाश के अधिफारी हैं। इृपि क्षेत्र मे विषणद्‌ समिति 
में इसके सदस्य अपनी कृषि उपज समिति को श्रदाव करते है हो सम्रिति को 
जो कुल कारोबार म लाभ होता है वह आश्रय प्रत्यर्पण के रूप में वितन्ति क्रिया 
जाता है । 

यह छिद्धान्त शृ८डड मे ग्रंट व्रिठेत के सहकारिता आन्दोलन मे रोस्डेल 
अग्रगा मियों द्वारा स्रदस्यो को समिति से सेवा प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन रूप में 
मिल्ला था । अत यह सिद्धान्त विश्व के अनक देसों के सहकारो आन्दोलनो में अपनाया 
गया । वास्तव में देखा जाये तो यह सिद्धात्त न्यायिक वितरण की विचारधारा पर 
आधारित दे । “यह लाभाद के भुगतान की एक ऐसी विधि है जिसमे प्रत्येक सदस्य 
को उसके क्‍य के अनुसार हिस्सा प्राप्त होता है”? 

प्रो० पान लैम्बर्ट (75 -500८7६)] ने इस सिद्धान्त को नकारात्मक कहा 
है अर्थात्‌ यह सिद्धान्त शुद्ध लाभ को पूंजी के अनुपात मे बाँठने से रोकता है (£ इस 
प्रकार आश्रय प्रत्यपण सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक सदस्य को उपके हरा समिति 
के साथ किये गये व्यापार (५७०5४८७०४०५) के आघार पर लागाश प्राप्त होता है | 
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(४) पारस्परिक सहायता द्वारा भात्म सहायता (इ०॥ प्रचए प्रशाणाहा काणएं 
प्ब्क) 


भारतीय सहकारी सघ के अनुसार पारस्परिक सहायता सदस्यों के मध्य निजी 
सम्बन्धो का आधार है । इस सिद्धान्त की मान्यता है कि “एक सब के लिए, सब एक 
के लिये है।” इसका तात्पयं है कि सभी सदस्य सहकारी समिति के लिए होते हैं 
और समिति उन सवकी सहायता करने के लिये। यदि किसी सदस्य को किसी समय 
सहायता की आवश्यकता होती है तो अन्य सभी सदस्य उत्तकी समय पर मदद करते 
हैं । सहकारी समितियों में सदस्य अपने आथिक ससाधनों को एकत्र करते है और 
अपनी व्यक्तिगत कमजोरी को पारस्परिक सहयोग से दूर करते है। सहकारिता मे 
आत्म सहायत्ता निजी व्यवसाय वी आत्म सहायता से पर्याप्त भिन्न है। सहकारिता 
में आत्म सहायता पारस्परिक सहायता से सम्बद्ध है। अकेला निधन व्यक्ति आधिक 
कठिताइयो को सहन करने में असमर्थ होता है। अत अपने ससाधनों को अल 
व्यक्तियों के साथ मिलाकर अपनी स्थिति का भुकाबला कर सकता है । 


(५) सामान्य काय॑ द्वारा सामान्य हित (00ए0०ा शेत्नश्चि प्राग्च०ण्शी टल्घाएणा 
खिणाणा) 


सहकारी समितियों का मुख्य उदृश्य सामूहिक कार्य के द्वारा सामूहिक कल्याण 
की वृद्धि करना है। इससे प्रतिस्पर्धा की भावमा समाप्त होती है और सहयोग की भावना 
जागृत होती है। यह्‌ सिद्धान्त भी अन्य पुंजीवादी सगठलों से सहकारिता को 
भिन्‍न करता है । पूजीवादी स गठवो मे 'प्रत्येक अपने लिये” की भावना पाई जाती है 
जिसमे प्रतिस्पर्धा का उदय होता है । किन्तु सहकारिता में सामूहिक हिंत महत्त्वपूर्ण 
होने के कारण सहयोग की भावना की अभिवृद्धि होती है । 


-(६] अविनेदात्मकता का सिद्धान्त (200006 ० ]ए०४-१७७॥०४७०४०/) 


इस सिद्धान्त के अनुसार सदस्यता के लिये सामाजिक, राजनंतिक भववां 
घाभिक भेदभाव नहीं होना धाहिए । यह स्वाभाविक है कि जिस सस्था में संदस्यता 
का द्वार खुला होता है वहाँ जाति, धम, लिय आदि का ध्यान नही रखा जाता है। 
सहकारी समितियों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा जाता है। कोई 
भी सामान्य योग्यता तथा अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति इनका सदस्य वन सकता है । 


यह सिद्धान्त राजनंतिक एवं धार्मिक निष्पक्षत की विचारधारा का व्याव- 
हारिक पक्ष है। कुछ विद्वानों ने राजनतिक एवं धामिक निष्पक्षता को सहकारिता 


का अलग से सिद्धान्त माता है | किन्तु अविभेदात्मकत्ता के सिद्धान्त और इसमें कोई 
विशेष अन्तर नजर नही आता है । 


<७) सेवा भावना (5छा ठ॑ इल्ाचत्ण) २ 


ञझ 
सहकारी समिति के सदस्य निस्‍्वार्थ भावना तथा ईमानदारी से कार्य करते है। 
सहकारिता केवल व्यवसाय ही नहीं वल्कि व्यवसाय और सेवा भावना दोनों का 
मिश्षण है । सयुक्त स्कत्घ प्रमण्डलो को भाँति इनका सचालन ल्यम कमाने के उद्देश्य से 
नहीं वरन्‌ नि्लास की भावना से किया जाता है | इसका तात्ययं यह नहीं है कि 
सहफारी समितियों भे लाभ कमाना वजित है। इनमें लाभ मो कमाया जाता है # 


सहकारिता का बर्ये एवं सिद्धान्त ९, 


“किन्तु अधिकतम लाभ कमाने की क्षपेक्षा अधिकतम सेवा प्रदान करने पर अधिक बल 
दिया जाता है। श्री एम० डालिग तथा एमोरी एस वोगाडूस ने सहकारिता में घामिक 
जथा सेवा के लक्षण को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है | 


(८) पूंजी पर सीमित ब्याज का सिद्धान्त ([477(७0 प्ाधवल्छ णा ८व्यॉण) - 


“पूजजी पर सीमित व्याज का छिद्धान्त सहकारी विचारघारा का मूल तत्व 
प्रदर्शित करता है अर्थात्‌ सहकारी आन्दोबन मे पू'जी के स्वामित्व से उत्पत्न विषम- 
साओ को निष्प्रभाव करने और आथिक कारोवार के सर्वाधिक प्रेरक उद्देश्य लाभ की 
बूत्ति को नृष्ट करने का यत्त्‌ करता है )” ग्रेट ब्रिटेव के रोकड्ेल अग्रगामियों ये भी 
अपनो समिति मे इस सिद्धान्त को व्यावहारिक रुप प्रदान किया । अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी 
सध (॥(:७) द्वारा नियुक्त १९६६ के कमीशन ने इस वात पर जोर दिया है कि यदि 
सहकारी समितियों मे पूंजी पर व्याज दिया जाता हैं तो सीशित दर से देना चाहिए। 
कमीशन ने इस पर भी जोर दिया है कि इस प्रकार सगठन में पूंजी पर ब्याज 
अनिवार्य (00097॥07) नही होता है !! 

५९) नकद विश्य, शुद्ध वस्तुयें तथा ठीक नाप तौल का सिद्धान्त (८8४ प्र्वहा08, 
एणाएए ० 0000५ ४०0 (0६०: एश३०/ए८७) : 

नकद विक्रय सहकारिता के विकास में अत्यन्त महत्वपूर्ण है) सहकारी 
समितियों को आधथिक स्थिति बहुत अच्छी न होने के कारण उधार विक्रय नही किया 
जाना चाहिए। उधार विक्रय से डूबत ऋण (830-त०05) की अधिक सम्भावना 
रहती है जिससे सहकारी समितियों क्ये बहुत नुकसान हो सकता है। अत 
यह सिद्धान्त अतिवायं रूप से अपनाना चाहिए। यह प्राय निश्चित है कि उधार 
बरतुयें न मिलने के कारण सदस्थ मित्रध्ययी बनते हैं और अपनी आावश्यकताओ को 
जो सीमित रखते हैं। इसके अतिरिक्त जिन वस्तुओं का विक्न्य किया जा रहा है वे 
शुद्ध तथा नाप-तोल मे पूर्ण होनी चाहिए । विशुद्ध वस्तुओ के विक्रय के कारण लम्बी 
अदधि में अधिक सफलता पिलने को सम्भावना होती है । 
4६६०) शिक्षा की अभिवृद्धि (श00०007 ० टतप८४४०४७) - 


सहकारी आन्दोलन को स्वस्थ एवं आत्म निर्भर बनाने के लिए सहकारी 
शिक्षा पर अधिक बल दिया जाये । इसकी आवद्भकता विकासबीस टाध्ट्रों मे और भी 
अधिक हैं क्योकि इनसे सदस्यो की सामान्य झिल्ता का स्तर निम्न है | अन्‍्तर्गाष्ट्रीय 
सहकारी सध (08) में सहकारी श्विक्षा के बिकास को सहकारिता का आधारभूत 
सिद्धान्त माना है | सभी सहकारी समितियों को अपने सदस्यो, कर्मेंारियो तथा 
कार्यालय अधिक्षकों के लिए शिक्षा को उचित ब्यवस्था करनो चाहिये | “चास्तव मे शिक्षा 
के प्रभार के बिता सदस्यों की सामान्य सभा जो समिति के तिये सर्वोच्च सत्ता है, एक 
अबल हात्ति नही वन सकती एवं सहकारी सस्याओ मे स्वशासन यथार्थ नही रह सकता [* 


सहकारी शिक्षा का विकास सहकारी सगठन तथा सरकार दोनो द्वारा किया 
जा भकता है । अत ये सहकारो शिक्षा को विकास ग्रतिविधियो का अभिन्‍न अग्र मान 
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१० सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


कर चलें त्तभी विकास सम्भव है ।2 साधारणत सहकारी बआन्दोचन अशिक्षित तथा 
निधंत जनता के लिये है अत सहकारिता के सिद्धान्तों की उन्हें जानकारी देना 
लितोत वाछनीय है । 


(११) सहकारो समितियों में सहकारिता (0००ए९००७ कशाणाड़ 000फ९॥/7०५) १ 


अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी सघ के १९६६ के कमीशन ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादद 
किया |? इस सिद्धान्त के अनुसार सभो सहकारी समितिया (स्थानीय, राज्यस्तरोय तथा 
अन्‍्तराष्ट्रीय स्तर) को एक दूसरे को सहयोग देता चाहिये । यह सिद्धान्त सगठनात्मक 
समस्या से सम्बन्धित हैं। उदाहरण के लिये सभी राज्य सहकारी बैंक एक राष्ट्रीय 
सहकारी बैंक की स्थापना कर सकते है। इसो प्रकार अनेक देशो की राष्ट्रीय सहकारी 
बैंक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर को सहकारी बैक स्थापित कर सकते है । थ्त आपसी सहयोग 
से सहकारिता का क्षेत्र अधिक व्यापक हो जाता है । आपसी सहयोग कई प्रकार से 
हो सकता है ज॑ंसे सहकारी समितियों मे आपस में विनियोजत, व्यकताय, सहकादी 
शिक्षा तथा सयुक्त सहकारी इकाइयों को स्थापना आदि | हावर्ड ए० कॉडिन (प्रफ़्माएं 
4 (०७0०॥) ने कहा है कि विभिन्‍न देशो के सहकारिता आन्दोलनो मे इस सिद्धान्त 
का अभाव पाया जाता है । 


(१२) पूजी की अप्रेक्षा मानव को अधिक महत्व (70806 00 ॥06 प्राधाओआा 
इएथ्चाह शो प्रथा (०) 


सहकारिता में पूँजो की उपेक्षा मानव को अधिक महत्व दिया जाता है ॥ 

अन्य पूँजोवादी संगठनों मे (जंसे सयुक्त स्कन्ध प्रमण्डल) में पूंजी के आव/र पर मत 
देने का अधिकार होता है किन्तु सहकारिता में पूंजी को भहत्व व देकर मानव! को 
अधिक महत्वपूण माना जाता है। “एक व्यक्ति एक मत' के सिद्धान्त के आधार पर 
यह कहां जा सकता है कि सहकारिता संगठन मे पूंजी की असयेक्षा व्यक्ति' का 
अधिक महत्व है । 

सहका रिता की उर्त्पत्ति 

(0ठ58फ ० ८0%ल॥ा०) 


आपसी सहयोग कोई नयी विचारधारा नही है। प्राचीन काल से हो व्यापार 
मे पारस्परिक सहयोग से कार्य चलता आ रहा है। प्राचीन कान मे ग्रामीण जीवद 
इसी विचारधारा पर आधारित था। सुख्यत कृषि क्षत्र भे इसका बहु 
महत्व था ! किन्तु आधुनिक अर्थ में सहकारिता की उत्पत्ति अधिक 
प्राचीन नही है। अठारहवी शताब्दी के मध्य इगल॑ंण्ड मे औद्योगिक ऋ्रन्ति 
का प्रारम्भ हुआ | इस कान्ति से वहाँ की जनता के सामाजिक तथा आधिक 
जीवन मे महत्वपूण परिवतंन हुए । फलत वहाँ पूंजीपति तथा अ्भिक बे दो वर्गों 
का जन्म हुआ | औद्योगिक क्रान्ति ने निर्धंत वय को अधिक बुरी तरह प्रभावित 
फ्ियर ९ योपरटों आविन ने सानात्या होना एस्थुमटबक€ 4डडच८डा2६ज5), उप सिक्रार 
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डा) ए५ ग्राएप्रा॥] ९०कुटाउ[00 25008 ९०कफषाशाफटड १ 
डे 


सहकारिता का अर्थ एवं सिद्धान्त श्र 


चारा का प्रतिपादत किया ( यद्यपि रोबर्ट अविन से पूर्व भी सहकारिता को व्यवहार 
मे लाने का प्रथत्त किया गया था किन्तु सफरता मही मिल सकी ॥ इसके लिए सन्‌ 
१७९५४ मे प्रथम प्रयास किया गया था। हल (पछष्ा)) के निवासियों ने हत मिल 
विराधक समिति (लाए »॥४-४व॥ 50८९५) की स्थापना की । किन्तु यह 
अधिक नही चल पायी ! दूधरे तरफ़ रोउ्ट आँवेन के निरन्तर प्रयत्नों से १८२१ में 
"रफद ए००एलभंएल 808. 5ए०7रण्यर-क 5०८८७ की स्थापता हुई । 


सहकारिता आन्दोलन के अनेक प्रयत्त १८३० से १८३९ तक किये गये किन्तु 
सबमे महत्वपूर्ण कदम २१ दि० १८४४ का हैं जबकि रोकडेल अप्रगामियों 
((0०6908 ९0९९5) ने *79९ २००४१३॥९ 562१  एप्रणाक्री5 शतराध्शड” 
की स्थापना की । वास्तव मे आधुनिक साहकारिता आन्दोलन का प्रारम्भ यही से 
होता है ! रोकडेल अग्रयासियों ने अपने विचारों को सहकारों चिद्धान्तो के रुप मे 
व्यक्त किया जो कि विद३ के अवेक देशा में फैस गये | अब इ गलैग्ड जपमोक्ता 
सहकारी आन्दोलन का जन्म स्थान माना जाता है । 


उन्नीसवी शताब्दी के मध्य मे जर्मनो के किसानो तथा श्रमिकों की दशा भी 
बहुत खराब थी । ऐसी स्थिति में यहां सहकारी विचारधारा बढने लगी | फलत 
समितियों को स्थापना सबसे पहले हुई (? जम॑नी मे प्रामोण व कृपि क्षेत्रो भे रेफिसिव 
समित्तियाँ स्थापित की गयी और नगरो तथा औद्योगिक क्षत्रो के लिये शुल्जे डेलिय 
समितियाँ बनायी गयी । घोरे-धीरे सहकारी साख की विचारधारा इटली, 
स्विटयरलंण्ठ, बेल्जियम, क्रॉस राथा आायरलेण्ड में भी फैतने लगी । जसनी को भात्ति 
शुल्तरे डेलिश आधार पर इटली, स्विटजरलौण्ड, बेल्जियम, फ्रास आदि मे शहरी वैंक 
स्थापित किये गये और इन देशो में भ्रामोण साल के लिये रेफिसिन बैक के नमूने 
के बेंक स्थापित हुए। 

महकारो उत्पादन जान्दोलन वा प्रारम्भ फ्रांस में हा ) यह विचारधारा 
फएणादा (772-837) और ४5ण०काध्ट (3796-865) के द्वारा प्रतिपादित की 
गयी ) डेनमार्क में सबसे पहले (००फश४776 &फ्रगा/ #्रा७%४०89 का विकास 
हुआ और विछ्त के अन्य देशो ये इसका अयुकरण किया ) इठली सहरारी सेवी 
((००7४७०४१७४ फ्ेडय्माए०ह) तथा श्रम समितियों में अप्रयामो है । 


उपरोक्त यूरोप के देशों से सहकारी आन्दोलन का पर्याप्त विकास हुआ शिसका 


8238 भी अनुकरण क्षिया | यदाँ विभिन्न देशो के विभिन्न प्रकार के सहकारी 
आन्दोतनों के आधार पर आन्दोलन चाकू त्रिया गया । 
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डर सहवारिद्वा एवं सामुदारिक दिवास 


भारत में सहकारिता आन्दोलन को उत्पत्ति 
(0नंड्छ थ॑ (००एलज2 उतर घि वहताशे 

मारत में सहक्यरिता को उत्पत्ति दीसवीं शवाब्दो के प्रारम्निक दर्षो में हुई । 
उदच्नीय्दों घवाब्दी के ऋन्विम बर्षों में देश में निर्यनवा, अद्यान्वि चघा अराजकता इहूत 
ओ। यूरोप को कौद्ोपिक क्यन्तिकाप्रमाव मारठ पर बहत बुद्य पहा 
विदेशा प्रतिस्पर्यां के ज्यरध भागरतोय दुट्ार ठद्योय बा पतन हुआ तथा बरोडयादा 
बहने लगी । किद्यनों की झ्ाथिक स्थिति बहत खरा हो गंदी ॥ फ़वत तत्वातीन 
भारत खन्‍्कार ने १९०१ में सर एटवर्ड चला (57 54४3 7458) की अध्यक्षता में 
एक समिति कय गठत किया डिसने जमनी के रेप्नेलिन समितियों की भाँति नाग्व 
से सहकारी झमितियाँ दनाने ब्य सुझाव दिया। सन्‌ १९०४ में नारत में सहवारी 








समितियों से सम्वन्यतद था। सन्‌ १९१२ में दसरा अधिनियस पारित किया 
जिसमे बँर सहत्यदी समिठियों को स्पापदा वी व्यवस्था भी की गयी। भारतीय 
सहवारा आनदोइन का विजाज यूरोप जे ग्रहकायी आनदोचत के आपार पर 
हुजा। 











“प्हकारिता एवं अन्य पद तियों में भिन्नता 
महकारिता तथा पूजीवाद ((००:८९४७०७ 206 09फ्ध४/७फऊ) 

पुंजोेदाद ठथा सहकारिवा दानों आपिक सयदव हैं। पुंदीवाद में ब्यवताय वा 

साटठन निजी झ्षंत्र के अन्दर्यत अधिकठस खान ग्रास्‍्त बने के लिये किया जाता हैं 
डुसने उत्ताइन के विभिन्न साधनों पर बपन्गित स्दामिव होता है। उत्पादक ग्रथे 
पूँडी के सचय पर अधिक ध्यान देते है। बच पूंजीवाद में पूंजो को अधिक महल 
दिया जावा है । सहकारिता तथा पृजीबआाद दोसों में तिस्ति/ित अन्चर है *-- 

(१) सहकारिता में लदस्थों जी झपित्रतम झेदा की वरर विशेष ध्याव शिया 
जाता है किल्तु पुझीबाद में छान को अधिक सहत्व दिया जाता है। यद्यप्रि सहवारिता में 
लाम क््मावा डा सज्ता है किन्तु किसी नो ध्यन्ध्रि या वर्य था अहित करके नहों। 

अह्कारिता में चरित्र निराण को प्रघानठा दी जाठी है । 

(२) सह्चान्वि में मानेब को अधिक महत्व दिया जाठा है जबकि पूंजीवाद 





में पुरी” सर्वे है। पूंजीआद में पूंजों ब्यक्तियों पर शानन करती है । खह्वारिता 
में मनुष्य प्री प्रर शासन करतठा है॥ इस प्रहार के संगठन मे घन को मालत्र 
कह्याप का सावंत भाना जाता है। 


(३) सह्वारिता निर्यंत व्यक्तियों को घक्ति प्रदान करती है किन्यु पूंझोवार 
नि्ंन मो अपित्र निर्धन बनाठा है। अठ पूंजीवाद से ब्यक्तियों का ऋधिक शोण्य 
होता है। सहकारिता में परस्पर सहायता डारा आत्म सहायता का डिद्धासव 

महत्वपृ्य है 

(४) सह्तारिता में घन का दिवस्थ न्यायिक होठा है । पूंजीवाद में घन का 
अनमान वितरघ होता है | पूजोपति अधिक इनन्ध्धिवी होते जाये हैं और निर्बने 
अधिक नियत । इससे समाज में वर्ग सपर्ष का उदय होठा है। प्रेंजीपठियों के शोधय 
के कारघ उिर्घन व्यक्तियों की स्थिति बयनन्‍्ठ खराद हो जादी है । « 


सहकारिता का अर्य॑ एवं सिद्धान्त १३ 


(५) सहकारिता तथा पूंजीवाद दोनो मे प्रतिस्पर्धा का तत्त्व होता है। 
किन्तु सहकारिता में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा (730 (००७०४॥700) होती है और पूंजोवाद 
में गलाकाद प्रतिस्पर्धा | पूजीवाद मे स्वतन्त्र प्रतिस्पर्षा होती है जिसमे कमजोर प्रति- 
इन्दी को मार्ग से हटा दिया जाता है। 


उक्त विवरण से सहकारिता तथा पूजीवाद का अस्तर स्पष्ट हो जाता है। 
वास्तव में देखा जाय तो पूजोवाद के दोषो का दूर करने के लिये ही सहकारिता का 
जन्म हुआ । 
-हहकारिता और समाजवाद मे भ्रन्तर 


(0स्‍0्शाल९ एशंत्तश्0 (:00एशन्ना॥णा 3060 56298) 


यद्यपि सहकारिता तथा समराजवाद दोनो का उद्देश्य व्यक्तियों में समानता 
लावा है तथापि दोनो मे पर्याप्त भिन्नता है ) इन दोनो में अन्तर स्पष्ट करने से पूर्ण 
समाजवाद के विपय में जानना आवश्यक है । समाजवाद में सामाजिक कल्याण को 
सर्वोपरी रख कर सभी व्यक्तियों को समान अवसप्तर प्रवान कया जाता है। 
इसमें उत्पादन तथा वितरण पर केन्द्रीय नियन्‍्त्ण होता है। समाजत्राद तथा 
सहकारिता दोनो का प्रमुख उद्देश्य पूंजीवाद को बुराइयो को दूर करना है। इत दोनो 
में निम्नलिखित अन्तर है । 


(१) सहकारिता मे वैयत्तिक स्वतन्त्रता का गुण पाया जाता है। कित्तु समा- 
जवाद में इसका अभाव पाया जाता है। समाजदबाद में व्यक्तिपत स्वतन्त्रता को 
समाप्त कर दिया जाता है। सहकारी समिति के सदस्यों को सभी काय॑ करने की 
302९5 होती है किन्तु उन कार्यों से किसी भी व्यक्ति का चुकसान नहीं होता 
चाहिये । 


(२) सहकारिता में पूंजीवाद की बुराइयो समाप्त करने के लिये 
सम्पति मोर पूंजी को हटाने की प्रवृति होती है । सहकारिता निजी पूंजी को सचय 
करने के विरुद्ध नही है ) सहकारी समिति की जआयिक स्थिति सुधारने के लिये सदस्यो 
से अधिक पू'जी एकन्न कर सकती है किन्तु पूंजी पर नियन्त्रण व्यक्तियो का होता है न 
कि पूजी का व्यक्तियो पर । 


(३) शाहकारिता एक एच्छिक सग्रठन होने के नाते समाजवाद से भिन्‍न है । 
सहकारिता मे पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता की जाती है। सहकारिता 
राज्य की तथा, अन्य किसी भ्रक्तार की बाहरी सहायता पर आधारित होती है। समाज- 
बाद में व्यक्ति सरकार पर क्षध्रिक आधारित होते है + स््टक्गरिव्ा मे मएत्ए सिमेट्दय कि 
सक्ष्य को त्तरफ आगे बढा जाता है। 


(४) सहकारिता मे व्यक्तिगत सम्पर्क तथा सहकारिता के ब्राघार पर धीरे-चीरे 
परिर्गतन होता है बल्कि सम्राजवाद में तेज गति से परिवतन होते हैं । 


सहकारिता ऐसा संगठन हैं जो कि पूजीवाद तथा समाजवाद दोनो मे 
अपनायी जाती है। जिस पूंजीदाद को यह बदलना चाहलो है उसमे भी इसे स्थान 
भराप्त है । अत सहकारिता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आर्थिक समठत है ॥ 


र४ड सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


सहकारिता तथा श्रमिक सघ 
((००कुलटदाना 200 प्रात ए्ाणा) 


सहकारिता तथा श्रप्तिक सघ दोनो ही एच्छिक सगठत हैं । किन्तु सहकारिता 
में कुछन ष व्यवसाय किया जाता है। श्रमिक सघ कोई भी व्यवसाय नहीं करते 
है। इनको स्थापना पूंजीपतियो अथवा मिल मातिको के विरुद्ध अपने हिंतो को रक्षा 
के लिये की जाती है। सहकारिता मे मालिको को हटा देने का उद्देश्य होता है। सह- 
कारिता शान्तिपूर्गक धीरे-धीरे पूंजीवाद के दोपो को दूर करती है जबकि श्रमिक से 
पूँंजीपतियो के विहद्ध सध्प करते है। अत सहकारिता तथा श्रमिक सधो मे पर्याप्त 
पभिन्‍नता पायी जाती है। 


सहकारिता तथा सपुक्त स्कम्ध प्रमण्डल 
((0००ुछभा०त 00 उताण 500, (०एएशा९5) 


सहकारिता तथा सयुक्त स्कन्ध प्रमण्डल दोनो व्यापार करने के संगठन हैं। किन्तु 
दोनो में बहुत अन्तर है । सहकारिता से व्यक्ति को पूंजी से अधिक महत्त्व दान छिया 
जाता है जबकि इन प्रमण्डलो मे इसके विपरीत होता हे । सहकारिता का 'एक व्यक्ति 
एक मत' सिद्धान्त इसे सयुक्त स्कन्ध प्रभण्डल से भिन्न करता है। इन प्रमण्डलो मे 
मताधिकार अश पू'जी के आधार पर होते है । 


सहकारिता में अपने सदस्यो को अधिकतम सेवा प्रदान करने का प्रयत्न क्या 
जाता है जबकि सयुकत रकध प्रमण्डल मे पूंजीवाद की भाति अधिकतम लाभ प्राप्त 
करने का प्रयास किया जाता है । 


उपरोक्त विवरण से स्पप्ट है कि सहकारिता अन्य संगठनों से भिन्न है। 
सहकारिता और दान सस्याओ मे भी पर्याप्त भिन्नता है साथ ही अन्य अनेक सम्थाओी 
से भी सहकारिता भिन्न है । 


समाजवादी समाज से सहकारिता का स्थान 
(हगल ग॑ (.0णफृशाब्राकत्त ॥. 3 50048 5०्ल०ह) 


समाजवादी समाज मे सामाजिक कल्याण को सर्वाधिक महत्त्व दिया जाता 
है। सामाजिक कल्याण की बृद्धि से जनता का जोवन स्तर ऊँचा उठता है। समाज- 
वादी सभाज में इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये धत, आय तथा अवसरो का समान 
वितरण किया जाता है। समाजवादी सम्राज का उद्देश्य धन के केन्द्रीयकरण को 
रोकना है । इसके लिये सहकारिता का प्रमुख स्थान हो सकता है। ज॑सा कि पहले 
कहा जा चुका है फ्रि सहकारिता में समानता का सिद्धान्त बहुत महत्त्वपूण है। इसमे 
चूँजी कये महन्द न देकर मानव” को अधिक महत्त्व दिया जाता है । अत समाजवादी 
समाज ऊँ इस उद्देश्य की पति मे सहवगरिता का स्थान बहुत ऊँचा है | 

समाजवादी समाज के निर्माण के लिये आयथिक नियोजन का आश्रय लिया 


खाता है । नियोजित अर्थ व्यवस्था में सहकारिता एक प्रभावद्याली यन्त्र हो सकती 
है। यदि योजनाओ के माध्यम से धन के केन्द्रीयकरण की अवृतति को नष्ट करता 


सहकारिता का जर्य एवं सिद्धान्त श्र 


है तो सहकारिता का सहयोग वहुत आवश्यक है ।” “समाजवादी ढंग के समाज की 
हमारी परिकल्पनां मे कृषि और उद्योग दोनो में बहुत वडी सस्या मे विकेन्द्रीकृत 
इकाइयों की स्थापया चिहित है। इन छोटी इकाइया के विस्तार और सगठन के 
लाभ मुन्यत एकत्र होकर प्राप्त हो सकते हैं। भारत मे आधिक विकास के साथ 
साथ सामाजिक परिवर्तन पर भी जोर दिया जा रहा है और इसमे सहकारिता के 
संगठन के लिये बडा भारी क्षेत्र है। इसलिये नियोजित विकास के रूप में एक सहे- 
कारिता क्षेत्र की रचना हमारी राष्द्रीय नोति का एक प्रमुख उद्देश्य हे ।"४ भारत 
की तृतीय पचवर्षीय योजना में सहकारिता का सामाजिक ह्वायित्त जौर आर्थिक 
विक्रास का प्रमुख आधार माना है । 


समाजवादी समाज भें एक व्यबित द्वारा दूसरे का झोषण नहीं होता है इस 
उद्देश्य की पूत्ति भी सहकारिता से की जा म्रकतो है इसमे 'शोपण' की प्रवृत्ति को 
समाप्त किया जाता है ! पारापरिक सहायता से आपसो सहायता होन के कारण 
शोपणहीन सघम्राज कौ स्थापना होती है ॥ हमारी नियोजित अथ व्यवस्था मे 
सहकारिता को उत्तरोत्त आथिक जीवन के विभिन्न क्षत्रो मं भाग लेना 
चाहिये ! कृषि, सिंचाई, लघु उद्योग, विपणन, माल रागर गृह निमाण आदि 
अनेक कार्यों में सहकादी विकास आवश्यक है। विभिन्न क्षेत्रों मे सहकारी विकास 
से पूँजीवादी अथ व्यवस्था के दोष दूर हो सके ! 


समाजवाद भ्रे उत्पत्ति के विभिन्न साधनों पर सामूहिक अधिकार होता है। 

728 में इसके विपरोत दुछ ही व्यक्तियों का अधिकार होता है। सहकारिता एक 

संगठन है जिसमे उत्पत्ति फु विभिन्न साथनों पर कुछ ही व्यवितयों का अधिकार 

नही होता है । उत्पादित वस्तुओ पर सामूहिक अधिकार होता है । उत्पादन से प्राप्त 

लाभ कुछ ही ब्यक्तियों के हाथी मे नहीं एकत्र होता हे अत धन का केन्द्रीयकरण 

4०203 पाता है ६ इस प्रकार सहकारिता समाजवाद लाने मे उल्लेखनीय योगदान दे 
सकती है । 


समाजबाद में राष्ट्रीय आय को समानता के आधार पर बॉटव के प्रयत्त 
किये जाते है । सहकारिता बहुत अछश तक यह व्यवस्या करने में योगदान देतो है । 
निर्धन व्यक्तियों को इससे आतयिक लाभ होता है जत कमजोर वर्ग मे राष्ट्रीय आय 
क वितरण मे सहकारिता महत्त्वपूण हैं। इपि, उद्योग एवं वाणिज्य के क्षेत्र में 
सहकारी आधार पर विकास करने से जो आय प्राप्त होती है उसका समोनता के 
आधार पर वितरण क्या लाता है। अत नहंकारिता समाजवादी नमून के समाज 


की स्थापना में अस्यन्त उपयुक्त है । 
प्रश्त 


१. सहकारिता! से आपका क्या तात्पग्रे है ? इसके मुख्य मुगय मिद्धान्तो की 
व्याख्या कीजिये । 


२. सहकारिता की परिभाषा देते हुये इसके लक्षणों की विवेचना कीजिये । 


३. एज्राफातड (0क्रप्ताइन्नछ0-- प्री क्‍ग5६ कपल व८ एकल, (उ०ए6 छा 564 952. 
नप 
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१६ सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


३. समाजवादी समाज की स्थापना में सहकारिता का क्या स्थान है ? सक्षेप में 
लिखिये। 
४. निम्नलिखित मे अन्तर स्पष्ट कीजिये 
(2) सहकारिता एवं समाजवाद 
(४) सहकारिता एवं पूँजीवाद 
(70) सहकारिता एवं सयुक्‍त स्कन्ध प्रमण्डल 


श्र 


भारत में सहकारी श्रास्दोलन की उत्पत्ति तथा विकास 
(0एढ३ंग्र ४9४ 706ए2०एफथाआ ए ९००?श०7५४० 
४०५श॥७४॥ 77 7039) 


भारतवर्प में प्राचीन काल से हो सहकारिता के छिद्धान्त ग्रामीण जीवन मे 
काम लिये जाते रहे हैं। व्यक्ति मिल जुल कर परस्पर राहयोग से कार्य करते थे किन्तु 
आधुनिक अर्थ मे बीसवी शताब्दों के प्रपरम्भ मे सहकारिता का जन्म हुआ । इससे पूव 
यूरोपीय देशो मे सहकारी आन्दोलन विकसित हो चुका था। इ गलंण्ड में औद्योगिक 
कऋन्ति के फनस्वरूप समाज घंतवान और निघंत दो वर्गों में विभिक्त हो गया। 
अ्रमिक्रो का शोषण होने लगा । निर्घत वर्ग अधिक निर्घभ बोर घववान अधिक घन- 
बान होते चले गये । ऐसी स्थिति मे सहकारिता का जन्म हुआ । सन्‌ १८४३ में 
इ गलैण्ड में रौकडेल मे २८ बुनकरो मे अग्रगामी समिति का निर्माण किया। यद्यपि 
यहाँ इससे पुव॑ भी भ्रयत्त किये गये थे किन्तु यह सफल प्रयत्त था । जमंनी मे रान्‌ 
१८५० में रेफिसिन (रिघ्यवि०५८०) एवं शुल्जे डेलिस (3:0०८० 0७]2०0) वामक 
दो व्यक्तियों ने सहकारी समितियों की स्थापना की थी । रेफिसिन प्रकार की समितियाँ 
ग्रामों तथा शुल्जे डेलिस समितियाँ दहरी भागों मे समझ्ति की गयी । भारत वर्ष में 
इन्ही दो प्रवार की समितियों को आवार मानकर आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया गया । 

इंगलंण्ड की भोद्योगिक क्रान्ति का प्रभाव विदव के अन्य देशों पर पड़ा । 
भारत भी प्रभावित हुआ । यहाँ उन्नीसवी शताब्दी के अन्तिम वर्षों मे मिर्धनता, अराज- 
कता, भश्यान्ति तथा बेरोजगारी फैल चुकी थी ! यूरोप को अपेक्षा हमारे देश मे 
ओद्योग्रिक कान्ति के प्रभाव अधिक गम्भीर थे ) यहाँ बुद्ीर एवं लघु उद्योग घन्चे नष्ट 
होने लग॑ । विदेशों मे बनो राघ्ती वस्तुयें अधिक बिकने लगी । देश की राष्ट्रीय आय 
बहुत कम हो गयी । लाखो व्यक्ति बेरोजगार हो भये। अत श्यक्तियों ने खेती 
को तरफ बढता प्रारम्म कर दिया। देश में जनसख्या निरन्तर बढती जा रही थी । 
जिसका भार भूमि (कृषि भूमि) पर बढ़ने लगा । खेतों का आकार छोटा हो यया। 
फलत कृषि फार्म अलाभवारी सिद्ध होने लगे। दूसरी तरफ पूंजीवादी वियार के 
अ्यापक हो जाने से सध्वस्थ वर्ग भी पतपने सगा 4 वे व्यापारी या मश्यस्थ निर्धन जनता 


श्८ सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


का और अधिक झोषण करने लगे । इन कारणों से ग्रामीण जनता परेशान हो गयी 
तथा किसान ऋणग्रस्त हो गये थे । महाजनो का आधिपत्य बढने लगा। सरकार ने 
इनके बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिये तथा किसानों को सुविवायें प्रदान करने के 
लिये कुछ अधिनियम जैसे [000८॥ #87०णाणव सलाद 8० (879), [शा 
वाण्ा0श्राधया। [005 80० (883) तथा &शा०एण(णा55 8० (884) पारित 
किये । अन्तिम दोनों अधिनियम आज भी लागू है जिनको तकावी वियम कहा जाता 
है । सन्‌ १८८३ के अधिनियम के अन्तर्गत किसान को उत्पादक कार्यों के लिए निजी 
ब्याज दर पर ऋण मिलता है । सन्‌ १८८४ के अधिनियम ने अकाल पीडितो को साख 
प्रदान करने की व्यवस्था की । सब प्रथम १८९२ मे सहकारी समितियाँ गठित करवे 
का विचार किया गया । इसी वर्ष भद्रास सरकार ने फ्रेंडरिक निकल्सन (क06४० 
०४००7) को जम॑न ग्रामीण बैंको के अध्ययन के लिए भेजा । निकल्सन ने अपना 
प्रतिवेदद दो भागों में सन्‌ १८९५ और १८९७ मे अ्स्तुत किया । इन्होने 
अपने प्रतिवेदन मे असीमित दायित्व वाली सहकारी साख समितियाँ स्थापित करने 
की सिफ़ारिश की । भारत सरकार ने सर एडवर्ड ला [7 80980 ]89) की 
अध्यक्षता में एक समिति नियुक्ति की। इस समिति ने अपने प्रतिवेदन मे भारत में 
रेफिसिन नमूने की सहकारी साख समितियाँ स्थापित करने का सुझाव दिया। सब 
१९०१ में आकाल आयोग ते पारस्परिक साख संगठन स्थापित करने की 
सिफारिश की ) 
उपरोक्त प्रयत्नो के फलस्वरूप सन्‌ १९०४ में सहकारी साख अधिनियम पारित 
किया गया । इस अधिनियम के पश्चात्‌ भारत मे आधुनिक सहकारिता का जन्म हुआ। 
यद्यपि इस वर्ष से पूद भी कुछ पारस्परिक साख समितियाँ काय॑ं कर रहो थी किन्तु 
उनका कोई भी कानूनी आधार नहीं था । इस अधिनियम ने सहकारी साख के विकाम 
के लिये उचित एवं अनुकूल परिस्थितियाँ पंदा को । अध्ययन की सुविधा के लिए 
भारत में सहकारी आन्दोलन के विकास को विभिन्न चरणों मे विभक्त किया गया है। 
प्रथम चरणा (१६०४ से १६११) 
प्रथम चरण प्रथम सहकारी अधिनियम से प्रारम्भ होता है। वास्तव में देखा 
जाये तो यह काल एक प्रयोग मात्र था। आन्दोलन की प्रेरक इस समय सरकार थी। 
सरकार समिमियो के विकास के लिये ऋण की व्यवस्था करती थी। सब्‌ १९०९ में 
सहकारी समितियों की कायशील पूंजी मे सहकारी ऋण का भाग २२ प्रतिशत था। 
आन्दोलन के विकास में सबसे बट कठिनाई थी जनता की अशिक्षा । समितियों के 
सदस्य भी सहकारो सिद्धान्ता से अनभिन्न थे। आन्दोलन की सफलता से पूर्व सब 
१९०४ के अधिनियम के विषय मे जानना आवश्यक है जिसका विवरण नीचे दिया 
जा रहा है ।? 
सन्‌ १६०४ के सहकारी अधिनियम की विशेषतायें 
(१) समितियाँ ग्रामीण एवं झहरी वर्गों मे विभक्त की गयी | जिन समितियी 
की कुल सदस्यता के ८० प्रतिशत किसान है तो वह समिति ग्रामीण समित्ति होगी 
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मारत में सहकारी मान्दोलन की उत्पत्ति दया विकाप्त १९ 


और जिन समित्चियों मे ८० अतिझत किसान नहीं हैं वे समितियाँ शहरी 
कहलायेंगी । 


(२) कोई भी १० व्यक्ति मिलकर सहकारी समिति निर्मित कर सकते हैं ! 


(३] ग्रामीण समितियों का दायित्व असोमित होगा | किन्तु शहरी समितियाँ 
सीमित अथवा असीमित किसी भी प्रकार की हो सकती हैं । 


(४) प्रान्तो मे पजीयन अधिकारी द्वारा सहकारी समितियों के पजीयनकी 
व्यवस्था की गयी । 


(१) समितियों का का क्षेत्र सीमित था और कही कही पर तो विश्लेप 
जाति या वध तक ही सीमित क्षत्र था । 


(६) समितियां सदस्यों को ऋण व्यक्तिगत जमानत अथवा वास्तविक सर्म्पत्ति 
जमानत पर दिया जाता या १ 


(७) समिति के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा और 
सदस्य द्वारा खरीदे जाने वाले त्रश्नो की सीमा भी निश्चित होगी । 


(८) ग्रामीण समितियाँ लाभ का विभाजन नहीं करेंगी किन्तु कोष की जमा 
राशि की वैधानिक सीमा के ४020 24 छ लाभ सदस्यों में वितरित किया जा सकेगा ( 


झहरी समितियाँ लाभ का एक चोयाई सचित कोष से रखकर शेष को साभांश के रूप 
मे बाद सफेगी । 


(९) अत्येक समिति का वारपिक अकेक्षण पजीयन अधिकारी का बैधानिक 
कत्तंव्य होगा ॥ 


(१०) पजीयन अधिकारी को अनुसति से एक समिति दूसटी समिति को 
ऋण प्रदाव कर सकेगी । 


(११) समितियां आयकर स्टाग्प फीस और पजोप्रतन फीस से सुक्त होगी । 


(१२) पंजीयन अधिकारी को सपितियों के नियन्त्रण भौर पयवेक्षण के 
व्यापक अधिकार दिये जायंगे । 


इस अधिनियम के पारित हो जाने से देश के अनेक भाग्रो में सहकारी साख 
समितियाँ स्थापित होने लगी । सद्‌ १९०४ के अधिनियम में गैर साख (१४०० (फ८्वा) 
समितियों के लिए कोई व्यवस्था नही थी । इसके अतिरिक्त सघोय ढाँचे अथवा केन्द्रीय 
बैंको की स्थापना की भी कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी । सर १९११ में सहकारी 
साख समितियों की सस्या ८ हजार से भी अधिक थी । 


द्वितीय चरण (१९१२ से १६१६) 


सन्‌ १९०४ के अधिनियम वी कमियो को दूर करने के लिये १९१२ मे दूसरा 
अधिनियम पारित किया गया । इस अधिनियम के साथ ही भारत में सहकारी 
आन्दीमन का द्वितोव चरण प्रासम्म हुआ । पिछले ८ वर्षो के अनुभव के आधार पर 
उवीन अधितियम तेगार किया गया । इस अधिनियम की मसुख्य विशेषतायें 
निम्नलिखित हैं । 


२० सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


सन्‌ १६१२ के अधिनियम को विशेषतायें 


(१) इस अधिनियम के बन्तर्गत साख समितियों के अतिरिक्त मर पार 
समितियां की स्थापना भी की जा सकती थी । समितियों का उद्देश्य सहकारी आधार 
पर अपने सदस्यों के आथिक हितो की रक्षा करना होना चाहिये । 

(२) जब तक स्थानीय सरकार (.0०४ 60५ भागा०7) ने कोई निर्देश नही 
दे दिया हो 

(अ) केन्द्रीय समितियों का दायित्व सीमित होगा । 
(ब) ग्रामीण साख समितियों का दायित्व असी मित होगा । 


(३) समिति के सगठन के लिये कम से कम १० व्यक्तियों का होना आवश्यक 
है जो कि व्यस्क हो । 

(४) समितियों को गेर सदस्यो से जमा तथा ऋण प्राप्त करने का अधिकार 
दिया गया । 

(५) समितियों की निधियो के विनियोजन पर कुछ नियन्त्रण लगा दिये गये। 

+ (६) समितियों के लिये लाभ का एक चोथाई सचित कोप में रखना अनि- 

वबाये क्या गया । इसके प्रश्चाद्‌ समितियाँ भेष लाभ का १० प्रतिशत दान स्वरूप दे 
सकती हैं | शेष लाभ सदस्यों भे वितरित किया जा सकेगा । 

(७) राज्य सरकारों को सहकारी समितियों के लिये नियम बनाने के पर्याप्त 
अधिकार प्रदान किये गये । 

दो (८) ऋणो की वसूली मे समितियों के ऋण को प्राथमिकता प्रदान की 

जायेगी । 

(९) जो समितियाँ सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पजीकृत नहीं थी उनको 
सहकारी शब्द लिखने वा अधिकार नहीं होगा । 

(१०) पंजीयन अधिकारी को समिति की जाँच करने का पर्याप्त अधिकार 
दिया गया । 

इस अधिनियम ने सहकारी आन्दोलन को नया मोड दिया । सहकारी साख 
समितियों के अतिरिक्त अन्‍य उद्देश्यों की पू्ि के लिग्रे भी समरितियाँ गठित की जाने 
लगी । समितिियाँ अब ग्रामीण तथा शहरी आधार पर वर्गड्त न की जाकर दायित्व 
के आधार पर की जाने लगी। प्राथमिक एव केर्द्रीय स्तर पर समितियों की सल्या 
बढ़ने लगी | सन्‌ १९१४-१५ तक समितियों वी सख्या १२ हजार से भी अधिक हो 
गयी और उनकी सदस्य सस्या भी बढ कर ५ लाख हो गयी। आन्दोलन की प्रगति 
का सूल्याकन करने लिये सरकार ने १९१४ मे एक समिति की नियुक्ति की जिसके 
अध्यक्ष सर एडवर्ड मेकलेयन थे और समिति ने अपना प्रतिवेदन सन्‌ १९१४ मे प्रस्तुत 
किया । इसमे निम्नलिखित सुकाव पेश किये गये--- 

(१) समितियाँ ऋण केवल सदस्यो को ही प्रदान करें । 

(२) ऋूष उत्पादन कार्यों के लिये प्रदाव किये जायें और इस सम्बन्ध में 
अधिकारी गण यह देखें की प्रदाव किया गया ऋण अच्छी तरह काम में लाया गया 
है या नही । 


भारत मे सहकारी जान्दोलन को उत्पत्ति तथा विकास २१ 


(३) ईमातदादी पर जपिक जोर दिया गया । 

(४) सदस्यों को उचित जमानत पर ऋण प्रदान किया जाये। 

(५) ऋणों की अदायगी नियमित रूप से होती रहनी चाहिए । 

(६) सदस्यों में मितव्ययिता को जबिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। 
उतमे बचत को आदत्त डालनी चाहिए और समिति के आन्तरिक साधतो को अधिक 
मजबूत बना लेना चाहिए । 

(७) गैर-साख समितियाँ जैते क्रय-विक्रय तथा अन्य समितियों को अधिक 
प्रोत्साहम देना चाहिये । 

(८) लेखा पुस्तकों की उचित जाँच करनी चाहिये । 

(९) रामिति के सदस्यो को उचित सहकारी सिद्धान्तों को जानकारों प्रदान 
की जानी चाहिए। 

(१०) राज्य स्तर पर प्रान्तीय बेक स्थापित करने चाहियें । 


सन्‌ १९१९ में सहकारी रामितियो की सख्या और सदस्यता बढकर क्रमझ 
२८ हजार एवं ११ लाख हों गयी | कार्यशील पूंजी भे भी थर्याप्त वृद्धि हुई । इन 
समिलियो की कार्यशील पूंजी १५ करोड रपये हो गयी । केन्द्रीय सहकारी बैंको की 
स्थापना हुई जिनसे प्राथमिक समितियों को ऋण उपलब्ध होते थे । 


तृतोंप चरण (१९१९ से १९२६) 

इस वाल मे प्रान्तों मे सहफारी विकास के राज्य सरबारो ने पर्याप्त प्रयत्न 
किये । सन्‌ १९१९ मे मान्ठेम्यू चेम्सफोड पे के अन्तर्गत सहकारिता प्रान्तीय 
विपय बता दिया गया ) विभिन्न राज्यो ् अलग-अलग अधिनियम पारित क्ये 
जाने लगे । वस्वई मे सन्‌ १९२४ में, मद्भास्रमे १९३२, बिहार और उटीसा मे १९३५, 
कुर्ग मे १९३७ और बंगाल में १९४० में अधिनियम पारित किये गये । सद १९१९ 
के पश्चाव्‌ कई अखिल भारतीय प्रान्तीय सर्मितियाँ नियुक्त की गयी जिनमे से मुस्य 
0१0८७ (०9फक्राह28 6 ए ए , एजाह एल्शफ्राफ्ल्ड एण९, ए |, प्रछतव बात 
(णाक्रा(26 56 (३१:३५, 7९0ए8] (क्राधाषप)्रत्त जा. 0 20000फर , एशाफ्ा 
फ्रक्फोतॉ० 8 फ्रवृष्ताएए (०5507 (937) हैं । 


सद्‌ १९१९ से १९२९ के मध्य अवधि में आन्दोलन तेज गति से विकशित 
हुआ इस काल से गेर साख और ओद्योगिक क्षेत्र में जधिक समितियाँ संगठ्ति हुई । 
सन्‌ १९२६-२७ में ग्राही जायोग (१०५७ 0०णाए्र5४०० के आन्दोलन को सफलता 
के लिये कुछ सुझाव दिये । आयोग के प्रतिवेदद में कहा ग्रया कि यदि सहकारिता 
असफल होती है तो ग्रामीण भारत को सर्वोत्तम आज्याये अस्फ्ल हो जायेंगी | सन्‌ 
१९२० में समितियों की सध्या २८७४ हजार सदस्य सरया ११३ लाख तथा 
कार्यश्चीज एजी १५ १८ करोड थी जो कि सद १९२९ मे बढ़कर क्रमश ९४ हजार, 
३७ लाख एवं ७४ करोड हो ग्रयी । इस प्रकाद सभी क्षेत्रों मे अच्छी प्रगति हुई । 





].. फेच्चश४छ७ ऐलान ण॑ (०क्रलावएचचछ छाफाएफव्फा था [903, 2939 46 
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१२ सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


चतुर्थे चरण (१६२६ से १६३८) 


यह काल विद्वव्यापी मन्दों में प्रारम्भ हुआ। सब्‌ १९२९ में अमेरिका में 
आशिक मन्‍दी प्रारम्भ हुई जो कि विश्व के अनेक देशो में फैलने लगी | भारतवष में 
भी इसका प्रभाव पडा । आन्दोलन को धवका पहुँचा । मूल्य नीचे गिरने से किसानो 
पर ऋण बढता चला गया । समितियोँ ऋण को वसूली नहीं कर पायो। अत 
बकाया राशि बहुत बढ गयी जिसमे कई समितियों का विघटन प्राराभ हो गया। 
उत्तर-प्रदेश तथा पजाब मे स्थिति अधिक खराब हुई | ऐसी स्थिति में भारत सरकार 
ने सब १९३१ मे केन्द्रीय बेकिंग जाँच समिति नियुक्त की जिसका कार्य आन्दोलन की 
स्थिति का अध्ययन करके सुझाव देना था। इस भनन्‍्दी काल मे किसान भ्रुमि को 
बन्धक रखकर ऋण लेने भे अधिक उत्सुक थे । फलत भूमि बन्धक बैंकों की स्थापना 
होने लगी । १९२९ मे मद्गास मे केन्द्रीय भूमि बन्धक बेंक स्थापित हुई। सब १९३५ 
४ की भें एक प्रान्तीय भूमि बन्धक बैद तथा कुछ प्राथमिक समितियाँ स्थापित 
की गयी । 


सब १९३४ मे रिजर्व बैंक आँव इण्डिया की स्थापना हुई । वास्तव में यह 
सहकारी आन्दोलन मे महन्त्वपूर्णं घटना थी। बैंक मे भूमि विभाग स्थापित क्या 
गया। इस काल में समितियों की सख्या सहायता तथा कार्यशील पूंजी मे कोई विशेष 


वृद्धि नही हुई । 
पचम चरण (१६३६ से १६४१) 


सब्‌ १९३८ के पश्चात्‌ वस्तुओ के मूल्य बढ़ने लगे जिससे आन्दोलन को 
कुछ सहायता मिली । बकाया ऋण की वसूली होने लगी | समितियों की आध्िक 
स्थित सुधरने लगी । युद्ध काल मे वस्तुओ के मूल और बढ़ जिससे समितियों को 
अधिक सुविधायें मिली। सब १९४४ में सरकार ने श्रो० डी० आर० गाडगिल छी 
अध्यक्षता में कृषि वित्त समिति (70078) 78008 (20007) नियुक्त की। 
समिति ने दीर्धकालीन तथा अल्पकालीन ऋणी को उचित प्रकार से नियन्त्रित करने 
पर जोर दिया । समिति ने यह भी सुझाव दिया कि केवल सहकारी साख समितियाँ 
ही कृषि साख की पति नहीं कर सकती है अत प्रत्येक राज्यों मे सरकार की 
सहायता से कृषि साख निगम (27०णएथ।े टा००॥ 0०079०70075) की स्थापना 
की जाये । सन्‌ १९४५ में श्री आर० जी० सर॑या को अध्यक्षता में एक अन्य समिति 
की नियुक्ति की गयी जिसे सहकारी योजना समिति ((००फथाआ२० ए]80078 
(०७४॥/००) कहा जाता है। समिति ने सुझाव दिया कि किसानों की सम्पूर्ण 
भआाधथिक गतिविधियाँ जो वि. उनके जीवन छुतर को ऊंचा उठाने के लिये हैं सह- 
कारिता के क्षत्र के अन्तर्गत लायी जायें | अगले १० वर्षों मे कम से कम ५० प्रतिशत 
गाँव और ३० प्रतिशत ग्रामीण जनता सहकारी क्षत्र मे लायी जायें । ग्रामीण समितियों 
की निम्नतना सीमा ३० लिवररित कर दी जायो। वियणना तसामिातियों का पर्षाष्त 
विकास किया जाये और सभी सुझाव मान लिये गये ! 

भारतवर्ष मे सन्‌ १९४० से सन्‌ १९४७ तक कौ प्रगति का विवरण आगे 


दिया जा रहा है । 


भारत मे सहकारी आन्दोलन को उ्वत्ति तथा विकास र्३े 
सहकारो आन्दोलन को प्रगति 


के 5 








हि ह सदस्यता का्येश्षील पूँजी 
२८ तल (लाखों में) (करोड रुपये) 
है आ 30220 आओ] श्श्द््ट ६००० (०४ ६८ 
१९४७ १३९ ० ९१९०७ १५६०००७ 





उक्त तालिका से स्पष्ट है कि समितियों की सम्या सदस्यता तया कार्यशील 
पूंजी सभी भे धीरे-धीरे चुद्धि हुई है। सदस्यता और कारयंशील पूंजी मे वृद्धि लैज गति 
से हुई। नियन्त्रण काल में विषणन समित्रियाँ अधिक गठित हुई । 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ 


भारत १५ अगस्त १९४७ को स्वतन्त्र हुआ किन्तु विभाजन हो गया। 
विभाजन के फलस्वरुप देश के सामने नयी समस्‍यायें उत्तन्न हो गयी । इने समस्याओं 
में से कुछ समस्याओं को सहकारी आधार पर सुलझाने का जिर्घय लिया गया । शर- 
शार्थी समस्या के समाधान 'के लिये गृह निर्माण समितियाँ स्थापित होने लगी । सेवा 
भुक्त सैनिकों को बसाने के लिसे भी सहकारिता का सहारा लिया गया। नियोजित 
अथ-धष्यवस्था मे सहकारिता को उचित स्थान मिला । प्रचवर्षीय योजनाओं मे 
सहकारी विकास का विवरण वीचे दिया गया है । 


प्रथम पथ्चवर्योय योजना 


प्रथम पंचवर्षीय योजना मे सहकारिता के आधार पर विकास करने के महत्त्व 
क्षो पर्याप्त स्थान दिया गया । इस योजवा म देश्ष के आथिक विकास के लिए योजना 
आयोग (?(॥॥४७88 (०ए्रणा5७०॥) ने ग्राम पचायतों तथा सहकारी सस्थाओं को 
स्थापना पर ज़ोर दिया | रिजर्व देंक ऑफ इण्डिया ने सन्‌ १९५१ मे अखिल आरत्तीय 
ग्रामीण साख्ध जाँच समित्ति नियुत्ति की। समिति ने ग्रामोण ऋण को एकीइत 
योजना का सुभाव दिया? जिसमे विभिन्न स्तरा पर राज्य को भागीदारी हो सके । 
ऋण के साय विप्रणन समित्तियो के उचित समन्वय की व्यवस्था पर दल्ल दिया गया । 
समिति ने सुलाव दिया कि सज्य सरकारे सहायवा देने और मार्य दर्शन के कार्यों के 
अतिरिक्त ऋण माल संवारने, विपणन गतिविधियों में भागीदार हो। समिति 
की अधिकाश सिफारिश मात ली गयी जिन्ह द्वितीय प्रचवर्षीय योजना मे काम 
में लाया गया। योजना में प्रगति का विवरण जआगे की तालिका से स्पष्ट हो 
जाता है -- 


रेड सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


सभी किस्मों के! सहकारी समितियाँ (प्रगति का दख) 








[सम्पूण भारत 
मद | | १९५०-४१ | | १९१४-१६ 
१. समितियों को सख्या (लाखों में) श्ष्ड श्न्च 
२. प्राथमिक समितियों की सदस्य सस्या 
(जाखो में) १३७ १७६ 
३- अश्य पूँजी (बरोड रुपये) है ७७ 
४« कार्य कर पूंजी (करोड रुपये) २७६ ४६९ 


। 
[ स्लोत--रिपोर्ट १९६८-६९, भारत सरकार (सहकारिता विभाग) प्रृष्ठ ७५ ] 


उक्त तालिवा से स्पष्ट है. कि प्रथम योजना काल में सभी मददों में पर्याप्त 
कि हुई है । परमित्तियों की स्या ग्रे बृद्धि होने से सदस्यता तथा कार्यय्ीत पी मे 
हुई । 


है| 





द्वितीय पचवर्षोय योजना 


द्वितीय पचवर्षीय योजना से सहकारी विचार घारा अधिक व्यापक हुई। इस 
योजना में समाजदादी ढग से समाज की ध्वापता का सकल्प लिया गया । हृषि तथा 
उद्योग दोना ही क्षत्रो मे विकेन्रीडेत इकाइयो की स्थापना पर बल दिया गया ! 
लोक्तान्त्रिक पद्धति पर आधिक विकास करने में सटकारिता को विविध रूपो में प्रयोग 
में लाने फर व्त दिया यया विशेजित विकास में सहकारिता क्षेत्र को राष्ट्रीय 
नीति का भ्रमुख उद्देश्य माना गया । द्वितीय योजना में सहकारी विकास मोजना मे 
निस्‍्नलिछितत व्यापद उद्देश्य रखे गये '-. 
(१) सहकारी क्षेत्र मे ऋण नीति का नवीनोकरण वरना चाहिए ताकि 
कमजोर वर्ग नाम प्राप्त कर सके ६ 
(६) राज्य सरकार द्वारा सहकारो ढांचे के सभी स्तरों पर अश्न पूंजी मे मांग 
लेना चाहिए जिससे यह सुहृढ हो सके । 
(१) बहक्ारी ऋण को विषय के छाप्र सम्बन्धित क्रिया जागे 
४) विपणन एवं माल सवार के वारय॑ सहवारिता कै क्षेत्र म अधिक विकसित 
किए जाये । 
(४) स्रमितियों के प्रास मण्डारण की उचित व्यवस्था करना । 
(६) पर्यंवेक्षण एवं प्र्यासनिक ढाँचे वो सुदृढ दनाना मोर प्रश्चिक्षण सुविधाओं 
का विस्तार करना । 
राष्ट्रीय विकास परिषद ते १९५८ म॒ इस क्षत्र के लिये एक नवीन विचारधारा 
रखी । इसके अनुसार सहकारी नीति का प्रमुख उद्देश्य अथव्यवस्था का पुनरद्धार 
करना है ।--स्े १९५९ में मेहता समिति नियुक्त की गई जिसका मुल्य कार्य साख 


भारत मे सहकारी आन्दोलन को उत्पत्ति तथा विकास श्र 


के विघ्तार के लिये सक्तिय सुकाव देना था। समिति ने अपना प्रतिबेदन १९६० में 
प्रस्तुत किया । दिश्वम्बर १९५९ मे श्री तिजलिग्रप्पा की अध्यक्षता से एक कार्य कर 
दल (फ०गध08 0079) नियुक्त क्या यया ( इस योजना का नागपुर कार्ग्रंस 
प्रस्ताव भी महत्त्वपूर्ण है। द्वितीय योजना मे तिम्न प्रकार उन्नति हुई -- 


स्पो किस्मो की सहकारी समितियाँ (प्रगति रुख) 








(स्स्पूर्ण भारत) 
मद १९६०-६१ 
१. समितियों को सल्या (लाखों में) $$। 
२. प्राथमिक समितियों को सख्या 
(लाखो मे) हेडर 
३. बश्ञ पूँजी (करोड़ रुपये) र्रर 
४. काये कर पूंजी (करोड रुपये) श्श्ध्र 


[क्ोत--रिपोट १९६८-६९, भारत सरकार (सहकारिता विभाग) पृ० ७४] 


प्रथम पचवर्षीय योजना के अतिम वर्ष की तुलना मे द्वितीय योजना के 
अतिम वर्ष भे समितियों की सस्‍या में ९० हजार की वृद्धि हुई। प्राथमिक समितियों 
की संदस्म सख्या वर्ष १९५४-५६ की तुलना मे वर्ष १९६० ६१ में लगभग दुंगनी हो 
गयी । अश पूंजी लगभग तीत गुमी हो गई। कार्यशील पूंजीवर्फ १९५५-५६ में 
४६९ घरोड रपये थी जो कि वर्ष १९६०-६१ में बढ़ कर १३१२ करोड रुपये हो 
ग्रयी । इस प्रकार समितियों की सख्या मे अधिक वृद्धि न होकर सदस्यता एवं कार्य- 
शील पूंजी मे वृद्धि हुई। दास्तव मे समितियों के हढोकरण के लिये सहायता एवं 
कार्यशील पूंजी में पर्याप्त वृद्धि होना आवश्यक हैं । 


तृतीय पचवर्धोय योजना 


तृतीय योजना मे सहकारिता को सामाजिक स्थायित्त और आथिक विकास 
का आधार माना गया । इस्र योजना में आन्दोलन को प्रुतंसंगठन का प्रमुख उद्देश्य 
रणा गया । इस योजना मे निम्न लक्ष्य रखे गये -- 
विकार, (१) तीसरी योजना बवधि मे ४२००० खमितियो को सुदृढ करने का लक्ष्य 
तिर्धारित्त किया गया । 

(३) इस काल मे मष्डो केन्द्रो पर ९९० और ग्रामीण क्षेत्रों में १३०० नये 
गोदाम बनाये जायेंगे । नय ३० चौनो कारखाने खोलने का लक्ष्य रखा गया । लगभग 
७८३ बहुक्रिया सम्बन्धी कारखाने सगठित किये जायेंगे | 


(३) अग्रगामी योजनाओ के रूफ में ३२०० सहकारी इृषि समितियाँ स्थापित 
की जापेंगी । 


२६ सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


(४) योजना में ३३०० फुटकर तया ५० थोक स्टोरो को सहयता देने का 
निश्चय किया गया | 

योजना काल में कई समितियों तथा अध्ययन दलो ने अपने प्रतिवेदन पेश 
किये | श्री एस० डी० मिश्रा की अध्यक्षता में सहकारी प्रशिक्षण से सम्बन्धित अध्ययव 
दल गठित किया गया। सब्‌ ३९६२ मे श्वी वी० पी० पटेल की अध्यक्षता मे तकादी 
ऋण तथा सहकारी साख समिति नियुक्त की गगी ) रेलवे तथा डाकृतार विभागों 
में सहकारियो के अध्ययन के लिये विशेष दल नियुक्त किया गया था जिसका प्रति- 
वेदन १९६३ मे प्राप्त हुआ। सन्‌ १९६२ मे औद्योगिक सहकारी समितियों पर विश्ेप 
दल नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त सव्‌ १९६२३ में श्री मेहता की अध्यक्षता में 
सहकारी शासन प्रबन्ध सम्बन्धी समिति नियुक्त की गयी। तृतीय योजना काल में 
अन्य कई समितियाँ भी नियुक्त की गयी थी । जिन्होने अपने-अपने क्षेत्र मे महत्त्वपूर्ण 
सुभाव दिये । समय-समय पर प्राप्त हुये सुझावों के आधार पर विकास किया गया 
जिसका विवरण नीचे दिया गया है। 


सहकारो आन्दोलन की प्रगति 
“प्र / पर्शाएह्छछ 
१. प्राथमिक कृषि साख समितियों की सदस्यता 
* * [मिलियन) १७ २६१ 
२. कृषि परिवार (सहकारी क्षेत्रों मे)--प्रतिशत ३० डर 


३ अल्प एवं मध्य कालीन ऋण प्रदात किये गये. _ 
* (करोड रुपये) २०२ ३४२ 


' दीघंकालीन ऋण (प्रदान किये गये) करोड रुपये) | ११९६ ५८ 








४ 
५४. समितियों द्वारा वेची गयी कृषि उपज (करोड रपये १७५ ३६० 
६» सहकारी कृषि विधियत (970००५७79) समितियाँ श्ण्ण्ड १५०० 
७. भण्डारण +*. **“(मिलियत टन) रहे २४ 


(8000९--शि०णां। ह४९ एक 23 969-74, ए।शी 9 69) 


सभी प्रकार की समितियों की सह््या वर्ष १९६५-६६ के अन्त में ३:५ लाख 

थी। प्राथमिक समितियों की सदस्य सख्या ५०३ लाख हो गयी । इन सतितियों की 

अश पूंजी व कार्यंशील पूंजी क्रमश ४५१ एवं २००० करोड रपये हो गयी। इस 
योजना में समितियों के हढीकरण पर विशेष जोर दिया गया। 
चतुर्थ पचवर्षोष योजना में विकास्त 

तृतीय वचवर्षीव योजना और चतु्य पक्‍रवर्शीय योजनाओं के सब्य शक वर्षीय 

योजनाओं में कृषि साख, विषणन विधियन तथा उपभोक्ता व्यापार मे पर्याप्त उन्नति 

को ग्यी। केद्धीय सहकारी विभाग राष्ट्रीय तथा शी स्तरों पर महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में 

सहकारी ढाँचे का विकास करने और आरयमिक स्तर पर इस ढाँचे को वेज्ञातिक व्यव- 

स्था करने और सहायता देने मे उचित प्रयत्त किये । भारत सरकार ने नवीन कृषि नीति 

अपनायी जिसके कारण सहकारी ऋण नीति पर प्रभाव पडा । देश के अनेक भागो में 


भारत में सहकारी आन्दोलन की उत्पत्ति तथा विकास २७ 


सघन कृषि कार्यक्रम अपनाये गये । प्राथमिक ऋण समितियों ने अधिक ऋण प्रदान 
किये । भूमि विकास बैको ने दी्ध कालीन ऋणो मे दृद्धि की । वर्ष १९६६-६७ के 
अत्त मे प्राथमिक ऋण समितियों ने ३६६ करोड स्पए के अल्पकाणोन एवं मध्य- 
कालीन ऋण प्रदान किये जो बढकर वर्ष १९६७ ६८ के अन्त तक ४०४ करोड रुपये 
हो गये । वर्ष १९६८-६९ के अन्त तक इन भागौ की राशि ४५० करोड टपये हो 
जाने को सम्भावना है | भूमि वन्धक बेको ने वर्ष १९६६-६७, १९६७-६८ एवं १९६८- 
६९ मे क्रमण् ५८ करोड, ८३ करोड एवं १०० करोड रुपये के ऋण प्रदाद डिये । 
वर्ष १९६६-६७ मे कृषि सहकारी विपणत समितियों ने ३३८ करोड रुपये का व्यापार 


किया जो कि वर्ष १९६७-६८ एवं १९६८-६९ मे बढकर क्रश ४६२ करोड एवं 
१४७४ करोड रुपये का हुआ ।' 


शहरी भागों में उपभोक्ता सहकारी समितियाँ आवश्यक वस्तु्यें उचित मूल्यों 
पर प्रदान करती रही । वें १९६७-६८ मे थोक भहकारी भण्डारो द्वारा किये गये 
कुल विक्रय का मूल्य १७१ करोड रुपये था। इस वर्षों मे सहकारी खेती, मछली 
प्रालन डैरी, अमिक निर्माण सहेकारी समितियों ने भी प्रति की । सहकारी शिक्षण 
त्र॒था प्रशिक्षण के कार्येक्रम भी बढते यये । इस प्रकार चतुर्थ योजता के प्रारम्भ होने 
सक आन्दोलन को इृढ करने के अनेक प्रयत्न किये गये | 


चतुर्थ प्रचवर्षीय योजना में स्रहकारिता का विकास इस आन्दोलन को सुहढ़ 
फरने के साथ-साथ किया जायैया। इस काल में सहकारी समितियों के झचित ढांचे 
को सुदृढ करने की नीति अपनाथी जायेगी । विशिन क्षेत्रों मे अधिक समितियों की 
स्थापना पर जोर न देकर सर्तमाव समितियों की स्थिति मे पर्याप्त सुधार किया 
आयेगा । चतुर्य योजन/ में सहाकारी विकास कार्यक्रमों पर कुन १५१ ४१ करोड़ रुपये 


ध्यय करने का प्रावधान रखता गया हे। जिसका दिवरण निम्त तापिका से 
स्पष्ट है -- 


चतुर्ष पंचपर्षोषत मोजना में सहकारी कार्यक्रमों के लिपे प्राधधान 








_ 5 | ला हितों ह ज्ावधात (करोड़ रुपये) 
१ राज्य ९६ ६८ 
२. केन्द्र शासित प्रदेश ३९८ 
३ केन्द्रीय योजनाएं रर्‌ ०० 
४ केन्द्रीय क्षोत्र २८-७५ 
४. कुल शश्१ डर 
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१. रिपोर्ट १९६८-६९, भारत सरदार (सहकारिता विभाग) पृष्ठ १ 





२८ सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


चतुर्थ पचवर्षीय योजना में सहकारी समितियों की सदस्यता मे पर्याप्त वृद्धि 
की जायेगी जिससे अशय पूंजी तथा कार्यशील पूंजी की राशि मे वृद्धि हो सकेगी। 
सहकारिता के क्षेत्र मे अधिक परिवार लाये जायेग्रे । सहकारी विकास के लक्ष्य निम्न 
तालिका से स्पष्ट हो सकते हैं *--- 


चतुर्थ पचवर्षोय योजना में निर्धारित लक्ष्य 








बंप 
मि लक्ष्य 
फार्यकस झकाई.. | १९६०६ | ९७३०७श 
१. सदस्यता (प्राथमिक कृषि साख 
समित्तियाँ डर मिलियन ३० डर 
२. कृषि परिवार (का क्षेत्र मे) प्रतिशत डर ६० 
३. अल्प एवं मब्यकालीन ऋण करोड रपये ४५० ७५० 
४- दीघ॑कालीन ऋण ४ १०० छ०० 
४. समितियों द्वारा बेची गयी कृषि 
उपज * हे ७५ ९०० 
६ भणष्डारण £ [मिलियन टन २*६ ४६ 
७ उपभोक्ता वस्तुओ का ग्रामीण क्षंत्रो 
में विषणन"“” करोड स्पये २७४ ५०० 
< शहरी उपभोक्ता समित्रियों का फ़ुट- 
कर विक्रय के २७५ ०० 
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चतुथं पचवर्षीय योजना में सहकारी प्रशिक्षण एवं शिक्षा की तरफ भी उचित 
कदम उठायें जायेंगे । विभिन्न प्रकार की समितियों की सदस्यता में भी पर्याप्त वृद्धि 
की जायेगी इस योजना के अन्त तक ४ ५ ॥ £० प्रतिशत परिवार सहकारी क्षेत्र 
के अन्तर्गत लाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है! चतुर्थ योजना काल में 
अल्प एवं भध्यकालीन ऋणो में पूर्व की तुलना में अधिक बल दिया जायेगा । वर्ष 
१९६८-६९ की तुलना में वर्ष १९७३-७४ में दीघंकालीन ऋण सात गरुने हो जायेंगे 
जब कि अल्प एवं मध्य कालीन ऋण इस काल में लगभग दुगने भी नहीं हो पायेंगे । 
इस काल मे सर्वाधिक बल समितियों के हृढीकरण पर दिया जायेगा । 


आन्दोलन को शन्‍द फऋर्णत्ति पे ब्सख 
भारत में सहकारी आन्दोलन एक लम्बे समय तक वहुत वीमी भ्रगति से 
विकास करता रहा । पचवर्षीय योजनाओं में आन्दोलन को गति प्रदान करने के अनेव 
प्रयत्न किये गये टिन्तु फिर भी आशातीत सफ्लता नहीं मिल सकी । इसके प्रमुख 
कारण धग्रलिखित हैं-- 


परत मे सहकारी आब्दोलत की उर्त्पत्ति तथा विकास २९ 


१) निरक्षरता : 


भारतवपं में तिरक्षरता सहकारी आन्दोलत के सार्म मे सबसे बडी बाघा रही है । 
अधिकाश किसान अशिक्षित है जो कि न तो सहकारी सिद्धान्तों को जानते हैं और व 
हो समितियों केः नियमों व उपनियमो से परिचित होते हैं । अशिक्षा के कारण जिस 
बर्स को सहकारिता से अधिक लाम पहुँचना चाहिये या नही पहुँच सका। अशिक्षित 
जनता किसी भो प्रकार के सस्थागत परिवर्तन मे विश्वास नहीं कर सकी । बस्तुत 
समितियों मे मधिक सदस्य नहीं हो सके । लम्बी अवधि के पश्चात्‌ तक भो किसान 
कृषि सख्त एव विपणन के महत्व को नहीं स्रमझ पाये + 


(२) वित्तीप कठिनाइयाँ: 


हमार देश मे समितियों के पास सदस्य के द्वारा लायी गयी पूंजी का अभाव 
रहता है । जश पूंजी की कम राशि होने के कारण अन्य निवियाँ भी पर्याप्त मात्रा 
में उपलब्ध नहीं हो पाती । वित्त के अभाव में कृषि साख समितियाँ अपने सदस्य 
किसानो की साध सम्वन्धो आवश्यकतायें पूर्ण करने मे असफल रहती हैं। इससे 
जनता में लविश्वाप्त व्याप्त हो जाता है । ऐसी स्थिति में किप्तानों को वाध्य होकर 
भमहाजनों की छारण में जाता पड़ता है | अन्य प्रकार की समितियों के पास भी अपनी 
निजी निधियाँ पर्याप्त मात्र) मे लही होती हैं जिनसे उनके कांयं सचालन मे बाघा 
ज्ञाती है। यद्यपि पचवर्षीष योजनाओं में वित्तीय सहायता के क्षतेक प्रयत्व फिये हैं, 
दे फिर भी यह समस्या जटिल है । देझ् मे अनेक समितियाँ ऐसी स्थिति में है जो 

तरह से कार्य नही कर पा रही है | 

(३) अकुशल प्रबन्ध 


भारतवर्प में सहकारी समितियों का प्रवन्ध अकुशल व्यक्तियों के हाथों भे है। 
अधिकाश समितियों मे अवैजानिक प्रवन्ध है । वर्तमान समय मे उचित प्रबन्ध व्यवस्था 
का महत्त्व बह बढ गया है | सम्रितियों के क्ृंचारी बेकिंग विधियों एवं कायो से 
भी भिन्न नहीं हैं। विषणन समितियों के कमंचारी व्यापार कुशल नही हैं । सहकारी 
समितियों मे कुशल प्रबन्धन न जाते का कारण है कि ये ससयायें पर्याप्त वेत्नत देने 
में असमर्थ हैं | भत' कुशल व्यक्ति आकर्पित नहीं हो पाते हैं । 
(४) असन्तुलित विकास : 


भारतवर्ष मे सहकारी आन्दोलन प्रारम्भ मे साख के क्षेत्र में अधिक विकसित 
हुआ । गैर साख समितियों के विकास को तरफ विश्ेष ध्यान व देते के कारण 
आन्दोलन का तेज ग्रति से बिकास तहीं हो पाया । साख के साथ-साथ अन्य आधिक 
जियाये जंसे विषणन आदि को तरफ भी पर्याष्त घ्यान देने की आवश्यकता है जिससे 
कृपको का सर्वागीण विकास हो सके । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये बहुउद्देशोय 
सहकारी समितियों का तिर्माय किया जाने लगा। सरकार ने पचवर्षीय योजनाओं 
के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार को समितियों के गठन पर बल दिया है | 


(५) कठिन प्रतियोग्रिता : 


सहकारी कास्दोतन को विजो क्षेत्र स्रे कठिन प्रतिस्पर्षा का सामना करना 
पड रहा है। प्रामीण क्षेत्रो मं आज भी महाजनो का अधिक प्रमाव है । ये व्यक्ति 


३० सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


अपने हितों की रक्षा के लिये समितियों के विभिन्न सदस्यों मे फूट डालते हैं जिससे 
दलवन्दी पैदा हो जाती है ! समितियों को कमजोर बनाकर फिर इनसे प्रतियोगिता 
की जाती है । इृपि विपणन समितियों से निजी व्यापारी प्रतिस्पर्धा करते हैं। 
समितियों के पास कुशल व्यक्तियो का अभाव पाया जाता है | जिससे प्रतिस्पर्धा का 
सामवा करना कठिन हो जाता है । 


(६) ब्याज को ऊंची दर * 


_.क्सानो को प्रदान किया जाने वाला सहकारी ऋण मंहगा होता है। हमारे 
देश भे सहकारी साख समितियाँ ६३ भ्रतिश्वत से १२ प्रतिशत तक ब्याज लेती हैं। 
रिजर्व बैंक समितियों को बहुत कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करती है किन्तु 
समितियों के प्रबन्ध व्यय के अधिक हो जाने के कारण ब्याज की दर ऊँची करनी 
पडती है । थत्त सहकारिता के विकास के लिये सामान्यत ६ प्रतिशत ब्याज दर 
उचित हो सकती है। 

(७) अनुचित सरकारो हस्तक्षेप : 
सहकारी आन्दोलन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता चाहिये 

क्योंकि यह तो एक एल्छिक आन्दोलन है । हमारे देश मे सरकारी अधिकारियों 
ने आदोलन मे अनुचित हस्तक्षप करना प्रारम्भ कर दिया है जिससे जनता इसे 
सरकारी आन्दोवन मानने लगी है जबकि आन्दोलन जनता का है। अनेक समितियों 
के प्रबन्ध मण्डल में भी सरकारी प्रतिनिधि भी होते हैं जिनका हस्तक्षेप अनुचित 
रहता है। 
(८) अन्य 

. भारतवर्ष में मविकाञ सहकारी समितियाँ कमजोर हैं । प्राय स्वार्थी लोग 
अपना समितियों मे अनुचित विधियों से प्रमाव बढ़ा लेते हैँ। जिससे दलवन्दी एवं 
पक्षपात॒ को बढावा मिलता है। समितियों के अधिकारी एवं कार्यकर्त्ता अपने 
सम्बन्धियों अथवा दल के लोगो का अधिकतर ऋण स्वीकार करते हैं। समितियों के 
सदस्यों के पास परयाप्त जमानत का भी अभाव पाया जाता है । जिससे ऋण भ्राप्त 
करने मे कठिनाई होती है। समितियों के हिसाब-किताब की उचित व्यवस्था भी 
नहीं होती है । इन सव कमियो के कारण आन्दोलन तेज गति से विकास नहीं कर 
सका । 


आन्दोलन की सफलता के सुझाव 


मारत में सहकारी आन्दोलन की सफलता के निम्नलिखित सुभाव महत्त्व- 
पूर्ण हो सकते हैं-- 
(१) सहकारों शिक्षा का विस्तार 

सहकारी विकाम के लिये सरंया समिति ने शिक्षा के पुनंगठन एवं विकास 
का सुभाव दिया । सहकारिता की सफलता के लिये सहकारी सिद्धान्तो को समझना 
और उनको कार्य रूप में परिणित करना बहुत आवश्यक्र है। सहकारी शिक्षा रे 
असार में जनता आन्दोलन के महत्त्व को समझ सकेगी । यह कार्यक्रम छोट बच्चो 
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से ही प्रारम्भ करना चाहिये | इनको मातृ भापा में सहकारिता की शिक्षा प्रदात 
करनी नाहिये। सहकादी योजना समिति ने सुझाव दिया कि हमारे देश में विश्व 
विद्यालय स्तर पर यहकारिता' विषय सम्मिलित किया जाना चाहिये । इससे ग्रुवक 
वग' सहकारिता को अच्छी तरह से समझ सकेगा जिससे भविष्य में आन्दोलन अधिक 
प्रगति कर सकेगा । सहकारी शिक्षा के विस्तार से विभिन्न समितियों के सदस्य भी 
सहकारी सिद्धान्तों से परिचित हो सकेगे। अत भविष्य में आन्दोलन को विकास 
को गति प्रदान करने के लिये सहकारी शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है । 


(२) ,सहकारो प्रशिक्षण व्यवस्था : 


सहकारी प्रशिक्षण रो आशय उस कार्यक्रम से है जिसके अम्तग'त सहकारी 
सस्याओं व सहकारी विभाग के वेतन प्राप्त कमंचारियों को प्रशिक्षण दिया जाये ( 
प्रशिक्षण के महत्व को घपान मे रखकर योजना आयोग ने प्रथम पचवर्षीय योजना 
में सहकारी समितियों व सहकारी विभागों के प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय तथा क्षेत्रीय 
कर्मचारियों के प्रशिक्षाण कार्यक्रम के लिये १० लाख रुपये का आवधात किया | भारत 
सरकार ने ववस्बर १९५३ में सहकारी प्रशिक्षण की एक केम्द्रीय समिति नियुक्त 
की । इसके अतिरिक्त सरकार ले पचवर्षीय योजतवाओ मे अतेक प्रयत्न इस क्षेत्र में 
किये हैं गिर भो इस तरफ अधिक घ्यान देने की आवश्यकता है। सर्रया 
समिति ने भी सहकारी भ्रश्चिक्षाण की सिफारिश की थी। सहकारी प्रशिक्षण से 
कर्मचारियों प्रशासको तथा श्रमिकों की काये कुशलता में वृद्धि होती है जिससे 
समितियों फो नुकसान नही होग्रा और वे प्रतिस्पर्धा मे अच्छी तरह से टिक सकेगी । 
अक्तूबर १९६१ में राज्यो में ग्रहकारिता मत्त्ियो के सम्मेलन में सहकारी प्रशिक्षण 
पर अधिक जोर दिया गया । इसके पहलात्‌ मिडन्तर इस आवश्यकता को ध्यान में 
रखा भया है और प्रशिक्षण ब्यवर्था के अनेक कदम भी उठाये गये हैं। भविष्य मे 
अशिक्षेण कार्यक्रम को अधिक व्यापक रूप प्रदात करवा चाहिये । 


(३) उचित वित्त ष्यवत्या - 


सहकारी समितियों के समुचित विकास के लिये पर्याप्त मात्रा मे धव होना 
आवश्यक है । हमारे देश मे ऋण प्रदान करने वाली समितियाँ घताभाव में अपने 
सदस्यों की माँग पूरी नही कर था रही है । बत उनके लिये पर्याप्त मात्रा मे वित्त 
व्यवस्था करनी चाहिए । इसके लिये केन्द्रीय सरकार, रिज॑ बैंक, स्टेट बेक ऑफ 
इण्डिया तथा राज्य सरकाहें अधिक सहयोग दे सकती हैं। अन्य प्रकार की समितियों 
को भी पर्याप्त साज्ा में निधियाँ आप्त करने से सरकार को अधिक प्रवरन करना 
चाहिये । यद्यपि पचवर्षीय योजताओं मे सरकार ने इस तरफ प्रयत्न किये हैं किन्तु 
अर्णंगार आवश्यत्काजरे को ब्यावर ने सकते हुयो माविष्या सो अधिक सहयोग की 
आवश्यकता है । भारत वर्य॑ में नवीन कृषि सीति अपनायो है जिसमे सघन कृषि 
कार्यक्रम चालू किये गये हैं। इनकी सफलता में गहकारी सम्रित्रियों अधिक उपयोगी 
हो सकती है । सरकार पर्ताप्त यात्रा मे घन प्रदान करके इस आन्दोलन के माध्यम से 
नवीन कृषि कार्यत्रमों को सफल बना सकती हैं । 
|४) अच्छा नेतृत्व . 

वास्तव में देखा जाये तो वर्तमान समय मे हमारे देश के प्रत्येक क्षेत्र मे अच्छे 
नेतृत्व का अभाव हे । सहकारी आन्दोलन में भी अभी तक उचित नेतृत्व नहीं मिल 


झ्र्‌ सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


पाया है । हमारी सहकारिता को परिक्षमी, ईमानदार, उत्साही, दूररजीं, प्रशिक्षित 
एव योग्य नेताओं की आवश्यकता है । यह समस्या अत्यन्त जटिल है | योजना आयोग 
ने भी इस समस्या पर बिचार किया औरन्दस' बात पर बल दिया कि उचित नेतूल 
सहकारी विकास का सबसे महत्त्वपूर्ण अग है। आज देश में अधिकाश समितियों को 
अच्छा नेतृत्व नही मिला हुआ है जिसके कारण ये प्रगति नहीं कर पा रही हैं। 
समितियों की असफलता से समाज का विश्वास सहकारिता आन्दोलन के प्रति कम होता 
जा रहा है। अत सरकार को ऐसे सभी प्रयल करने चाहिएँ जिसमे सहकारिता के 
क्षेत्र में उचित नेतृत्व प्राप्त हो सके । 


(५) आन्दोलन को व्यापकता : 


सहकारी अम्दोतन को इतना व्यापक बनाया जाये कि अनेक आधिक क़्ियायें 
इसके द्वारा सम्पादित की जा सके । अब तक आन्दोलन केवल कुछ विशेष आवश्यकताओं 
की पूति के लिये ही विकास कर पाया है। भारतवरपं मे आरम्भ में सहकारी साख के 
क्षेत्र में अधिक उन्नति हुई किन्तु घीरे-धीरे अन्य क्षेत्रों मे भी सहकारिता का प्रयोग 
प्रारम्भ हुआ। अभी तक अन्य क्षत्रों मे सतोपजनक प्रगित नही हो सकी है | अत 
भआस्दोलन का क्षेत्र अधिक विस्तृत किया जाना चाहिये। 


(६) कमजोर समितियों का दृढ़ीकरण : 


भारतवर्ष मे अवेको सहकारी समितिया इतनी कमजोर हो चुकी है कि उनका 
कार्य अच्छी तरह से वही चल पा रहा है । न समितियाँ कार्य बन्द कर छुकी हैं) 
समितियों के कमजोरी के मुग्य कारण उचित नेतृत्व का अभाव एवं आर्थिक स्थिति का 
क्षीण होना है यद्यपि मूतीय पचवर्षीय योजना में समितियों को सुदृ करने के प्रयल 
किये गये हैं । किन्तु अधिक सफलता नहीं मिल सकी । चतुर्थ पच॒वर्षीय योजना में भी 
समितियों को सुदृढ बनाने पर अधिक वल देने का कार्यक्रम बनाया गया है । इसके लिये 
अधिक समितियों का गठन न करके वर्तमान समितियों को मजबूत बनाने की योजता 
है । वास्तव में जब तक देश को सभी समितियों को सुहृढ नहीं बना दिया जाता है 
आन्दोलन प्रगति नहीं कर सकेगा। है 


(७) उचित समस्वय * 


सहकारी आन्दोलन की विभिन्न ग्रति विधियों में उच्चित समन्वय का अभाव 
है । इसके कारण विभिन्न अग आपस में सहयोग नही कर पाते है । सहकारी आन्दीलन 
में समन्वय स्थापित करने के लिये सघीय सस्थाओ का स्थान बहुत उल्लेखनीय है। 
भारतवर्ष मे सघीव भस्थायें स्थापित हुई हैं किन्तु अच्छी तरह से समत्वम वार्य 
सम्पन्न नही हो पाया है । उदाहरणत* सहकारी साख मे प्राथमिक स्तर पर ग्रामीण 
साख समितियाँ हैं, जिला स्तर पर केन्द्रीय बैंक तथा राज्य स्तर पर दीर्प बैंक स्थापित 
किये यये हैं। विभिन्न श्राथमिक सहकारी साख समितियों का समत्तय वेख्रीय बैंक 
करते हैं और केन्द्रीय बैंको का समन्वय शीर्ष वेंक करते हैं। किन्तु अनेकों कारणों से 
हमारे देश मे उचित समस्वय नहीं हो पाया है | इसके अतिरिक्त विभिन्न गतिविप्रियों 
जैसे ऋण विपणन, गृह निर्माण, औद्योगित तया उपभोक्ता समतियो मे भी समन्वय का 
अभाव है । ऐसी कोई विशेष व्यवस्था नहीं है जिससे उक्त विभिन्न गतिविधियों में 
समन्वय स्थापित क्या जा सके ) 
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(८) भण्डारण सुविधा का विस्तार : 


सहकारी विपणन समितियों के विकास के लिये उचित भण्डारण व्यवस्था 
होती आवश्यक है । सहकारी समितियों के पास इतना धन नही होता कि वे गोदाम 
बना सके । ऐसी स्थिति मे मे समितियाँ पर्बाप्त माता में माल को उचित रूप मे 
भण्डारण करने में असमर्थ रहतो है फलत माल नप्ड हो जाता है । सरकार ने पच्रवर्षीय 
प्रोजनाओं में भण्डारण व्यवस्था के लिये समितियों का घन प्रदाद करने के प्रयसन किये 
है किननु फिर भी अमेको समितियों के प्राम पय।प्त भण्डारण सुनियायें नहीं है! सरकार 
को अधिक गोदामों के निर्माण में सहयाग प्रद्दात करना चाहिय। 
(९) भरवेक्षण पर्यवेक्षण एव निरीक्षण व्यवस्या + 


अकेक्षण की आवध्यकता दो क्यरणों से है. प्रथम अकेक्षण किसी भी समिति 
की वित्तीय स्थिति का सूचक है और दूसरे भारत जैसे देश में जहाँ सरकारी सरक्षण 
है जकेक्षण सहकारिता के सावंजनिक रूप को बनाये रखने के लिये आवश्यक है। हमारे 
दश मे भवेक्षण व्यवस्था सुदुढ नही है अत इस तरफ पर्याप्त ध्याव देता झ्षावब्यक है। 
बृहत आकार एवं कारोबार वाली बड़ी सस्थाओ में समवर्ती (0०0०ए7षव) अकेक्षण 
मी व्यवस्था होनी चाहिये समितियों के अक्क्षण के लिये लेखे तैयार करने की तिपि 
निर्धार्ति कर देना चाहिये जियके उत्तरदायी प्रवन्धकारिणी के मदस्प होंगे। समितियां 
के लिये पयवेक्षण एवं निरीक्षण वी व्यवस्था भी होनी चाहिये। उचित समय पर 
निरीक्षण होते रहने से विभिन्न प्रक्रार की अनियमितताओ को रोक्ता जा सकता है । 
(१०) कष्प 


सहकारी आन्दोलन की राफलता के लिये सदस्य समिति वे प्रति भक्ति भाव 
रखे तथा उतका उच्च चरित्र होता आवश्यक है। अहलदोलन मे स्त्रियों का योगदान 
अभी तक पर्याष्त नही है अत स्त्रियों का अधिक सहयोग प्राप्त करना चाहिये । इसके 
पतिरिक्त इस वात पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाये कि समितियाँ सहकारी सिद्धात्तो 
पर काय करें भारतवपं के सहकारी आन्दोलन में अभी तक संघीय ढाचा उचित नही 
हो पाया है । अत इस तरफ भो ध्यान देना चाहिये | 

उक्त सुन्ञावो को ध्यान में रख कर प्रगति के भ्रयत्न करने पर निश्चय ही 
सफलता मिल सकेगी । सहवारी आत्योलन को एक नयी दिश्या मितगी जौर हि, 


उद्योग एव वाणिज्य के क्षेत्रों म॒ सहकारिता का पर्याप्त विकास हो सकैगा । बाद्या है 
चतुर्थ योजवा मे पर्याप्त उन्नति हो सक्ेगो ! 


घ्ररभ 
१ भारत में सहकारी आन्दोलन के आरम्म एवं विकास का वर्णन कीजिये । 
हमारे देश में इस बान्‍्दोलन को धीमी प्रगति के क्‍या कारण हैं 
२ भारत में सहकारी आन्दोलन की घीसी प्रगति के क्या कारण हैं? इसके 
विकास क सुझाव दीजिये ॥ 
३ भारत में पचवर्षीय योजनाओं में सहकारी विकास के व्या-वया प्रयत्न किये 
गये है ? सहकारी जाम्दोलन से क्या-नया सवीन अनृतियाँ है ? 





सहकारो साख 
((०-०एथक्या।ए6 (7८०) 


सहकारी सास सहकारी आन्दोलन का एक प्रमुख अग है । भविष्य मे भुगतात 
की प्रतिज्ञा के आधार पर वतंमान मे कोई भी मूल्यवान थस्तु ज॑से मुद्रा, वस्तु अथवा 
सेथाएँ प्राप्त करना ही साख है । जो धन उधार लिया जाता है वह ऋण होता है। 
अत साख उधार देने की प्रक्रिया है। यह का सामान्य तथा बैंको अथवा धन उधार 
देने वाले महाजनों द्वारा किया जाता है | सहकारी साख समिति एक विशेष प्रकार 
की बैक है जो कि साख सुविबाएँ प्रदान करती है। अव जो साख सहकारी वैको के 
द्वारा प्रदान॑ की जाती है उसे सहकारी साख कहा जाता है। सहेकारो बैक को विम्न 
प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, “यह सामृहिक स्वामित्व ससाधवों और 
असीमित संदस्यता के व्यवितयो का एक स्वेस्छिक सगठन है जिसकी स्थापना प्रजा 
तन्त्रीय आधार पर, लघु॒उत्पादको अथवा श्रमिकों द्वारा की जाती है, जिसमे सदस्यों 
की बचत को सचित किया जाता है। तथा उनको ब्याज और भुगतान की आमने 
शर्तों पर साख प्रदान की जाती है।अविक्य (5077/05) को सचित कोप में रख 
लिया जाता है या जमाकताजों, ऋणियों तथा अशदाताओ में विपरीत कर दिया 
जाता है। यह सगठन बाहरी भ्रोतो से सदस्यो के लिये ऋण प्राप्त करते समय सदस्यों 
के सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रयोग करता है? 

सहकारी दैकों का जन्म स्थान जम॑नी है। सबसे पूर्व शहकारिता में साथ 
और ऋण का अयोग यही हुआ । जर्मनी मे सहवारी साख के विकास के लिए रफि- 
सन तथा शुल्जे डेलिद दो प्रकार की समितियाँ स्थापित की गई थी ।? रैफ्सिन 
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सहकारी साख थक 2०० ०००८ हर 


४५७ 
समितियाँ ग्रामीण ठथा कृषि साख के लिए थी और शुल्जे डेलिश, नगरों तथा औौद्यो- 
गिक क्षेत्रों के लिए स्थापित की गई थी। ये दोनो प्रकार की सहकारी समितियाँ 
विश्व के अनेक देशो के लिए आदर्भ हो गयी ! जर्मनी से घीरे-बीरे सहकारी साख 
दूसरे देशो में फंली । 

भारतवर्ष में भी सहकारी साख ग्रामीण तथा शहरी ऋण व्यवस्था आदि दो 
भागों में विभवत है | जहाँ तक ग्रामीण सहकारी ऋष-ब्यवस्था का भ्रश्त है, इसे पुत 
दो भागा मे विभकत किया जा सकता है। प्रथम भांथ में अत्प व मध्यकालीन ऋण 
आते हैं और दूसरे मे दीर्घकालीन ऋण । अल्प व मध्यकालीन साख का टॉँचा तीन 
सीडियो की तरह है ग्राम ल्तर की ग्रावमिक कृषि ऋण दात्री ससिति (सेत्रा समिति) 
प्रकार की साख का आधार है। दूसरी सीढी केन्द्रीय सहकारी बैंको की है जिनके 
सदस्य प्राथमिक कृषि ऋणदाबो समितियाँ होती हैं। तीसरी रीढी राज्य स्तर के 
शीर्ष बैंक की हैं जिसके सदस्य केन्द्रीय सहकारी बैक है। 


दीघंकालीन ऋण भूमि वधक वेको द्वारा प्रदान किया जाता है। 'दीघे- 

शासीन ऋण के लिए प्रत्येक राज्य से श्ीप॑ स्तर की एक केन्द्रीय बधक बैक 

होती है। कुछ स्थानों पर श्ीप॑ भूमि वधक बेंक अपनी प्रायमिक वेकों की सहायता 

से, जो कि तालुका या जिला स्तर पर होती हैं अपना कारोबार चलाती हैं और कुछ 
, अन्य स्थानों पर इसको शाखाएँ कार्य करती हैं ॥”7 


# शहरों मे साख के लिए कर्ंचारी ऋणदायों सहकारी समिलियाँ व अरवन 
* कॉ-आपरेटिंव बैंक होते हैं । इन समितियो द्वारा शहरी कर्मेद्रारियो, मजदूरों अथवा 
4 छोटे उद्योगों को साख प्रदान की जाती है । 

हि 


हे ग्रामीण साख समितियाँ 
हर (ऐेणप्श (0०-०एशनफ७ (7००६ 8०लं०४९४) 


' प्राय कहा जाता है कि भारतीय ग्रामीण किसान ऋण में ही जन्म लेता है 
४ जीवन बिताता है, और मरते समय भी अपने उत्तराधिकारियों पर ऋण छोड जाता 
हे है सन्‌ १९५४ मे ग्रामीण साख सार्वेक्षण समिति और सब १९६२ में ग्रामीण ऋण 
£ और विभियोग्र सर्वेक्षण समिति के भ्रतिवेदतो मे इस वात प्र विशेष वल दिया गया कि 
(| भारतीय किसान करण ग्रस्त हैं। भारत मे प्रामीण क्षेत्रो मे साख सस्थाओ का पर्याप्त 
सु विकास नही हो पाया । किसान अपनी ऋण सम्वन्धी आवश्यकताओ को पूर्ति महाजनों 
; अथवा मसाहकारों से करते रहे है। किन्तु महाजन तथा साहुकार इन परिस्थितियों 

का अनुचित लाभ उठाते है और विसानो था झोपण करते हैं। ऐसी स्थिति में 
१“सहकारी ऋण समितियाँ उत्तम साधन सिद्ध हो सकती हैं) दास्तव मे देखा जाए तो 
““ भारतीय सहकारी आन्दोलन का सूत्रपात भी ग्रामीण ऋण ममितियो से हुआ है । 


उद्दे श्य 
ग्रामीण साख समितियो की स्थापना के विम्नलिखित उद्देश्य हैं -- 
छ् 
2 23३४० ३००६ 
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सहकारी समाज, फरवरो १९६८ पृष्ठ---७ 


रेई सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


(१) ग्रामीण क्षेत्रों मे साख की सुविधाये प्रदान करके ढ॒पि का सुधार करना 
प्रमुख उद्ृश्य है । 

(२) जसा कि पूव कहा जा चुका है भारत म ग्रामीण साख में साहूकारो 
और महाजनो का प्रमुख हाथ रहा है । किन्तु इनके ढारा क्सानों की महाजना 
आदि पर निभरता कम की जाती हैं । 


(३) कम ब्याज की दर पर ऋण प्रदान करना भी उद्देश्य हैं तावि किसानों 
को अधिक लाभ हो सके । 


(४) प्रामीण सहकारी सास समितियों का प्रमुख उदय वचत तथा वितियोग 
की प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहन देता है। ग्रामीण क्षत्रा की वचत अनेव बारणों 
उत्पादन कार्यों म तही लग पाती है अत उनके विनियोजन के प्रात्माहन के लिए य 
समितियाँ वहुत सहायक सिद्ध हा सकती है । 


(५) इन समितियों के विकास का यह भी उदृश्य है कि जनता में सहयोग 
तथा उत्तरदायित्व की भावना का विकास हा । 

(६) सदस्यों में स्वसेवा (5०9209) तथा मितव्ययिता (707) की भावों 
भी इन समितिया द्वारा उत्तन्त की जाती है । 


सदस्यता 
(शल्कशषआ) 


सहकारी साख समितियों में सदस्यता खुली एवं एच्ठिक होती है। कि 
फिर भी अच्छा चरित, स्वस्थ मस्तिष्क, दिवालिया न होना आदि गुणों की होगा 
आवश्यक है। सहकारिता ने अविभेदात्मकता के मिदात के अनुसार सदस्यता 
के लिये किसी भी प्रकार का राजनैतिक, थामिक एव जातीय भेदभाव भी वहीं 
होता है । 
प्रबन्ध 


सहकारिता मे प्रजातात्रिक प्रवध होता है। सर्वोच्च सत्ता साधाएग सा मे 
होती है । साधारण सभा मं समिति के सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं। नीति सम्ब / 
निणय इसी सभा में लिए जाते है। बपं मे कम से कम एक वार आम सभा जे 
सामान्यत वाधिक अवेक्षण के बाद बुलाई जाती है । निणय वहुमत पर तिए जाते 
है। प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होता है । और प्रतिनि्ित्त (27०४, 
बित्वुल वर्जित होती है । साधारण सभा में प्रववक समिति के सदस्यों की चुनाई 
क्या जाता है। यह समिति, समिति के सभी कार्यों की देख भाल करती है । 
चारियों की नियुत्तित, निवृत्ति, नियन्त्रण, हिसाब किताब रखना। निधियो वी व्यव्सी 
ऋण व वसूली की व्यवस्था तयाअय कई कार्यों का दायित्व इसी समिति पर 


ही है। 
साथारण सभा मे पत्ती तल पर (छंदा०८ ॥62) हिसाब क्ताव, विद 
म्मिलित वर्ए 


थादि पर विचार क्या जाता है | इनके अतिरिक्त नए सदस्यों को स'| 
उपनियमावती मे सद्योयन करने तथा अन्य कई प्रकार के तियय भी लिए जाते हैं । 


है 0७2 :2% ० 


सहकारी साख रे 


कार्यक्षेत्र 

सामास्यत ग्रामीण क्रण समिलियाँ एक समिति एक गाँव! सिद्धान्त पर 
आधारित होती है किन्तु यदि गाँव का जाकार छोटा हो तो एक से अधिक गाँव भे 
सम्मिलित किये जा सक्त है। 'एक ग्राँव म एक सम्रिति! बी विचार धारा इस तथ्य 
पर आधारित है कि एक दुसरे की जानकारी क काण सदस्य परस्पर नियत्रण राख. 
सफते हे । इनका क्षत्र सीमित रखन से कइ लाभ हा राक्‍त है। प्रथम समिति क॑ 
चुनाव म उत्तम चरित्र के व्यक्नितथा को उनानता दी जा सकती है । इसर सांमति 
में प्राप्त ऋण के उपयोग की जानकारी आमाता से हो जाती है क्‍्याकि सभी सदस्थ 
एक दूसरे को अच्छी तरह जानते है । तासरें सदस्प को ऋण की आवश्यक्ता वास्तव 
मे बताए गय कारण से है या नहीं जत “एक समिति एक गाव का सिद्धान्त जत्यन्त 
महत्वपुण है । 

प्राथमिक हृषि ऋणदानी सहकारी समित्रिया का कांप क्षय बहुत बडा 
नहों होना चाहिए और य हो उसक सदस्था का सलल्‍्या बंधिक हा । प्राथमिक 
समित्ति का कायक्षत ३-४ मील से अधिक का नहीं ह्ाता चाहिए और उसके अन्वयत 
३,००० से अप्तिक जाबादी नहों होनी चाहिए | अथ्यय्‌ ५०० कृपक परिवार या ७०० 
ग्रामीण प्रिवारा से अधिक इनका काय क्षत्र नहीं हाना चाहिए। * 


दायित्व 


दायित्व की दृष्टि से सहकारी ग्राम साख समितिया सीमित असीभित दायित्व 
बाजी दोना ही प्रकार को हो सकती है । भारत म॒ सन्‌ १९१२ के सहकारी अधितियम 
के अनुसार समितिया यीमित और असीमित दापिवबर क आधार पर बाटी गई। सह- 
का ऋण समितिया के दायित्व का प्रश्न जबिय मठत्वपूर्ण है। बबाकि समिनतियाँ 
जन्य लोभा तथा स कार से भी सम्बन्ध रखती है। इनसे ऋष प्राप्त चाल। हैं जिनका 
£/099 करना हाता ह। ऐसी स्थिति म यह पहल निश्चित काता भावश्यत ह 
दायित्व क्सि प्रकार का हागा । समिति वन्द होने पर झणय भार का दायित्व एण 
निश्चित दरना पदता ह । 


असीमित दायित्व 
असीमित दायित्व के अतमत जादश्ष्यकता पन्‍्ने पर निज्जी यन से भी समिति 
ब जण दो पूरा करना पत्ता है । समिति यो ऋण प्रझान काता है उससे प्रद्वि हानि 
हो जाती ६ तो लनदारिया के भुगतान क लिए सदस्णा का दायिल्व बंवत उनके हिस्स 
तक ही सोमित नही हाता है बल्कि उनकी व्यक्ितिगठ सम्पत्ति से भो अलुपात के लनुसार 
भमुग्रताव करना पड़ता है| 


असोमित दायित्व के यक्ष मे को 


(१) असीमित दायित्व म ऋण प्राप्त करन म आसानी रहती है क्याकि 
ऋण देन वाल को इससे अधिक सुरक्षा होती है। असीमित दायित्व क कारण समि- 
ियो का सभी तरफ विश्वास किया जाता है | मेकलगन समिति के अनुसार असोमित 





4 सहकारी समाज, जयपुर, १९६८, सहकारी क्रण, पृष्ठ--२ 


रेट सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


दायित्व के कारण केन्द्रीय सहकारी सस्थाओ तथा अन्य वैको का विश्वास वढ जाता 
है जिससे अनेक लाभ प्राप्त हो सकते हैं । 


(२) असीमित दायित्व आपसी जिम्मेदारी को वढादा देता है। समी सदस्य 
सतक रहते हैं। और देख रेख की भावना जागत होती है । यदि कोई सदस्य लापर- 
वाही से काम कर रहा है त्तो उसे तुरन्त ही रोका जा सकता है । 


(३) दायित्व असीमित होने के कारण सदस्य अधिक सावधान रहते है जौर 
प्रवन्ध समिति के लिए ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करते हैं जो कि बहुत योग्य एवं कुशल 
होते है । उचित प्रवन्ध हो जाने से समिति को हानि नही उठानी पडती है । 


असीमित दायित्व वाली समितियों के विर्द्ध मे भी कुछ कहा जा सकता है । 
ऐसी समितियों मे सदस्यो को भय रहता है कि यदि नुकसात हो गया तो उसको 
व्यक्तिगत सम्पत्ति से भी भुगतान किया जायेगा अत कई लोग इसके सदस्य नहीं 
बनते । दूसरे, ये समितियाँ बहुत छोटे क्षेत्र तक फ़ुली हो सकती है क्योकि सभी 
सदस्यों की आपसो, व्यक्तिगत जानकारी होनी आवश्यक है । 


सोमित दायित्व 


सीमित दायित्व का आश्य है कि आवश्यकता पदने पर सदस्यों को निजी 
सम्पत्ति से समिति के ऋणों का भुगतान नही करना पडता वल्कि जितनी हिस्सा पूंजी 
उनके लिए है केवल उतने तक ही दायित्व सीमित है । जहाँ पर सहकारी समितियों 
का कार क्षेत्र विस्तृत होता है और सदस्यो मे पारस्परिक जानकारी नही होती वहाँ 
सामान्यतया दायित्व सीमित रखा जाता है । 


सीमित दायित्व के पक्ष में तर्क 


(१) सीमित दायित्द मे सदस्यों को अधिक नुकसान नहीं उठाना पदता है। 
यदि कसी कारण से समितियों को निरन्तर हानि होती जा रही है तो सदस्यो को 
इसे निजी सम्पत्ति से पूरा करना बहुत बुरा लगता है। सीमित दायित्व होने के 
कारण दूसरो के द्वारा की गई गटबडी से अधिक नुक्सान नहीं होता है बल्कि बेवल 
अपने द्वारा लिये गये अश तक ही सीमित दायित्व होता है । अत सदस्य सरया अधिक 
हो सकती है नि 
(२) असीमित दायित्व के कारण समितियाँ अपने सदस्यों को अधिक मात्रा 
मे ऋण दे देतो हैं जबकि सीमित दायित्व मे ऐसा नही हीता है। ऋण की मात्रा 
कम होने के कारण ये समितियाँ असफल नही होती हैं । 

(३) जब व्यापार, व्यापार चक्रो (विशेषकर मण्डी) से प्रभावित होता है 
तो असीमित दायित्व से वठिनाइयाँ बढ जाती है। व्यापारिक मदी से नुकसान 
अधिक होता है जिसे व्यक्तियत सम्पत्ति से पूरा क्या जाता है अत बहुत से व्यक्ति 
सदस्यता के लिए हिचकिचाते है | विन्तु यह कठिनाई सीमित दायित्व वाली समितियों 
में नही पाई जातो है । 

(४) असीमित दापित्व वाली समितियाँ 5230: 2978 छोटे क्षेत्रो के लिए 
ही उपयुक्त रहती हैं। किन्तु कभी कमी छोटे क्षेत्र होने के कारण समितियों का 


सहकारी साख श्र 


आकार बनाथिक हो जाता है जिससे अनेक नुकसान हो सकते है ऐसी स्थिति से 
सोमित दायित्व महत्वप्रूण हो जाता है। सीमित दायित्व के कारण समितिया का 
जाकार बढ़ा क्या जा सकता है। 


यह्ूषि वसीमित व सोमित दायित्व वार्ल समित्तिया दोनो ही म युण व 
दोष पाये जाते हैं। किलु ग्रामीण सहकारी साख समितियों का क्षत्र छाटा होता है 
अल ये अगीमित दायित्व बाली उपयुक्त रहती है। इग सस्वन्ध मे गाडगिल कृषि 
वित्त उप>्समभिति ने भी इन ग्रामीण सहकारी साख समितियों के असामित दायित्व 
पर जोर दिया है 

निधियों (79०05) 


सहकारी सास समितियों मं घन का लेत देन होता है अत निधि की 
आवश्यकता पडती है | समिति के कोपो को कई भागो मे विभक्त किया जा सकता 
है । ममिति के निजो कोप परयाप्त न होन के कारण बाहरी श्रोत्ो पर आधारित 
रहना पह्ता है । इनका विवरण नोचे दिया जा रहा है । 


(क) निजी निधियाँ (07९6 ०७०७) 
(0) अश (80825) 


अंश सहकारी साख समितियों मे निधि प्राप्त करने के महत्वपूण श्रोत होते 
हैं । असीमित तथा सीमित दोनो ही दायित्वों वाली समितियों भ अश पूजी होती है । 
सामान्यता अज्ो का मूल्य कम हाता है और इसका भुगतान भी क्लोटी २ किद्दता मे 
किया जाता है अत संदस्यो को अधिक कठिनाई नहीं होतो है । अश पूजो कोई भी 
व्यक्ति जब तक सदस्य होता है वापस नही की जा भ्रकत़ों है । 


(॥) सच्तित एबं क्षत्य कोष (पि०,८:४० ३00 ० एण॥१5) 


निजी निधियों में समिति के सचित कोप भो सम्मिलित हैं । सहकारी समिति 
अपन लाभ का कुछ प्रतिशत प्रतिवप सचित काप में जमा कर लेती है। 
इस सचित कोप मे समिति म सदस्यता के लिए प्रवेश झुल्क भी सम्मिलित कर 
दिया जाता है | इसके अतिरिक्त ब्याज तथा जम्त किय गये अज्ञा की राशि भो इसमे 
रखा जाता है । सहकारी सांख समितियों म॑ अन्य भी कई प्रवार के फोप रखे जाते हैं 
जुस समाज कल्याण कोप विकास कोप बादि | 


(ख) उधार लो हुई निधियाँ (छण7०७७॥ हत्रा05) 


ग्रामीण सहकारी साख समितिया म प्रारम्म स विजी घन का अभाव पाया 
जाता है अत संदस्थों की आवदयकता की पूर्ति नही हो पाती है । इसके लिए घन 
उधार लिया जाता है । ग़हकारी समिति बी उधार लन को क्षमता उराकी सिजी 
निधि एवं दायित्व पर निभर है | निजी निधि अधिक होती है तथा दायित्व असोमित 
होता है तो अधिक उधार मिल सकता है। 


(ग) निक्षेप (एककण्डा७) 
निशप गेर सदस्यां तथा राइरयों दोना से ही प्राप्त किय जा सकते हैं। यदि 


४० हे सहकारिता एवं सामुद्ायिक विकास 


यदि इन समितियों में पैसा लगाना अधिक सुरक्षित रहता है तो निश्षेप भी अधिक 
हो सकते है । कभी-कभी सदस्यों से अनिवाय रूप से भी निक्षेप लिये जाते है । 


(घ) अन्य (08७) 


उपरोक्त स्रोतों के अतिरिक्त उपहार, मंद तथा चदे द्वारा भी निधियाँ प्राप्त 
वी जा सकती है। इन स्रोतो से बतुत थोडी मात्रा में घन प्राप्त होता है अत इन पर 
तिभर रहना उचित नही है। 


सहकारी साख समितियों के ऊपर लिखित स्रोतो मे सवश्रष्ठ कौन सा है, 
इस विपय पर भी विचार करना आवश्यक है। सहकारी समितिया की निजी 
निधियाँ, ऋण निवियों से सवथा श्र प्ठ है। निजी निधियो पर समिति का अधिकार 
होता है और इनसे समिति की स्थिति सुन्दर होती है ! परन्तु सहकारी समिति के 
पास यदि निजी निषियो का अभाव है तो निक्षप एवं ऋण में से क्सी को अन्यथा 
दोनो को चुनना पठता हें । निक्षेप कई कारणों से ऋण से उत्तम होते है । निश्षप 
पर ब्याज की दर ऋण वी अपक्षा कम हुआ करती हैं। निक्षप वी मात्रा अपिक 
होने पर समिति मे विश्वास भो बढ जाता है । इसके अतिरिक्त निक्षेपर की जवधि 
समिति रवय निर्धारित करती है जबकि ऋण की अवधि ऋण देने बाते विर्धारित 
करते है । अत रण की तुलना म निक्षप उत्तम होते है। किन्तु कभा-कभी अधिक 
धन वी आवद्यक्ता पडती है जिसके लिए ऋण लगना पडता है। 


ऋण (7,0205) 


आमीण सहकारी सास समितियों का मुरय कार्य अपने सदस्यों दा त्रण 
प्रदान करना है । इस उद्देश्य की पृतति के लिए इन समितियों को अपनी ऋण नीति 
निधारित करनी पड़ती है । यह नीति इस प्रकार निर्धारित करनी चाहिए कि 
सदरयों को आवश्यकता पढने पर आसानी से कम ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध 
हो सके ) किन्तु प्रत्येक सहकारी समिति को उधार दिये जाने वाले धत की सुरक्षा 
का ध्यान रखना आवश्यक होता है| उधार देने की नीति मे कुछ सिद्धास्त तागू 
करन चाहिए । प्रवम, ऋण जहा तक हो भके उत्पादक कार्यो के लिए ही दिपा 
जाना चाहिए । द्वितीय ऋण की अदायगी_ उचित एवं नियमित होनी चाहिए। तृतीय 
उपार लेन वादे ऋण उसी काम म ले जिसके लिए उधार लिया गया है। मेक्तगत 
समिति न भी इत बातों पर विद्येप बल दिया था । 


ऋण स्वीकार केरन से पूत्र सदस्य की सम्पत्ति के विदरण को देखा जाता 
है जिसके आाधार पर ऋण सीमा निर्धारित की जाती है। इसी सीमा के अन्दर ऋण 
प्रदान क्ये जाते है । वैसे विभिन्न राज्यों मं ऋण बीमा निर्धारित करने की भितर सिने 
व्यवस्थाय है। सम्पत्ति वें अतिरिक्त सदस्य के चारिव, ईमानदारी आदि गुणों पर भी 
ध्याव दिया जांता है 
९ 5-2 
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मे दी थी। 


सहकारी साख डर 


सुरक्षा (8००णा७5) 

सहकारो समितियाँ जो ऋण प्रदान करतो है उसको सुरक्षा की तरफ ध्यान 
देना आवश्यक है | सहकारिता म व्यक्तिगत मुरक्षा बहुत महत्वपुण मानी जाती है 
क्योकि इभानदारी इसका गहत्वपूण लक्षण है । किन्तु सहकाशे समितियों को व्यवहार 
में बंधक सुरक्षा का सहारा लना पडता है । भारत से कृषि वित्त उप-यमिति तथा 
सहकारी भायोजन समितिया ने सा ऋण देन मे व्यक्तियत सुरक्षा, साख याग्यवा कौर 
घन वापस लौटान की क्षमता पर विचार करने पर जार दिया है। व्यक्तिगत सुरक्षा 
के अतिरिक्त जन्य बहुमृत्य वस्तुआ को बषक न्‍खकर भी ऋण प्रदान किग्र जाते है। 
प्रामीण सहकारी साख समितिया फ्सला का वेतक रख कर भी ऋण प्रदान करती 
है। ऋण की सुरक्षा के लिये फसल पर समिति का अधिकार होता है । अत ऋण 
सुरक्षित हो जाते ह। 

पहले सहवारी ऋण के लिपे अचल राम्पत्ति का अमानत के रूप मे रखा जाता 
था। व्यक्तिगत जमानत म॒ एक-दा लंदस्था की जमावत आवश्यक थी। विन्यु भाजकल 
असदस्था की उत्पादन कार्यो के आयार पर और उनके ऋण चुका देन की क्षमता के 
अनुसार प्रदान क्य जाते है । 


ब्याज दर ([गरांशारई 720७) 


भ्रामीण क्षेत्रों में व्रपि उत्पादन से ृद्धि करने की हृष्टि से किसानो को उचित 
ब्याज को दर पर ऋण दिया जाना चाहिये । ब्याज की दर न तो अधिक ऊँची होती 
चाहिए और न अधिक नीचो । ऊँची ब्याज दर होने भे क्सिनो को अधिक नुक्सान 
होगा अर्थात्‌ सहकारी साख का लष्ष्य भी पूरा नहीं होगा | दूसरी तरफ यदि ध्याज 
दर बहुत नीची रखी जाती है नो इससे समिति को अबिक नुक्सान होने की भावना 
रहती ह । भत्त उचित व्यांज दर होनी चाहिए। ब्याज दर सिधारण मे हेन्द्रीय 
सहकारी वैंक की व्याज दर पर भी विचार किया जाता है और इसके अतिरिक्त 
समिति के प्रत्नच्च ब्यय आदि का यात सर रखकर ब्याज का निर्धारण किया जाता है। 
ब्याज को दर निएचय ही अनक कारणा मे निर्धारित होती है जिससे कोप निर्माण 
करन की दर व विभिन स्तरों पर रखे जात बाते लाभादा बे ब्यवस्थापरीय व्यप 
आदि होने हैं । इस सम्बन्ध मे यह उल्नेखनीय है जि 'जव वेकः ऑफ इण्टिप्रां द्वारा 
इपि उत्पादन वृद्धि वे लिय सज्य सहकारी 4का को वित्तीय साथना की उपलब्धि 
कराकर महत्वपूण प्रोग दिया गया है । रिजब वँक द्वारा फ़सनी ऋण वाबश्यकताजो 
और उपज की जिक्रो के लिये राज्य सहकारो दंका का छण, बेक व्याज दर से दो 
प्रतिचत कमर चर दिया जाता है। स्थियें वेक ढारा उठाये गये इस कदम से 

अदठिम ऋण भाप्तकर्त्ता से कम व्याज दर लेन म चहुत सहायता मिलती है ॥77 

ऋरय की वारसी 
(पश्फुन्ड़्वथ्यर शा (8९ ००४5) 

ग्रामीण सहकारी साख समितिया के सामत सदस्यों द्वारा ऋण की वापसी को 
चहुत वड़ी समस्या है। इस बमस्पया का हल अदायगी मे नियमितता है / ऋण की 


3. सहकारी समाज, जयपुर, १९६८ सहकारी ऋण पृष्ठ--८ 


श्र सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


वापसो मे देरी या तो जानवूझ कर की जा सकती है या किन्ही गो 

न क नही कारणे से । जो ऋण 
गो के ऊपर लिया जाता है वह फसलो के तयार होने पर वापिस हो जाना चाहिए। 
कभी-कभी लिया गया ऋण अन्य कार्यों के प्रयोग में ले लिया जाता है जिससे समय 
पर वापसी नही हो पाती । 


भारतवप॑ में ग्रामीण सहकारो साख समितियों के बकाया में बहुत बढ़ोत्तरी 
होती जा रही है । भारत मे सत्‌ १९३०-५१ में कृषि ऋण समिति का सदस्यो यर 
देय तिथि के बाद (0४८त०६५) बकाया ऋण कुल बकाया ऋण (000 8/870063) 
का २२% थाजो कि १९५५-६६ मरे वढकर २५% हो ग्रया। सद १९६१-६२ में 
इसका भाग २४५% हो गया। इस वढोत्तरी को रोकने के लिये कई बातो पर 
विचार करना होगा | प्रथम, ऋण उत्पादन कार्यो के लिये ही दिये जाए । द्वितीय, 
जो कण प्रदात किये गये हे उनका उसी कार्य में भ्रयोग हुआ है या नहीं जिसके लिये 
ऋण दिया गया था। तीसरे, सहकारी ऋण को क्रय-विक्रय के साथ जोड़ना अधिक 
अच्छा रहता है । इनके अतिरिक्त, कुशल प्रबव व सदस्यों की इमानदारी आदद पर भी 


विधार करना उचित होता है। 
अश्रशेज्षण एव देखरेख (4008 200 #्व्ध्ता-त्व) 


सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के प्रमुख कार्यों मे अक्रेक्षण भी एक है । 
यद्यपि रजिस्ट्रार यह कार्य अपने से नीचे के अधिकारियों को दे सकता है अथवा किसी 
बाहरी सस्या को भी दे सकता है। मद्रास समिति ने इस बात पर जोर दिया है 
कि अकेक्षक कार्य को विभागीय अधिकारी ही सम्पन्न करे । इस समिति ने विभाग 
के प्रशासनिक एवं अकेक्षण अलग-अलग उप्र-विभाग बनाने पर बल जया है ॥! 


ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति तथा सहकारी कावून समिति (१९५७) ने भी 
अकेक्षण की जिम्मेदारी रजिस्ट्रार पर ही रखी है। सहकारी कानून समिति 
(0०६४. था. ०००एच27४० (89) ने सुझाव दिया है कि यदि आवश्यकता 
पडती हैं तो विभाग में अलग-अलग अकेक्षण की इकाई स्थापित की जानी चाहिए 
जिनका अधिकारी मुख्य अक्ेक्षक (2७०(-४००॥०) होगा और ये इकाई रजिस्ट्रार के 
नियन्त्रण में काय करेगी । रजिस्ट्रारो की पन्द्रहवी कॉन्फन्स मे भी इस नतीजे पर 
पहैच गया कि प्रधान अकेक्षक और रजिस्ट्रार के नीचे एक विशेष कार्यालय होना 


चाहिए जो कि अकेक्षण कारये करे 7 

सहकारी समितियों के अकरेक्षण के लिये कुछ विद्वानों ने स्वत्नन्त्र अकेक्षण 
पर भी वल दिया है। रॉयल कमीशन ने इस विचार धारा को गलत बताया है। 
और कहा है कि सरकार को शिक्षा पर अधिक व्यय करना चाहिए न कि बकेक्षण 
पर 7 सहकारी आयोजन समिति (726 €००एथडए-ड स्क्षणफाड (००४६८) 
ने सुभाव दिया है कि एक अकेक्षक के पास ५० समितियाँ होनी चाहिये। किस्तु 


३ मर 75%: पा, 
ध्यवहार में यह सख्या अधिक होती है भारत मे भिन्न-भिन्न राज्यों मे अलग-अलग 





4. शबवा३5 ए०ण६ ण एड ९०काशाएल्ड 00 ए०-०छुक्षखधणा, 4939 40 9०8० 323 
2. 9003, शि०००४ताए85 ० फ० पष्व्व्ी ०एऐटटिव्य०८ 097 वच्डडयका5 99826 99. 


3. एन (ए०णायराध्घणा 00 सैडाव्णाएक दिव्कुणा 9386 53 


सहकारी साथ डरे 


सस्थाएँ है । इस सम्बन्ध मे ललिल सारतीय प्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने कहा 
है कि अकेक्षक एक तरफ तो बहुत कमर हे और दूसरी तरफ वे प्रशिक्षित नो नही 
है । इसके कारण प्रतिदर्य अनेकों समितियाँ विना अकेक्षण के ही रह जातो है। 
उदाहरण स्वरूप वर्ष १९६०-६१ में लगभग २७,८०० कृषि साख समितियाँ बिना 
अकेक्षण के रह गयी 

मिर्घा समिति (१९६४) के अनुसार अकेक्षको का कतंव्य है कि बे ऐसी 
घटनाओ की सूचताएँ दे जिससे कानून, नियम अथवा उपविधियों के प्रावधानों का 
उत्लघन हुआ हो, रंप्कड की बाकी की जाँच तथा लेखों की शुद्धता का प्रगाणोकरण 
करे, देखें कि ऋण उचित रूप के उचित अवधि एवं उद्दंश्यों के लिये आपश्यक एव 
पूर्ण जमानत के दिये जाते है, मुगतानों की जाँच कितावी जमा खर्च अथवा अनुचित 
अवधि दृद्धि की रोक हेतु प्रयत्न करें और साधारणतगा यह देखें कि समिति सुदृढ़ 
नीतियों पर कार्य कर रही है एवं कमटी जधिकारी तथा साधारण सदस्य अपने 
कतंब्यो तथा उत्तरदायित्वों को सममते है ।? 

अकेक्षण के बतिरिक्त इन ग्रामीण सहकारी साख समितियों की देज रेख 
भी आवष्यक है। सर॑या समिति के सुझाव के अनुमार २५ सहकारी समितियों के 
लिये एक देख रेख वाला व्यक्ति (४०००४७०7) होना चाहिये जबकि मद्रास समिति 
नें १५ समितियों के लिये एक व्यक्ति का सुझाव जिया है !* किन्तु सहकारी विकास 
योजन्ताओ के क्षनुसार प्रत्येक १५ बडे आकार की समितियों के लिये एक ब्यक्ति देख- 
रेख करे तथा प्रत्येक २५ छोट जाकार की समितियो व अन्य समितियों के लिये एक 
व्यक्ति कार्य करे। देख-रेख का कार्य सघीय समितियों द्वारा किया जाता है। 
प्रायमिक समितियों की देख-रेख का कार्य अधिकाझ राज्यो मे केन्द्रीय सहकारी बेंको 
हाय किया जाता है । 

लाभ वितरण (0॥567ए68णा ०॥ ?0०॥0) 


सहकारी समितियों फे सन्‌ १९१२ के अविबियम के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में 
कुछ निग्रम हैं । इस अधितियम के आधार पर जझुद्ध लाभ का एक चौथाई सच्त कोप 
(६४०५८०६८ 9970) भें रखने के पश्चात्‌ शेप लाभ को समिति के पूर्व निर्धारित नियमों 
के आधार पर सदस्यों को वॉँटा जा सकता है। इस अधिनियग में असीमित दामित्व 
बाली समितियां के लिये लाभ वितरण प्र रोक है। अधिनियम में यह बताया गया 
है कि इन समितियों मे लाभ वितरण करने से पूर्व स्थानीय सरकार ([.०८४ 005८ण- 
गग८70) की स्वीकृति आवश्यक है ।/ इंथ्र अधिनियम में जब हित के तिये भी पझ्त 
लगाने की सीमा निर्धारित है। कोई प्रजोकृत स्रमित्रि पूर्व प्रजोयन* अधिकारी की 
सहमति में नाए का एक चोजाएई भए| झत्यिठ कोप णे रखते के पश्चफ़्त्‌ १०% स्तन 
का भाग जनहित कार्यो में खगा सकती है । 


भारत मे ग्रामीय्ष सहकारी साल समितियों की प्रगति 
(ए९०टक्‍7९७ ० एेफशे (ए००एुश-४९ (7९१४ 50श06(९5 ०0५) 
ग्रामीण सहकारी साल समितियों मे रृपि साख समितियाँ प्रशुख हैं । बेगे 





4... फैफिवाब (णणण्परतत्ड ८एएणा, एव्डए 63 
2. एकणा ०॑ ह५ ९०%ुटाबधरए फॉडएशापड टशाफ्तधालठ एक्डरए 70. 


फेड सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


आमीण माख समितियों मे अकृपीय साख समित्तिया भी आती हैं। किन्तु उनके वारे 
मे अलग से आँकडे उपलब्ध नहीं हैं। व्यापार की मात्रा तथा सल्या की दष्टि से 
इनका महत्त्वपृण स्थान नही है। श्री एफ० बी० वेस (ड07 ए 8 ७४३८८) न कहा 
है कि ये समितियाँ सामायतया असफन रही हैं। क्योकि इनके सदस्यों के पास कम 
सम्पत्ति व अनिश्चित आय रही है और सदस्यों का चक्षणिक स्तर भो नीचा रहा 
है ।! कृषि साख समितियों की प्रमति का विवरण नीचे दिया जा रहा है । 


प्राथमिक कृषि साख समितिया भारत मे सहकारी आदोलन महत्वपूण हैं। 
प्रथम पचवर्षीय याजना के आरम्भ से इन समितिया की सल्या भर सदस्य सरया 
म पर्याग्त वृद्धि हुई है। जून १९६६ के अ त तक भारत में इस प्रकार की लाभग 
११२ लाख समितिया थी जिनकी सदस्य सख्या लगभग २७ मिलियन थी। इन 
समितियों ने सहकारा वष १९६५ ६६ मे लप्भम ३३८ करोड़ रुपये का ऋण अपने 
85६ हि प्रदाव किया । नीचे तालिका म॒ प्रथम तीन पचवर्षीय योजनाओ की प्रगति 
दी गई है। 


प्राथमिक कृषि साख समितिया (अखिन भारत) 








समितियों की सल्या सरस्यता. हिस्सा पी ऋण प्रदान क्यि 





822 (नाखा मे) (लाबो मे) (करोड रपये) (करोड स्पय) 
१९५० ५१ १०५ डड ०८ ७६१ २२ ९० 
१९५५ ५६ १६० ७७९१ १६ ८० ४९ ६२ 
(५२ ४) (७६७). (१२० ८१) (११६७) 
१९६० ६१ २७२ १७० ४१ ५७ ७५ २०२ ७५ 
(३२ ५) (११८७). (३४३ ४) (३०८ ६) 
२९६५ ६६ १९२ २६१ ३५ ११५३२ ३३७ ९४ 
(९ ४) (५१ ७) (९७ ७) (६६ १) 


(कोष्ठक भ दो गयी सब्या पाच वर्षो म ृद्धि की प्रतितत है ।) 8०४९०-- 
वावका (० 0एश॥5९ २९६६७ ॥909 ]969 [४०७ 283 


उक्त तालिका से स्पप्ट हें कि वप १९५० ५१ को तुलना मं वष १९५५ ५६ 
मे समितियों वी सख्या तथा सदस्यता म क्रमश ५२ ४९ और ७६ ७९% की वृद्धि 
हुई है । १९६० ६१ मे पुन इन दोनों में पय प्त वृद्धि हुई कितु वष १६६५ ६६ 
म समितियों की ससया मे कुछ कमी हुई जबकि सदस्य सरया म वृद्धि हुई है। लग 
बूजौ तथा प्रदान किय्े यये ऋण म भी पर्याप्त इृद्धि हुई है। 

वप १९६८ ६९ मे इस प्रकार की सहकारी समितियों की सदस्य सस्या 
३० मिद्ियन होने का अनुमान लगाया ग्रया |. है जबकि चतुथ पचवर्षोय योजना के 
आतिम वप (१९७३ ७४) मे यह सख्या ४२ मिलियन हो जायेगी । वतमाने समय 
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में इन समितियों से प्रभावित ४५% फिसान परिवार है जो कि वर्ष १९७३-७४ से 
६००; हो जायेंगे । वर्तमान समय मे इस वान पर विश्लेप ध्यान दिया जा रहा है 
कि इन सहकारी समितियों को युनर्संगठित किया जाये। सरैया समिति तथा अखिल 
आरतीय ग्रामीण साख सर्वेद्ण समिति प्रतिवेदन से इन सहकारी समितियों के 
पुनर्सग्रढन पर विज्ञेप ध्याव दिया गया है॥ आजकल बडे आकार की समितियाँ 
बनान का प्रयत्न किया जा रहा हैं। यही कारण था कि सन १९६५-६६ में इन 
शामितियों की सख्या में ९४% को कमी हुई जब कि सदस्य संख्या, हिस्सा पूंजी 
तथा ऋण की मात्रा में क्रमश ५३ ७१७, ९७ ७७% और ६६"६% वी इृद्धि हुई । 


ग्रामोणय सहकारी साख समितियों कौ म॒द प्रगति के कारण्स 


भारत में यद्यपि ग्रामीण कृषि साख समितियों में उन्नति को हैं किन्तु फिर भी 
यह सनोपजनक नहों है | लेजगति से विकास न होने के अनेक कारण हो राकते हैं 
क्न्तु उनमे छे मुख्य बुछ निम्नलिखित हैं-- 
(१) किप्तानो का अशिक्षित होता : 


भारत मे ग्रामीण साख समितियों के विकास मे सवसे बडी बाबा क्षपको की 
अधिक्षा है। समितिया के सदस्य इनके नियमो आदि के विषय में भिज नहीं होते 
है। बहुत से लोग रहबारिता की विचारधारा से भी परिचित नही होते हे। इसके 
जिसे सरकार को शिक्षा का विस्तार वरना चाहिये जिसमे सहवारिता को शिक्षा 
भी दो जाये । क्सिान इस श्रक्तार के आन्दोलन से अमिक से अधिक लाभ तभी उठा 
सफ्ते है जबाकि उनको सहकारिता की पूर्ण जानकारी हो | 
(१) धन को करो : 


सहकारी साख समितियों की सफ़्लता के लिये घ॒त की मात्रा सत्तोष्जनकः 
होनी चाहिये । भारत में अनेकों कारणों से ग्रामीण साख समितियों की आधिक 
स्थिति बहुत खगव है। ऐसी स्थित्ति में वे ग्रामीणों की आशिक आवश्यकवाओ को 
पूति नही कर सकती है । समितियों से सदस्य पर्बाप्त मात्रा में घत जमा करा सकने 
भ असमर्थ होते है अत इन समितियों को केन्द्रीय सहकारी बँकों पर निर्मर रहना 
पडता है । किन्तु केद्वीय चैंको से भी पयाप्त मात्रा मे घत समय पर वहीं मिल पाता 
है अब अनेक कठिनाइयौं उपध्थित हो जाती है | 


(३) कुशल कार्यकर्ताओं को अपर्पोप्तता * 


कुशल, अनुभवी एवं योग्य व्यक्तियों से हो प्रबन्ध छुघलपूर्वक चलाया जा 
सकता है। भारत म सहकारी समितियों के श्रवत्य कार्य में लगे कमंचारी श्रश्चिक्षित 
नहीं हैं अत उनमें कुगलता का अभाव हैं। समितियाँ को आर्थिक स्थिति ठीक न होने 
के कारण वेतनिक क्म॑चारियो को भी कमी रहतो है । ऐसी स्थिति मे उचित हिसाव- 
क्लाद नथा पत्र व्यवहार भो नहीं हों सकता है । अनकां सहकारी समितियाँ इस 
कमी के कारण हानि उठा रही हैं और अविकसिन अवस्था मे हैं। 
(४) महाजनों से प्रतियोशिता + 


ग्रामीण क्षेत्रों थ आज भी महाजनों का प्रमाव है । महाजन अनेक गलल 
कार्यों से गमितियों के सदस्यों मे फूट डाबते हैं और स्वय लाभ उठाते हैं । इधर 





६ सहकारिता एवं सामुदायिक विकशस 


समितियाँ धनाभाव में इनकी प्रतिस्पर्धा मे टिक नहीं पाती हैं। यदि सहकारी 
समितियों की प्रवन्ध व्यवस्था मे सुधार हो जाये और वित्तीय साधनों की पर्याप्त 
मात्रा उपलब्ध हो जाये तो इस कठिनाई का मुकादला किया जा सकता है। 


(५) ब्याज को ऊँची दर 


ग्रामीण सहकारी समितियों द्वारा जो ब्याज दर लो जाती है वह बहुत ऊँची 
है। हमारे देश में ७१% से ९१% ब्याज दर वसूल की जातो है। सदस्यों थो यह 
व्याज दर-लाभकारी नही होती है| रिजर्व बैंक इन समितियों को सस्ती ब्याज दर 
पर पंसा देती है अत इन्हे भी नीची ब्याज दर पर पैसा देना चाहिय। ब्याज की 
उपयुक्त दर ६९% हो सकती है। 

(६) जमानत को कठिनाई - 

समितियों से ऋण प्राप्त करने के लिये निजी सम्पत्ति अथवा दो सदस्यों की 
जमानत आवश्यक होती है। कुछ किसान जो छोटे होते है और जिनके पास भूमि 
भी नही है वे इस आन्दोलन का लाभ नहीं उठा सकते है। सम्पत्ति के अभाव में 
ले जमानत नही रख भकते और फ्लत उन्हे ऋण भी नहों मिल सकता। ऐसी 
स्थिति में केवल वडे किसानों को ही ऋण उपलब्ध हो सकता है । 

(७) असीमित दावित्व : 

ग्रामीण साख समितियों मे सदस्यों के दायित्व अमीमित होने के कारण 
हानि से लोग डरते हैं अत अधिक सदस्य नहीं बन पाते । 

उक्त कारणों से भारतीय ग्रामीण सहकारी साख समितियाँ अधिक विकास 
नही कर पायी | ग्रामीण साख स्वेक्षण समिति के सुभावो के पर्चाव्‌ हमारे देश में 
इन समितियों ने कुछ प्रगति की है द्वितीय पचवर्षीय योजताकाल मे इन सुझावों के 
आधार पर आगे बंढा गया। वतमान समय में इन पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा 
है। रिजवं वेंक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया तथा राज्य सरकारी से सहकारी समितियां 
को ऋण प्रदान किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में रिजवं बेंक का कार बहुत 
सराहनीय है | इसने राष्ट्रीय कृषि साख कोपो की स्थापना वी है जितसे राज्य 
सरकारी बैंको और केन्द्रीय सहकाणे बैंको को अल्पकालीत एवं मध्यवालीन ऋण 
प्राप्त होता है । इन बैंको से ग्रामीण सहकारी बैंको को ऋण प्राप्त होता है। आशा 
है भविष्य में ग्रामीण सहकारी साख समितियों की अधिक तेजगति स्तें प्रगति 
होगी । 

आल इण्टिया हूरेल,क्र डिट रिव्यू कमेटी रिपोर्ट १९६९ के सुभाव --+ 

(१) प्राथमिक स्तर पर सहकारी साख समितियों को सुहढ तथा सक्षम 
बनाना आवदयक है। यह कार्य चतुर्थ पचवर्षीय योजना के प्रयम दो वर्षों में पृण हो 
जाना चाहिए । 

(२) इृषि साख-समिति के अन्तगत ३००० जनसल्या की सीमा नहीं होनी 
चाहिए | इस समिति के कार्यक्षेत्र में ३००० से अधिक जदसस्या भी हो सकती है 
और इस सम्बन्ध में सीमा निर्धारित नहीं होती चाहिये । 

(३) एक सक्षम प्राथमिक हृषि साख समिति के व्यापार की मात्रा इतनी 


सहकारी साख डछ 


होनी चाहिए कि वह समिति अपने कार्यो को अच्छी त्तरह से कर सके । इस सम्बन्ध 
में यह भी आवश्यक हे कि समिति कर क्षेत्र इतना बद्या भी हाटा चाहिए जिसरो 
किसातों को इनकी सुवधाये प्राप्त करने मे कठिनाई हो । 


(४) समितियाँ केवल अधिके साख सुविधाये एवं विवरण सुविधाये ही 
प्रदान न करें वल्कि निपेक्षो का उचित उपयोग करें और सेवाजों को व्यावक रुप 
प्रदान करे । 

(५) सभी राज्यों में कृपि साल समितियों को सीमित दायित्व बालो समितियों 
में परिवतन किया जाए । 


(६) शाशमिक समितियाँ पू्वापिक्षा ग्रामीण संस्थानों के उपयोग के लिये 
अधिक प्रयत्व करें । ये ससतिया इस स्थिति में आ जायें कि अपने काय क्षेत्र से 
विभिन्न प्रकार के तिक्षेपों को स्वीकार कर सके और सभो प्रकार की बैंकिंग सुवि- 
घाएँ प्रदान कर सके । 


(७) कृषि साख ग्रसितियों को केन्द्रीय समितियाँ बिशेष प्रकार की साख 
प्रदान कर सकती हैं जिससे उवरक आय कृषि के लिए आवद्यक वस्तुएँ, उपभोक्ता 
अस्तुएँ आदि के लिए वित्त, प्रदान किया जा सक्ते । 


प्रश्न 


4... ग्रामीण सहकारी साख समितियों के विषय भे आप क्या जानते हैं ? ग्रामीण 
क्षेत्रा मे साख प्रदान करने मे गे कह तक सफल रही है २ 

२... ग्रामीष सहकारी साख समितिया की निधियों के कौन कौ से सोत हैं ? 
निधियों के विभिन्न ल्ोतो मे कौन सा सर्वश्रेष्ठ है २ 

है. ग्रामीण सहकारी साख्त कान्दोलन की थीमी प्रगति के क्या कारण हैं ? सुधार 
के छुकाव दीजिए । 

४. सन्‌ १९५० से ग्रामीण सहकारी साख समितियों ने क्या प्रगति की है? 
क्या इनका कायग संतोपजनक है ? इससे आप क्‍या सुधार करना 
चाहने हैं ? 

५४. भारत में कृषि साल सहकारो समितियों के कया कार्य हैं? इतकी धीमी 
प्रगति के क्या कारण हैं २ 

&. भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रामीण सहकारी साख समितियों का 
क्या महत्व है १ इनके विकास के मांग म क्या-क्या कठिनाइयाँ हैं ? इन 
कदिनाइयो को दूर करने के लिए अपने सुझाव दीजिये | 


९ 


केन्द्रीय सहकारी बंक 
(एकआएग (०-०९ फेव्गा5) 


केन्द्रीय सहकारी बैंक” मध्यस्तरीय सहकारी समितियाँ हैं। ये प्रारम्मिव 
सहकारो समितियों और झीप॑ सहकारी वेकों के मध्य एक कटी का काम करती हैं। 
सामान्यता व जितास्तर पर काय करती है ।बत इन्हे जिला सहकारी कि 
(0500 ८० ०9५५7४७ 89700) भी कहा जाता है । केन्द्रीय बैंक जिला स्वर ६ 
ऋण नीति का समन्वय व ऋण प्राप्ति के जिए कायशन्रम बनाती हैं। भारत मे सदे 
१९०४ के सहकारी अधिनियम मे इस प्रकार की सहकारी समितिया वा वाई 
वैधानिक मान्यता नही थी । किन्तु जय द्वितीय सहकारी अधिनियम पारित हुआ तब 
केस्द्रीय सहकारी बैंको की व्यवस्था की गयी । इलकी स्थापना के पूव यह विचारधाए 
व्याप्त थी कि ग्राभीण सहकारी साख समितिया की वित्तीय आउश्यकताएँ स्थानीय 
जमा से ही पूष हो जायेगी । किन्तु स्थानीय जमा पर्याध्व मात्रा मे न उपक्स 
होने के कारण अन्‍य व्यक्तियों से ऋण प्राप्त क्या गया । इस कठिताई बे दूर करन वे 
लिये केन्द्रीय वित्त सस्या बहुत महत्वपूण हो सकती है । सन्‌ १९१२ के अधिनियम मे 
ऐसी व्यवस्था के विये केन्द्रीय देक स्वाषित करन की भी व्यवस्था की सयी | फ्लते 
देदा बे अनक भागो म वेद्वीय सहवारी वेंक स्थापित हा गये | इस नेये अधिनियम में 
यह भी व्यवस्था की गयी कि दन सस्याआ का दायित्व सीमित होगा । 


आधुनिक विचारधारा म मध्य स्तरीय सस्याजों और व्यक्तिया को उपयुर्क 
नहीं मामा जाता है। बुछ विद्वानों का कहना है कि केन्द्रीय भहकारी बैंक भी 
मध्यस्तरीय होन के कारण इनकी आवश्यकता नहीं है। उनका मत हैकि इन 
संस्थाओं के कारण ग्रामोण साख समितियों को ऋण उपलब्ध होन में अनुचित समय 
लगता है। इसके अलावा, इन सस्याना के कारण व्याज दर भी ऊची हो जाती है! 
अत माध्यमिक खोत को समाप्त बर देना चाहिए किन्तु केस्द्रीय सहकारी बेंगों के 
अनक भहत्वपृण कार्यों के कारण उनको #4८ 82 करना उचित नहीं है। मटका 
शस्दोतन की अच्छी प्रगति के जिये जनता और सध म अपिक दूरी नहीं है 


॥ 


केन्द्रोय सहकारी बक- ४९. 


चाहिये | यह दूरी इन्ही बैंको के माध्यम से दूर को जा सकती है। ये समितियाँ 
अपन से नीचे की समितियों मे उचित समत्वय रखती हैं। व्यवद्वार में प्राथमिक 
सहकारी साख समितियों को जीर्ष बैंबो तक सीखे पहुँचने मे अनेक कठिताइयाँ आय 
सबत्ती है जिनके कारण समितियों को देख रेख तथा ऋण आप्लि से कठिनाइयों 
आ सकती है । 


वर्गोक्तरस्प 
केद्रीय सहकारी साख समितियों का वर्गोकरण सर एडवर्ड मेकलेगन समित्ति 
(१(३००९०४ (.0:70/8£) के प्रतिवेदन के आघार प्रर किया गया है । इस सप्रिति मे 
निम्नलिखित वर्गोकिरण किया है -- 


(१) प्रथम प्रकार को केन्द्रीय सहकारी वेकों में केवल व्यक्ति सदस्य हो 
सकते है ॥ 

(२) दूसरे प्रकार की केन्द्रीय बेंको में केवल सर्मितिर्या ही सदस्य हो 
सकती हैं । 

(३) तीसरे, जिनमे सर्मितियाँ और दोनो ही सदस्य वन सकते हैं । 


इन तोमों प्रकार की समितियों से सर्वप्रथम १९१५ मे प्रथग प्रकार की 
केन्द्रीय देंक_स्पापित हुई जिनम कि सदस्य केवल व्यक्ति ये। ये समितियाँ जधिक 
सफन नही हो सकी और सद्‌ १९३० तक समाप्त हो गयी । दूसरे अ्रकार को सहकारी 
साख समितियो में सईस्यथ केबल सहकारी साख्र समितियाँ ही है जिनका समस्वय ये 
बैंक करते है। प्राथमिक ग्रामोण साख समितियों के ये सघ के रूप में हैं। तृतीय 
केन्द्रीय बैंको मे सदस्य व्यक्ति और यमितियाँ दोनो होते हैं। भारत से सर्वाधिक इसी 
प्रकार के केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं। सहकारी साख समितियों को पयाष्त मात्रा मे 
प्रतिनिधित्व करने का जवसर प्रदात किया जाता है | सहकारो सिद्धान्तो को ध्यान मे 
रखते हुये सघीय आकार को सहकारी समिति उपग्रुक्त है भैकलेगन यमिति ने 
व्यक्तिगत सदस्यता को अनुचित ठहराया । मद्रास समिति (१७७:४७४ (०्याा60००) 
ने भी व्यक्तिगत हिस्सेदारा। की समप्ति पर जोर दिया १ 


क्ेत्द्वीय सहकारी बेको का आधार 
(57९ ण॑ एशशाशर (०.०शा5ट 500९५) 

केन्द्रीय सहकारी बैंको का आकार ऐसा होता चाहिए कि वे जनता में विश्वास 
पंदा* कर सकें तथा ये वेंक व्यापारिक बैंकों से प्रतिस्पर्धा कर सके | ग्रामीण साख 
सर्वेक्षण सप्तिति तथा अन्य समितियों में मुझाव दिया है कि आकार को ध्यान में रख 
कर एक जिले में एक केन्द्रीय सहकारी बचेंक होनी चाहिये । रिजेंव बैंक की वर्तमान 
परामश्य दात्रो समिति (रि८३६६:०९ 83005 5(४0ठ78 /५१श5५०७' ए०फरशापट था 
#हाप्णेफाब (ाप्टा)) ने सुझाव दिया था कि इन समितियों की कार्यशील पंजी 
२० से २५ लाघ रपये तक होनी चाहिये बोर चुकता पुंजो, हिस्सा पूँजी बौर सचित 
कोप लगभग ई लाख स्पय होने चाहिये । 
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|० सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


उद्देश्य 
हे केन्द्रीय सहकारी बैंक निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये स्थापित क्ये 
जाते हैं -- 

(१) प्राथमिक सहकारी साख समितियों को आथिक सहायता प्रदान करने के 
उद्वश्य से इन समितियों का निर्माण क्या जाता है। ज॑सा कि पूव कहा जा चुका है। 
प्राथमिक सहकारी समितियों के वित्तीय साधन सतोपजनक नही होते अत बाहरी 
साधनों पर आधारित रहना पडता है । बाहरी साधनों में इस प्रकार के बैंक महत्व- 
पूण हो सकते हैं। 

(२) सदस्यों को उचित व सुविधाजनक झर्तों पर ऋण देने करी आवश्यकता 
होती है अत निधियाँ एकत्र करने के उद्देश्य से इन समितियों का निर्माण कया 
जाता है। 

(३) तृतीय महत्वपूर्ण उद्देय है समन्वय का प्रायमिक सहकारी साख 
समितियों के लिये यह आवश्यक था कि नजदीक से देख रेख के लिये उनके सम्बाधित 
कोई सघोय इकाई हो। इन समितियों के समन्वय (0००70॥9/॥09) के लिये बेड्रीय 
सहकारी देको का निर्माण किया गया । 

4४) सम्बन्धित सभी सहकारी समितियों के निरीक्षण एवं प्रयवेक्षण 
(7759620०7 880 $0/६7४॥४०॥४) की व्यवस्था करना भी प्रमुख उद्दृश्य है । 

(५) केसद्रीय सहकारी बैंक मित॒व्ययिता को प्रोत्साहन देते हैं । सदस्य 
समितियों तथा जन्‍्य लोगो को बचत के लिये प्रोत्साहन भो इनसे प्राप्त होता है । 
/(६) सहकारी आन्दोलन के विकास मे सहयोग प्राप्त करने के उदृश्य से भी 
इन समितियों की स्थापना की गई है । 
कार्य क्षत्र 

केन्द्रीय सहकारी वैकों का काय क्षेत्र निश्चित करने से पूथ इस बात वी 
ध्यान रखा जाता है कि वह कुशल आथिक इकाई बन सके बैक का व्यवसाय इतना 
होता चाहिये कि वह पर्याप्त मात्रा मे कमचारी रख सके और व्यय को वहन कर 
सके । इन बैंको का का क्षत्र इतना वडा भो नहीं होना चाहिए्र कि हि प्राधामिक 
समितियों की आवश्यकताओ की पूति न कर से और जिन उद्ृब्यों की पूर्ति के (लिए 
स्थापना की गयी है, पूण त कर सके 

मेकलेगन समिति (!४८८७४०७० ००४०थ।/८८) के अनुसार इन बैंकों का कार्य- 
क्षेत्र इतना होना चाहिये कि वे सुविधापूवबतक तथा कुशलतापूवक काय कर सरके। 
आरतवप में गुजरात, महाराष्ट्र म समितियों का कायक्ष न्र बडा है जबकि पजाव, 
बिहार, उत्तर प्रदेश और उडीसा में इनका कायक्षत्र अपेक्षाइ्त कम है। मद्रास मे 


सामान्यतया क्षेत्र एक राजस्व जिला (26४८४ए८ 6507०) है / पजाव मध्य अदेश, 
बिहार, उडीसा और पश्चिमी दगाल में आजकल वेन्द्रीय बेका का कायक्षत्र अधिक 
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केन्द्रीय सहकारी बेंक श्र 


किया जा रहा है क्योकि इन राज्यो में एक जिले से भो कम कार्य क्षेत्र पडता है। 
रिजर्व वेक के सुझाव के आधार पर इन राज्यो में एक जिले में एक केन्द्रीय सहकारी 
बैंक स्थापित की जा रही है ४ 


केजोय सहकारो बैक के कार्य 
(एकऋषवा०0७५ ० ९€ए/ब्रो ९०कृथशार० ?9शग-9) 
केन्रीय सहकारी बैक के निम्नलिखित कार्य हैं-- 


(१) ऊेन्द्रोय सहकारी वंक अपनी सदस्य सहकारी स्रमितियो को उनित व 
नसीचो ब्याज दर पर ऋण प्रदात करते है। भारत मे प्रारम्भिक सहकारों साख 
समितियों की ज्लाथिक स्थिति ठीक दे होने के कारण उचित ब्याज दर पर 
उनको बाहरी निधियों की आवश्यकता पड़ती है । जिसकी पूर्ति इन दैंकों द्वारा को 
जातो है । 

(२) ये बैक सहकारी समितिया मे सन्तुलन केन्द्र के रूप मे कार्य करती है। 
जिन समितियों के पास अधिक मात्रा में धन होता है उसे जमा करती है और जिनको 
आवश्यकता होती है उन्हे प्रदान करती है ( इशा प्रकार दोनों प्रकार की समितियों के 
मध्य सन्तुलत कर्ता का कार्य करते हें ! 

(३) ये गंर सदस्यों से भी जमा स्वीकार करते है और उसे आवश्यकता वाली 
सदस्य रामितियो को प्रदान कर देती है । इससे बचत को प्रोत्साहन मिलता है । 

(४) केन्द्रीय सहकारी समितियों का प्रप्ठुख़् काय्य॑ पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण 
हो है | सदस्‍्य समित्तियों का समय-समय पर निरीक्षण एव देख रेख इन्ही के हारा की 
जाती है । इस कार्य की पूर्ति होने से समन्वय सम्भव हो सकता है जो कि सहकारो 
आन्दोलन की सफलता का महत्वपूर्ण अग है । 

(४) केन्द्रीय महक्ारी बैंक सामान्य बैंकिंग कार्य भी सम्पन्न करती है। 
सामात्य बेश्य कार्यो मे धनादेस, हुण्डी एवं रेलवे रसीद आदि का एकत्र करना तथा 
हुण्डी ड्राफ्ट जादि जारी करना है। ये बेंके फ्सल तथा जेवर फो वन्धक रखे कर 
व्यक्ति सदस्या को ऋण भी भ्रदात कर सकती हैं । 

(६) यदि विसी स्थान पर लीपं वेक नही है तो वहाँ रजिस्ट्रार की भज्ञा से 
पारस्परिक लेन देत करना भी इन बैंका का कार्य है । 

(७) ये बैंक आवश्यकता पडने पर अपनी सदस्य रूम्रितियों को आवश्यक 
राम भी देती हैं । 

उपरोक्त विवरण के स्पष्ट है कि केन्द्रीय सहकारी बंके गम्वद्ध समितियों को 
वित्तीय सापन उपलब्ध कराने हेतु वैक्ते द्वारा जय पूंजी एकत्र करके, जता से 
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पर सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


धरोहर प्राप्त करके तथा राज्य सहकारी बैंको से ऋण लेकर कोप का निर्माण करती 
है। और उसे बढाती हैं। ये बैंक कृषि समितियों को उत्पादन काये के लिए तय- 
विक्रय समितियों को क्रय-विक्ष्य व वितरण कार्यों के लिये तथा औद्योगिक व अन्य 
समितियों की कार्यशील पूँजी के साथन प्रदान करती है “केन्द्रीय सहकारी बैको से 
यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राथमिक सहकारियों से निकट का व निरन्तर सम्पर्क 
रखे उनकी आवश्यकताओं और वठिनाइयों के प्रति सहानुभूति व सहयोग प्रदान करें 
और नीति विपय मामलों पर उनका मार्ग दर्शन करें । कुछ राज्यो ने केन्द्रीय सहकारी 
बैको के पास प्राथमिक सहकारियो के निरीक्षण व देख रेख के अधिकार है जबकि 
कुछ राज्यों में देख रेख का कार्य सहकारी विभाग करते हैं। अब उत्तरात्तर यह 
समभा जाने लगा है कि केवल केन्द्रीय सहकारी बैक ही वित्तीय साधना एवं बसूनी 
की देख रेख के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ”? 
प्रबन्ध (१887922९ए0९॥) 


केन्द्रीय बेको का सामान्य प्रबन्ध सचालक भण्दल के हाथो में होता है जो 
कि वापिक आवार पर अथवा किसी अन्य आधार पर सचालक चुन कर 
बनाया जाता है। इत बैंको भें भी अन्य सहकारी बैंको की भाँति 'एक सदस्य 
एक मत' सिद्धान्त को अपनाया जाता है। सामान्य सभा जो कि सर्वोच्च सत्ता होती है। 
स॒दस्पो द्वारा अथवा सदस्य समितियों के प्रतिनिधियों की बनी होती है। आम मभा 
में सचालक मण्डल के सचालको का चुनाव होता है । मेकलेगन समिति की मान्यता 
थी कि कोई भी सामान्‍य ज्ञान वाजा, उचित खाते रख लेने वाला तथा किवुलल 
कर सकने वाला व्यक्ति संचालक धुना जा सकता है जो कि यह देख सके कि कार्य- 
शील पूंजी नियमित रूप से कार्य कर रही है या मही और पर्याप्त मात्रा मे तरल धत 
हमेशा रखा जाता है या नही । 

संचालक मण्डल में सचालकों की सख्या विशभिश्न स्थानों पर अलग-अतग 
है | किन्तु सामान्यतः इनकी सख्या १० से २० के मध्य ही रखनी चाहिए। यह 
मण्डल कार्यकारिणी इकाइयों की नियुक्ति भी कर सकता है जो कि कार्य शीघ्रतासे 
कर सके । सवालक मण्डल की बैठक माह में लगभग एक वार होनी आवश्यक है ) 
साधारण सभा की बंठक वर्ष मे एक बार होती है और नोति प्तम्बन्धी निर्णय यहाँ 
पर लिये जाते हैं वे कार्य रूप मे परिणित करने के लिए सचालक मण्डल को दे दिये 
जाते हैं । 

कार्यशोील पूंजी (ए़म्पाण्ड "क्ाश) 
केन्द्रीय सहकारी बैंको की कार्यशील पूँजी के निम्नलिखिद खोत है । 


(१) अश पूंजी (5४० 0०काओं) - 

केम्द्रीय सहकारी बैंक मे सहकारी समितियों तया व्यक्ति अश्न पूजी में 
योगदान देते हैं। कई केन्द्रीय सहकारी बैंको में केवल सहकारी समितियाँ ही अश 
खरीदती है। अज्ञो का मूल्य १० रु० से ४०० रु० तक हो सकता है किन्तु व्यवहार 
से अधिकाश बैंकों में इनका मूल्य ५० अचवा १०० र० होता है। 








. सहकारी समाज, श्रचार शाखा, राजस्थान पृष्ठ ७ 


केन्द्रीय सहकारी बैंक श्र 
(२) संचित कोष (१९७४7४४ एए705) 


सचित कोष के निर्माण के लिये तया प्रतिवर्ष इस कोष में लाभ का प्रतिशत 
सचित करने के सम्बन्ध थे सन्‌ १९१२ के अधिनियम में व्यवस्था की गई है | इंप्त 
अधिनियम के अनुसार प्रत्येक सहकारी साय संस्था को जोकि गजीकृत है, अपने 
लाभ का एक चौथाई सचित कोप में जमा करना आवश्यक है | केंद्रीय सहकारी 
जैंक अपने कुछ विशेय कार्यो के लिए अन्य प्रकार के सुरक्षित कोयो का भी निर्माण 
करती है । 


भारतवर्ष में केद्घोय सहकारी वंकों की पूंजी वर्ष १९५१-५२ से ९ ८० 
करोड रुपये थी जब फि वर्ष १९६५-६६ मे यड कर १०१“९४ करोड हो गयी. । 
अस्न पूंजी ब्ष १९५१-४२ मे कार्यक्षील पूँजी की ६३% थी । वर्ष १९६५-६६ में 
अश्य पूंजी कार्यशील पूंजो को १७ ५०६ भी ।? 


पेकलेगर संमिनि ने (प॥8 ४३८७४९५॥ (0077०) के बनुसार केन्द्रीय 
सहकारी बैको की अक्ष पूँजी तथा राचित कोप दोनो मिलाकर कुल दाधित्वों के कम 
से कम १२ ५% शक होने चाहिए । 


(३) जमा (0०9०४) * 


केन्द्रीय सहकारी थैंको की निधियों में जमा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ये 
चैंक सदस्पों तथा ग्रे सदस्यों दोनो हीं से जमा स्वीकार करती है । बचत जगा बथा 
निश्चित जमा का जमा मे प्रमुख स्थान होता है । किन्ध्रु कुछ बेंक चालू जमा भी 
आष्त करते है। जमा का राशि १९५०-५१ मे भारत मे केन्द्रीय सहकारी बेको मे 
३८ रे३ करोड थी जोकि ब्ष १९६५-६६ से बढकर २३६५९ करोड रुपये हो गई। 
कार्यशील पूंजी मे जमा का भाग सन्‌ १९५१-५२ तथा १९६५-६६ में कमस 
६२३ ६% और ४० ५% था। 


(४) ऋष (7,080) 


केन्द्रीय सहकारी बैंक बाहर से ऋण भी प्राप्त करती है। यह "ऋण व्यापा- 
रिक वैकों, सरकार व राज्य सहकारी वैंकों तथा अन्य खोलो से भी प्राप्त कर सकता 
है ) इनमें भश्रवसे महत्वपूण खोत राज्य राहकारी बेंक होती है जो कि प्रजोयव अधि- 
कारी को अनुमति पर ऋण प्रदान करती है ! वर्ष १९५१-५३ तथा वर्ष १९६५-६६ 
में भारत मे बन्‍्द्रीय सहकारी दैको द्वारा प्राप्त ऋण की राशि क्रन १२०८ करोड 
रू० तथा २४४ ९९ करोड रूपये है। का्यंश्ोल पूंजी का दय॑ १९५१-४२ तथा १९६५ 
६६ में ऋमश २० १% तथा ४२% ऋण था । वर्ष १९४५-६६ तक केन्द्रीय बेफो 
में ऋण का भ्रतिशन (कार्य॑न्ील पूँजी मे) बहुत कम था किन्तु इसके परचात्‌ स्थिति 
में पर्याप्त सुधार हुआ है । 





4. रगकंड इ968, 


भ४ सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


भारत में केद्ोय सहकारी बेकों की कार्यशील पूंजी को रचना 


(करोड रुपयो मे) 
नम सन नि >न+ 3 न पनन न नरम ++न ० 2 22 - + 3 न 
विवरण चर्ष वर्ष 
१९५१-४२ १९६५-६६ 
नजर: बम पलट सनम जन शक निकट पल जकक कप रकजल न आध्आ नम: 7९400 कह +७, 
१. कार्यशील पूंजी ६०१११ ५८३ ५२ 
२ निजी विभियाँ (४४००) र्‌ब्८ट० १०१ ९४ 
३० जमा इ८*२३ २३६ ५९ 
४. ऋण १२००८ रद४ ९९ 





(800८८. ॥79॥8 968 ) 


उक्त तालिका से स्पष्ट है कि हमारे देश मे केन्द्रीय सहकारी बैंकों की कार्य- 
शील पूंजी मे प्रथम तीनो पचवर्षीय योजनाओं मे पर्याप्त वृद्धि हुई है। वर्ष १९४१- 
५२ मे जहाँ कार्यशील पूंजी की राशि ६०-११ करोड रुपये थी वहाँ तृतीय पचवर्षाय 
योजना के अतिम वर्ष मं ४८३ ५२ करोट रपये हो गयी । 


ऋण प्रदान करने को विधि तथा प्रदान छिये गये ऋण 


केद्रोय सहकारी वैंक सहकारी समितियों तथा व्यवितया को ऋण प्रदात 
बरती हैं । क्रण केवल सहकारी माख समितियों को ही नदी बल्कि अन्य सहकारी 
समितियों को भी प्रदान किया जाता है जो कि इनकी सदस्य होती है | बिन्दु सात 
समितियों दे अतिरिक्त अन्य समितियों को ऋण प्रदाव करन से पुत्र आइ के पृ 
बहुमूल्य वस्तुआ बौण्ड, | सरकारी प्रपत हरि वस्तुओं आदि की रखा जाता है। 
ऋण प्रदान करत से पृव ऋण की राशि निश्चित की जाती है । 

ऋण प्राप्त करन के लिए सदस्य केन्रीय बेक के पास प्राथता प्रय भेजने हैं। 
इनकी पर्याप्त छात्र-बीन वी जातो है और सब तरफ से सतोप मिल जान पर ऋण 
प्रदान जिया जाता है। क्रण की राझिप्रार्थी वेखाते म जमा कर दी जाती है। 
आवश्यक्ता पडने पर वह अपने खाते से धन निकालता रहता है । जय ये वैक व्यक्तियों 
को ऋण प्रदान करती हैं तब व्यक्तिगद जमानत दो व्यत्तिया की ली जाती है। जो 
दो ब्यक्ति जमानत लेते हैं । उतकोी सम्पत्ति का लेखा बैंक अपन पास रखता है । 

भारत वर्ष मे केन्द्रीय सहकारी वेको द्वारा वर्ष १९५१-४२ तथा १९६४-६६ 
में क्षमण १०४५ ६४ करोड तथा ७७१ ६६ करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया। 
ऋण अल्पकालीन तथा मध्यकादीन दिय जाते हैं। अल्पकालीन क्रण हृषि कार्यों वे 
लिये मौसमी, उपज वितरण, उपभोग औद्योगिक तथा अन्य उद्देश्यों वे लिये प्रराव 
विये जाते हैं और मध्यकालीन ऋषण,डुओ की मरम्मत, पु खरीदन, पम्प सेदुस 
भूमि सुधारने तथा अन्य कई उद्देश्यों के लिये होते हैं । 

जुत सन्‌ १९६५ वे अन्त में इन बैंको के बकाया ऋण व्यक्तिगत तथा 
समितियों के क्रमश ३३७ वरोड और ४३४ ३७ करोड रपये थे। इस वर्ष ठुल 


हक 


केन्द्रीय सहकारी बैंक भ्र्र्‌ 


मिति बाद (0एथाएंए८७) राशि ८७०५ करोड रपये यो जो कुल बकाया घम राशि 
१९*८ प्रतिशत थी । 


ब्याज दरें (ए7/७7०७६ २४६5) 


ग्रामीण सर्वेक्षण साख सप्तिति के अनुसार अलेक राज्यो मे समितियों को प्रदान 
किये गये ऋण की ब्याज दरें बहुत ऊँची है | इसका प्रमुख कारण है उनकी आथिक 
स्थिति का खराब होता । इन रामितियो का ब्यापार भी छोटा होता है जिसके कारण 
प्रबन्ध के खर्चे अधिक पड़ते है। ऐसी स्थिति मे ब्याज दर नीची रखता कढित है| 
विभिन्‍न राज्यो में ब्याज दरें क्‍भिन्‍न-मिलन है | मदास त्तथा महाराष्ट्र मु समितियों 
को दिये गये ऋण पर ब्याज दर ४-|% है | आसाम तथा विहार में यह दर ५% 
है । पर्जाव में ५३% ब्याज दर है और पश्चिमी बगाल तथा उत्तर प्रदेश मे ६३% है। 
समय-समय पर दरो में परिवतंत होता रहता है । 


लाभ विभाजन 


साप्रान्यत. प्रवन्ध सम्वन्धो सभी ख्चों और सचित कोपो में घन रखने के 
पश्चात शेष लाभ को हिस्सेदारों मे वितरित कर दिया जाता है। जंसा कि पूर्व 
कहा जा चुका है कि इन बैंको का व्यापार छोटे आकार का होता है। जबकि 
प्रबन्ध व्यय अधिक हो ज्ञाता है अत लाम की प्तात्रा कम रहती है । 


भारत मे केन्द्रीय सहकारी बेकों को प्रगति 


सर्वप्रथम सन १९१२ के सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहकारी 
बैंको को वैधानिक अधिकार प्रदान क्ये गये । इसके पदचात्‌ सन्‌ १९१४ में मेकलेगन 
रामिति का गठन किया गया जिसने अपना प्रतिवेदन १९१५ से पेश क्रिया । इस 
समिति ने भी केलद्रीय दैको को सहकारी समितियों के वर्गोक्षणण से रखा या। 
केन्धीय बैंकी का भी इस समिति ने दर्मीकरण क्या जिसका विवरण अध्याय के 
ओआरम्म में दिया यया है। प्रथम प्रकार की केन्द्रीय द्रेको मे केवल व्यक्ति ही सदस्य 
होते थे । ऐसी समितियाँ १९३० तक समाप्त हो गयी। जित समितियों में समितियाँ 
सदस्य है और समितियाँ तथा ब्यक्ति दोनों शबस्थ हैं ऐसी समितियाँ भारत मे 
वतमान समय मे है । किन्तु ऐसी बेन्द्रीय वेद की सख्या अधिक है जिनमे सहकारी 
समितिरयाँ और व्यक्ति दोना सदस्य हैं | 

भआाप्त भे पचवर्षीय योजनाओ मे केन्द्रीय सहकारी बैक का पर्याप्त विकास 
हुआ है। यद्यपि वर्तमान समय में इनकी सब्या पहले से कम हो रही है किन्तु 
सदस्यता तथा पूंजी में हड्ि हो रही है । प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष से 
सुलना को जाये तो इन बेको की राख्या में बहुत कमी हुई है। कमी होने का कारण 
सरकारी नीति है / सरकार चाहती है कि इन बेबी का क्षेत्र अबिक विस्तृत किया 
जाये और इनको आधधिक स्थिति मजद॒त हो ) अधिक खख्या की बजाय बडे आकार की 
बैको के विकास की तरफ विश्लेप ध्यान दिया जा रहा है । केन्द्रीय बेको की सदस्यता, 
कार्यश्षील पूँजी, प्रदान किये गये ऋणो को मात्रा मे प्रर्याप्त दृद्ि हुई है । 


केलद्रोय सहकारी बैको की सख्या वर्ष १९५०-५१ मे ५०१ थी जब कि दर्ष 
१९६१-६२ में घट कर ३८७ हो रह गयो $ वृदीय पचवर्षोय योजना के अन्तिम वर्ष 


भर सहवारिता एवं सामुदायिक विकास 


तक इस रंसस्‍्था में पुन ४१ की कमी हुई । केन्द्रीय सहकारी वैंकों की स्थिति प्रथम 
तीन प्रचवर्षीय योजनाओ मे निम्न प्रक्वर रही है --- 

केन्द्रोय सहकारों वेक 
टन मन वनतनन+++++- तन नमन न नन+>++०--++-++-मपन 3 पननन+-म+++ पन्ने + 
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उक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष १९५१-४२ की तुलवा में वर्ष १९६१-६२ 
में बैंको की सख्या में वहुत कभी हुई क्नतु सदस्यता, दिये गये ऋण तथा कार्यशीन 
पूंजी में पर्याप्त दद्धि हुई है। बर्ण १९६१-६२ की तुतता में १९६५-१९६६ में सब्या 
तथा सदस्यता दोनो म॑ कमी हुई है किन्तु प्रदान क्यि गये ऋण तथा कार्यश्ील पूंजी 
में सतोपजवक वृद्धि हुई है । 

चतुर्थ पचवर्षीय योजना मे इस बात पर ध्यान दिया जायेगा कि केंद्रीय 
सहकारी बैंको की आधथिक स्थिति ठीक हो | साथ ही इन वैको के ऋण की समय पर 
अदायगी नहीं होती है । अत स्थिति विगवती जा रही है। मितिवाद (०५९४०७०)) 
की राशि बढती जा रहो है । वर्ष १९६७-६८ में मित्रिवाद की राष्धि कुल बकाया 
का २५% थी जबकि १९६१-६२ में १२४% थी । भारत वर्ष में बुत 
३४७ केन्द्रीय सहकारी में ६३ ऐसी हैं जिनका सचित मितिवाद (3५८0०) 
बकाया था १०% , से भी अधिक है । इससे केन्द्रीय सटकारी वैको को पुन सगठन के 
बडी कठिनाई भा रही है 7! 

>“केस्वीय सहकारी बेको की समस्याएँ 
(एण्ााश्काड ता (0आाश फ205) 

आरतवपं मे वेन्द्रीय सहकारी वेंको के सामन अनेक समस्‍यायें हैं। दुछ 
समस्‍यायें तो इन बैंगों वे! दोप के कारण उत्पन हो गयी है शौर बुछ अन्‍य कारणों 
मे । इन समस्याओं के कारण इनका पर्याप्त विकास भी नहीं हो रहा है । प्रमुख 
समस्‍यायें निम्न प्रकार हैं -- 

(१) दित्त का अभाव * 

केल्वीय सहकारी वेको की सबसे महत्वपूर्ण समस्या वित्त के अमाव की है। 

इन बैंकों से सदस्यो को समय पर पर्याप्त मात्रा में ऋण नहीं उपलब्ध हो पाता है 
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केन्द्रीय सहकारी बैक भछ 


क्योकि एक तरफ तो इत बैकों को जमा कम मिल पाते हैं और दूसरी तरफ सदस्यों 
घर मितिवाद (0९९76४८४) अधिक होते है जिनके कारण पैसों का अभाव हो जाता 
है। जँसाकि पूर्व कहा जा चुका है, हमारे देक्ष मे इत वैको का सदस्यों पर वर्ष 
१९६७-६८ में वकाया ऋण का २५% मितिवाद [0एशर्ट०७७) के रूप था। मितिवाद 
निरन्तर वढ रहे है । वर्ष १९६० ६१ की तुलना मे इस प्रतिशत में बहुत वृद्धि हुई 
है। इस समस्या के कारण इन बैंको की कार्य विधि मे कई कठिताइयाँ उपस्थित हो 
अयी हैं । 


(२) राज्य सहकारी बैको अथवा शीर्ष सहकारी बैंको पर मिर्भेरताः 


केन्द्रीय सहकारी बैक राज्य सहकारी बे क॒ अथवा जीष॑ सहकारी बैंको अथवा घन 
प्राप्त करती हैं। यदि इन बेंको से घन मिलने में बिलम्त्न हो जाय अथवा नही मिले 
तो आधिक सकट बट जाता है । इन बैंकों की निजी पूंजी (0७म्रत0 ८४00४:) बहुत 
कम है अव उपर की देंकों पर निर्भर रहना पड़ता है ! श्ीर्"ण सहकारी वैको पर 
अधिक निर्भर रहने के कारण भी बनेको बार कार्य में बाघाये आनी है। कभी-कभी 
तो शीर्ष बैंकों से पंसे सिलने के अभाव मे ये वैंक सदस्यों को ऋण नहीं दे पाती है 
'फलत इनकी साख गिरने लगती है । 


(३) मिजी पूजो की न्यूनता - 


भारत यर्ष में केन्द्रीय सहकारी बैंको के पास विजी पूंजी की स्यूनता पाई जाती 
है । अश पूँजी तथा सचित कोपो का कुल काय॑ शोल पूँजी मे कम प्रतिशत है । वर्ष 
१९६५-६६ मे निजी पूंजी (०७७८५ ९०७५श) कार्पशील पूंजी का १७५४ थी। 
निधियो के अभाव में इनको जमा तथा ऋण पर निर्भर रहना पडता है । इससे भी 
कभी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। भारतवर्ष मे अनेकों केस्द्रीय सहकारी बेंक 
इस प्रकार के है जिवकी निजी पूंजी की सामा बहुत कम है । सचित कोपो में भी 
घन राक्षि बहुत कमर है ॥ 


(४) मितिवाद (०५८ा००८७) की बढ़ती हुई प्रवृत्ति 


ज॑सा कि कटा जा चुका है कि हमारे देथ में मेन्रीय बैंको का सदस्य 
समितियों धर ऋण बकाया बढ रहा है जिसको वापसी की तिथी भी निव्रल भुकी 
है | मितियाद रझूण की मात्रा बढने के कारण धन का निरन्तर अभाव होने लगता 
है। वर्ष १९६७ ६८ से ३४७ म से ६३ केन्द्रीय बैंक इस प्रकार केथे जिवका मितिवाद 
ऋण कुल बकाया ऋण का ५०% था ऐसी सघ्थिति में बैंको का विकास बहुत कठिन 
हो जाता है | मितिवाद ऋण की प्रदुद्धि निरन्तर वढ रही है । 


(५) कुछ बेको में व्यक्तियत सदस्यता : 


कुछ केन्द्रीय बेको से समितियों के साथ-साथ ब्यक्तिगन सदस्य भी है । इन 
ब्यक्तियत सदस्यों के वार्ण भी कठिताइयाँ उत्पन्न हो गयी है । कुछ लोगो का 
आरोप है कि ये व्यक्ति अधिक मात्रा मे स्कय ऋण ले लेते हैं जयवा अपन सम्बन्धियो 
को दिलवा देते हैं। यह भी कहा जाता है कि ये व्यक्तिगत सदस्य प्रबन्ध समिति में 
भी आ जाते हैं जिससे कई प्रकार की अनियमिततायें होती हैं । 


भ््ट सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


(६) व्यापार को कम सात्रा और प्रवन्ध व्यय अधिक : 


कैन्द्रीय सहकारी बंको के पास व्यापार की मात्रा कम होती है किन्तु उसकी 
तुलता में भ्रवन्ध व्यय अधिक पड जाता है। यह स्वाभाविक है जिस सस्था में 
व्यापार कम होता है तो प्रबन्ध व्यय अधिक पडता है । अन्य बैंकिंग कार्यों में ये बेक 
दक्ष हे नही होती है । क्योकि इनमे प्रशिक्षित कमंचारियो का भी अभाव पावा 
जाता हू । 


(७) प्रशिक्षित व कुशल कर्मचारियों का अभाव : 


केद्वीय सहकारी बंको मे प्रशिक्षित एव कुशल कमंचारियों की नियुक्ति नही 
हो पाती क्योकि ये सस्थायें अधिक वेतन वाले क्मंचारियों को नहीं रख सकती 
हैं। कर्मचारी अधिकाश देंकिंग विधियों और ज्ञान से अनभिन्ञ होते हैं। कार्य 
कुशलता का भी उनमे अभाव पाया जाता है| अत केद्रीय श्रहकारी बैंको का 
विकास अधिक तेज गति से नहो हो रहा है । 


(८) अवंज्ञानिक प्रबन्ध : 


केद्वीय सहकारी बैंको का प्रवन्ध भी वंज्ञामिक ढंग से नहीं हो पता है। 
प्रबन्धक समिति के सदस्य भी प्रबन्ध कायं मे अधिक बुशल नही होते है। कुल 
प्रबन्धनों को अलग से नियुक्त करने में अधिक व्यय पडता है। अत ऐसी सस्थाओ 
में कुशल प्रवन्ध की समस्या बहुत जटिल है। आजकल वं॑ज्ञानिक प्रवन्ध का महंत 
बहुत बढ गया है इसके अभाव में अनेको सस्थायें समाप्त हो जाती हैं । 


(९) सरकारी मनोनोत अधिकारी 


केन्द्रीय सहकारी वेंका मे सहकारी मनोनीत सदस्य की प्रयन्ध समिति म 
होते है । कुछ वेको में तो अध्यक्ष भी सरकारी अधिकारी होते हैं। अत कई 
कठिनाइयाँ सामने आने लगती है । यह निश्चित है कि जहाँ सरकार धन लगाती है 
तो उसके प्रतिनिवित्व के लिये भी प्रवन्ध में कुछ मनोनीत व्यक्ति आये हिन्‍्तु 
उनके आने से कभी कभी निणय लेने में तथा कार्य में शिथिलता आ जाती है। 
सरकारी मनोनीत अधिकारियों के विषय में यह भी शिकायत है कि ये प्रत्येक बैठक 
में भाग भी नही लेते है । 

(१०) प्रायमिक साख समितियों का बहुमत : 

प्राय यह देखा जाता है कि केन्द्रीय बैंको की सदस्यता में बहुमत सहकारी 
साख सस्थाओ का होता है अत प्रतिनिवित्व भी उन्ही का अधिक होता है! इसके 
कारण केवल सहकौरी साख समितियों के हितो की अधिक रक्षा हो पातो है। 
दूसरे प्रकार की समितियों को समूचित लाभ नहीं हो पाता है । 

उपरोक्त समस्याओ के कारण भारत मे केन्द्रीय सहकारो बैंको का अधिक 
विकास नहीं हो पाया । हमारे देश में कमजोर बेकों की सस्या अधिक हूँ। यद्य| 
पचवर्षीय योजनाओं मे इसके आकार बढाने तथा उचित सरचना के प्रयत्न किये 
गये हैं। किन्तु अनेक कारणों से सफलता नहीं मिल पातो हूँ । 


केसत्रीय राहकारी बेंक घ्र्रु 


फिराकरण के उपाय 


मिर्घा कमेटी रिपोर्ट मे केन्द्रीय महकारो बैंको को समस्याओो के निराकरण 
के कुछ उपाय बताये गये हैं। इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार तथा कुछ जन्य 
उपयुक्त निम्न उपाय हो सकते है । 


(१) हमारे देश_ मे सघोय सस्थायें अनेको कारणो रे बहुत बडी सस्या में 
व्यक्तिगत सदस्यो को प्रवेश दे ही रही हूँ । किन्तु शुद्ध संघीय सस्याओ मे व्यक्तिगत 
सदस्यों को स्थान नही देना चाहिये ।' ऐतिहासिक दूष्टि से प्रमुल दो कारण थे 
जिनके कारण सदरयता अच्छी मानी गयी। प्रथम, नेतृत्व प्रदान करने के लिये और 
ह्वितीप अश् पूंजी बढाने के लिये। मिर्घा समिति की रिप्रोद के अवुसार भविष्य से 
व्यक्तिगत सदस्यो को इन सघोय सस्याओं मे सदस्य नहीं बनाया जाये । रियोर्ट से 
यह भी कहा गया है कि जिनमे व्यक्तिगत सदस्य है वहाँ यह प्रावधान किया जाना 
चाहिपे कि इनको सभापति, उपसभाषति, मन्‍्त्री ओर कोपाध्यक्ष न चुना जाये ।? 


(२) कुछ विद्वानो का मत हूँ कि केन्द्रीय सहकारी बैंको को राज्य सहकारी 
बैंको अथवा झ्लोपं बैंको की ब्रान्च बता देती चाहिये ताकि मध्यस्थता का अन्त हो 
जाये । किन्तु कुछ अन्य कारणों से यह वहुत कठिन कार्य है । 


(३) रिजवं बेक ने अखिल भारतोय राख सर्वेक्षण रामिति के गुभाव के 
अनुसार जोर दिया हैं कि केन्द्रीय सहकारी वेंको को सर्वप्रथम कृषि साल समितियों 
की भावश्यकताओ की तरफ ध्यान देना चाहिये। व्यक्तिगत सदस्यों को निश्चित 
सीमा से बाहर ऋण प्रदान करने पर प्रतियन्ध लगा देता चाहिये । 


(४) केन्द्रीय सहकारी बैंक में सामान्यतया साख समितियाँ, कृषि समितियाँ, 
श्रम, सहकारी समितियाँ, औद्योगिक सम्रितियां त्तथ। जन्य कई प्रकार की समितियाँ 
सदस्य होती है | इनमे ४ साख समिशियों का यहुमत होना आवश्यक है । इसफे 
लिये आवश्यक है कि सभो प्रकार की सहकारी समितियों के हितों की रक्षा की 
जाये । प्रबन्शकारी सपम्तिति में सभो प्रकार की समितियों को यथोचित अ्रतिनिधित्व 
देते का प्रयत्न किया जाना चाहिये 


(५) मिर्खा समिति के अनुसार किसी समिति की प्रवन्ध कारिणी ससितति मे 
सरकार दारा सतोनमन न्यूरतम होना चाहिये और किसी भी दशा मे कमेटी के 
सदेश्यो की सल्या के एक तिहाई अश्वा तीन जो भी कम हो से अधिक सदस्थों का 
मनोतयत नहीं होना चाहिये । यह सुनिश्चित करने के लिये कि सनोनीनि सचालक 
अपन दादित्वों का पालन करते हैं, उतके लिए एक आचरण सहिता विकसित करनो 
चाहिये । ऐमी आचरण सहिता बताते समय निम्न बातों का ध्यान देना चाहिये । 
(0) सर्मिति को बंठक में नियमित उपस्थिति (ध) यदि मनोनीत सचालन बहुगत के 
निर्णय को दोपपूर्ण और हानिकारक समझे यो असहर्मात सूचक टिप्पणी अकित 
बररवा (0) सनोत्तेत सचालको को अधिकार तथा अन्य दण्डो से सम्बन्धित उसी 
अलनुधासन से लावा जो निर्वाचित सचालको पर लायू होता है / 
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६० सहवारिता एवं सामुदायिक विकाद 


(६) देन्द्रीय सहकारी “बैंको के द्वारा प्रदान किये गये ऋण वी वापसी वी 
समस्या निरन्तर बट रही हैँ। इस समस्या के निराकरण के लिये जिन सदस्य 
समिति अयवा व्यक्तिगत सदस्यों का समय पर ऋण वापन्न नहीं हुजा हूँ कारपो की 
जाँच करनी चाहिये । यदि वकाया वापसी विना क़िसों ठोस के हूँ ता उन्हें दष्ट 
होना चाहिये । 

(७) इन वेंको के कमंचारियों को प्रश्चिज्षण प्रदाव करना चाहिये। इसके 
अतिरिन कुशल व्यक्तियों की नविप्य म नियुक्ति करनी चाहिये ताकि इन बैंको का 
अधिक विकास हो सके । 

(८) बैंको के सम्मुख धन वो कमी को दूर करने के लिय जमा (09००5) 
पर अपिक ब्याज दता चाहिय ताकि अधिक जमा हो । 

्ाः (९) झींप॑ बैंको को रण प्रदान करने में अधिक समय नहीं हगावा 
हिये ॥ 

(१०) कमजोर इकाईयो को मज्बूत बनाना चाहिये । 

आज इण्डिया रूट क्रोडिट रिव्यू कमेटी (१९६९) के निम्न सुख्यव 
मअहलपूर्ण हैं । 

(१) जिन जिलो में एक से अप्िक केन्द्रीय सहकारी वैंक वार्यंशील हैं उतकी 
आंच करक यह ज्ञात कया जाव कि क्या इन बैंको का विलय आवश्यक हूं जिमरते 
एक जिले में एक बैक हो जाय । 

(२) केद्धीय बैंका को ऋण स्वीकार करन की शक्ति का विक्ेस्यीकल 
क्या जाना चाहिब। इन बैंकों का झाखाला मे सताह समितियाँ स्थापित वी 
जानी चाहिये जिनको निर्धारित सीमा तक ऋण स्वीकार करने की झक्तित प्रशत 
की जाने । 

(६) अधिक बवधि पार बकाया ऋणों के वारण जा कद्द्रीय बैंक कार्य 
करन म असमय हैं उदक पुनर्वाचत (०820/8807) का कार्यत्रम तँयार बजा 
चाहिये ॥ प्रत्येक केन्द्रीय वेक क' प्राप्य और अप्राप्य बकाया ऋणा का म्र्वेज्ञाप बला 
चाहिय और प्राप्त करन क प्रवत्त करन चाहिब। अप्राप्य बकाया घनराभिंवी 
पूरी करन के लिये राज्य सरकार का सहायता दनी चाहिय । 

उपस्क्त विवरण से स्पष्ट है कि मारत मे केन्द्रीय बैंका की स्थिति अतिक 
अच्टी नहीं हैं। इसे सुधारन के वि सविष्य में ऊपर दिय गये सुझावों को काम मर 
लाना अप्रिक उपयुक्त होगा। छोटे आकार की कद्धीय वेंका का बढ़े बाकार में 
परिवर्तित करता चाहिय। इन वोका की सुदुंढ सरचना करता परमावशयत्र है। 
आशा हूँ सविष्य में इस तरफ पयाप्त घ्यान दिया जावगा । 


प्रश्न 


१. केस्द्रीय सरवादी वेंको से आपका क्या अनिप्राय हुँ ॥ इसके कार्योंका 
सन्लिप्त विवरष दीजिये । 


केन्द्रीय सहकारी बैक द१्‌ 


२. भारत मे केन्द्रीय वको को क्‍या समस्याये हैं। इनके समाधात के सुझाव 
दीजिये । 

३. आपकी राय मे भारत में केन्द्रीय सहकारी बैको का काये सतोपजनक 
है ? यदि नही तो सुभाव दीजिये । 

४ केन्द्रीय वेंको की कार्यशोल पूँजी के कौन-कौन से स्रोत हैं? इन सोतो 
का किस प्रकार का भाग है ? 

५ सन्‌ १९५७ मे केन्द्रीय सहकारी दैंकों को प्रगति का सक्षिप्त विवरण 
दोजिये । भविष्य मे विकास के उचित सुझाव दीजिये । 


४ 


शीर्ष बंक 
(879०५ छ47/55) 


इन बैंको को राज्य सहकारी बैंक अथवा प्रादेशिक सहकारी बैक 
भी कहा जाता है । राज्य के सहकारी सयठन में इनकी सत्ता सर्वोपरि 
होती है | हमारे देश में लगभग श्रत्येक राज्य में एक ऐसा बैक है। राज्य 
से प्राथमिक समितियां सबसे नोचे को कडी होती है। उनकी सघीय इकाइयाँ 
केन्द्रीय सहकारी बैक होती है और केन्द्रीय वेक्ो के ऊपर सधीय इकाई शीप॑ बैंक 
होते हैं । थे राज्यो के सहकारी साधनों के समय केन्द्र के रूप में कार्य करते हैं। 
शौप॑ बेक सहकारी आन्दोलन का महत्वपूर्ण भाग होता है। यह बैक छोटी तथा 
बिखरी हुई प्राथमिक समतियो और मुद्रा बाजार के मध्य एक कड़ी का काम करती 
है। भारतोय रिजव बैक आऑँव इण्डिया के द्वारा प्राप्त अल्पकालीन तथा भाय- 
कालीन ऋणो को प्राथमिक सहकारी साख समितियों तक पहुंचाने मे इन सस्याओं 
का प्रमुख स्थान है। अत सहकारी समठन के ढाँचे मे ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक 
समितियाँ होती हैं, जिले के स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैक तथा राज्य स्तर पर 
राज्य सहकारी वेक होते हैं जिन्हे झीप॑ वेंक कहा जाता है। शीप॑ सहकारो बैंको का 
प्राथमिक सहकारी साख समितियों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध भी हो सकता है किन्चु 
साधारणतया केन्द्रीय बैंको के माध्यम से अप्रत्यक्ष सम्बन्ध है। 

शीर्ष वेक राज्य स्तर पर शोप॑ पर एक पयवेक्षक निकाय की भाँति कार्य 
करती है । राज्य में सहकारी आन्दोलन के प्रचार की व्यवस्था भी यही पर होती 
है। भारतवर्ष मे सर्वेप्रथम मद्रास में सव १९०७ मे राज्य भर में ऋण देने के लिये 
एक केन्द्रीय बैंक बनाया गर्या जिसमें सरकार्रा सहायता नहाँ माँ गर्या ॥* किन्तु 
यह १९१७ तक वन्द हो गयी और इस समय मद्गास केन्द्रीय सघीय बैक (१8३08 
(क्ञाधभ एथ्ाए० 897.) को स्थापना की गयी जो कि छोप॑ बैक के रूप में थी।* 
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जीप देंक ह् 


मकलेगत समिति मे १९१५ में अपनी रिपोर्ट पेश की थी जिसमे प्रान्तीय सहकारी 
बैंकों को साख समितियों के वर्गीकरण से सम्मिलित किया। शो सहक्तारी साख 
समितियों का निर्माण कई राज्यो जैसे बयाल, बिहार, उड़ीसा तथा भ्राचीन केन्रीय 
प्रदेशों में के्लोय सहकारी बैंको हारा किया गया। भारतवर्ष में वर्तमान समय 
में २२ ज्ञीपं बैक है जिनकी सदस्यता २१,०१० है 7 


सदस्यता (१४९०४घ5ए) 


जीप सहरारी समितियाँ दो प्रकार को होती है--प्रथम केन्द्रीय बंको हारा 
स्थापित और दूसरी मिश्षित । मिथ्ित सदस्यता मे ब्यक्त्गित, केन्द्रीय बैंक तथा अन्य 
सीधे सम्बन्ध रखने वाली समियियाँ आती है। हमारे देश म॑ मिश्चित सदस्थता 
वालो श्षीपं बैंकों को सस्या बहुत अधिक है । पहले जीप दैकों में ब्यक्तिगत सदस्यता 
अधिक थी जबकि आजकल घटती जा रहो है । बर्तसान में राज्य सरकारे इन बैंको 
में सामीदार बब गयी है । 


मारतवपं मे शीप॑ बैंको की वर्ष १९५०-११ में कुल सदस्यता २३,२७२ थी 
जो कि बर्य १९६१-६२ मे बढकर ३०,४६८ हो गयी । किन्तु तृतीय पचरवर्धीय बोजवा 
के अन्तिम वर्ष मे इसमे पर्याप्त कमी हुई ओर सदस्य सध्या २१,०१० ही रह गयी | 


प्रचन्ध (वा३०2००९७१) 


अन्य सहकारी बेंकौ की माँति इसमे भी खर्वोच्च रुत्ता साधारण सभा में 
निहित होती हूं । नीति सम्बन्धी निर्णय इसी ये लिये जाते है जिन्हें कार्य रूप में 
परिणित करने के लिए संचालक मडल की नियुक्ति की जाती हैं । आजकल राज्य 
सरकारें भी भागीदार हो गयो है अत उनके मनोनात सदस्य भी संचालक मण्डल में 
होत है । भारत मे व्यक्तिगत सदस्य अधिकाश बैंकों के सचालक मण्डलो मे अस्य 
सदस्यों को अपेक्षा अधिक रहे है। नाठावटी समिति (038903$89॥0 (.6फराए#९6 
947) ने अम्बई को शीप॑ वैंक में देखा कि सघालक मण्डल से ७ स्तालक व्यक्ति- 
गठ सदस्यों में से थे, तीन-तीन भरतिनिधि केन्द्रीय बेंको ओर कृषि समितियों तथा 
दो प्रतिनिधि शहरो बैंको (0:0०0 ०७०४$) मे से थे 47 


ह्ाजकल व्यक्तिगत सदस्यों की सख्या घटती जा रही हूं अत प्रवन्ध भे भी 
इतका हाथ कम हो रहा है। मिर्षा समिति ने अपने प्रतिवेदन मे सघीय समितियों 
में ब्यक्तिगत प्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण पद देने पर प्रतिदृस्ध लगाने पर बल 
दिया हूं ॥* 
कार्यक्षेत्र 
ध शी सहकारी बैंकों का काय॑ क्षेत्र राज्य स्तर ठक होता है। प्रत्येक राज्य 
में पक ज्षोप बैंक होता हूं जो सम्पूर्ण राज्य के सहकारी आन्दोलन के लिए उ्तरदायी 
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घ््ड सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


हूँ । राज्य के सहकारी आन्दोलन का प्रयवेक्षण, समस्वय तथा प्रचार का इन्हीं 
बैंको के हाथ में है। राज्य की सभी केन्द्रीय सहकारो बेके सदस्य होतो हैं। इनके 
साध्यम से प्राथमिक समितियों को ये वेक सहायता श्रदान करती हैं । 
उद्दे श्य 
झोप॑ बैंको के निम्नलिखित उद्देय हैं-- 
झीपं बैंको का प्रमुख उद्देश्य है कि राज्य स्वर पर एक 
__ (१) भीपं वेंको को स्टरापना का प्रमुख उद्देश्य है कि 
सधोय सस्था स्थापित करना 

(२) झीप॑ वेंके केन्मीय देंको के कार्या पर नियन्त्रण करने के उद्देश्य दे 
स्थापित क्ये गये है। 

(३) जाजकल प्रवन्ध के सिद्धान्तों मे समन्‍्तय (20०09778:07) का बहुत 
महृत्व है। सरकारी आन्दोलन मे वेन्द्राय वेंकों म॑ समस्वय स्थापित करत का 
उद्देश्य इन्ही बैंको से पूण किया जाता हैं । ४; 

(४) राज्य के सटकारो आन्दोलन के लिये वि व्यवस्था में इन बैंकों का 
महत्वपूर्ण स्थान हूँ । 

उक्त उद्देस्यों की पूर्ति के लिये राज्य स्तर पर सघोय सल्याओ का निर्माण 
आवेश्यक हो गया । 

शोर बंकों के कार्य 
कः हच 

मेकल्लेयत समिति के अनुसार दोप बेंको का प्रमुख कार्य राज्य स्तर पर 
वित्तीय साघव उपलब्ध करता ह। ये बेंक केन्द्रीय बेंको के काय सचालत पर 
नियन्त्रण रखकर प्रवन्य के समन्वय कार्य को सम्पादित करतो हूँ। झीएं बेंकों को 
इनके कार्यों के आघार पर केन्द्रीय बैंको के लिये सतुलन केन्द्र भो कहा जाता है। 
इन बैंकों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं 

(१) झीष॑ बैंको का प्राथमिक कार्य इनके कार्यक्षेत्र मे इस आन्दोचव के 
वित्त को सन्तुलित करना हैं। यह कार्य जमा (07005) बाकपित करके अदवा 
केन्द्रीय सहकारी बेंको के अतिरिक्त घन को प्रयोग मे लाकर तथा अन्य सावनों त्ते 
घन प्राप्त करके किया जाता हैँ । 

(२) ज्ञीप॑ वेंक एक राज्य स्तर की सघीय इकाई हूँ जिसके वार्यक्षेत् के 
अन्वर्गंत राज्य की सभी केस्द्रीय बेक बातों हैं ॥ इन देको के कार्यों प्र वियलाए 
रखना भो शोर बेंको का प्रमुख कार्य है। विभिन्न केंद्रीय वेंकी में समस्दय स्थापित 
करने से शोर्ष देको का महत्वपूर्ण हाथ हैं । 

(३) झ्वीषं देंक केन्द्रोय सहकारी देकों उयवा अपने सदस्यों को अल्प अथवा 
मध्यकातीन ऋण श्रदान करते हैं । क्ेल्टीय सहकारी बेके प्रायमिक समितियों क्यो 
ऋष प्रदान करते हैं। उनके पास पर्याप्त घन का अनाव पाया जाता हूँ । अत दीप 


वे आवश्यकताओं प्रदान करके करते हैं। ये बेब 
बैंक इनकी वित्तीय ड को पूर्ति ऋष दान करके करते हैं। 
रिजर्व वेंक से घन प्राप्त करते हैं और उसे वेन्द्रोय वेंको के माध्यम से प्राथमिक 
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शी बैंक हर 
(४) कुछ राज्यो मे ज्ञीष बेंक कुछ व्याप्रोरिक बेकिंग कार्य भो करते रहे 
हैं । ये बैंक व्यापारियो तथा अन्य व्यक्तियो को भो ऋण प्रदान करते रहे हैं। यद्यपि 
रिजव बेक ने इस प्रकार की विन्ारधारा रखो हैं कि ज्ञी्प बैक व्यापारिक बैंकिंग 
कार्यों मे अधिक भाग वे लेकर अन्य सहकारी कार्यों की खोज करके उनमे भाग हें 
ताकि सहकारिता का अधिक विकास हो सके । कुछ राज्यो विशेषकर वम्बई और 
मद्रास में इन दैको मे सहकारी उपभोक्ता भण्डारों को भी ऋण प्रदान किया है । 


(५) शीप॑ बैंक, केन्द्रोय वैंको तथा अन्य सदस्य समितियों के पर्यवेक्षण का 
कार्य करतो हैं । रामय-रामय पर इन सस्याओो को उचित राय भी इन वेंकोंसे 
मिलती रहतो हे । 


(६) श्लीप बैंको का एक प्रमुख कार्य अपने तोचे की सभी समितियों के लिये 
एक सन्तुलन बिन्दु का कार्य करता है । 


शीर्ष बंको को कार्यशील पुजी 

शीप॑ सहकारी बैंको की कार्यशील पूंजी के निम्नलिखित म्रोत हैं-- 
(१) भश पूंजी ($8व7० ८००४७) 

कार्यशील पूंजी का प्रारम्भिक सापन अश्य पूँजी है। इसी पूंणी के आधार 
पर इने वेंको को जमा तथा ऋण मिलते हैं।॥ बैकी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने 
के लिये मश पूंजी को मात्रा पर्याप्त करना बहुत आवश्यक है। भारत मे अश्य पूंजी 
में वृद्धि करने के कई प्रयत्न किये गये हैं। केन्द्रीय वैको की ऋण सीमा उनकी 
अद्य पूंजी से जोड दी गयो हे जिसके कारण ये बैक अधिक अञ्ञ खरीदते हैं। 

भारतवर्ष गे बषं १९५१-४२ मे झ्षीपं बेंका को कुल कार्यशोल पूंजी ३६:७२ 
क्रोड रुपय थी जिसमे अश पूंजी १*९० करोड रुपये थी । वर्ष १९६०-६१ में कार्य- 
शोल पूंजी और उसमे जश्न पूजी की मराज्ञा क्र २५६ ०६ करोड़ तथा २१ २६ 
करोड रुपये हो गयी । तृतीय पचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में कार्यशोल पूंजी 
त्तया उसमे अश पूंजी की मात्रा क्रमश ३७९*९८ करोड रपये तथा २८९८३ करोड़ 
रपपे हो गयी ) जतठ स्पष्ट है कि झीप॑ बैंको की अन पूंजी मे निरन्तर वृद्धि होती 
जा रही है 7 
(२) सचित व अन्य फोष (8८४८४८ 800 000 ०००७५) 


कार्य शील पूँजी का द्वितोय महत्वपूर्ण भाग सचिति तथा अन्य कोप हैं ।॥ 
सलाम का एक विश्चित प्रतिशत इन कोपों में सचित करना पड़ता है । यह निजी 
पूंजी का ही एक भाग होता है । हमारे देश में सभी शोप॑ बेकों के इन कोषों मे 
बर्ष १९५१-५२, १९६१-६२ तथा वर्ष १९६५ ६६ मे क्रमश २९३६ करोड, ७-५९ 
करोड़ त्तपा १६:१३ करोड़ र्प्र्य को राशि थी । 
(३) जमा (0च>ण्भाऊ) 


धोप॑ बैंक अपने प्रास निर्केप सदस्यों तथा अभदस्यों दोनो ही से स्वीकार 
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करत हैं। केंद्रीय सहकारी बैक अप्रिक्तर अपन तरत घन के कुछ अग्य को क्या 
अपने अतिरिक्त धन को इन बैक्ो के पास जमा करा देने हैं। ये वेंक जमा कर्ताओं 
को उनके अचल जम्ाओ पर ऋण मी प्रदान करते है। जमालो का कायशील पूजो 
में महत्वपूर्ण माग रहता है । पहले तो सभी खोतो से जमाओ से अधिक धन मित्रता 
था किन्तु आजकध्ल ऋण की मात्रा बढ़ रहीं है। वर्ष १९५१-४२ मे निश्चपरों वी 
घनराथि सभी धीप वैकों वी २१*१८ करोड रपये थी जो कि अन्य सभी स्रोतों से 
कही अपिक थी। इस वर्ष कार्यशीत पुंजी का अधिकाश भाग निश्नेप्र के द्वारा 
प्रदान किया गया था। सिन्‍्लु वर्ष १९६१-६२ में ऋणों की मात्रा निश्षेपरों से अधिक 
हो गयी। यद्यपि निश्लेप्रो वी घनराशि वर्ष १९५१-५२ की तुतना में बढ़कर ८१ 4४ 
करोड़ स्पये हो गयी । वर्ष १९६५-६६ में धोष॑ वैको मे जमा प्रतराधि १४६ ११ 
करोड रुपये हो गयी । 
(४) ऋण ([.0870$) 

कायश्ील पूंजी का प्रमुख खोत आजक्ल ऋण ही है रण अग्रिकध सरकार 
तथा रिजव बैंक आव इण्डिया से उपःब्ध होत है । रिजर्व बैक से ऋणों की मात्रा 
निरन्तर वढ रही है। झीप बेको को कम ब्याज दर पर करण प्राप्त होता है जिसे 
ये वैक केन्द्रीय बैंको के माध्यम से प्रायमिक स्तर तक पटुचाता है। भारत में वर्ष 
१९५१-५२ मे नी बैंको की कायशील (जी में विक्षेपों के पश्चात्‌ क्रण वा स्थान 
था किन्तु वर्ष १९६१-६२ में ऋण निक्षेपों मे अधिक थे। इसक परद्चात्‌ 
निरन्तर ऋणो का स्थान सर्वोपरि है। वर्ष १९४१-५२, १९६१-६२ तथा १९६४- 
६६ म जम ऋणा को राशि ११ २७ करोड, १८५७९ करोड़ एवं १९८ ५२ 
करोड रुपय थी ।' नीप॑ वैको की ऋण की राशि वर्ष १९६६-६७ में १९९९१ 
करोट रपये के लगभग थी जा कि रिजव बैक से १७२ ९९ करोड़ स्पप्र, सरवार 
से २२ ६८ करोड़ स्पये एवं अन्य साथना से ४२५ करोद रुपय थी 7 


रिजवं बैंक आँव इडिप्या से उप्रार लिये गये क्रणों की मात्रा निरल्वर 
बढ रही है वपपं १९६७ ६८ तथा १९६८ ६९ मे ज्ञीर्प वैको ने इस बैंक से क्रमा 
१९७६० करोड तथा २४५१३ करोड स्पये ऋण दिया ॥? दस बैंक के अतिरर्ति 
शीप॑ बैक भारतीय औद्योगिक विकास वँक, कृषि पुनवित निगम, स्टेट बैंक, अय 
बैंक तथा सरकार से भी ऋण लेती है । 

शीर्ष बंक का केन्द्रीय बको से सम्बन्ध 

शीर्ष बैक राज्य स्तर की सर्वोच्च सघोय रस्‍्या है। संघीय सस्या होते के 
नाते यै बैक वेन्द्रीय बैंको को समय समय निर्देशन दते है तथा इनवी ल्यालीम 
समन्वय स्थापित करते हैं। इस दृष्टि से केल्रीय बैंको नी कायविश्ि की देख-रेव 
भऔ क्षीर्प वैक करते हैं। शीप बैंक केन्द्रीय वेका को ऋण प्रदान करते हैं। केद्रीय 
बैक, झीप॑ वैंका के सइस्य होन के ताते इनके प्रतिनिधि झीप॑ बैंको की सायारण 
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शो बेंक ु 


समा मे होते हैं और प्रवन्चक समिति में चुने जाते है। इस प्रकार शीयय॑ बेंको के 
प्रवन्ध में भी केन्द्रीय वैक भाग लेती है । 


शो बेको का रिजये बेक से सम्बन्ध 


ही बैक राज्यों के सहकारी आन्दोलचों को रिजद बैंक के साथ जोडते हैं। 
ये सभी बैक रिजव बैक के सदस्य होने है जिकको रिजबं बैक से वित्तीय सहायता 
इसके अतिरिक्त निरन्तर रिजर्व चेक इन वेंकों को विभिन्न विषयों पर सलाह भी 
प्रदान फरती है शोप॑ बैक राज्य सहकारी आन्दोलन तथा रिजवं बैक के मध्य एक 
कड़ी है। रिजव वैक राज्यों के सहकारी आन्दोलनों को इन्हीं बैको के माध्यम से 
सहायता प्रदान करवी है । शीर्प बैक रिजवब बैंक में जपन खाल भो भी रखती है । 
वे ज्ञीप॑ बैंक जो रिजवें बैक मे अपने खाते रखले है उनकी सल््या तथा रिजवं ब्रेक से 
उधार ली गयी धन राशि निम्न तालिका से स्पष्ट है--- 


दीप॑ बैंक जो कि रिजवं बैक मे खाते रखे हुए हैं. 











रिजव त्रैंक स उधार | जब दे हर 
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उक्त तालिवा से स्पष्ट है कि रिजवं बेक से ज्ञीवं बैक़ों को निरन्तर ऋण 
बढता था रहा है। इसके अतिरिक्त र्जिवं बैक के पास गेष (०४]३7०6) भो बढता 
जा रहा है । अत॒ स्पष्ट है कि ज्ञीप बेको का रिजव बैंक से बहुत महत्वपूर्ण सम्बन्ध 
रिजव॑ बैक के १९५१ के अजिनियम के पड्चात झोथ॑ बेको को आबिक वित्तीय सहायता 
मिलने लगी है । 

पचर्कर्धीय योजनाओ मे प्रगति 

सत्र १९५१ के रिजव॑ बैंक अधिनियम वन जान के पश्यार अल्पवाल में हो 
कई दीर्प बैंक स्थापित हुए । इस अधिनियम से इन वैका को साख सम्बन्धी अधिक 
सुविधायें प्रदान की गयी दर्ष १९५१-५२ गे भारत में कुल दीप॑ बैंकों को संख्या 
केबल १६ यो जो वि १९६६-६७ मे यढक्र २५ हो गयी | सदस्य सख्या १९४१-४२ 
भे २३२३२ थी जो कि १९६१-६२ तक वडकर ३०,४६८ हो गयी । किन्तु अनेक 
कारणों से इसमे तृतोय पचवर्षीय गरोजना के अन्तिम वर्ष तक कमी हुई और कुल 
सदस्य सस्या २१०१० हो गयी $ जुन १९६७ के अन्त मे इंच में कुल २५ झीर्प बेक 


च८ सहकारिता एवं सामुदायिक रिक्ञात 


ये जिनकी सदस्य संख्या ८२९० व्यक्तिगत तथा १३१६७ बैंक तया समितियां थी 
झीरष बैंको की सदस्यता में व्यक्तिगत सदस्यता कम होती जा रही है। आजकल राज्य 
सरकारें इनमे भागीदार बनकर आ रही हैं। 


ज्षीप॑ दैंको की बच पूंजी, रिजर्द फन्‍्ड, जमा, ऋणो मे पचवर्षीय योजनाओ 
में निरन्तर वृद्धि हुई है। इन वबेंकों को कुल कारयशील पूँजी वर्ष १९४१-४२, 
१६६१-६२ तथा १६६५-६६ मे क्रमश ३६७२ करोड रुपये, २५६*०९ करोड सपपे 
तथा ८६*६८ करोड रपये थी । वध १६६६-६७ मे ४०२६५ करोड रपये कार्यशील 
पूंजी थी जो क्र पिछले वर्षों दो तुलना में अधिक है ॥ कार्यशील पुंजो में दुद्धि होने 
के अनेक कारण थे। इन बेंको को निजी पूंजी, जमा तथा रिजवं बैंक से ऋष वी 
मात्रा मे बहुत तेजो से वृद्धि हुई है। नीचे दी गई तालिका से छोप॑ बैंकों के विकार 
की स्थिति स्पष्ट हो सकती है। 


भारत मे शीर्ष बंक 





बल. अर | हहहनर | १६६७३६ | शए०७ | १६५१-५२ | १६६१-६२ 





१६६५-६६ | १६६६-६७ 
अप अ मजे 


१ सल्या १६ सर र्र्‌ ३५ 
२ सदस्यता र3२र७एर | ३०४६८ | २१०१० | २१४१७ 
(करोड हुपये) 
३ अश्ञ पूंजी १९० | २१२६ | २८८३ ३१ १६ 
४ सचित एवं अन्य कोप | २३६ ७५६ | १६४४३ | रे४४८ 
४ जमा २१-१८ ८९१ डेंड | १४६५१ १४७ रेट 
६ अन्य ऋण ११२७ | १४५७६ (१६८५२ १३६६३ 
७ कायंशीन पूंजी २६७२ |२५६ ०६ | ३८&६८ । ४०२९१ 
८ दिये गये ऋण ५५२७ [२५६२६ |डज्डारर. ड५०ए 
२. ऋण बकाया २००१ १६४५१ [३०७६२ ३२५१६ 
१० ऋण मितिवाद शेर < १० स्र्४ड १६ धर 
(95०7 ४००) 


मी नमक कीजएआ लक + न आम ५ अर वर. 23.3 33... अकाल शक कल 
(5०ण०८ 7009 969 ?. 269) 


उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि केवल सदस्यता को छोडकर अन्य सभी मरे 
मे विरन्‍्तर वृद्धि हुई है। शीर्ष बेको द्वारा प्रदान क्ये गये ऋणो की मात्रा, द्काया 
घन की राशि तथा ऋणो की मिति बाद (0:८7 ऐं०७) की समस्या वडी भगकर है । 
इसमें बहुत तेज ग्रति से वृद्धि होती जा रही है । इसकी मात्रा वर्ष १६४१-४२ को 
तुलना में व १६६६-६७ मे ५ गुनी हो गयी है। वर्ष १६६७-६८ मे शोष॑ सहकारी 
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शीर्ष बेंक द्द९ु 


बैंको की अश पूँजी तथा डिपाजिदृत क्रमश ३४६७ तथा १८०“६७ करोड रुपये 
हो गये 7 


शीर्ष बंकों को सम्ृत्याये व मिराकरण झे उपाय 
भारत मे छोष बैंको के विकास में निम्नलिखित बाघायें हैं-- 
(१) वित्तीय सम्रस्या 


ज॑सा कि पूर्व कहा जा चुका है ये बैक राज्य के सहकारी आन्दोलन मे 
सर्वोपरि है। सहकारी आन्दोलन को वित्तीय सहायता देना भी इन्हीं का दायित्व 
है । ये बैंक केन्द्रीय बैंको के माध्यम के प्राथमिक सहकारी समितियों को ऋण प्रदान 
करते हैं। किन्तु इनकी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ नही है कि नीचे की समितियों 
को वित्तीय आवश्यकता को पूर्ति कर सकें । 


इस समस्या के समाघान के लिए निजी पूंजो में वृद्धि करना आवश्यक है 
ताकि उसके आधार पर जमा तथा ऋण बधिक उपलब्ध हो सकती है । दंश के शीर्ष 
बैंको ने अद्य पूंजी बढाने के लिए केल्धीय बैंको को दिये जाने वाली ऋण की स्रीमा 
उनके द्वारा खरीदे गये अशो के अनुसार तय कर दी है। फलत केद्धीय बैंको न 
अधिक ऋण प्राप्त करने के लिये अधिक अश खरीदने प्रोरम्म किये हैं। रिजव॑ बेक 
ने भी इन बैंको को अधिक ऋण दिया है। 


(२) बकाया ऋण व मितिवाद (07० ००९७) में वृद्धि 


शीष॑ बैंको द्वारा भ्रदान किये गये ऋण वी बकाया राष्यि तया मितिवाद मे 
निरन्तर वृद्धि होती जा रही हे | जव श्ञीय॑ वैंको को केन्द्रोय बैंको तथा अपने अन्य 
सदस्यों से, जिनको ऋण प्रदान क्यिे ग्ये हैं, समय पर बकाया राशि वापिस नहीं 
होती है तो ये बेंक रिजब को तथा अन्य बेंको को जिनके ऋण लिया है समय पर 
लौदाने भे असमर्थ होतो हैं। 


इस भमस्या के समाधान के लिए मितिवाद के किसी सदस्य ने बिना उचित 
कारण के बकाया घन नही लौटाया है उम्रे जाथिक दण्ड दिया जाना चाहिये । 


(३) कुशल प्रबन्ध का अभाव 


शीर्ष बैंकों मे प्रवन्धक मण्डल में कुदाल सचालकों वा बभाव पाया जाता है । 
इसके अतिरिक्त कुशल (कर्मंच्रारियों का भो अम्राव फ्रामा जाता है | इुछ झोर् बेक 
हैं जिनमे कार्य करने वालो तया सचालको को बेकिंग बनुभव का अभाव है। ऐसी 
स्थिति मे न तो कोई उचित तिर्णय प्रबन्धक मण्डल मे लिया जा सकता है और त 
उप्र उचित रूप से कार्य रूप में वरिणित भी किया जा सकता हे । 

इस समस्या के समाधान के लिए यह आवश्यक हे प्रथम, संचालक मण्डल 


के सदस्य बेकिंग अनुभव वाले हो तथा रठाफ भी बेकिंग अनुभव का हो ताकि इसके 
निममो के काघार परे दार्य किया जा सके । 
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छ० सहकारिता एवं सामुदायिक विकात 


(४) व्यक्षिगत सदस्यता * 

मारत में अधिकाशदाप्व बेंकों में व्यक्गित सदस्यता हैं। इसके कारण 
सह्वारी सगठन के टाँचे में रक्ावट आती है । सापारणतया व्यक्तयित सदस्य प्रवस्यक 
मप्दत में भी सचावक निद्ुक्त हो जाते है । व्यक्तिगत सदस्य अपने आयथिक हितों वी 
रक्षा के लिये पन का दुस्‍्प्रयोग करते हैं। पिछते वर्षों में व्यक्तियत ऋण (जोर्दि 
मिनित्राद है) री मात्रा बटती जा नही है । 


इस सम्बन्ध में मिर्या समिति ने सुझाव दिया है कि शीर्ष बैंकों से ध्यत्तियत 
सदस्यता समाप्त करन क प्रयत्त करन चाहिए | झीर्प बेंद्र सहकारी सगठन के ढाते 
में एक राज्य स्तर की शुर सघीय इकाई होनो चाहिए अर्थात्‌ उसमे केन्द्रीय देंक ही 
सदस्प हो ताकि जास्दोवन को उचिन प्रगति हो सके 


अन्य सुकााव 
झोषें बैंका के विकास के लिए कुछ अन्य सुमाव भी हैं जो निम्न प्रकार हैं-< 
) गत 


(१) झीप॑ बैंक व्यापारिक बैंकिंग कार्य मी वरने हैं। इस सम्बन्ध में सुनाव 
यह है क्रि शीर्ष वेंक्र उपनो गतिविपिया को सहकारी क्षेत्र म भयी खोज वरवे बद्मवे 
तो सहकारी बान्दोतन को गति प्रदान हो सकती है । विभिन क्षेत्रों के सर्वेक्षण ठा 
अनुसस्धान करने नवीन का क्षेत्र ढोंटगा चाहिए जो कि महकारिता कै क्षेत्र में बा 
सर्वे । इनमें कार्य करन से व्यापारिक वेंकिग कार्य करने वी आवश्यकता नहीं पडेगी। 
दूसरा सन इस सम्बन्ध मे यह हो सकता है कि यदि व्यापारिक वैकिय कार्य करते 
भी हैं तो इन वैको द्वारा व्यापारिक कार्यो मे ऋण नहीं देता चाहिए । 

(२) थीपर बैंकों के विकास के लिए तथा उनको वित्तीय सहायता देंगे 
सरकार को अप्रिक भाग जनता चाहिए ॥ यद्यप्रि आाजकल सरकार इनमे भागीदार होते 
लगे है किन्तु इसको इन बैंकों म अधिक घन जगाना चाहिए । 

(३) मिर्पा समिति न सुताव दिया है “संघीय समित की प्रवन्यकञारिणी समा 
मे, सदस्य समितियों द्वारा प्रतिविम्वित समस्त महत्त्वपूर्ण हितों को प्रतिनिधित्व हित 
जाना चाहिए । इस उद्देग्य के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन होना चाहिएँ ता 
प्रादेशिक या कार्या मकर आधार पर स्थानों का आवटन करना चाहिए ।” 

(४) सहतवारी_ समिति के सरचना के स्पष्ट प्रतिरप (एव झधफ्णण्श 
एश्लए का ध्यान से रखना उत्यन्त बावश्यक है। इसका आशय है व्रिं प्रोयमित 
समिति कवज व्यक्तिगत संदस्पों से वनी होनी चाहिए, केन्द्रीय समिति बेवल प्रायर्सिक 
समितियों से तथा झीप॑ सहकारी समितियाँ क्वंद कन्‍्द्रोय सहकारी साख समितियाँ 
द्वारा निमिस होती चाहिए। सिद्चित सदस्यता से अनेत्त अनियमिततायें उत्तर 
हा गयी हैं ६ 

आज इपण्ट्िया रूरत क्रोडिट रिव्यू कमेटी रिपोर्ट १३६६ में शी वेंढों रे 
निम्नलिखित सुज्नाव दिये यये हैं -- 

(१) जिन भागों में राज्य सरकारें, जाय को बैंको अश्य पूंजी मे योगदान, 

दीर्घव्रालीन निश्लेप, व्यवस्थापत्रीय अनुदान बयवा अन्य प्रकार की सुविवाय सुई 


शीर्ष बैंक १ 


वन्य रही है, वहाँ राज्य सरकारों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदात करने के लिए रिजर्व 
बैक की सलाह से, बैंकों के प्रवस्धक्ष मण्डलो को अच्छी तरह से पुनर्समठन किया 
जाना चाहिए। 


(२) इस प्रकार की झीप॑ बेंको में रिजवं बेक को प्रत्पेक बैक में एक 
अधिकारी की नियुक्ति करती चाहिए जो प्रबन्चक मण्डल की बंठक में भाग ले 
सके और सहकारी सझाख्र के पुदर्स गठत तथा विस्तार के लिए आवश्यक सलाह प्रदात 
कर सके । 


(३) जिन भागो गे सहकारी झा के क्षेत्र मे बच्छी प्रगति हुई है वहाँ राज्य 
सरकारें शोप॑ वैको की अध पूंजी के योगदान मे वृद्धि करे ताकि पर्याप्त साख प्रदान 
की जा सके । 

(४) पुनसठित झीरप॑ बैंको भे कुशल कमंचारियों की व्यवस्था, उपयुक्त एवं 
प्रशिक्षण के माध्यम से करना चाहिए । 

(५) किन भागों मे केन्द्रीय बेक अच्छी स्थिति में नहीं है और वे अपन अन्तगतत 
प्राथमिक कृषि साख समितियों को पर्याप्त साख समितियों को पर्याप्त प्लाख व्यवस्था 
नहीं कर पातो हैं वहाँ शीर्ष बैंक अपनी शाखा स्थापित कर सकती है। यह शाफा 
उस समय तक कार्यो करे जब तक केन्द्रीय बैंक पुन मगरछ्ित न हो जाये और अच्छी 
तरह कार्य करने न लग जाये । 


प्रश्न 


१. शीर्ष बेको अथवा राज्य सहकारी बैंको से आपका क्या अभिप्राप है 
इनके कार्यों का वर्णन कीजिए । 

२ भा-तबर्ष मे वतंमान सभय मे ज्ञीप बैंकों ढ्रो क्यो स्थिति है २ पच- 
दर्षीय योजनाओं म इनकी प्रगति का सक्षिप्त विवरण दीजिए । 


३ श्षीप॑ बेंको की कौन-कौन सी मुख्य समस्‍यायें हैं? उनके समाधान के 
उनके समाधान के सुभाव दीजिए 


४. हीर्प बैंकों का सहकारी आन्दोलन में क्‍या स्थान है ? ये क्सि प्रकार 
से आन्दोलन को प्रगति से सहायक होते हैं २ 


५ भातग्त मे शीर्प बैंकों की कार्यज्ञोल पूजी के कौन-कौन से स्लोत हैं २ 
पचवर्षीय योजनाओं में इन खोतो की रिथित्ति का वर्णन रीजिय । 


७ 


दीघंकालोन सहकारी साख 
(गाए पल 20090900९ (९०0) 


किसानो की साख सम्बन्धी आवश्यकताऐं अल्पकालीत, मध्यकालीन तथा 
दीघ॑कालीन होती है। दीधकालीन ऋण की अवधि ५ वर्ष से लेकर २० से ३० वर्ष 
तक होती है । इस प्रकार के ऋण भूमि खरीदने, कुआ बनवाने, बजर भूमि के छेती 
योग्य बनाने, पुराने ऋण को चुकाने तंथा भ्रूमि के स्थायी विकास के लिये होते हैं। 
इन ऋणो की पूति भारत भे प्राचीवकाल से ही साहुकार तथा महाजन करते चले 
आये हैं। बतंमात काल में सहकारी क्षेत्र मे भूमि बन्धक बैंक दीघंकालीत ऋण 
प्रदान करते है। ग्रामीण सहकारी समितियाँ केवल अल्पकालीन तथा मध्यकालीन 
ऋण ही प्रदाव कर सकती हैं कित्तु दीम॑कालीत ऋण नहीं प्रदान करती हैं स्योरकि 
इनके पास लम्बी अवधि तक देने के लिये धन का अभाव होता है। भारतवर्ष में सर्‌ 
१८८३ के भूसि सुधार ऋण कानून ([&700 उ्ाए70एथ8था( 7.0285 4४) 
अन्तर्गत दीघ॑कालीन तकाबी ऋण की सुविधा प्रदान को गई थी। किन्तु अनेक 
बावाओ के कारण यह विधि अधिक उत्तम सिद्ध न हो सकी । अत भूमि बन्धक बैंकों 
का विकास इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया। 


भूमि बन्धक बेक 
(भाव ध०३|०१० 855) 

भूमि बन्धक बैंको से तात्पयं इस प्रकार के बैंको से है जो कि किसानो को 
उनकी भूमि की जमानत पर दीघकालीत ऋण प्रदान करते है। ये बैंक सहकारिता 
के क्षेत्र मे सीमित दायित्व वाली होती है जो किसानो को १८वर्ष से २० वर्ष हे 
की भवधि के ऋण प्रदान करती है। कुछ देशो मे अधिकतम अवधि २० वर्ष से के 
अधिक है | हमारे देश मे सभी भूमि बत्थक बेंक सहकारी समिति अधितियम 
अन्तर्गत पंजीकृत हैं। 


दीघंकालीन सहकारी साख छ्३ 


भूमि बन्धक बैंको को सहकारी, अर्द्धा सहकारो तथा असहकारी (व्यापारिक) 
आदि तीन भागों गे विभक्त किया जा सकता है । भारत में यह अढ' सहकारी 
(0ए४७ ५०००८४६:६०) सग्रठन है । यहाँ भूमि वन्चक बैंको का आवार सधात्मक है 
अर्थात्‌ प्राथमिक समि तियो से प्राथमिक भूमि बन्धक बैंक होती हैं जिनके सदस्य व्यक्ति 
होते है और ये स्मितियाँ केल्द्यीय सरकारी भूमि बन्वक बैंको की सदस्य होती हैं ! 
भारत मे सन १६६७ के अन्त तक १६ केखोय भूमि वन्धक वेंक थे और प्राथमिक 
भूमि वन्धक बैंकों की सरया ७०७ थी ऐ 


आवश्यकता 


मारत में क्सानो की आ्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अत उनको अपनी 
कृषि ब्ावश्यकताओ की पूर्ति के लिये अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीतव 
ऋण की आवश्यकता पडती है। किसानो को कुछ कार्यों मे अधिक घन खरे 
करना पडला है अत अल्पकालीन में ऋण लेकर वापिस नहीं किया जा सकता 
है। इस परिस्थिति में दीघकालीन ऋणो की आवश्यकता पड़ती है। ने का्ये 
जिनमे अधिक व्यय करना पडता है, तेयी जमीन खरोदने प्रप्तिंग सैट लगाने, 
पूणने ऋणों को चुकाने, करुंआ खोदने तथा भ्रूमि सुघारते आदि है । 


ग्रामीण सहकारी साख रामितियाँ कुपको को दीरघेकालीन ऋण प्रदान करने की 
स्थिति भे नही हैं । लम्बी अवधि के ऋण प्रदान करने में व्यापारिक बैंक भी रुचि 
नही लेते । किसातो की इस आवद्यवकता की पू्ि के लिए ऐसी सस्थाओ की 
आवश्यकता है जो कि दीर्घकालीन साख्र भुविधाएँ प्रदान कर सकें । जँसा कि पूर्व कहा 
जा घुका है सन्‌ १८८३ मे भूमि सुधार कानून के अन्तर्गत तकाबी ऋण प्रदान किये 
जाते रहे हैं जो कि दीघंकालीन होते हें । यह ब्यवस्था भी अनेक कठिनाइयों बेर कारण 
अधिक लोकप्रिय न हो सकी । ऐसी स्थिति मे भूमि वन्‍्धक दैंको की स्थापता बत्पन्त 
आवश्यक हो गयी । 


भमि बन्धक बेकों के कार्य 
[एच्रास्याताऊ णैँ ]ग0 शण(इ72० 890.5) 


भूमि वन्धक बैंको का प्रमुख कार्य किसातों को दीघंकालीन ऋण प्रदान 
करना है। ये ऋण भूमि को प्रथम बन्धक रखकर दिये जाते है। बेंक ऋण प्रदान 
करने को निम्मतम तथा अधिकतम सीमा निर्घारित कर लेती हैं। भारतवर्ष में निम्द- 
(8:89 ४०० रु० है और अधिकतम सीमा १०,००० से १५,००० रुपये तक है । 
दीपंकालीत ऋण पुराने ऋण चुकाने अथवा भूमि सुधार के लिए जँसे सिचाई, कुए व 
मकान बनाने के लिए, भूमि जोतने योग्य बनाने के लिए, मशीनें तथा आधुनिक 
उपक्म सरीदने के निए दिये जाते हैं । 


भूमि बन्धक बैंकों के अन्य कार्य भूमि व वृधि विधियों में सुधार करना, 
किसानो के लिए मकान वनवाता तथा किसालो को भूमि खरीदने आदि मे सहायता 
प्रदान करना है । भारतवर्ष मे अधिकाश ऋण पुराने ऋणों को चुकाने में ही काम में 
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छ्ड सहवारिता एवं सामुदायिक विकास 


लिये गये है । यद्यपि आजक्व क्रपि उत्पादक कार्यों में भी अधिक ऋण स्वीकार 
गा 38 (०8 तप (६९६६४ में प्राथमिक भूमि वन्यक वेंको द्वारा प्रदात 
गये ऋण वी राशि ४० ८डे क्गोद रपये थी जबकि वर्ष १६६५-६६ में ४! 
करोड़ रुपये हो गई ।? ६१-६६ में ४१ २३ 
सदस्यता 
(ध९४०७९० 509) 


भारतवपं भें अधियाश राज्यों में राज्य स्तर प्र केख्दीय भूमि बन्यक बैंक हैं 
जो प्राथमिक भूमि वन्यक बैंको की संघीय सस्‍्यायें हैं। केखद्रीय भूमि वत्यकर बैंको 
से प्राथमिक भूमि वन्यक बैंक, अन्य समितियाँ तया व्यक्तिगत सदस्य होते हैं। भारत 
वर्ष में ३० जून १९६७ को केन्द्रीय भूमि वल्वक बैंक १९ थी जितकी सदस्यता मं 
८७२ प्रारम्भिक भूमि बन्चक बेक व समितियाँ तथा ७७१६५४ व्यक्ति सम्मिलित हैं। 

भारत वर्ष में प्राथमिक भूमि वन्धक बैंको को सल्या ३० जुन १९६७ को 
७०७ थी जिनकी कुल सदस्यता १२ ५५ लाख थी ।॥? इन बैंकों मे व्यक्तिगत सदस्य 
होते हैं । 

कार्यशोल पूंजी 
(9०क्र0ड़ (का) 

प्राथमिक भूमि बन्धक बैंको की कार्यशीज़ पूंजी के निम्नलिखित स्त्रोत हैं-- 
(१) मंश-पुजी (808० (४जांओ) 

प्राथमिक भूमि वन्धक बैंको मे अण सदस्यों द्वारा खरीद जाते हैं। अग्ों ते 
प्राप्त धन राशि का कार्य-शील पूंजी मे महत्वपूर्ण भाग होता है। अश पूंजी वी मात्रा 
के ऊपर ही अन्य प्रकार की तिधिया निर्भर रहती हैं। प्राथमिक भूमि वन्धक वें 
ते अभ् पूंजी बढाने के लिए ऐसे व्यक्तियों को भी सदस्यता दी है जिनके पास भूमि 
नहीं है पच्रवर्षीय योजनाओ मे प्राथमिक भूमि बन्धक बैंको की सख्या मे पर्याप्त वृद्धि 
हुई है। वर्ष १९५१-५२ में इन वँको की अश्ज पूँजी बेवल ५८ लाख म्पए थी जी कि 
१९६१-६२ भें बढ़कर २ ८३ करोड रपए हो गई । १ वर्ष १९६६-६७ में इममे और 
अधिक वृद्धि हुई है। इस वर्ष अश पूंजी की राशि १४-१४ करीड दपए हो गई। 


(२) सचित कोष व अन्य कोष (८5९५८ एपडत क्ात ०0ाह् शिषया0७) 

सचित कोप व अन्य कोप भी प्रायमिक भूमि वन्धक दैंको वी कार्यश्रील पूँजो 
के अग हैं। लाभ के एक निश्चित प्रतिशत को सूचित अथवा अन्य कोपो में सचित 
कर लिया जाता है। हमारे देश में सचित कोप तथा अन्य कोषा की राशि व 
१९४१-५२ में क्रमण्ष १३ तथा ५ लाख रुपए थी जो कि वर्ष १९६१-६२ में बढ़व 
क्मश रे६ तथा २९ लत्ख हो गई / क्यों १९६६-६७ में पद हृद्धि हुई और राशि 
क्रमश १०७ व ७९ लाख हो गई। 


]. [एठाब 4969, ? 27] 
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द्वीघंकालीन सहकारी साख छू 


(३) ऋण [छणाए7029 * 


प्राथमिक भूमि बन्धक देको की कार्यशील पूंजी मे सबसे महत्वपूर्ण भाग ऋणो 
का है। य बैक केन्द्रीय भूमि बन्चक चेंको से ऋण लेते हैं। हमारे दंश मे सभी प्राघ- 
मिक हैंको द्वारा लिए गए ऋण की राश्षि वर्ष १९५१-५२ मे ६८४ करोड सपए 
थी जो कि वर्ष १९६५-६६ मे वढकर ११९-८४ करोड रपए हो गई । 

उपरोक्त विवरण स्पष्ट है कि भारत में प्राथमिक भूमि वच्धक बैंको को कुल 
कार्यश्ञील पूंजी वर्ष १९६६-६७ मे १३७३-४९ करोड रपए थी) 


केन्द्रीय भूमि बन्धक बेको की कार्यशोल पू जी 
(१) अंश पूजी (क्‍तश० (४902) 


बेन्द्रीय भूमि बन्धक दैंको की अद्य पूंजी कार्यशील पूँजी का प्राथमिक साधन 
है। अश पूंजी नी मात्रा इतनी नहीं होती कि राभी प्राथमिक भूमि बन्धक बैंको की 
वित्तीय आवश्यकतायें पूर्ण को जा भर्क । विन्‍्तु फिर भी अश पूंजी के आघार पर ही 
ऋण सुविधाप्रें मिल सकती है । भारतवर्ष मे वर्ष १९५१ ५२ में अश पूंजी ४४ लाख 
रुपए थी जो कि वर्ष १९६६ ६७ मे बढकर १८.९३ करोड़ स्पये हो गई। अश्य पूँजी 
में ध्रृद्धि होने के प्रमुख कारण सदस्यता में तेजगति से वृद्धि नही है । 


(२) सचित व अन्य कोष 


कार्पशीन पूंजी मे सचित व क्षत्य कोषो की राशि भी सम्मिलत की जाती 
है । भारतवर्ष मे केन्द्रीय भूमि वन्धक बैंको के सचित तथा अन्य कोपो मे पर्याप्त 
वृद्धि हुईं है। वर्ष १९५१-५२ में मचित एवं अन्य कोपों की राशि क्रमश २१२५ 
लाख एवं १२ लाख स्पए थी जो कि १९६६-६७ मे बढकर क्रमश १.९२ एबं १६१ 
करोड़ रपये हो गई । 


(३) ऋण-पत्र 


इन बैंको से भदस्यो द्वारा भरदान की गई पूंजी की मात्रा आवेश्यकताओं कौ 
पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं होती है अत ऋण पत्रो का निर्ममन किया जाता है | 
केन्द्रीय वैं को की कार्यशील पूंजी मे ऋण-पत्रों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है । 
राज्य शरकारें केन्द्रीय भूमि बन्यक देंको द्वारा निर्गमित ऋण-पत्रों की गारन्टी देती 
है। केरद्रीय भूमि वन्धवा बेक प्रारम्भिक भूमि बन्धक देको द्वार ऋण के बदले में दिए 
ग्रए बन्धक पत्रों (0४० 8074५) की जमानत पर ऋण पत्रों का निर्ममत 
करती हैं भारतवर्ष में वर्ध १९५१-५२ मे ऋण पत्नो को राशि ७८३ करोड स्पए 
थी जो कि बष १९६१-६२ में बढकर ४७-७४ करोड रुपये हो गयी । वर्ष १६६६- 
६७ मे इनकी राशि बढकर २३२००३ करोड रुपए हो गयी । 


(४) ऋण - 


केन्द्रीय भूमि बन्पक-बेंक रिजब वेंक ऑफ इण्डिया तथा राज्य सरकार से 
ऋण प्राप्त दरती है। वर्य १९४ १-५२ मे कुल ब्प्त किए यए ऋण की राशि १-५३ 
खऋटोड रपये थी जो कि वर्य ११६१-६२ में बडफूर ५४६ करोड स्पये हो गयी। 


७६ सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


वर्ष १६६६-६७ में ऋण की राशि ६*०६ करोड रुपये थी। इन ऋणो की राशियों 
में निक्षेपो की राशि भी सम्मिलित है | 


सिंकिंग कोष (झणताख्ड ००) 


केद्धीय भूमि बन्धक बैको द्वारा जो ऋण पत्र जारी किए जाते हैं उनकी अवधि 
समाप्ति पर भुगतान करना पडता है । इसके पहले अवमोचन कोष (]र९३६छछाणा 
जात) बनाया जाता था उिन्‍्तु आजकल रिजर्व बक के परामश्श के आधार पर 
सिक्षिंग कोप निमित किया जाता है। प्रतिवं कुछ धन राशि इस कोप में डालदी 
जाती है जो कि भविष्य मे ऋण-पत्रो के भुगतान में काम में ली जाती है। 


भूमि बन्धक बेकों को ऋण देने की नीति 
(.0गाणए 7णाल्ए ण॑ 20१ ४००2०४९ एछशा।.5.) 


भूमि बन्धदक बैक अपने सदस्यों को भूमि गिरवी रखकर दीघेकालीन ऋण 
किस प्रकार के कार्यों के लिए लिया जा रहा है इस सम्बन्ध में विचार किया जाता 
है। बैंक सामान्यत भूमि जो बन्धक के रूप मे रखी गयी है, के दो तिहाई मूल्य तक 
ऋण भ्रदान करती है। ऋण प्रदान करने से पूर्व कृषक की भूमिका योग्य एवं अतु- 
भवी अधिवारियो से मुल्याकन कराया जाता है। ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य और 
क्रपषक की आय के बारे में जानकारी प्राप्त करके ऋण की राशि निश्चित की जाती 
है । भारत वर्ष मे भूमि बन्धक बंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण वी च्यूबतम और 
अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है । न्यूबतम सीमा ४०० रुपए है और अधिकतम 
5244 १०,०००२० से १५,०००२० है । ब्याज की दर सामान्यत ४ या ४५० प्रति- 
शत है। 


भारत में भूमि बन्धक बेंकों का विकास एवं वर्तमान स्थिति 


भारतवर्ष में १६ वी छाताब्दी के अन्तिम वर्षों में भूमि बन्धक बैंको की 
स्थापना के प्रयत्न किये गये । ये प्रयत्न फ्रास के आधार पर हुए किन्तु अनेक बाधाओं 
के कारण सफलता नहीं मिल सकी । २० वी शताब्दी मे प्रथम प्रयास १६२० मे 
पजाब के झाग (08) नामक स्थान पर क्या गया। धीरे-धीरे पजाब में इस 
प्रकार के बैंक की वृद्धि होने लगी । किन्तु मन्दी की स्थिति के कारण इन बैंको की 
स्थिति खराब हो गयी और पुराने ऋणो की वसूली पर ही अधिक ध्यान दिया जाने 
लगा । भारत में सर्वप्रथम सफल प्रयत्त १६२६ मे मद्रास मे किया गया। इस वर्ष 
यहाँ केद्धीय भूमि बन्धक बैंक खोला गया 7? इस बैक के कार्यों में सरकार की पर्याप्त 
सहायता मिली | इसके ऋण पत्रों को सरकार को गारन्‍्टी प्राप्त हुई। राज्य में 
प्रारस्भिक बैंक पहले स्थापित हो चुकी थी । जिसकी स्थिति १६२६ की केल्लीय 
बैक से सुहद हो गयी । धीरे-धीरे मंसूर, बम्बई, कोचीन, उडीसा में भूमि बन्धक 
बैंक स्थापित हुए ! इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों मे भी इस दिशा मे अच्छी प्रगति 


हुई । 


]. ए&67५७ ऐवए ५, रिट्य्ाढ॥ ०९ 000एकए फि्व्यालाय: 939 40 9 36, 
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केन्द्रीय भूमि बन्धक बंक 


प्रथम पच्वर्षीय योजना के आरस्भ में हमारे देश में कुल मिलाकार ६ केन्द्रीय 
भूमि वन्धक बैंक थे | तृतीय पंचवर्षीय योजता के अन्तिम वर्ष (१६६५-६६) मे 
केन्द्रीय भूमि बन्यक बैंको की ब्स्था व १६४१ ५२ को तुलना मे तीन गुती हो गई। 
ये बैंक राज्य स्तर पर सघीय सस्या हैं जो कि प्राथयिम भूमि वन्धक वैको के माध्यम 
से कियातों को दीघकालीन ऋण प्रदान करती है। केन्द्रीय वेक अपनी निधियाँ 
मुस्यत ऋण पन्नों के निर्गमन से प्राप्त करती हैं। वये १६६६-६७ में इत बैंकों की 
सच्या तथा यदस्य समया क्रमछ १६ तथा ७ ७२५२६ हो गई । इन बी को को प्रगति 
निम्न तालिका मे स्पष्ट की गई हे 


केन्द्रीय भूजि बन्धक बेक 
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(50पए८.. पवाब 909 9. 27) 


_उक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारत में पत्रवर्षीय योजनाओ मे केन्द्रीय भूमि 
बन्धक बैंकी की सल्या, सदस्य सख्या, कार्यशील पूंजो में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इन 
बेंको द्वारा भ्दाव किये गए ऋण मे भी बहुत दृद्धि हुई है। विन्तु फिर भी वित्तीय 
आवश्यकताओं की प्ूक्ति नही हो पाई है । राज्य सरकारो ने तथा रिजर्व बैंक ने इन 
बेंको के विकास में बहुत योगदान दिया है । सरकार मे ऋण प्रत्रा को ग्रारम्टी दी है 
ठथा सहस्ता भी प्रदान की है ॥ 

जंसा कि पूर्व क्हाजा चुका है कि प्रायमिक भूमि वन्धक बैंक केन्द्रीय 
भूसि बन्धक बेंकों को सदस्थ होठो हैं। इन बैंकी के विकास मे केन्द्रीय भूमि 
बन्धक गा बाय हाय महत्वपूर्ण रहा है | इव वेंको की प्रयति का वर्णन नीचे दिया 
जा रहाहै। 


छ्ट सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


प्राथमिक भूमि बस्धक बेक 
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प्राथमिक भूमि बन्वक देको की सह्या वर्ष १६६६-६७ के ६७३ से ७०७ हो 
गयी । इनसे से ४४८ आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा मैसुर मे थी। इन बैंको की 
सदस्य सस्या १० ४८ लाख से १३५५५ लाख हो गयी । इन बैंको के गिद्विवाद 
(0५00088) की राशि वर्ष १९६६-६७ के अल ग्रे ७ करोड रुपये थी जबकि 
इसके पिछले वर्ष ४ ४ करोड रुपये थी। 

भारतवपं मे दक्षिणी भारत मे प्राथमिक भूमि बन्धक बैंकों को सख्या उत्तरी 
भारत की तुमता में बहुत अजिक है। अब दक्षिण भारत में इनको अच्छी गति 

ई । इतना होते हुए भी हमारे देश मे भूमि बन्‍्वक बैक ग्रामीण दीप्रकालीन वित्तीय 
आवश्यकताओं की पूर्ति नही कर पायी है। भूमि बन्चक बैंको को प्रगति के लिय 
अखिल भारतीय प्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने कुछ सुझाव दिय है जो कि बहुत 
महत्वपूर्ण हैं । 
धीपी, प्रगति के कारण (0905० ७६ 30स 95087०६५) 

भारतवपं मे भूमि बन्धक वंकों के मार्ग में अनेको बाधाये हैं। विभिन्न बैंको 
के संगठन तथा सचालन मे अनेकों दोष है। योग्य सचालका तथा कुशल कमचारियों 
का सवथा अभाव रहा है। पूंजी की कम्मी विशेष वाया रही है । इन बेको की धीमी 
प्रगति के निम्नलिखित कारण है। 
(१) सस्तो ब्याज दर का अभाव 

भूमि वन्यक बैकों से सस्ते ब्याज दर पर दीघंकालीन ऋण प्रदान करने वी 
अपेक्षा की जाती है किन्तु यह तभी सम्भव हो सकता है जबकि ये भ्वय कम ब्याज 
दर पर विभिन स्रोतों से धन प्राप्त कर सके । हमारे देश मे अनेको कठिवाइया के 
कारण ये बैंक सस्तो दर पर व पर्याप्त मात्रा में निधिय्यां नही प्राप्त कर पाती हैं 
अत वित्तीय आवश्यकताओं की पृति ही नहीं होती है। स्वय थे बैक ऊँची ब्याज 
दर पर निर्वियाँ प्राप्त करके सस्ती ब्याज दर पर ऋण देने में असमर्थ हैं। 


दीघकालीत सहकारी साख छ९ 


(२) प्रबन्ध कुशलता में कठिनाई 


भारतवर्ष मे भूमि बन्धक वैको के सामने प्बल्ब कुशलता की बहुत बडी 
कठिनाई है । योग्य अनुभवी एवं उत्साही सचालकों को कमी पायो जातो है | इसके 
अतिरिक्त विभिज् क्मवारामण भी जनुमवहीन तथा अप्रशिक्षित होते हैं। श्सके 
कारण उनतम कायक्षमता का अभाव पाया जाता है। इनकी कायक्षमता पर ही बैको 
कीकायक्षमता निभर करती है) बंका की प्रवच्च स्मितिया द्वारा निणय भी उचित 
व झोघ्न नही लिये जाते हू जिससे ऋण मिलने में बहुत दर हो जाती है। 


(३) रिज्षद बेक आँव इण्डिया को उदासीनता 


इम बैक की स्थापना के पश्चात्‌ एक लम्बी अवधि तक इसन दीधकालीन 
ऋणा की तरफ विद्येप ध्यांन नहीं दिया । इसके अतिरिक्त यह बैंक आरम्भ मे कई 
बर्षों तक ग्रामीण व्यन्तियों के वित्तोय तथ्यों पर अध्ययन तहीं करवा पायी। यद्यपि 
आजकल रिजव बेक इस तरफ ध्यान दे रही है बिन्‍्धु इसे अधिक ध्यान देंगे की 
आवश्यकता है । 


(४) किसानो की ऋण चुकाने की क्षमता का ज्ञान नहों 


भाग्तवष से भूमि बन्बक बेको के समान यह समस्या रही है कि किसाना 
बी ऋण बचुकागे की क्षमता को पता किस प्रकार लगाया जाय । इसका कारण यह 
रहा है कि भारतवरप॑ मे वर्षा अतिश्चित एव अतियमित है अत फ्सल वर्षा पर 
निभर रहती है। जिस वर्ष वर्षा अच्छी नहो होती अबवा अधिक हो जातो है फसलें 
नष्ट हो जाती हैं फलत क्सान अपनी ऋण अदायगा की किद्रत नहीं जमा करा 
पाते है । 
(५) भारतोय किसानो को अशिक्षा 


अधिकाश भारतीय किसान विलबुल अशिक्षित है अत भूमि बन्धक बैकों के 
महत्व को भी नहीं समभतते है और इनम सदस्यता ग्रहण नही करते । आज भा यह 
समस्या वी हुई है । किसान इन वेय़ों के लाभ को उठाने क्री बजाय साहुकारों तथा 
महाजना से ऋण प्राप्त करना अधिक उत्तम समझते हैं । इस कठिनाई के कारण 
इन बैका क्रा विकास तेज ग्रति मे नही हो पाया | 


(७) ऋणो को स्वं'कृति में दिसस्ब 

बैंको के सामने अनेकों कठिताइयो तथा कमचारियो व सचालका को 
झअयोग्यता के कारण क्रणा बो रक्ोोकृत्ति म द्विलम्य ह्ो जाता हैं| बुक प्रूमि ब्न्धक 
बेफो को ऐसा स्थिति है कि उतके सामने वित्तीय समस्या बहुत भयक्रर होती है और 
वे क्रणा को स्वीकृति लम्दो जवधि तक नहीं कर पाती है । इससे उनको रूयाति पर 
बुरा प्रभाव पडता है। ऋणा की स्वीकृति मं दरी हो जाने से जिस उद्दृइ्य के लिय 
ऋण लिय जाते है वह पूण नहीं हो पाता है । 
(८) अधिकाश ऋण, ऋण चुकाने के लिये 


भारतवप म॑ किसानों द्वारा भूमि वन्यक बैंकों से लिया गया ऋण अपन 
पुरान ऋण चुकान के लिये हो काम से लिया जाता रहा है। उत्पादक कार्यों म 
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ऋण काम न लेने के कारण क्सानों वी ऋण चुकाने की क्षमता कम हो जाती 
है फ्लत वे ऋण घुकाने मे असम होते है। आजकल उत्पादक कार्यो के लिये ऋण 
प्रदान क्ये जाने लगे हैं । 


(९) ऋण प्रदान करने को कार्यविधि कठिन 

भूमि बन्धक बैंको से ऋण भ्राप्त करने के लिये- किसानो को लम्बी एवं कठिन 
कार्य विधि से गुजरना पडता है । किसानो को तहसीलदार से भूमि के स्वामित्व का 
प्रमाण पत्र लेना पड़ता है जौर इसके अतिरिक्त अनेको प्रमाण पत्र लेने पते हैं जिन्हें 
अवपढ किसान लेने मे पर्याप्त कठिनाई महसूस करते हैं । 


(१०) प्रजो को कमी 

पूंजी की लगभग सभी भूमि वनन्‍्धक बैंको के सामने एक समस्‍या है।। प्रामीण 
जनता अशिक्षित होने के कारण गश नही खरीद पाती है। फलत प्राथमिक भूमि 
बन्‍्धक देक अधिक अश्य पूंजी नहीं जुटा सकती हैं। इसके अतिरिक्त केद्धीय भूमि 
अन्धक बैको से भो आवश्यकतानुसार ऋण नही मिल पाता है । वित्त के अभाव से 
इन बैंकों की कार्य॑ विधि मे बहुत असुविधा रहतो है । 


(११) अन्य 

भारतवप॑ में साहुकारो तथा महाजनो के साथ इन बैंकों को प्रतिस्पर्द्धा चलो 
है । महाजनों तथा साहूकारो द्वारा अनेक सुविधायें दिये जान के कारण अविक ब्याज 
दूर पर भी क्सान ऋण लेते रहे हैं । इस बाधा के अतिरिक्त भूमि स्वामित्व प्रणाली 
दोपपूण होने के कारण अनेको क्सिन इत बैंको की सेवा से वचित रहे । 

उपरोक्त कठिनाइयों के कारण भारत में भूमि वन्वक की प्रगति तेज गति से 
नहीं हो सकी । अखिल भारतोय ग्रामोण साख सर्वेक्षण समिति ने इन बैकोंवी 
स्थिति सुबारने के लिय कुछ सुझाव दिये है जिनका सक्षिप्त विवरण निर्म 
प्रकार हैं--- 

(6) केन्द्रोय भूमि बन्धक बेक 

(१) अ्त्येक राज्य मे एक केद्धीय भ्रूमि वन्‍्धक बँक स्थापित होती चाहिये ! 

(२) जो कास्तकारी नियम (]८४७५ 4७४) भूमि बन्धको बैको के नियोजित 
विकास में बाधक है उनमे उपयुक्त सुधार किया जाना चाहिये । 

(३) बन्धक का पजीयन सावारण तथा सस्ता होना चाहिये । इसके अतिरिक्त 
पजोयन मे अनुचित समय भी नही लगाना चाहिये। साधारणत प्रजीयन के लिये 
अधिक समय लग जाता है जिससे अनेको असुदिधायें हो जाती है । 

(४) केन्द्रीय भूमि अत्थक बैंको की अञ्न पूँजो में सरकार का भाग कम से 
कम ५१ प्रतिशत होना चाहिये । यदि आवश्यकता पड़े तो यह भाग अधिक भी 
क्या जा सकता है जिससे वित्तीय कठिनाइयाँ कम की जा सके । हि 

(५) केस्यीय भूमि वल्थक बैक ग्राथमिक झुुमि वन्धक बैंको की अश्च पूंजा मे 
भाग लेने का प्रावधान अपन नियमों में करे । 


दोघंकानीन भमहकारो साख <१ 


(६) भारत मे अधिकाझ ऋण, पुराने ऋणों को चुकाने के काम में लिये जाते 
रहे है किन्तु उत्पादक कार्यों के लिये ऋण दिया जाना चाहिये । 


(७) उत्पादक कार्यों के लिये द्वितीय तया कृतीय ऋ्रण व्यवस्था भी वी जानी 
चाहिये । अर्थात्‌ भूमि वन्धक वैकों को इस प्रकार का अधिक्रार दिया जाना चाहिये 
ताकि क्सानो को द्वितीय व नृठीय ऋण उत्पादक कार्यो के लिये दे सके | 


(८) विभिन्न उद्देश्यों के लिये प्रदान किये जाने वाले ऋणो को वापसी की 
अवधि पूर्व निर्बारित कर देनो चाहिये । 


(९) केन्द्रोय भूमि बत्यक वेक ऋण पत्र जारी करे तो वे भिन्न भिन्न अवधि 
के लिये हो जिससे कि विभिन्न उद्देश्यों के लिये ऋण देने के लिये उचित नि्षियाँ 
हो सकें । इसके अतिरिक्त प्रामीण ऋण पत्र भी जारी किये जाने चाहिये । 


(१०) केन्द्रीय भूमि वन्चक द्वारा विशेष विकास ऋण पतन्न जारी किये जाने 
पर रिजर्व बैंक इनको खरीदे । 


(११) राज्य सरकारें इन बैंको के ऋण पत्रों की गारण्टी दें । 


(१२) रिजव बैंक तथा स्टेट बैक जॉब इण्डिया को ऋण पत्नो के प्रभाव- 
शाली वाजार बनाने में सहायता करनी चाहिय । 


(9) प्रतधमिश भूमि बन्धक बेश ((प्रापथ+ 404 )4०778986 ऐ47005) 
(१) प्राथमिक भूमि वन्धक बेको की स्थापना से पूर्व क्षेत्रकी उचित 
जातकारी प्राप्त कर लेनी चाहिये । 


(२) प्राथमिक वैक्रा का क्षेत्र न तो अधिक वड़ा होता चाहिये और न 
अधिक छोटा अर्थात्‌ आर्थिक आकार होना चाहिये । 


भारत॑ में भूमि बन्धक बैंकों की उन्नति के लिये रिजब बेक ओऑब इण्डिया, 
स्टेट बेक जॉय इण्डिया, बेसद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारे उचित प्रयत्न करे | 
भुमि बन्‍्यक दैकों के सगठन तथा वित्तीय स्थिति सुधारने मे इनका महत्त्वपूर्ण स्थान 
हो सकता है | मारत मे कृषि के व्रिकास की नीति के अनुसार तेज गति के विकास 
के लिये दीघरकालोत ऋणों का भो विश्येष महत्व होगा | अत दन बैंकों के विकार 
के लिय प्रयत्न करना चाहिये । 


चतुर्थ पचवर्षीय योजना (१९६९-७४) मे भूमि बन्धक वैकों के विस्तार का 
कार्यक्रम रखा गया है। इन वैकी के विस्तार से तथा इन वैंको को विभिन्न सुविधायें 
प्रदान करके चतुर्थ पच्र-बर्षीय योजना के अन्त तक इषि बिकास के लिये ७०० करोड़ 
स्पये नी ऋषण सुविधाये प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है । वर्ष १९६८-६९ में 
दीघंकालीन ऋणो की राशि १०० करोड रुपये थो । इस बड़े अन्तर को पाटवे 
के लिये भूमि बन्चक वैको को अधिक वित्तीय सुविधाये रिजर्व बैक, स्टेट वैक तथा 
कैल्टीय व राज्य सरकारें प्रदात करेंगी । आया है भविष्य में थे बेक कृषि विकास 
के क्षेत्र में बहुत अधिक लाभप्रद हो सकेगी ॥ 


रे 


सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


प्रश्न 
भूमि बत्थक वेंकों से आपका क्या अभिप्राय है ? इनके क्या वया काय॑ हैं" 
भारत में इनकी वर्तमान स्थिति का विवेचन कीजिये । 
भूमि वन्‍्चक बैंको के कार्यो का विवरण देते हुये लिखिये कि इनकी पीमी 
प्रगति के क्या कारण है । 
भारतवर्ष मे भूमि बन्धक बैका की क्या-क्या समस्याये है? इतके विकास 
के लिये सुझाव दीजिये। 


भारतीय क्लिातों की दीघकालीच ऋण आवश्यकताओं को भूमि वत्यक 
बैक कहाँ तक पूरी कर पाये है ? क्या आप बोई सुधार के लिये सुझाव देना 
चाहेंगे ? 

परचवपीय योजनाओं मे भूमि बन्धक बेक की प्रगति पर टिप्पणी लिबिये । 


७ 


] 
सहकारी विपणन 
(ए०कृशबाए५४ ४३४०८९८४९) 


विपणन का आश्यय क्रेता तथा विक्रेत्ताओ को तरिकद लाने की क्रिया से है ) 
बस्तुओ के उत्पादक से अन्तिम उपभोक्ताओा ज्ञक पहुँचाने के लिए जिन-जिन कार्यों 
को करना पड़ता है वे सभी विपणन के अन्तर्गत आते हैं । यदि वे कार्य सहकारिता 
के आधार पर किय जायें तो इसे सहकारी विपणन कटा जाता है। विपणन के 
अन्तर्गत पैदावार को एकत्र करता, श्रेणी करण, प्रविधिकरण (ए70:४५४०९४), यातायात 
व्यवस्था, वस्तुओ का भण्डारण, उपभोक्ताओं तक माल पहुँचाना, विक्न्य के लिए वित्त 
व्यवस्था आदि कार्य सम्मिलित किये जाते हैं। सहकारी विपणन मे सहकारी समितियों 
डाटा ये कार्य किये जाते हैं । 
आवश्यकता (४९४०) 
भारतीय ग्रामीण अर्थ ब्यवस्था में सहकारी विषणन का बहुत गहत्त है । कृषि 
पदार्थों के विषणन में मध्यस्थ तथा व्यापारी लाभ कमाते हैं जिससे बस्तुओ के मूल्यों 
मे बहुत वृद्धि हो जाती है। इन आवश्यक खर्चो को कम करने के लिए और उत्पादक 
तथा उपभोक्ताओ दोनों के हितो की रक्षा करने के लिए विश्व के प्राय सभी देशों में 
सहकारी विपणन के महत्त्व को स्वीकार किया है। इस व्यवस्था में किसान बपनी 
उपज को ब्यापारियो अथवा अन्य मध्यस्थो को न बेचकर सहकारी समितियों को देते 
हैं। कही-कही पर ये समितियाँ कमोशन एजेल्ट अथवा आइत्तिये का काम करती है । 
इससे एक मध्यस्य वर्ग जो कि क्सिनो और उपभोक्ताओं के मध्य होता है, समाप्त 
हो जाता है । कुछ सहकारी समिवियाँ क्मिनो से माल खरीद कर उसे वाजार मे 
बेचने लायक बनाती हैं। और उसे वेचकर जो लाभ प्राप्त करती है बेया तो 
सदस्यो में बाँट देती हैं या किसातो के कल्याणार्थ अन्य कार्यों मे लगा देती हैं । सहकारी 
विपणत का सहत्व निम्त प्रकार है 
. (१) रृषि उपजो के विषणन में अपेको बुराइयाँ प्रचलित हैं :--इनमे से तोल 
मे गड़बडो, दलाल व क्रोताओं के मध्य गठबन्धन, उत्पादन को कीमत में कटौतियाँ 
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थादि प्रमुख हैं । इस बुराइयो को काफी सीमा तक सहकारी विपणन दर इर 
सकती है । 
हर (२) सामान्यत मध्यस्थ जो सेवायें विपणन को प्रदान करते हैं उनके वदने 
में वे अधिक पैसे वसूल करते हैं इससे एक तरफ क्सिनों को उनके उत्पादन का कम 
भाग प्राप्त होता है और दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को अधिक मुल्य चुकाना पड़ता 
है। विश्व के अनेक देशो में इस बुराई को दुर करने के लिए सहकारी विपणनवा 
सहारा लिया गया है और बहुत हृद तक इस बुराई को दूर क्या गया है। 
(३) आजकल मुल्य वृद्धि की समस्या बहुत भयकर है। सगठित सहकारी 
विपणन व्यवस्था से मूल्य वृद्धि को रोका जा सकता है । ज॑सा कि पूर्व कहा जा चुशा 
#है कि मध्यस्थो के व रहने से उनके द्वारा बडी मात्रा मे लाभ समाप्त हो जाग्रेगा। 
फतत वस्तुओं के मुल्य नीचे होगे। इसके अतिरिक्त क्सिानों को पूर्व की अपेक्षा 
अधिक मूल्य मिल सकेगा । 

(४) हमारे देश में सहकारी विषणन के विकास का एक दूसरा दृष्टिकोण 
भी है। सहकारी साख के प्रसार के लिए सहकारी विषणन समितियाँ बहुत महत्तवी 
हो सकती हैं। सहकारी साख समितियों द्वारा जो ऋण किसानों को प्रदान क्या 
जाता है उसकी वापिसी में सहकारी विपणन समित्तियाँ महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकती 
है। अत सहकारी साख के अधिक विकास में सहकारी विषणन का महत्त्वपूर्ण स्थाई 
हो सकता है । 

(५) किसानो को आशिक शिक्षा प्रदान करने मे सहकारी विपणत ममितियाँ 
अधिक सहायक हो सकती हैं । सहकारी विपणन में क्सिनों वी स्वयं की समस्या 
उन्ही के प्रयत्वो से दूर की जाती है जो कि उनको मूलभूत आर्थिक सत्य वी शिक्षा 
देती है। सहकारी समितियाँ किसानो को बताती हैं कि विपणन की समस्या और 
उत्पादन की समस्या वहुत निकट से सम्बन्धित हैं 

(६) सहकारी विपणन से किसान की स्थिति एक विक्रताक्षेखूप में बुत 
हो जाती है। छोटी मात्रा मे माल बेचने को बजाय बडी मात्रा में माल वीं 
जाता है। 

7 सहकारी विपणन समितियों के कार्य 

सद्दकारी विपणन समितियों के कार्य निम्नलिखित हैं 
(१) उपज का विक्रय 

सहकारी विषणन समितियाँ अपने सदस्यो के माज्त_को बाजार मे बेचने नी 
कार्य करती हैं। किसान अपनी उपजो को इन सहकारी समितियों को दे द॑ते हैं। ' 
सहकारी समितियाँ उस माल को उचित मूल्य पर या तो थोक व्यापारियों या वॉर्ज 
में बेच देती हैं । 
(२) ऋण सुविधायें 

सहकारी विषणन समितियाँ अपने सदस्यो को उनकी उपज को वन्धक स्वर 
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उनकी आथिक सहायता करती है। किसानो को उनकी उपज के लिए कभी-कमी 
कुछ मात्रा मे आवथिक सहायता को आवश्यकता पढती है इसकी पूर्ति ये समितियाँ 
ऋण प्रदान करके करतो हैं। फसल आ जाने पर समितियाँ प्रदात किये गये ऋण 
की मात्रा वसूल कर लेती है । 

(३) सप्रह व्यवस्था 


सहकारी विपणन समितियाँ अपने सदस्थो की उपजों को एकत्रित करती हैं ॥ 
किसानों की आथिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उनके पास भण्डारण की व्यवस्था 
जही होती । विपणन समितियों के पास्॒गोदाम होते हैं जितमे अपने सदस्यों की 
'उपजो को एकत्रित कर लेती हैं । 
(४) वर्गीकरण (5780778) 


उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिये उसको वर्गीइत किया जाता है । 
यह कार्य बिसान व्यक्तिगत रतर पर नही कर राजते है। माल के वर्गीकरण से अच्छे 
किस्म के माल का सूल्य मिल जाता है । 
(४) संचयन (#०णणष्टो 


सहकारी विपणन समितियाँ सचयत का काम करती है जिससे मोल भाव की 
शक्ति वढ़ जाती है । सचयन के कारण माल वडी भात्रा मे एक साथ बेचा जा सकता 
है । उप्तकों थोडी-थोडी मात्रा मे बेचन की आवश्यकता नहीं होती । 


(६) पातायात व्यवस्था 


राहकारो विपणन स्शितियाँ अपने सदस्यों फे माल के लिये यातायात्र की 
व्यवस्था करती हैं । खेतों से माज को भण्डार गृहो तक लाने की व्यवस्था ये समितियाँ 
करती हैं ( इसके अतिरिक्त माल को बेचने के लिए वाजार तक पहुँचाने के लिये भी 
परिवहन व्यवस्था करती हैं । 
(७) उपज घृद्धि में सहायता 


थे समितियाँ उपज बढाने के लिए कृषि आवश्यकता की सामग्री के वितरण 
की व्यवस्था करती हें । साधन समितियाँ उपज बढाने के विए औजार, बीज, उर्वरक 
आदि आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराती हैं । 
(८) अन्य : 

राहकारी विपणन समितियाँ कहो-कही पर कमीशन एलेन्ट का कार्य भी करती 
हैं । सरकार की वसूली (07००ए:८या००) तथा मूल्य निर्वाह नीति (?त०७ डोफएला 
2०॥०)) के भनुघ्वार उतको सहायता प्रद्मत करती हैं । 

विपरान समितियों का कार्य क्षेत्र 

हे प्राथमिक विपणन रामितियों का कार्यक्षेत्र मण्डी स्वर तक होता है | मण्डियों 
में क्य-विक्रय का कार्य होता है जहाँ पर उपज की विक्री होती है और क्सिान यहाँ 
अपनी खेती की आवश्यकताओं की 7 आते है। भारतवर्ष में द्वितोष पच- 


वयोय योजना के अन्तगत इन समितियों वा युनर्गठत विभिन्न मण्डी स्तरों प्र 
किया गया। 


दर सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


«सदस्यता ([०छलआए) $ 
सामान्यत इन समितियों की सदस्यता व्यक्तिगत उत्पादकों और कार्य क्षेत्र 
में विद्यमान ग्राम समितियों के लिए डा होती है। इन समितियों की पूजी में वृद्धि 
करने के उदय से यह भी सुझाव है कि इन समितियों में उपभोक्ताओ को भी सदस्य 
बनाया जाये | इस त़्रफ अभी तक कोई विज्ञेप कदम नहीं उठाये गये है । 


विपणन समितियों का टाँचा 


भारतवपषं मे विभिन्न राज्यों में विपणन समितियों का ढाँचा दो या तोने 
सीढियो का है । दोनो प्रकार के ढाँचे ही महत्वपूण है । दो सीढियो वाले ढाचे मे 
श्ाजार स्तर पर प्राथमिक राहकारी शामितियाँ होती हैं और राश्य स्तर पर गीष 
विपणन समितियों । तीन सीढ़ियों के ढांचे में शीर्ष सस्थाओं और प्राथमिक संस्थाओं 
के मध्य केन्द्रीय सस्थायें होती हैं। किन्तु आजकल यह ढाँचा चार सीढियों वाला हो 
घुका है क्योंकि सन १६५८ मे राष्ट्रीय स्तर पर एक सस्था (राष्ट्रीय कृषि विपणन सध) 
की स्थापना हो चुकी है। भारतवर्य भे जून १६६६ के अन्त में एक राष्ट्रीय है 
विपणन सँघ, २० शी विषणन समितियाँ (राज्य स्तर) १६० केन्द्रीय विपणन 
समितियाँ तथा ३१६६ प्राथमिक विपणत समितियाँ थी । 


वित्त व्यवस्था 


सहकारी विपणन समितियों की वित्त व्यवस्था के लिए अंश पूंजी, सचित कीप, 
सरफार तथा रिजव बैक से लिया थया ऋण, गैर सदस्यो से लिया हुआ ऋण, रद 
तथा गर सदस्यो की अमानत आदि स्रोत है। ऋण केन्द्रीय सहकारी बैक से मु 
रूप में प्राप्त होता हैँ। भारतीय सहकारी बेक (808४ छिशा: रण ]909) झ 
समितियों को कृषि उपज की जमानत १२ ऋण प्रदात करती है। जून १६६६ के अल 
में प्राथमिक विषणन समित्रियो को कार्यशील पूंजी ६३ ७० करोड रफ़्ये, और केदीर 
विपणन समितियों की कार्यशील पूजी १७ ३१ करोड रपये थी । राष्ट्रीय तथा शी 
विपणन सस्थाओ की कार्यंशील पूंजी क्र ३१ लाख स्पये तथा ४००७ कराई 
स्पये थी ।? 

सह॒कारों बिपणव समितियों के लाभ 

सहकारी विपणन समितियों से किसानो तथा उपभोक्ताओ दोनो को दी 
होता है किसानो को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिल जाता है और उपभोः 
को कम सूल्य पर वस्तुये उपलब्ध हो जाती हैं । देश क्री अर्थव्यवस्था में मूल्य द। 
की समस्या बहुत भयकर है। इस समस्या के समाधान मे भी इस समितियों के मुह 
लाभ निम्न प्रकार हैं 
(१) अनावश्यक सध्यस्थ वर्ग को कमो 

सहकारी विपणन समिलियाँ अनावश्यक मध्यस्थ वर्ग को समाप्त कसी है 
यह वर्ग किसानो और उमोक्ताओ के मध्य कार्य करते है। ये किसानो से माल श 
भाव पर खरीद कर बाजार मे ऊँचे मूल्य पर क्रोताओ को बेचते है। इस मकार 
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चर्ग बडी माला में लाभ कमात़ा है। सहकारी विषणन समितियाँ स्‍्वय यह कार्ये 

करती है जिमसे मध्यस्थ दर्य समाप्त होने लगता है । प्राय बिश्व के अनेक देशी में 
सहुकारा विपणन से इन मध्यस्थो की बुराइयो फो सम्राप्त किया है । 

(२) माल रोकने को क्षमता 


* प्राय क्सान अपनी उपजो को महाजनो व अन्य लेनदारों को फमल निकालते 
है वेच दंते है । क्योंकि इन लोगों से किसान ऋण लेते है। वे अपनी कप को 
गाहुझारों अथवा महाजतों की इच्छानुग्ार भाव पर माल बेच देते है। ग़्मे 
अपने मान को अतुकूच भावों तक रोकने की क्षमता नही होती है । यह क्षमता सह 
कारी विपणन समितियों के साथ्पम से लायी जा रही है । ये समितियाँ किसातों को 
आर्थिक सहायता प्रदान भी करो हैं । 


[३) मोल भाव की क्षमता में दद्धि 


सहकारी विपणन समितियों के माव्यम से किसानों की मोजभाव करे कों 
क्षमता बढाई जा सकती है। इनक अभाव में किसानो को भ्रतिकुल मूल्यों १र भी माल 
बेचना पड जाता है । क्याकि भारतीय किसानों के सामने अनेको समस्‍यायें है जिनके 
कारण बह मोल-भाव नही कर सकते । मोल-भाव करने की क्षमता मे वृद्धि होने से 
किसानो को अधिक मूल्यों की प्राष्ति से आथिक स्थिति अच्छी होने लगती है | उनको 
अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो जाता है ॥ 
(४) आय में वृद्धि 


किसानों की आय में सहकारी विपणन से दो प्रकार से प्रभाव पडता है । 
प्रथम, इनको अनेक उत्लादा के अनुसार पर्याप्त मूल्य मिल जाता है तथा द्वितीय, 
समितियों को जो लाभ होता है वह्‌ सदस्यो को मिल जाता है अथवा उनके कल्याण 
कार्यो गे लगा दिया जाता है । 
(५) वित्तीय सहायता 


किसानों के माल को रख कर सहकारी विषणन समितियाँ उनकी ऋण भी 
प्रदान करती है जिससे उनको साल शीक्ष नही बेचता पडता है क्योंकि उनकी बर्त- 
मान आवश्यकुताओ के लिए सहायता मिल जाती है । माल को भविष्य में उचित 
मूल्य हो जाने पर बेचा जाता है । 
(६) क्षि उत्पादन में वृद्धि : 


कृषि उत्पादन तथा कृषि विपणन दोनो एक दूसरे से बहुत धनिष्ठ सम्बन्धित 
हैं | सहकारी दिषणत से क्सिनों की आथिक स्थिति में सुधार होता है फनत वे 
उत्पादन कार्यों में नवीन विधियों का प्रयोग करने हैँ । जिससे उत्पादन में और तेज 
गति से वृद्धि होतो है | हथि उत्पादकता बढाने के लिए उन्तम बीज छोडे-मोर्ड विकास 
के साधन आदि के लिये ये समित्तियाँ वित्तीय सावन जुटाठी हैं । 
(७) सहरारों साथ आन्दोलन में सहायक * 


सहकारी साख समितियों के कार्य को सहकारी विषणन समित्तियाँ सरल बना 
देती हैं ॥ साख समितियों के द्वारा प्रदान क्यि गये ऋण की वसूली मे विषणन समि- 


<्ट हर सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


तियाँ बहुत सहायता पहुँचाती हैं । थे समितियाँ माल बेचकर साख समितियों को 
ऋण वापस कर देती हैं। भविष्य मे सहकारी साख के विकास में विपणन समितियां 
बहुत सहायक सिद्ध हो सकती हैं । 

उपसोक्त लाभों के अतिरिक्त सहकारी विपणन रामितियाँ किसानो के माल वा 
विज्ञापन करती हैं। ये समितियाँ देश के अनेक भागो के थोक व्यापारियों व'्वड़े 
उपभोक्ताओ से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित कर सकती है और माल का उचित मुल्य 
प्राप्त किया जा सकता है । आवश्यकता पडने पर किरानों को ये रामितियाँ उचित 
परामशं भी देती हैं । 


भारत में भ्रारम्भ से धोमी प्रगति 
([कांगक ह0०0७ 67096 78 ॥709) 


विपणन समितियों के विभिन्न ताभ होते हुए भी सहकारी अधिनियम वनने से 
एक लम्बी अवधि तक इनका विकास नहीं हो पाथा | भारत भे आरम्म में सहकारी 
साख का विकास हुआ किन्तु देश के बिसी भी भाग में सहकारी विपणन के विकास 
की तरफ सग्ठित प्रयास नहीं किया गया । हमारे देश मे कुछ राज्यो में १९४० के 
पश्चात्‌ सहकारी विपणन की प्रगति हुईं ।! अन्य भागो मे इस क्षेत्र में सीमित विकास 
हुआ सामान्यतया ये विपणत समितियाँ कृषि पदार्थों के विषणन का कार्य करती 
थी। उत्तर प्रदंश मे गन्ना समितियों के विकास के साथ-साथ सहकारी विपणन 
आरदोलन तेज गति से बढने लगा । 

सहकारी योजना समिति (76 00०[नशाएट ए|शाणाए 0०00ण07/8०) ने 
सुभाव दिया कि १४ वर्षों मे भारत में विषणन के लिए २००० प्राथमिक विपणन 
समित्ियाँ जो कि २००० मण्डियों के क्षेत्रों के लिए होगो, स्थापित की जानी 
चाहिये । इनके अलावा ११ राज्य रतरीय विपणन समितियाँ और एक अखिल भार- 
तीय स्तर का विपणन सघ स्थापित किया जाना चाहिए। ये सुभाव काये हूप में 
परिणित नहीं हो पाये | सत् १९५१ में असिल भारतीय आमीण साख सर्वेक्षण 
समिति ने सर्वेक्षण किया और देखा कि हमारे देश मे सहकारी विष्णन समितियों 
की स्थिति ठीक नहीं है। इस समिनि के अनुसार भारत मे बुछ ही समितियाँ ऐसी थी 
जो सफलता से कार्य कर रही थी । 


प्रथम पचवर्षोष योजना में सरकार ने सहकारी विषणल और साख दोनों पर 
जोर दिया । इस योजना मे सहकारी विपणन के सम्बन्ध में कोई विज्वेष लक्ष्य निर्धारित 
नही किये जा सके जिससे नियोजित प्रगति सम्भव नहीं हो सकी । अखिल भारतीय 
प्रामीण साख सर्वेदाण समिति ने इस तरफ श्यान देने के लिए पर्याप्त सुझाव दिय 
जिनके आधार पर द्वितीय योजना में प्रगति की गई। भारत से प्रथम योजवा के 
अन्तिम वर्ष (१९४५-५६) में कुल ५३ करोड रुपये की कृषि उपज का विपणन इन 
शमिव्रियों द्वारा दिया गया। 
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सहकारी विपणन ८९ 


द्वितीश पंचवर्धाय योजना में अच्छो प्रशति--अखिल भारतीय यामीण साख 
सर्वेक्षण समिति के प्रतिवेदन को सिफारिशों के आधार पर हितोय योजना में सहकारी 
विपणन का कार्यक्रम चालू विया यया। द्वितीय योजना के अन्तयंत विषयन समितियों 
के गठन के सम्बन्ध मे सन्‍्तोपजनक प्रगति हुई | सद्‌ १९५८ मे मण्डी स्तरों पर इन 
समितियों का पुमर्मझय किया गया। प्राथमिक समितियों के झोथ॑ या राज्य स्तरोय 
सगठन अनेक राज्यो से स्थापित हुये | कुछ राज्यो, जंसे उत्तरप्रदंश जादि में इस 
प्रकार का समठन इस योजना से पूर्व हो गया था । राष्ट्रीय स्तर पर कृषि 
विषणन सघ की स्थापना हुई । ह्विल्लोय पचदर्षीय योजना में प्राथमिक समितियों के 
पुनसंगठन के अतिरिक्त राज्य स्तर पर सहकारी विपणन सघो के लक्ष्य निर्धारित 
किये गये । ग्रामीण एवं बाजार स्तरो पर गोदामो के निर्माण तथा सहकारी विपणन 
के लक्ष्य निर्धारित क्ये ग्रये । विभिन्न प्रकार की विपणत्र समितियों की सहायता के 
लिए योजना में वित्त व्यवस्था की गयी। 
द्वितीय पच्रवर्षीय योजना में १८०० प्राथमिक विपणन भमितियाँ और १५०० 
ग्रोदाम बताने का निइचय किया गया था। इस काल से विभिन्न प्रयत्नों से यह आश्या 
की गयी कि कृषि उपजो के विक्रय का १०% सहक्तारी विपणन द्वारा हो सकेगा। 
बर्थ १९६०-६१ में विषणन समितियों द्वारा १७५ करोड़ रपये की शषि उपज का 
विपणन इन सम्रीतियो ढारा क्या गया । इस काल में समितियों ने सहकारी सहायता 
से मण्डी स्तर पर १७०० गोदाम एवं ४१७० प्रामीण गोदाम बनाये । 


छृतोय पचवर्षाय योजना में प्रगति 


तृतीय पचवर्यीय योजना में द्वितोय योजना में चातू क्ये गये प्रयत्नो के आधार 
चर विकास किया गया | इस काल में सहकारी विपणन वा विस्तार किया गया 
और इस आन्दोलन को अधिक शर्क्ति प्रदान की गयी । सरकारी सहायता के 
अतिरिक्त राष्ट्रीय सहटकारो विकास निगम (#ए&६00% (00०:ध्वब(५४ 30०. ट०७9- 
ग्राए०४ 00०एण०(०णा) ने अपनी निधियो में से वित्तीय सहायता प्रदान वी ॥ 


तृतीय पचवर्षीय योजना मे ४४४ नयी विपणन समितियाँ गठित करने का 
लध्य रखा गया । इस काल मे किस्म निर्धारण के लिये आवश्यक सामान व कर्मचारी: 
उपलब्ध कराने के लिए सहायता देते का प्रस्ताव किया गया । 


तीमरी योजना के अन्तंगत विपयन समितियों द्वारा मण्डी स्तर पर ९०० 
गोदाम बनाने और लगभग ९५४०७ ग्रामीण गोदास बनाने का लक्ष्य रखा गया । इन 
अ्यत्नां से योजना के अन्त तफ १२ लाख उन अतिरिक्त माल रखने की क्षमता हो 
सकेगी । इस योजना में ३३ शीत भअण्डारों की स्थापना का भी प्राववात क्या ग्रया 

जुबन १९६६ तक भारत मे प्रायमिक, केत्द्रीय, राज्य तया राष्ट्रीय स्तर पर 
क्रमश ३१९६ एवं १६० और २० तथा विपणन समितियाँ थी । तोसरी योजता के 
सन्त तक गोदाम क्षमता २५ लाख टन थी जो कि द्वितोग योजना के अन्त तक 
७५ लाख टन थी। तीसरो योजना के अन्त तक सहकारी विपणन समितियों के 
भआाध्यम से बेचे गये माल की राशि ३६० वरोड रुपये थी । इनमे से खाद्याज्ञ १३७ 
करोड रपये, ग्रता १४७ करोड रपये तथा अन्य फसलें ७६ करोड रुपये थी ) 





4.  सहंकारी समाज, फरवरो १६६८, पृष्ठ १८ 


९७ राहकारिता एब सापुदायिक विक्राप्त 


हि पिछले वर्षों मे विषणन समितियों ने कुछ वस्तुओ के निर्यात मे पर्याप्त सहयोग 

दया है | यह कायं राष्ट्रीय सहकारी कृषि विषणन सघ द्वारा सम्पन्न किया जाता है। 
प्राथमिक समितियाँ विभिन्न वस्तुओ के निर्यात के लिए तैयार करती है। वर्ष 
१६६५-६६ में &£ ६१ लाख रुपये की वस्तुओ का निर्माण विपणन समितियों के 
माध्यम से क्या गया । 


वाधिक योजनायें एवं चतुर्थ योजना 


तृतीय पंचवर्षीय योजना के पश्चात्‌ १६६६-६६ मे वाधिक योजनायें चलती रही। 
१६६६-६७ मे सहकारी विषणन समितियों द्वारा बेची गयी वस्तुओ वा मुल्य ३३८ 
करोड रुपये था जो कि वर्ष १६६७-६८ में बढ कर लगभग ४०० करोड रपय हो 
गया । धर्ष १६६८-६६ मे इन समितियों का अनुभानित विक्रय ४७५ वरोड रुपये वा 
था। इन वर्षो में खाद्यान्न तथा ग्र्ना का विपणन मे प्रमुख स्थान रहा । इन वर्षोंमे 
सहकारी विपणन को सहकारी साख के साथ जोडने के भी पर्याप्त प्रयत्न किये गय। 
वर्ष १६६६ ६७ में सहकारी विपणन समितियों के कुल उत्पादन से सम्बन्धित ऋण 
हे गली ४६ करोड रुपये थी जो कि वर्ष १६६०-६१ में केवल १० करोड़ रपये 
हीथी। 


चतुर्थ पचवर्षोय योजना मे इस क्षेत्र मे अधिक विकास बरने का लक्ष्य रत 
गया है। थोजना के आरम्भ मे हमारे देश में लगभग ३२०० प्राथमिक विपणन समितियाँ 
थो जिनमें से ४०० विशेष वस्‍्तुओ की विपणन समितियाँ थी। ऊँचे स्तर पर १९ 
शीष॑ विपणन समितिमाँ तथा तीन वस्तु विषणन सघ राज्य स्तर पर थे। राष्ट्रीय 
स्तर पर राष्ट्रीय कप सहकारी विपणन सघ था। इस थोजता के आरम्भ में ६४३ 
केन्द्रीय विषणन समितियां थी । 


योजनाओं मे प्रगति एवं चतुर्थ योजना के लक्ष्य रे 
६-55... 0 या नल नमन मनन 





बर्ष बेचे गये माल की राहि (करोड रुपये) 
१६५०-५१ ४७ 
१६५५-५६ २३ 
१६६०-६१ १७४५ 
१६६५-६६ अप 
१६६८-६६ (सभावित) हे ७५ 
१६७३-७४ (लक्ष्य) ३०० 


है. || 
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उक्त तालिका से स्पष्ट है कि चतुर्थ योजना के अतिम वर्ष में वर्ष ९६८-६६ 
की तुलता में ४२५ करोड रुपये का अतिरिक्त मात्र बेचा जायगा में चदु्व 


सहकारी विपणन दर 


के जतिम वर्ष तक ८ मिलियन टन खाद्यानज्ष, ३६ मिलियन टठत गन्ना, १ ८ टन गाँछे, 
० ६ मिलियन टत सूँगफली, १०,००० टन फल तथा सबब्जयाँ आदि का विक्रय 
करेंगी । तपं १६७३-७४ तक नगभग १० करोड रपये का इनके हारा माल 
निर्यात विया जायेगा । चतुर्थ योजना काल में भण्डारण द्ामता ४६ मिलियन टन 
कर दी जायगी जो कि वष १९६८-६९ मे २६ मिलियत टन थी । इस प्रकार चतुथ 
प्रच्रवर्षीय योजता में सहकारी विषणन की तरफ विशेष ध्यान दिया जायेगा । 


सहकारी विपणन समितियों के विकास मे बाघाए 


विद्व के अनेक देशो में सहकारी विपणन बहुत सफल रही है | कनाड़ा, 
डेनमार्, न्यूजीलंण्ड, हालंण्ड, जापान, आस्ट्रंलिया तथा स्वेडन मे अधिकाश पदार्थों 
का विपणन इन्हीं समितियों द्वारा किया जाता है। डेनमार्क तथा हा्लेड मे फल,दूध व 
अण्डो के उत्पादन का ९० १, विपणन सहकारी समितियो द्वारा क्रिया जाता है । 
जापान में चावल और न्यूजोलैंड मे पनोर का विषणन भी ऐसी समितियों द्वारा क्या 
जाता है। भारत वर्ष में भी इन देशों की तरह सहकारी विपणन का विकास किया 
जा सत्ता है । जव तक की इस आन्दोलन की उपलब्धियों के आधार पर यह कहा जा 
सकता है कि भारठ मे सहकारी विपणन की प्रगति घीमी रही । प्रथम पचवर्षीय योजना 
के अन्त तक कोई विद्येप सग्रठित प्रयास नहीं किये जा सके क्रिन्तु द्वितीय योजना से 
विकाप्त कुछ तेज ग्रति से हो रहा है । 


भारत मे राहुकारी बिपणन से कुछ सगठनात्मक विशेषकर प्रथन्ध एवं तकनीकी 
क्षेत्रों मे कमियाँ हैं। कुछ राज्यो से शीर्प विपणन संघो ने अच्छा कारये किया है 
उदाहरणत पंजाब राज्य विपणन सघ | किन्तु देश के अनक राज्यों में इस प्रकार के 
सघो ने सहकारी विपणन मे विद्येप योगदान नहीं दिया । सहकारी विपणन समित्रियो 
के मार्ग मे निम्नलिखित वाधायें हैं -- 


(१) शिक्षित सदस्य 


भारत वर्ष मे अधिकाश ग्रामीण जनता अश्िक्षित है। सहकारी समितियों 
के अनक सदस्य सहकारिता के महत्व को नहीं समभते है। यहां तक कि युद्ध क्षत्रो में 
लोग उतने परम्परायत होते हैं कि जे नवीन विधियों को काम में लेना बुरा समझते है । 
इस कठिनाई के कारण सहकारी त्रिपणत समितियाँ क्षधिक विकास नहीं कर पायी | 
सदस्यो की अशिक्षा के कारण वे सप्रितियो के प्रति वफादार नहीं रहते । 


(२) निक्की व्यापारियों से ऋतिस्वर्धा 
४ 


हमारे देश में अधिकाश कृषि विपणन निजी व्यापारियों के हाय मे है। से 
व्यापारी समितियों के साथ कडी प्रतियोगिता करते हैं। विभिन्न प्रकार के व्यापारी 
समिति के सदस्यों को भडकाते हैं ॥ कभी-कर्मी तो व्यापारियों के एजेन्ट समिलियों के 
सदस्य हो जाते है जो इनको असफल बढ़ाने का प्रयत्त करते हैं । इसके अतिरिक्त 
आमीण किसाम सहकारिता के महत्त्व को समभये में बसमर्थ रहते हैं 
और वे महाजनो का कषिक विश्वात करते हैं । फसल वोदे समय ये क्लसिन महाजनो 
से ऋण ले लेते हैं और फसल आते पर उन्ही के हाथो बेच देते हैं । 


डर सहकारिता एवं सामुदायिक विकार 


(३) बित्त का अभाव 

वित्त के अभाव में सहकारी विपणन समितियाँ अपने काय॑ क्षेत्र को विछ्तृत 
नही कर सकी हैं ( इत समितियों की अश यूंजी नाममात्र की होती है जब कि 
महाजन अथवा व्यापारी जो प्रतिस्पर्धा करते हैं घती होते हैं । वित्त की कमी के कारण 
ये समित्ियाँ किसानो को आथिक सहायता प्रदान नही कर सकती और न ही भण्डरण 
की सुविधा हो पाती है ! 
(४) अकुशल प्रबन्ध व अप्रशिक्षित कमंचारी 

विपणन समित्तियाँ कुशल, अनुभवी तथा ईमानदार कार्यकत्तओ की सेवॉर्ये 
प्राप्त करने से असफल रहती है। किसी भी सस्था की सफलता कुशल प्रवस्थ पर 
निर्भर करती है।इत समितियों मे सामान्यत अनुभव हीन व्यक्ति काये करते हैं। 
ये समितियाँ कार्यकर्त्ताओं को उचित वेतन भी नहीं दे पाती अत अच्छे व्यक्ति आक- 
पित नहीं कर पाती है। फलत इन समितियों के कार्यों मे अनेको कठिनाइयाँ 
आती है। 
(५) यातायात सुविधाओं का अभाव 

हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों मे आज भी उचित यातायात के साधनों का 
अभाव है । कुछ वस्तुयें ज॑से दूध, फल व सब्जियाँ जो शीघ्र नष्ट होने वाली है, याता* 
यात के तीब्रगामी साधनों के अभाव में खराब हो जाती है। जिससे अधिक नुकसाद 
होने की सम्भावना रहती है । इसके जलावा दुछ क्षेत्रों में सड़कों के अक्ाव में मात 
मण्डी तक लाता भी केठित हो जाता है! 
(६) भण्डारण को सुविधा न होना 

राहकारी विपणन रामितियों के पारा अपने गोदामों का अभाव होने के कारण 
भण्डारण की असुविधा रहती है। अनाज तथा अन्य क्रपि उपणो को सुरक्षित रखता 
अत्यन्त आवश्यक है नहीं तो चूहे आदि इन्हे मप्ट कर डालते है। यद्यपि प्रचवर्षदि 
योजनाओं में भण्डारण व्यवस्था के लिये गोदामो का निर्माण किया गया है किन्तु फिए 
भी अनेकों समितियों के पास गोदाम नही है । 
(७) वर्गीकरण व भ्रभापीकरण की व्यवस्था न होना 

उपज के वर्गीकरण व प्रमापीकरण मे उचित मूल्य भ्राप्त करने में सुविधा 
रहती है वर्गीकरण एक विशेष काय है जिसके लिये उपकरणों की आवश्यकता प्रडती 
है जो कि इस समितियों के पास पर्याप्त मात्रा में नही है। प्रमापीकरण को भी विक्रय 
में बहुत बडा महत्व है । समितियों के पास अनेक सुविधाओ के अभाव में यह क्रिया 
बहुत कठिन रहती है । 
(८) स्वावाएटिक स्कषतर करे कमर 

जय विकय के लिये व्यापारिक दक्षता का होना आवश्यक है । तिजी महा 
स्थो से व्यापार कुशलता बहुत अधिक होती है। परन्तु इन समितियों के कम 
उनकी छुलता मे कम दक्ष होते हैं फनत वे प्रतिस्पर्धा में नही दिक पाते । ३0 बपः 
कुशलता के अभाव में कभी-कभी इन समितियों को हानि भी उठानी पडती है ! वि है 
पन में व्यावसायिक पूर्वाचुमान (80ञ॥८5४ ई००८३३४०१९) का बहुत बडा महत्त्व 


सहकारो विपणन हक 


जिसमे वर्तमान ठथा भूतकालीन घटताओ के विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकाले 
जाते हैं ( विषणन समितियों के अधिकांश कर्मचारियों मे पूर्वानुमान की क्षमता का 
अभाव होता है । 

(९) राजनीति का अखाड़ा 


विपणन समितियों के सदस्यो में व्यक्तिगत मतभेद के कारण राजनीतिक सम- 
स्यायें उत्पन्न हो जातो हैं प्रभावशाली व्यक्ति सर्मितियो के प्रबन्दयपर अधिकार जमाकर 
अपने हिलो की रत करते है। जिससे अन्य लोगो का विश्वास इन समितियों से 
इृदने जगता है | भारतवर्ष में अतेफो सममितियाँ इसवंग शिकार बनी हुई हैं । 
(१०) अन्य 

विपणव समितियों के सदस्यों भे सद्भाव का अभाव पाया जाता है। इसके 
अतिरिक्त वाजार की दिन प्रतिदिन को यति विधियों और मूल्य सम्बन्धी सूचना के 
अमाव के कारण कार्य में कठिनाइयाँ आती हैं। सहकारी विषणन समितियों को 
पर्याप्त त्कननीकी सलाह भी नही मिल पाती है। इन समितियों की क्रिया कठिन है । 
विसानो को फसल समितियों मे देने से पूर्व कई प्रकार के पत्र भरये पडते हैं। जिसे 
ये अच्छा नही समझते हैं और अपना माल व्यापारियों को बेच देने है । 


उपरोक्त विवरण से स्पध्ट है कि विभिन्न वाधाओं के कारण विपणन आन्दोलन 
अधिक विकास नही कर पाया । निजो व्यापारी दिन रात कठित प्रयत्म करते हैं। 
किस्तु समितियों के कर्मचारी अबिक मेहनत नहीं करना चाहते हैं । निजी व्यापारियों 
आइतियों तंथा शध्यरथा की रुशलता, अनुभव तया मम्पन्नता को देखते हुए यह 
जावश्यक है कि सहकारी विपणन मे पर्याप्त सुधार क्ये जायें । 


सहकारो विपणन को प्रर्गात के सुभाव 

हमारे देश के विभिन्न राज्यों मे विभिन्न स्तरों पर सहकारी विपणन का ढांचा 
समान नही है । धीरे-धीरे इसमे समानता लाना अत्यन्त आवदयक है। चतुर्थ पचवर्षीय 
गोजना में प्रावधान किया गया है कि भावी विकास के लिए सहंकारी विपणव का 
पुर्नंसयठन किया जाये । सहकारी विपणन की सफलता के लिये सहकारी नियोजन 
समिति (१९४६) तथा अखिल भारतीय ग्रामोण साख जाँच समिति को सिफारिश 
महत्त्वपूर्ण हैं । 
सहकारी नियोजन समिति १९४६ (ए००एथक्षा+९ छा308708 ९०शा्ा०6 १९४६ 
के सुझाव 

इस समित्ति के अनुसार प्राथमिक सहकारी विपणन सर्मितियों का पुर्तमगठन 
किया जाना चाहिये ताकि ये अपने सदस्यो के साधारण ज्ञाथिक विकास के केन्द्र का 
कार्य कर सकुँ। इस उद्देश्य को पूर्ति के लिये विम्तलिखित सुकाव दिये -- 

(१) साख और बिप्ती क्ियाओ मे सम्दन्ध स्यापित किया जाता चाहिये 
ताकि साख और विपणन दोनो का उचित विकास हो सके । 

(२) राघारण कृपि आवश्यकताओं ज॑से उन्नत बीज, साद एवं अन्य कृषि 


उपकरण तथा किसानों की अन्य साधारण आवश्यकठाओ की पूर्ति इद समितियों को 
करनी चाहिये । 


डे सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


(३) समितियों को माल लाइसेंस प्राप्त भण्डार गृहों मे ही एकत्र करता 
चाहिये । 

(४) प्रान्तीय सहकारी सम्रिति का संग्ठत किया जाये जो कि आ्रायमिक 
समितियों के लिये मध्यस्थो का कार्यु कर सके । 

समिति के सुझावों को मांत लिया गया और इन्हे पचवर्षीय योजनाओं मे कार्य 
रूप में भी परिणित क्या गया है | किन्तु कुछ सुझावों को पर्याप्त रूप से व्यवहार मे 
नही लाया गया है अथवा कम लाया गया है । 


अखिल भारतोय ग्रामोर्य साख जाँच समिति को सिफारिशें 
(ए६एण्रराएएशावेड॥0॥5 ० ९ 2॥ ॥908 एप 5पाए९८३ एणा/एा(०९) 
रिजवं बैक ने वर्ष १९५१-५२ में अखिल भारतीय प्रागीण साख जाँच समिति 
की तियुक्ति की थी जिसका प्रतिवेदन दिसम्बर १९५४ मे प्रकाशित किया गया। 
समित्ति ने निम्नलिखित सुझाव दिये -- 

(१) सहकारी विषणन समितियों की प्रगति के लिये दीघ॑ कालीत ऋण प्रदात 
करने के लिये एका सेसबधकालां एएठफुलाबतए्ट वंलटो०एफार्वा बात फदाएपएफ्ाह 
७०»१ की स्थापना की जानी चाहिये। यह मण्डल एक राष्ट्रीय विकास कोप 
(ए४०7७] ०००एथ40५९ 0०४६!०फ्ञग००४ 0070) स्थापित करेगा जो राज्य सरकारी 
को विपणन समितियों में अश क्रय करने अथवा विपणन कार्यों में सहयोग देने के लिए 
उचित शर्तों पर दीर्घकालीत ऋण देगा । 

(२) राज्य सरकारें सहकारी क्रय विक्रय के विकास को योजना बनायेंगी 
तथा तकनीकी सेवायें उपलब्ध क्रायेंगी । 

(३) सहकारी विपणन मे सभी स्तरों पर किसानो का प्रतिनिविस्व होगे 
चाहिये । कम 
(४) प्राथमिक विक्य समिति के कार्य क्षेत्र से यदि नियमित बाजार है तो 
स्थानीय विक्रय समिति को प्रतिनिधित्व का अधिकार होना चाहिये । 

(५) सम्तितियों की स्थापना और सगठन ऐसा हो कि जिसमे क्सितों को 
सगठत मे उचित प्रतिनिवित्व मिले । 

(६) विपणन समितियों के सदस्यो को अनिवारय॑ रूप से समिति को अशय पूजी 
"में अतुदान देता चाहिये । हे 

(७) राच्य सरकारे कुटोर उद्योगो के अलावा सन्नी मिलो, कारखानों को 
लाइमेंस दे जो कि कृषि सम्बन्धित कार्य कर रही है | वया लाइसेस देते समय इन 
समितियों को प्राथमिकता दें । 

इस समिति के विभिन्न मुझावो मे तिश्चय ही विपणन का विकास तेज गति 
से हो सकेगा । 

अन्य सुक्ताव 

उपरोक्त समितियों के अतिरिक्त रिजये बेक ऑफ इण्डिया ने ग्रामोण साख 

सर्वेक्षण की पाँचवी रु खला में सहकारो विपणन विकास की सर्वेक्षण की रिपोर्ट 


सहकारो विषणत 3.4 


प्रकाशित की है 7 सर्वेक्षण वर्ष १९६२-६३ को अवधि से सम्बन्धित है । इस सर्वेक्षण 
मे विकास के अनेक सुझाव पेश्न किये हैं रिपोर्ट मे सुझाव दिया गया है कि सहकारी 
विपणन समितियो की स्थापता के लिए उचित आयोजन की आवश्यकता है । इनकी 
स्थापना के लिए जितना क्षेत्र रखा जायेगा वह उचित है या नही जो कि उचित 
संगय में समितियों को सुदृढ बना देगा | सहकारी विपणन समितियों को सरकार 
की त्तरफ से ऋय करने का कार्य नो मिलना चाहिए जिसम समितियों का कमीरान 
मिल से । इस सर्वेक्षण मे इस बात पर अधिक ध्यान दिया गय्रा कि समितिया के 
पास सतोपजनक भण्डारण सुविधाएँ होनी चाहिए । विपणन समितिया को माल 
सवारतने के कार्यो का विकास करना चाहिए। 





उपरोक्त सुझावों के अतिरिक्त बुछ्ध अन्य सुन्नाव निम्न प्रकार हो सकते है । 


(१) सरकासे विपणन समितियों के विवाल वो कृषि विकास कार्यक्रम के 
साथ जोड़ देना चाहिए | इनकी स्थापना को सघन कृषि कायकम वा क्षेत्रों मे 
प्रापमिकता देंगी चाहिए। राहकारी विपणन समितियाँ सघन क्रपि कायक्रमों में 
सहयोग दे । थे समितियाँ क्रपि आवश्यकता के उपकरणों तथा अन्य वस्तुओं के 
वितरण हारा मघन ढृषि कार्यक्रम को सफल बना सकती हैं। विशेषकर खाद के 
वितरण में निजी क्षेत्रगे इन समितियों को प्रतिस्यथों करनी पडेगी। श्र/र्धासक 
विपणन समितिपाँ क्सिनों की छोटी-छोटी वित्तीय आवेश्यक्ताओ को पूलि जपनी 
पूंजी से भी कर सक्तो है । 


(२) सहकारिता विषणन समितियों के प्रवन्ध के लिए विशेष कदम उठाये 
जाने चाहिये । समितियों मे काम करने दान क्मंचारियो को उचित प्रशिक्षण की 
बी ब्यस्वथा की जाती चाहिए । इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय सहकारी विकास निग्रम 
(ब्रव009 ९००७९०१५६ 0७ ७०७7९॥६ ०0:7700४09) महायता प्रदान कर रहा 
है। किन्लु भविष्य मे इस तरफ अबिक प्रयत्त किए जाने चाहिए । 


(३) अब तक विपणन रामितिया सामान्यत अपने सदस्यों के माल को एजेन्ट 
के रुप भेवेचने का कार्य किया है। कुछ सीमा तक इन समितियों ने आउट राइट 
त्रय (00 गाष्टा। एचा०)०६९८) भी किए हैं। किस्तु वर्योकरण और सचयन 
(90०४०४) का कारें प्रगति नहीं कर पाया है । यद्धपि गुजरात में तथा कुछ अन्‍य 
क्षेत्रों में इस तरफ ध्यान दिया गया है यद्यपि स्थिति अभी तक सत्तोपजनक नहीं है । 

(४) चठुर्य पचवर्षीय योजना में कृषि विकास कार्यक्रमा के फस्वरूप 
उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होगी जिसके कारण द्रपि अर्थव्यवस्था से मूत्य समर्थन 
की आवश्यकता होगी । इसके लिए सहकारी विपणन समितियों को सजग भाग लेना 
चाहिए । 

(४) सहवारी विषयन समितियों को अपना कायंक्षेत्र व्यापक करना चाहिए। 
अपने व्यापार के विस्तार के लिए ये समितियाँ विशभिन वाणिज्यिक कार्य कर सकती 
हैं जिसमे इनकी आधिक स्थिति सुहढ हो जाएगी । इस राम्बन्ध से विषणन समितियों 
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को केवल साव॑जनिक क्षेत्र (?79॥८ ४६०४००) की भाँति ही कार्य नही करना चाहिए 
बल्कि निजी क्षेत्र की भाँति भी कार्य करना चाहिए । 

(६) सहकारी विपणन समितियों व ढाँचे में विभिन्न राज्यों में विवेवीकरण 
की आवश्यकता है| इस सम्बन्ध में दान्तवला समिति (270 १४४६ 0श»॥श॥५॥) 
की सिफारिश अविक हितकर होगी । 

(७) जापान की भांति मारतवर्ष में भी वहुउद्दंशीय विपणन संगठन स्थापित 
किए जाने चाहिए । 

अन्त में यह कहा जा सकता है कि विपणन समितियों के भावी विक्ामवे 
लिए वित्तीय साधन, समितियों का प्रवन्व तकनीक्की सगठन, सरकारी नीति बाद 
अनुकूल होने चाहिए | ये सभित्तियाँ आत्म निर्भर होगी तभी तेज गति से विवाप 
हो सकेगा । आशा है भविष्य मे नियोजित अर्थव्यवस्था मे सहकारी विपणन के क्षा 
में पर्याप्त उन्नति हो सकेगी । 

प्रश्न 
१. सहकारी विपणन से आपका क्‍या अमभिश्राय है ? इसको क्या आवध्याती 
है? 
२ सहकारी विपणन समितियों के कार्यो का वणन करते हुए बतादए कि भारत 
में इब समितियों न कहाँ तक अपने कार्यो को पूरा किया है । 
३. भारत भें सहकारी विपणन रामितियों के मार्ग में क्या वाघायें हैं ? इके 
निराकरण के उपाय बताइए । 


४. पंचवर्षीय योजनाआ में सहकारी विपणन के क्षेत्र में क्या-क्या प्रबल तिए 
हैं ? भावी वित्रास के लिए सुझाव दीजिए । 


प्ड 


उपभोक्ता सहदागरित्ता 
(0णाइप्राटाड (००एशथब॥०0े 


उपभोक्ता मानवता का आाथिक नाम है ॥ विश्व भे कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं 
है जो कि कुछ न कुछ उपभोग न करता हो । उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन करता है 
और उपभोक्ता उनका उपभोग करता है दोनो के मध्य तिकट का सम्बन्ध होना 
अत्यन्त आवश्यक है। किल्तु व्यावहारिक जीवन में उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य 
एक मध्यस्थो की कडी होती है । ये मध्यस्थ उत्पादक के माल को अन्विम उपभोक्ता 
तक पहुँचाते हैं । अत माल उपभोक्ता तक पहुँचने से पूर्व अनेक मध्यर्यों के हाथो से 
गुजरता है । मध्यम्थ अपनी सेवाओ के बदले अपना वारिश्रमिक लाभ के रुप में 
रखते हैं । फलत वस्तुओ की कीमत ऊंची हो जाती है जिससे उपभोक्ताओं को 
हाति होती है । इस हरशन से बचने के लिए उपभोक्ता सगटठित होकर सहकारी समि- 
तियो के भाष्यम से अपनी उपभोग की आवद्यकत्राओं की प्रूति करते हैं। इस्ले 
उपभोक्ता राहकारिता कहां जाता है राहकारी समितियो के माध्यम से उपभोक्ता 
अपनी सीमित आय से जवधिकतम उपयोगिता पाने मे सफल हो सकता है। मध्यस्थ 
वग उपभोक्ताओं का अनेक तरीकों से झोषण कर सकते हैं । सामान्यत मिलावढ, 
कम तोल, बेईमानी, ऊचे मूल्य आदि के माध्यम से स्वयं अधिक लाभ कमा लेते हैं। 
सहकारिता इन सभी दुराइयो को समाप्त कर दंतो है । यक्षपि मध्यस्थी की बुराइयो 
को सरकारी नियन्त्रण हारा भी कम क्या जा सकता है किन्तु ऐतिहासिक अनुभव 
बतलाता है कि नियन्त्रण इस समस्याबो का घमाघान करन मे असमथ है $ 


उपभोक्ता राहकारिता का जन्म सर्वप्रथम इ यलंण्ड म हुआ । औद्योगिक कान्ति 
के फलस्वरूप वहाँ एंजोबाद कौर विर्धन दो वर्यों का जन्म हुआ । ऐसी स्थिति में 
रॉवर्ट आवेन (९०ेथा: 0७६४) ने नवीन विचारधारा का प्रतिपादद किया। 
तवूपश्चात रोक्डेल के अग्रगामियो (8४०९)१६८ 7?700०25») ने सन्‌ १८४३ मे अग्र- 
गाभी समिति बनायी । इ गल॑ण्ड से यह विचारधारा अन्य यूरोपीय देश्ञो मे फैली । 


डदे सहकारिठा एवं छाटुदारिद विवप 





नर में उहशानिदा बा जन्म हुआ। बदपे 
ट् सहकारी साख का विश्यय हृआ्य हिन्द दाद में उप्रमोन्य सवार शा 
हो दिक्रान हुजा । उप्न्‍यन्ग सहकारिता में ब्यन्धि बडे दैसाने के ल्यम प्रात बर 
सकता है ॥ इस प्रशर की बढ़आयरिदा में छुडकर, थोक ठथा इुछ परिम्यित्रियों में दो 
उत्पादन ठया संदार कार्य भी रूरने पड़ते 
आवश्यकता (5४४०४) 
उपरोक्त सहक्यरी समिदियाँ स्पापित कग्ने वी निम्नदिखित लावम्यक्दा है- 






एवं उप्रभोक्ता के झप्य डी मायम्य क्डो को समाप्त करना होगा 
सहक्ान्वि के माध्यम से समाप्त किया जा उुक्ठा है। एवं मप्यस्ों जी बतरित 
ग्पबंदाहियों क्यो दिवल्‍्त्रम्त द्वाथ रूम डिद्य जा सक्ठा है डिन्नु उनकी डयइबोॉफो 
दधृर्ध एवं स्थायी सूप से खहवारी समिदियों से समान्त क्रिया जा कहदों है। बट 
सहकारी सनिद्वियाँ कापन्ध बादइपक हैं । 


(२) उपमोच्चनों झगे बस्टुएं डुझ, कत्रिउ क्षरों पर, दौड़ में प्० उपर 
होनी चाहिएँ । ब्याप्ारी लोग कम् तौत, मिरादट छादि हां द्वागा अग्ित्र नाई 
कमाने में लो रहते हैं। इन दुरादवों छो उपभोक्ता लहव्याविाते दूरम्यिश 
सकता है । 


(३) छोटे उत्ताइकं कये नाम पटुँचाने के पिए भी उपमोन्ता भा्दा महावः 
पूर्ष हैं। कभी-कभी छोड उत्यादकों ब्यो दाजार में ब्याधरायों को बहुत तोते दर 
पर छपनी वस्तुएं देचनी प्रस्शों हैं बत उहकाीठा दायरा उनको हानि स्रे दबाया गे 
झक्ता है 

(४) भारददर्ष में दद्साव समय में दृच्च डृढ्धि एक महत्व क्रमस्या है। 
मूच्य दृढ्ठि का एक प्रदुख काराप विमिन ब्यात्रा्यी ग्रगम हैं। देदि सहकारिता 5 
मसाप्यम से इन मध्यस्था दा को खमाप्त गत दिया जाए तो वास्तव में दृल्य ड्द्ि 52 
रोका जा सक्ठा है। दव उरईटस्य की पूतति भानत में उप्मोत्ता भग्टारों व सुपर 
ज्यी है ॥ बाजार वो करेला साद उचित कीमतों पर निआय चर 
है. छिउसे ब्याप्रारी वस्तुओं को ह्यमत बटात 

(५) सहऊायी जान्दोदत को उछठठा के विए 
दियों का दिल्‍्दार आदश्यक्त है 

सदकारी उप्रमोौचा झष्डारा में वस्तुओं ऋयार नहा मिल पाठो हू (१५ 
बाडार सी मा उचित दास पर ठया शुद्ध मिचरदी हैं आठ अविकवर ध्ोट 
वहीं से खरीदते दिपरोत व्यापारी लोप उदार बस्नुदें दवे हैं लि पर 
हैं और बदुद ठथा उचे मूल्य पर वस्तुये देते हैं । वहकगरियां में उबार व हिल 
दे ब्यग्थ उपमान्‍ठाजों की नितव्यविता हाती है। बद- चदकायें डपभोआ माना 
वहूठ मदहृस्चपृष ६ । 
५ 22038 खहकारिया निउन्त्रय तथा समुद्ित विवन्घ को हम 
के दिए बहुत आवश्यक हैं । निदोडिय बर्यब्यवस्था में इचका हक हक के 
जाता है हनारा ठक््य सदाजबादी नदूवे का समाज दनाठा 
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श्राष्त करते में सहकारी भष्डार बहुत सह्ायक्र सिद्ध हो सकते हैं। वत्तुओ का बित- 
रण इनके द्वारा सरकारी नियन्त्रण मे हो सकता है । अत' भारत कौ वतंसान अर्थ- 
व्यवस्था में उपभोक्ता सहकारिता अत्यन्त वाँछनीय है । 


सदस्यता (४०एथज्णंफ) 


मारतवर्ष में कोई भी श्यक्ति जो १८ वर्ष का हो चुका हो इसका सदस्य बत 
सकता है । सदस्यता खुली एवं स्वेच्छिक होती है ! व्यक्तियों के अतिरिक्त उपभोक्ता 
सहकारिता मे संस्थायें, अधे सरकारी ससस्‍्थायें, क्लब, स्कूलें आदि भी सदस्य बन 
सकती हैं । सहकारी भण्डारों की जन्य सहकारो संस्यायें भो सदस्य बन सकती हैं । 
सहकारी भण्डारो की अन्य सहकारी सस्याये भी सदस्य वता सकती है । यद्यपि इन 
भष्डारो मे सदस्यता खुली होती है । ठथापि कोई भी व्यक्ति सदस्य होने का दावा 
नही कर सकते और सचालक मण्डल किसी भी व्यक्ति को लेते से इन्कार कर सकता 
है । भारतवर्ष मे कुछ राज्यो में किसी व्र्याक्त को सदस्यता के लिये विना उचित कारण 
के लिए मना नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिये मध्य प्रदेश मे सदस्यता त' 
मिलने पर कोई भी व्यक्ति कार्यवाही कर सकता है। इस सम्बन्ध में बम्बई मे सहकारी 
अधिनियम मे बहुत अच्छी व्यवस्था की गयी है । इस अधिनियम के आधार पर कोई 
भी उपभोक्ता सहकारी समिति बिना कोई सतोषज्ञनक कारण के किसी भो क््योक्ति को 
रादस्पता के लिये भना नहीं कर सकती ।! कही-फही पर उपभोक्ता भण्डारों में 
पुराने हे सदत्त्यो के द्वारा सिफारिश करने पर किसी भी व्यक्ति को सदस्य बताया 
जाता है । 


भारतवर्ष ने विश्व की तुलना मे उपभोक्ता भण्डारों की औसत सदस्यता को 
बहुत किया है| वर्ष १६४६-५० के आधार पर इगलंण्ड में औसत सदस्यता १०७४५ 
थी जबकि भारत में १६६ थो । इनके अतिरिक्त फिनलंण्ड, स्त्रीडहन, चीन तथा धोवियत 
रूस में इसी वर्ष सदस्यता क्रमश १५४३, १२५२, एवं १२५० थी ।?१ 


भारत में जून १६६६ के अस्त मे बुल थोक सहकारी भण्डारों की सस्या 
२८० थी जिनकी सदस्यता ५, २९, २२६ थी। इसी समय प्राथमिक उपभोक्ता 
अण्डारो फी सख्या एवं सदस्यता क्रम १३१००, तथा २६, ३६, २७७ थी ॥5 


कार्यशील पूंजी (४४०काणड ८४जाडा) 


कार्यशील पूंजी निजी तथा उघार ली गयी निधियो का योग होता है। इसमे 
अन्नपूंजी, रिजर्व कोप, ऋण तथा निक्षप आते हैं बश्पूँजी सदस्यता पर आघारित है। 
आरतवर्य में अनेक उपभोक्ता सहकारी समितियों में निमत सदस्यता होने के कारण 
अशपूर्जी भी कम हैँ । अन्य देशों को आते भारत में भी भण्डारों की ब्राधिकतम पूंजी 
विर्धरित होती है. जितसे ऊपर बिना नियमों भे परिवर्तन करवा असम्भव है । भक्षो 


. 0००एचह्पार कै शाण्शदंघड 45---8 ० ००७४पऋव्वछ 8००४३ घशोशों ऋरपणपा 
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क्र 


(०५ सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


की अधिकतम सीमा निर्घारित कर दी जाती है । कही-कही पर तो सदस्यों के लिये 
प्रति व्यक्ति अधिकतम अश्ञो को सीमा भी निर्धारित होती है । 


भारत वपं मे अधिकाश उपभोक्ता भण्डारों में प्रवेश शुल्क सामान्यतः एक 
स्पया थ्रत्ति सदस्य लिया जाता है जो कि वापिस नही किया जा सकता और स्चित 
कोष में रखा जाता है। भारत व में जून १९६७ के अन्त में का्यशोल पूंजी की 


स्थिति निम्न प्रकार है । 
सहकारी भण्डारो को कार्यशील पूंजी 














(जून १९६७) 
विवरण सल्या सदस्यता 7206 7 
4 लत ० मी थोक सहकारी समित्रियाँ ३७१ १०८११०७ २९१८ 
३. प्राथमिक सहकारी समितियाँ | १३४३७ ३३७१६२२ रण्पे 





(8०ए:०९--0678 969 9 272) 
प्रबन्ध (१(2०92श7८॥() 


श सहकारी उपभोक्ता समितियों का प्रवन्ध प्रजातात्रिक होता है। सदस्यों की 
साधारण सश्ना में सर्वोच्च सत्ता निहित होती है । “व्यक्ति एक मत” सिद्धान्त 
आधार पर सभा का कार्य चलता है। राधारण सभा की सामान्य बैक वर्ष में एक 
बार होती है ! देश मे कही कही पर समितियों के उपनियमों के अनुसार वर्ष में दी 
बार भी बैठक बुलायो जाती है। कभी-कभी सदस्यो अथवा रजिस्ट्रार के आग्रह पर 
विज्ञयप बैठक (5060७! (००४४४) भी बुलाई जा सकती है | भारतवर्ष में इन बँठकी 
में भाग लेने घाले सदस्यों की सस्या बहुत कम रहती है। साधारण सभा सचाता 
मण्डल की नियुक्ति करती है जो कि इसके निर्णमों को कार्यस्प मे परिणित करबाता 
है। आवश्यकता पड़ने पर सचालक भण्डल अपने कार्यों को उप-समिति को भी 
देते है । 

सहकारी उपभोक्ता भण्डार आन्दोलन की प्रगति 


आधुनिक उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन का जन्म इग्रलेण्ड मे १८४४ में हुआ। 
भारतवपं में १९१२ में सहकारी समिति अधिनियम पारित करने के साथ इसका ही 
हुआ । उत्त समय से लेकर स्वतन्द्रता प्राप्ति तक इस क्षत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं 
हुई । सन १९१२ से १९२८-२९ तक केवल ३२७ प्राथमिक सहकारी भण्डार 08५ 
किये गये । इसके पर्चात्‌ के दश वर्षो मे भी प्रयति धीमी रही | वर्ष १६३८-रे 
भण्डारो की सख्या ३९६ हो गयी । द्वित्तीय महायुद्ध काल मे आवद्यक वस्तुओं हे 
कमी महसूस हुई । युद्ध के ठुरत्त पश्चात्‌ भी इन वस्तुओं का अभाव रहा अत कार 
कारी उपभोक्ता भण्डारों का विकास होने लया । इस काल मे बहुत से भण्डार सर 


उपभोक्ता सहकारिता १०१ 


द्वारा विभिन्न निमन्त्रित वस्तुओं के वितरण के लिये काम में लिये गये) फलत 
भप्डारो की सच्या में पर्याप्त चृद्धि हुई । ऐसी अनुकूल परिस्थितियों में इस भान्दोलग 
का विकास कुछ तेज ग्रति से हुआ । वर्ष १९४९-५० में भण्डारों की सख्या ८९४५ 
हो गयी जिनकी सदस्य सस्या २१९५५ लाख हो गयो जवकि वध १९३८-३९ में 


३९६ भण्डारों की सदस्य सख्या ०.४३ लाख थी। प्रधम योजना से पूर्व इस आन्दो- 
लत कौ प्रगति निम्न प्रकार थी +- 


प्राथ सिक सहकारी उपभोषता भण्डारो को प्रगति 














विवरण १९३८-३९ १३४९-५० 
१. भण्डारों की सस्या ३९६ | ८९४९ 
२. सदस्यता (नाखो में) ब्न्ड्डे २१४५ 
हे. निभी निधियाँ (लाख स्पये भे) र््डछ ड९९ ४६ 
४. विक्रय (सास रपयो में) भ७ १५ ७०४५*४९ 
४५ लाभ 7 ४ कर १०१*०० 





उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि दस वर्षों में भण्डारो की सख्या सदस्य संध्या 
तथा निजी पूंजी में बहुत दृद्धि हुई । इन मण्डारो द्वारा विभिन्न वस्तुओं के विक्रय में 
भी पर्याप्त उन्नति हुईं | वर्ष १९३८-३९ में इत भण्डारों का विक्रय केवल ५७९१२ 


लाख रुपये का था जबकि १९४९-५० में बढ कर ७०४५४१ लाख स्पये हो 
गया। 


सहकारी उपभोक्ता भण्डारी को उन्रति प्रथम पंचवर्षीय योजता आरम्भ होते 
से पूर्व तक तेज गति से हुई किन्तु बाद में पुत धीमा विकास हुआ जिसका कारण वस्तु 
मियन्द्रण हटा लेना था । नियन्त्रण हटा लेने से इन भण्डारों के व्यदमाय की अवर्नात 
आरम्भ हो गयी । फलत इनकी सस्या में कमी होते लगी । 


प्रथम्त पचवर्षोय योजना मे शहरी क्षेत्रों मे उपभोक्ता सहकारिता पर विशेष 
ध्यान देने का प्रावधात दिया गया। नियोजित अर्थव्यवस्था मे वितरण योग्य 
व्यापार के लिये सहकारी उपभोक्ता भण्डारो को अधिक उपयुक्त समभा गया। किन्तु 
वषं १९५१-५२ में विभिन्न वस्तुओ पर से नियन्नेण समाप्त होते ही दन भण्डारों 
का ज्यवसाथ गिरने लया और भश्डारो की सल्या कम होने लंगी। प्रथम योजना मे 
सहकारी उपभोक्ता भष्डारो की प्रथ्र्ि निम्त प्रकार है 


56£0/»४ (07४ 
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प्रयसत योजना में सहकारी उपसोकता भण्डारो की प्रगति 





१९५१-५२ | १९५१-५६ 
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उक्त सारणी से ३पष्ट है कि अनेको कारणों से भण्डारो फी सस्या, सदस्यता, 
निजी निधियाँ, विक्रय, लाभ आदि में बहुत कमी हुई और हानि की राशि मे वृद्धि 


हुई । 


द्वितीय पचवर्षीय योजना में उपभोक्ता सहकारी भण्डारों की आवश्यकता व 
महत्व को ध्याव में रखते हुये इस बात पर जोर दिया गया कि इन भण्डारों की 
समस्याओं का अध्ययन करके विस्तृत विकास का कार्यक्रम तेयार किया जागे। सरकार 
ने सन्‌ १९५८ भे खाद्यानो के मूल्यों मे दृद्धि तया चीनी की कमी के कारण विक्रय 
ज्यवस्था उचित दामो की दुकानों के माध्यम से करना चाहा । यहे काय उपभोतती 
सहकारी समितियों के माध्यम से करना उचित समझा गया। इस प्रयत्न के माध्यम 
से उपभोक्ता भण्डारो की अवनति को रोकने की व्यवस्था हुई। इसमे प्राथमिक 
भण्डारों वो साधारण शगति हुई ओर विकय फो राशि मे कुछ सुधार हुआ। सर 
१९६० में उपभीक्ता भण्डारों का विक्रय का मूल्य ५१५३१०८ लाख रुपये या जब 
चप॑ १९१५-५६ एवं १९५८-५९ में क्रश १४४८०० लाख एवं २७०८९६५ लात 
रुपये ही था। भण्डारों के साथ की मात्रा मे भी पर्याप्त वृद्धि हुई । लाभ की राशि 
चर्ष १९५८-५९ तथा १६६० मे क्रमश हू ८४ लाख रुपये एवं ६१९१६ सात 
रुपये थी । 

हमारे देश मे व १९५९-६० में थोक्ष विन्नय भण्डारों को सल्या तथा 
सदस्य सख्या क्र ६५ एवं १२३८४ थी। और कायंशील (जी की राशि १८ 
लाख रुपये थी । 

१६६१ की समिति को सिफारिश! 

१९ मवस्बर १६६० को भारत में उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन के 

अध्ययन के लिये एक समिति का गठन करने का विचार किया गया। २५ फरवरी 


सन्‌ १९६१ को इस विचार के आधार पर )ैश४४/०क्क €0-0एक्षशा08 52 
ग 


प्रधय शा ज््कष० ॥०एञआए छ0श6 द्वारा इस समिति की वियुक्ति की 


].-एककाए॥00७ 0० 00ऋपापश३ 0णएगबतए७ (ए68, 496--क50 26) 


उपभोक्ता सहकारिता श्ण्दे 


समित्ति ने अपना प्रतिवेदन मई १६६१ मे प्रस्तुत कर दिया जिसमें निम्नलिखित 
मुख्य सिफारिशों थी । 


(१) स्ंगठनास्मक और संरचतात्मक (0887:80ण74] बाते धप्रणापव) 


(7) बड़े झहरो व करौद्योगिक नगरो मे जहाँ पर क्रि मध्य एवं कम आय 


वाले व्र्याक्त्यों की सस्या अधिक है, उपभोक्ता भण्डारो के विकास पर विशेष ध्यान 
दिया जाना चाहिये । 


(०) एक शहए में जनेको अलग भण्डारों के स्थान पर कुछ हो मजबूत 


भण्डारों का सगठन किया जाये जिनकी बनेक शालखायें विभिन्न मागो में स्थापित 
की जायें । 


[१७ उपभोक्ता भण्डार सरकारी कर्मचारियों, अन्य सार्वजनिक सस्थाओं, 
व्यापार व औद्योगिक सस्‍्यानों के कर्मेचारियों मे स्थापित करने चाहिएँ ताकि उनके 
सदस्यों से बकाया राशि उनके वेतत में से पूरी की जा सके । 


(१0) ग्रामीण स्तर पर सेवा सहकारी समितियों सहकारी उपमोक्ता भण्डारो 
के कार्यों को सम्पादित करें जिससे ग्रामीण जनता को आवश्यकता की वस्तुये उचित 
मूल्यो पर उपलब्ध हो सके । 


(५) भोक उपभोक्ता भण्डारों की स्थिति सुहढ की जाये) जिन क्षेत्रों मे 
इनकी बहुत आवश्यकता है बहाँ अतिशीघ्र इनकी स्थापना की जाये । 


(श) जिन भागों में प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार स्थापित नहीं किये जा 
सफते हैं अथवा पुराने भष्डारों को सुहृद नहीं बनाया जा सकता वहाँ पर योक 
भण्डार अपनी दाखायें खोलें। जब ये शाखाये बच्छी तरह कार्य करन लगें तो 
उतको स्वतन्त्र भण्डार बता दिये जाये । 


(४ए) प्राधमिक भण्डारों की अद्य पूंजी मे २४०० रु» और थोक भण्डारों 


की भरश पूंजी में २५,००० रु० की अद पुँणी सरकार खरीद कर इनकी 
सहायता करें। 


(४०) भण्डार के सगठन के समय आकार और आधिक सुहठता पर विशेष 
ध्यान दिया जाना चाहिये | भ्राथमिक भण्डारा की कम से कम अश पूंजी 
५००० ०, सदस्यता २४० तथा वापिक विक्रय की राशि एक लाख रपये होनी 
चाहिये। जिला तथा क्षेत्रीय स्तर के थोक भण्डारों की सदस्यता कम से कम 
१०० प्राथमिक भेण्डार, ५०,००० २० अश्ञ पूंजी,बाषिक २ लाख स्पये कार्यश्ञोल 
पूँजी होनी चाहिये । श्वीप स्तर के भ्ण्डार के लिये २०० प्राथमिक भण्डारो की 


सदस्यता, १ 2408 रुपये क्षश पूंजी ५ लाख रपये कार्यशील पूँजी तथा ३० लाख रुपये 
का वार्षिक विक्रय होना आवश्यक है 3 


(४0) इगल॑ण्ड की भाँति मारतदर्ष में भो स्त्रियों द्वारा उचित भाग लेना 
चाहिये | इसके लिये सभी सदस्य अथवा क्रय करने वालो स्त्रियों को छीघता एवं 
उचित तरीके से क्र करने मे मदद करनी चाहिये। सभी सदस्यों की एक विशेष 


उप-समिति बनायी जाये जो कि विभिन परिवारों से जाकर रिजियों को भष्डारों से 
माल खरीदने के लिये तंयार करें ? 


श्ण्ड सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


(४) कॉलिजो, स्कूलो तथा अन्य सस्थाओं में इस प्रकार के भण्डार संगव्ति 
करने के भरसक प्रयत्न किये जायें 

(४) देश के सभी राज्यों में थोक भण्डार स्थापित किये जायें जहाँ ये 
नही हैं और जहाँ पर हैं उनको चुद्दढ बनाया जाये! 

(79) नीचे स्तर पर प्रायमिक भण्डार इनके ऊपर जिला एवं क्षेत्रीय 
शा और सबसे उपर शीर्ष भण्डार (राज्य स्तर पर) हो तो बहुत उपबुक 
होगा । 

(»77) अमी या देरी से देश मे राष्ट्रीय स्तर पर सघीय सगठव स्थापित कएा 
चाहिये जो कि देश के उपभोक्ता सहकारिता को उचित दिज्ञा प्रदात कर सके । 
(२) वित्त (#7४४०८०) 


(0) प्राथमिक भण्डारो के अद्म का अकित मूल्य १० रुपये से अधिक नहीं 

होना चाहिये और थोक भण्डारों मे यह राशि अधिकतम १०० रपये हो सकती है / 
हि ) उपभोक्ता भण्डार ब्याज की उचित दरें रख कर तिक्षेप (एक०आाशे 
का आ' करें । 

(77) सरकार सहकारी भण्डारों को अश पूंजी में भाग ले जो कि १० है 
१५ वर्षों की अवधि में वापिस किया जा सके । 

(0४) रिजवव बैक मॉफ इण्डिया केन्द्रीय सहकारी बैंकों को कुछ अतिरिक्त 
वि! प्रदान करें जो कि इन भण्डारों की वित्तीय सहायता के काम मे तिये 
जा सके । 

(४) केस्द्रीय सरकारी बेक इन भण्डारों की विधियों के दुगने तक ऋण मद 
करें। शीप॑ सहकारी बैंक शीप थोक भण्डारों को उनको विधियों के ४ गुने तक 
ऋण प्रदान करें जिसमें सरकार की ग्रार्टी हो। यदि हानि होती है तो उसको 
क्रेम्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा शीष॑ बैंक ५० ४० ६१० के अनुपात से 
बहन करें । 
(शा) यदि केन्द्रीय सहकारी बैंक, उपभोक्ता भण्डारों की वित्तीय 
आवश्यकताओं की पूर्ति करने मे असमर्थ हो तो स्टट बैंक आफ इण्डिया आवश्यक 
वित्तीय सुविधायें प्रदान करे । 


(३) व्यवस्नायिक विधियाँ एवं कार्य विधि 


(3) भण्डारों को सदस्यों की मासिक अथवा अैमासिक बेठकें बुलानी 
चाहिप्रे जिनमें इतके कार्य विधि के सुधार के लिये सुझावों पर विचार विम 
किया जाये भण्डारों में सुझाव की पुस्तकों (5०28८४४०० छ००७) होनी चाहिये 
जिनमे क्रेता अपनी आवश्यकता की वस्तुओ को लिख सके | 


(४) यदि विधियां पर्याप्त हैं तो प्राथमिक भण्डार साघारण विधियत जैसे तेल 


उपभोक्ता सहकारिता श्ण्श 


पेरने, चावल कूठने तथा आटा बनाने का कार्य करें। बड़े आकार की विधियत गति 
दिधियाँ थोक भण्डारो द्वारा सम्पादित की जानी चाहियें। 


(0) जायात लाइसेंस देते समय इन भण्डारों को प्राभमिकवा दी 
जानी चाहिये। आयात्त सनाहकार परिषद (फ्राएुणा 80709 (०णाणा) मे 
सहकारी उपभोक्ता भण्डारों को सरकार पर्याप्त एबं अत्यक्ष प्रतिनिधित्व प्रदान 
करे। 

(70) उपभोक्ता भष्डार उच्चित क्रय एवं मूल्य नोति अपनाये। मूल्य नीति 
ऐसी हो जिससे उपभोक्ताओं को भी हानि न हो और भण्डारों को भी नुकसान 
नहों। 

(९) उपभोक्ता भण्डार किस्म का ऊंचा स्तर निर्धारित करें। शुद्धता एव 
पूर्ण त्तोल की भी तरफ भो विशेष ध्यान दें । 


(७) प्राथमिक भण्डार अपने विषय को बढाने तथा अपने सदस्यों की 
सुविधा के किये परेलू सुपुद गो ही दें ) 

4 दीर्प उपभोक्ता भण्डारो को सरकार दीघंकालीन ऋण उपलब्ध 
कराये ये भण्डार उपभोक्ता भाज की वसूली तथा विज्नय के लिये ट्रक खरीद 
सके ॥ 


(५४) भण्डार बपने खाते इस तरह से रखें कि लायत तथा लाभ आदि के 
विषप में उच्चित जानकारी होती रहे । 


(डी प्रजातान्त्रिक निपन्जण एवं प्रकाघ 
[09शा॥००-भा९ (००७० जाते 0त्रा82०0600) 
(५) सदस्यों को सहकारी भ्रष्डारो की विचारधारा, गिद्धान्त तथा गति 
विधियों के बारे मे उचित शिक्षा प्रदान को जाये । 


(0) प्रवन्धक मण्डल अथवा सचालक मण्डल के सचालकों को चनने से पूथ' 
उनके व्यापारिक अनुभव सदस्यों में विश्वास पंदा करने की क्षमता और कार्यों में 
उचित भाग लेने की योग्यता आदि बातो पर विचार करना चाहिये । 


कर (00) भष्डारों के मंवेजरो को सहकारिता के अतिरिक्त व्यापारिक गति 
रो, दुकान प्रवन्ध विशेषकर विक्रय वृद्धि आदि का प्रशिक्षण देना चाहिये 


(५) नीचे के स्तर के क्म॑चारियो को भी विक्रय, खाते स्कन्‍्य आदि 
रखते, पैक्गि, सजावट आदि का प्रशिक्षण देना चाहिये । 


(५) सरकारी सहापता (७छशफयशा। हैंड ००) 


()) प्रत्येक राज्य में उपभोक्ता भण्डारों के पर्याप्त परयवेक्षण, निरीक्षण 
2 आदि की व्यवस्या के लिये अतिरिक्त कर्मंद्वारी नियुक्त किये जाग 
चाहिए । 


(9) केसद्रीय सरकार, राज्य सरकार द्वारा सहकारो विकास कार्यक्रमों मे 
लगाये गये अतिरिक्त कमंचारियों के व्यय का ५०% बहन करे | 


१०६ सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


(पा) सरकार बुछ बुने हुये प्रायमिक एवं शीर्ष भण्दारों को प्रथम तीन से 
पाँच वर्षों तक प्रबन्ध से सम्बन्धित सहायता प्रदान करे। प्राथमिक अण्डार को यह 
सहायता १८०० रुपये तक और श्षीप॑ भण्डारों को १९,००० रुपये तक होनी चाहिये 
इस सहायता को ५० ५० के आधार पर केन्द्र तथा राज्य सरकार वहन करे । 


समिति के उपसोक्त सुमावों को ध्यान मे रख कर यदि कार्य किया जाग हो 
निश्चय ही उपभोक्ता मण्टार आन्दोलन का तेज गति से विकास होगा । 


तुतीय पंचवर्षोष्त योजना में उपभोक्ता सहकारी समितियों के अध्ययन के विये 
ग्रठित की गयी भ्रमिति की प्लिफ़ारिशों के आधार पर विकास किया गया । योजता के 
आरम्म से ही उपभोक्ता मण्डारों के विकास का नया कार्यक्रम प्रारम्म किया गया। 
इस कायक्रम भ २२०० प्राथमिक उपमोक्तय भण्डार शहरी क्षेत्रो में और प्रत्येक राज्य में 
शीप॑ थोक भण्डार की स्थापना करने की व्यवस्था थी। भण्डारों को केन्द्रीय ता 
राज्य सरकारो ने सहायता देने का निए्चय किया । सन्‌ १६६२ में चीनी बांत्रमण के 
कारण आपत कालीन स्थिति घोषित की गयी और मूल्य नियन्त्रण के लिये उपभोतता 
भण्डारों बे विकास पर बल दिया गया । भारत सरवार द्वारा बई योजतारयें तैयार 
की ययी जिनका विवरण निम्न प्रकार है -- 
(१) शहरी क्षेत्रों के लिये केन्द्र सचालित योजना 

सन्‌ १६६२ में हमारे देश में उन मुख्य नगरो एवं कस्वों में जितकी जत 
सख्या ५० हजार से अधिक हो उपभोक्ता भण्डारो का जाल विछाने का काययंत्रम चातू 
क्या गया ! इस योजना के अस्तर्गत देश में २०० थोक भण्डार और ४००० प्रा 
मिव' भण्टार अथवा शाखायें सगठित करने का निश्चय क्या गया। प्रत्येक थोक 
भष्डार म औसत रूप से २० प्राथमिक भण्डार या शालायें होगी । कार्यत्रम तिम्त 
प्रकार से था । 


बप॑ थोक भण्डार प्राथमिक शाखायें 
१५६२-६३ ७० ७०० 
१६६३-६४ १३० ३३०० 


केन्द्रीय सरकार ने इस योजना मे ११ करोड रुपये को व्यवस्था का प्रावधार 
क्या ॥ योजना म एक थोक भण्डार को ४ लाख १० हजार रुपये तक अधिकतम 
सहायता प्रदान की जा राकती है। ऐसी सहायता २ लाख रुपये क्वीन क्रेडिट है लाल 
रुपये अश पूंजी, १ लाख रुपये ट्रक अथवा गोदाम वनान के लिए और १० हजार एप 
व्यवस्थापकीय ख्चों के जिए दी जा सकती है । प्राथमिक भण्डार अथवा झाखाय 
कि थोक भण्डार के अन्तगत आते हैं, ४५०० रुपये की सहायता प्राप्त कर सकते 
ऐसी सहायता २५०० रुपए अश्य पूँजी और २००० रपए व्यवस्थाप्रीय ख्चों के लिये 
दी जा सकती है । 


(२) औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता भण्शर 


श्रम व रोजगार मन्त्रालय ने सब्‌ १६६२ मे हुये राष्ट्रीय भाव सम्मेलन की 
सिफारिशों के आधार पर औद्योगिक श्रमिको के तिये उपभोक्ता भण्डार संगठित बसे 
की योजना तैयार की। इस कार्यक्रम के अस्तगंत सभी सावजनिक व तिजी खेत 
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सस्यानों में भण्डार सगठित किये जायेंगे जहाँ से २५० ₹० से अधिक शअ्रमिको की सख्या 
हो । मिल मालिकों द्वारा निम्द प्रकार सहायता उपलब्ध कटायों जावेका 
प्रावधान था # 


(१) थक्ष पूंजो बशदान २५०० रुपये 
(२) कार्यंशील पूंजी ऋण १०,००० 
(३) ३ वर्षों के लिए व्यवस्थापकीय अनुदान छप्०० 
(४) निशुल्क अपवा जाशिक किराये पर स्थान की उपलब्धि 


(३) सरकारों कमंचारियों के लिये उपभोक्ता भण्डार 


भारत सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत दिल्ली सरकार कर्मचारियों के लिये 
एक केसद्रीप भण्डार और उसकी शाखायें स्थापित की हैं । राज्यो मे आन्‍न्ध प्रदेश 
सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिये उपभोक्ता भष्डारो की स्थापना की हे । अद्य 
पूंजी, कायशील तथा प्रबच्धकीय ब्ययो के लिये राज्य सरकार द्वारा सहायता 
प्रदान की जातो है ॥ 


(४) श्रामोण क्षेत्रों को पोजना 


भारतवर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों मे वर्ष १६६२ में १४ हजार ग्रामीण समितियों 
द्वारा सामग्री वितरण का कार्य किया जा रहा था। इन समितियो के अतिरिक्त अनेको 
क्षेत्रों में सेवा समितियाँ भी यह कायं कर रही हैं। इस योजना के अन्तगत चीनी 
और मिट्टी का तेल इन समितियों के साध्यम से निर्धारित करने की व्यवस्था रखी 
गगी । इस माश्म के लिये ४५ हजार प्रात समित्रियाँ जौर २ हजार विषणव 
समितियाँ कार्य करेंगी 

उपरोक्त नयी मोजना (केद्धीय योजना) के प्रारम्भ हो जाने से उपभोक्ता 
सहकारिता का विकास तेज गति से होने लगा । त्तीसरी पचवर्षोय योजना के अस्त में 
थोक भण्डारों को खख्या रेघ० थी और उतकी सदस्य सल्या तथा कार्यशील 
पूँजी क्रमश ५२१२२६ एवं ३३१३ लाख झूपये थी। प्राथमिक भण्डारो को सख्या 


१३१०० थी। इनकी सदस्य सल्या एव कार्यशील पूंजी ऋषश २६३९२७७ एवं १८१८ 
लाख रपये थी ) 


जज 


डक 


हृढीए एचडर्फएण शोजरा के आसन हें रल्टीय फोकरे में जएमरेक्ता! हस्सुजरं 
का वितरण १६७ करोड स्पये का या जो किदपं॑ १६६५-६६ मे बढकर 
१६८ १ करोड एपये हो गया। शहरी क्षेत्रों मे झहरी उपभोक्ता भष्डारों द्वारा 
पक वर १६६० ६९ तशा १३६५-६६ में क्रश" ४० करोड तथा २०० करोड 
स्पये था । 


. सहकारी समाज, पृष्ठ ३५३ 
2. एंणपाफ पहात््त १८5४ ९०७ 0790 969-74, 9 467- 
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तृतीय पंचवर्षोय योजना और चतुर्थ पच्रवर्षीष योजना के मध्य तोन वर्षो 
तक एक पंचवर्षीय घोजनायें चलतो रही। इस काल में भी सहकारी उपभोता 
भण्डारों का विकास निरन्तर होता रहा । वष १९६५-६९ मे केन्द्र द्वारा प्रायोजित 
उपभोक्ता सहकारी समितियों को योजना के सगठित समितियों को सुहृढ करने पर 
बल दिया ग्रया ) जित भागों में उपभोक्ता सहकारी समित्तियाँ नहीं हैं वहां तथा 
विश्वविद्यालयों मे ऐसी समितियाँ सगठित करने के प्रयत्न किए गए । अधिक आबादी 
वाले नगरों तथा कस्बों में बहु-विभागी भण्डार|सुपर बाजार खोलने का काय 
किया गया। जून १९६८ के अन्त से देश में ३५१ धोक भण्डार ये जबकि वर 
१९६७ में इनकी सरया ३४५ थी। विशिष्न योजनाओ के अस्तगेत सगठित हुआ। 
१४००० भण्डारों मे से इन थोक भण्डारो से जो प्राथमिक भण्डार व शाखायें सस्बद 
हुई हैं, उनकी सरया १०६१७ लक पहुँच गई जबकि इसके यूव॑ ९४७१ भण्डार ही योर 
भण्डारो से सम्बद्ध थे। ३० जूत १९६७ को बहुविभागी भण्डारो[सुपर बाजारों 
की सख्या ३८ थी जो कि ३० जून १९६८ को बढकर ७२ हो गयी । जून १६६५ 
के अन्त तक विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों मे उपभोक्ता भण्डारों की सह्या २५ 
हो गयी। इसके पूर्व वर्षों मे राज्य स्तर पर सगठित १४ शोर्ष मह॒कारी 
उपभोक्ता सघ ओर एक राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता सघ अच्छी तरह कांय करों 
रहें ।? 

श्रम रोजगार और पुनर्वास मत्रालय ने औद्योगिक तथा खान प्रतिष्ठान में 
जो समितियाँ करने की योजना चालू की थी उसके अन्तगंत १९६७ ६८ तक २२३६ 
प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सगठित किए गए । इनके अतिरिक्त कई उचित मुल्य की 
दूकानों की भी स्थापना की । इस योजना के अन्तर्गत सगठित उपभोक्ता समितियां 
तथा उचित मुल्य की दुकानों के माध्यम से वर्ष १९६७-६८ में लगभग ६० ५९ 
करोड स्पये की विक्री की गई | श्रमिक कल्याण निधि से प्राप्त वित्तीय सहायता 
से कोयला और अश्रक की खानो के श्रमिकों के लिए १३ थोक भण्डार खोले गए। 
वर्ष १६६७-६८ के अन्त में रेल कमंचारियों के लिए ४२६ सहकारी भण्दार थे और 
डाक व तार विभाग के कमंचारियों के लिए १५८ उपभोक्ता भण्डार सगठित किए 
गए थे । 

थोक भण्डारों को प्रगति 

केन्द्र द्वारा प्रायोजित उपभोक्ता सहकारी समितियों की योजना के अच्तर्गत 
जून १९६८ के अच्त तक ३५१ थोक भण्डार सगठित किए गए। भविष्य मे इन 
अण्डारों को अधिक मजबूत बनाने की योजना है । थोक भण्डारो की प्रगति (केस्रीय 
प्रायोजित योजना के अन्तर्गत) निम्व तालिका से स्पष्ट हो जाती है 


].. ए्कुणा 4968 69, 500: 8 फाठाब (0०एगनक्नाए० छोशी,) 9 42 
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चर्षान्त घ्थिति 
रत जी 2300 मर लीज नह कीक नरक पे पक पल फट जनम 2 87 जज लि डक अल हल 
विवरण (१९६५-६६|१९६६-६७ १९६७-६८ 
कट पे ॥ 
१, ग्रठित किए गए भष्डारों की सख्या २५२ ६324 ३५१ 
२. कार्य कर रहे भण्डारों की सख्या र्र्द श्१३ ३४१ 
३. सदस्य राख्या 

() व्यक्ति (लाखों में) डाश्८ ६'६६। ५१६ 
[9) प्राथमिक उपभोक्ता समिततियाँ प्र९१३| ७०५२ ८०१४ 


(था) अन्य सस्थायें भ९ु८६(| ७३७७। ७३३२७ 


४. केन्द्रीय |बोक भण्डारो द्वारा स्थापित 





शाखाओं की भस्या १९३६| २४१९| २४५०३ 
५४. प्रदत्त बश् पूँजी (करोड रुपये मे) ४०० | ७२१ ५१४५ 
६, कार्यकर पूँजी (करोड रपये से) १६"४४५ | २१४७४ | २७२० 
७ बिक्री (करो रुपयों मे) १४३५२| १७३६५ १७११० 
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उक्त सारिणी से स्पष्ट है कि थोक-भष्डरों को सदस्यता, अश पूंजी, कार्यशीस 
पूंजी में उल्लेखनीय थृद्धि हुई है । बर्ष १९६७-६८ मे १९६६-६७ की तुलता में कुछ 
कमी हुई है जिसका कारण नियन्त्रण के अन्तर्गत चीनी तथा अन्य नियमित बस्तुओं 
की सप्लाई कम उपलब्ध हुई। इस वर्ष वस्तुओ के भूल्यों में उतार चढाव आने के 
कारण कुछ भण्डारो को हानियाँ भी हुई ! थोक भण्डारों का कार्ये विस्तार हुआ 
फलत अधिनियम वस्तुओ को वर्ष १६६७-६८ मे विक्री ३५% तक पहुँच गयी । 


बहु-विभागीय भण्डार|सुपर बाजारो की प्रयति 


भारतवर्ष मे सत्‌ १९६६ मे रपये का बअवमुल्यत क्या गया । इसके पश्चात्‌ 
देश के बडे झटहरो तथा कस्बो में बहु-विभागीय भण्डार|सुपर बाजार सग्रठित करते 
का कार्यत्रम चालू किया ग्रया। यह कार्यक्रम २ लाख से कम आबादी वाले करवो में 
चपन करके प्राग्म्भ किया गया। जून १९६८ के अन्च में बहु-विभागीय भण्टार|सुपर 
बाजारों वो सस्या ६० हो चुकी थी । १२ अन्य वहु विभागीय भण्डारों ने भी कार्या« 
उम्भ कर दिया / वर्ष १९६८-६९ में २२ नये भण्डार स्थापित कश्मे की स्वोकृति 
अदान की गयी। जून १९६८ के अन्त तक इन भणष्डारों ने २२ करोड स्पग्ने की 
वबस्तुये बेची । 

हमारे देश में वहु-विसागीय भण्डारो/सुपर बाजारो के कार्यों से मूल्य स्तर पर 
महत्वपूर्ण प्रभाव पडा है । यद्यपि अनेकों भण्डारो को आरम्भ में हानि हुई है । वर्तमान 
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समय में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि ये भण्डार अपनी बिक्री बढ़ावें और 
व्यवस्थापकीय व्यय कमर करें ताकि हानि न हो । 


राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ 


राज्य स्तर पर उपभोक्ता सहकारिता ढाँचे में राज्य सरकारी उपभोक्ता सप 
शीर्षस्थ सस्थायें हैं।जन १९६८ के अन्त तक हमारे देश में १४ राज्य उपभोक्ता 
सध स्थापित किए गए ) इस समय इन सघो से सम्बद्ध समितियों की सम्या २६४ 
थी और इन सघो की प्रदत्त अध पूंजी ७८०० लाख स्पये थी । इसमे सहकारी भश 
दान ५६४ प्रतिशत और दोष ४३*६ प्रतिशत सदस्यों का अशदान था। राज्य 
सहकारी उपभोक्ता सघ वस्त्रों, दालो, मसालो, आयातित तथा जब्त की गई वस्तुओं 
का वित्नय करती हैं। इनके अतिरिक्त ठायर, दयूब, ब्लेड्स, ड्राइ बंदरी संत्स 
धेबीफूड आदि का विषणन करते है। सभी सघो की जून १९६८ को समाप्त होने वात 
सहकारी वर्ष की बिक्री ६१२९० लाख रुपये थी । 


राष्ट्रीय सहकारों उपभोक्ता सघ 


भारतवप॑ मे राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता सहकारिता की सघीय संस्था १९६६ 
में स्थापित की गयी । इस सघ ने अपना कार्य सितम्बर १९६६ मे प्रारम्भ किया। 
भागे के पर्षों में सघ ने अपनी व्यापारिक तथा प्रवर्तन सम्बन्धी गतिविधियों का 
विस्तार किया | जून १९६८ को समाप्त होने वाले सहकारी वर्ष मे सध ने कुल २१ 
करोड़ रुपये की बिक्री की । लगभग ५ ६ लाख रुपये वे मूल्य की जब्त वस्तुओं की 
सप्लाई की। "अपनी प्रवर्तन सम्बन्धी गतिविधियों के दौरान राष्ट्रीय सहकारी 
उपभोक्ता सघ ने [. 7, 0. के विशेषज्ञों की सलाह से एक थोक भण्डार में आ्रायोगि 
तौर पर एक सरलीह्त लेखा प्रद्धति आरम्भ की है और देश के अन्य भागों के थोर 
भण्डारों के प्रतिनिधियों के लिए इस बात के लिए प्रबन्ध किए गए है कि वे इसकी 
अध्ययन बरें और अपने भण्डारो में अपनायें ।//? 


चतुर्थ पचवर्षोष योजना के अन्तर्गत नए भण्डारों के सगठित करने की बजाय 
विभिष्न स्तरों पर बतंमान भण्डारों को सुहढ बनाया जाएगा। इस योजना के केंद्रीय 
थोक भष्डारो को पुनसंगठित और सुहृढ किया जाएगा । पुनसंगठने का उद्देश्य शैणती 
बडे जाकार की बहु-फुटकर इकाई सहकारी समितियाँ (989 शरण्त ग्राणधनश्षक 
0 ()०-०एथ७५४८ 80०४८६४$) बनाना है । इस उपभोक्ता भण्डार आन्दोलन । 
ऊपरी ढाँचा जिसमे राज्य स्तरीय सघ और राष्ट्रीय सघ है, सुदृद बनाया जाएगा / 
इस योजना में सहकारी उपभोक्ता भण्डारी द्वार निम्न प्रकार वितरण की प्रगति की 
जाएगी । 





3.. एल 4968 69 ठ०ए ०9% (0०%, एक ) 9 48 
2. छग्पतक ह्ार० एब्बा शेग्ण एा॥ 969 74, 9 64 


उपभोक्ता पहकारिता श्श्१ 
भ्रगति एब चतुर्थ योजना के लक्ष्य 
(मूल्य करोद्ध स्पयो में) 


वितरण १६६०-६१ | १९६५-६६ | १६६८-६६ (१६७३-७४ 
(अनुमानित)। (लक्ष्यी 





२. उपभोग्य वस्तुओं का ग्रामीण 


ख्षेत्रों में वितरण १६७ कम ह८ा१ २७५ ४०० 
२, शहरी उपभोक्ता समितियों 
का फुटकर विक्रय ० २०० २७५ ०० 





(80प्राएए--केठ्णा॥ एाएठ उल्‍्ठा ए]|80 क्रैशी, 969-74, 788५ ॥67) 


तालिका से स्पष्ट है कि चतुर्थ योजना के लक्ष्य पूर्व के वर्षों की तुलना में 
बहुत अधिक हैं। इन सक्ष्यो की प्राप्ति के लिए शहरी एव ग्रामीण झोतों क्षेत्रों से 
उपभोक्ता भण्डारों का विस्तार किया जाएगा | नियमित वस्तुओ के क्त्तिरिक्त ऋन्य 
वस्तुओं के विक्रय का प्रेतिशत भी बढाया जाएगा। ग्रामीण क्षेवों मे विक्रय बढ़ाते के 
लिए त्रिपणतन तथा ग्रामीण समितियों का काये क्षत्र विह्तुत किया जाएगा। ऐसे 
प्रदत्त भी किए जाएेंगे जिससे सहकएरी सेव प्रभावित बनाई जा सके जिससे सहकारी 
भण्डार स्‍थायी वितरण को सख्यापें कम जाये। उपभोक्ता समितियों तथा विषणत 
समित्तियी के कार्यों से उचित समन्वय स्थायित किया जाएगा । 


मूल्य नीति (एल०० श्गाए) 


सहकारी उपभोक्ता भ्रष्डारों को मूल्य नीति पर विचार करना बहुत 
महत्वपूर्ण है। सामान्यत मूल्य नीति ()) नुकस्तान आधार पर (॥) न लाभ त 
नुकसान काघार (0) लाभ भरधार (९) बाजार भाव आए पर निर्भर करती है ६ 
सहकारी भण्डारों में नुकसान आधार (.055 83))$) पर वस्तुर्पे बेचना बहुत कढित 
है क्योक्ति इससे इनको बहुत नुकसान होगा जिससे इनका भविष्य अच्छा नहीं रहेगा । 
कुछ विद्वान इस वात पर बत्त देते हैं कि उपभोक्ताओं को अधिक लाभ पहुचने की 
दूष्टि से अत्यतत्त आपश्पक वसतुयें न लाभ न नुकसान आधार (४० छाणाम 7९० 
.0५5 8555) पर बेची जाये। किन्तु इस विधि में लागत व खर्नो को ही वसूल 
किया जायगा ! इस विधि को अपनाने पर भण्डारो के मादी विकास के लिये निधियों 
का अभाव रहेगा । इसके अतिरिक्त सदसे बड़ी कठिनाई यह आयेगी कि गैर रादस्यो 
को लागत यूल्य पर कैसे माल वेचा जा सकता है । इस बात को सदस्य सहन नहीं 
करेंगे । इस विधि मे नुकसान न हो जाये इसके लिए प्रत्येक इकाई ५९ खर्चों का 
विवरण कठिन होगा । अत लागत पर बेचते का जाइय हैं कार्यश्चीव पूंजो को नष्ड 
करना और लाभपूर्ण अप्रिप क्रय चे कर सकता । 


११२ सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की मूल्य नीति लाभ आघार [एाणीा 088») 
पर भी आधारित होती है । इस आधार मे लागत मे कुछ प्रतिशत और जोड़ दिया 
जाता है और इस मुल्य पर वस्तुयें बेची जा सकती हैं ! किन्तु निजी व्यापारियों पे 
प्रतिस्पर्धा करने के लिये बाजार भाव सर्वोत्तम समझा गया है। बाजार भाव भण्डरो 
के लाभ को बढाते हैं जिससे सदस्यो को उचित लाभाश मिलते हैं । फलत अधिक 
व्यक्ति सदस्य बनते हैं । किन्तु यदि बाजार भाव अनुचित तरीको से ऊँचे हो गये हैं 
तो उपभोक्ता भण्डारो को बाजार भाव से कम मूल्य पर वस्तुयें वेचनी चाहियें। 


भारत में उपभोक्ता सहकारिता की धोमी प्रगति के कारण 


भारत में सहकारी उपभोक्ता आन्दोलन की प्रगति धीमी गति से हुई। रिख 
के अनेक देशो में इस क्षेत्र मे सहकारिता ने उल्लेखनीय कार्य किया। विशेष 
इगलंण्ड में उपभोक्ता भण्ठारों ने बहुत प्रगति की । भारतवर्ष मे इस आन्दोलन को 
धीमी प्रभति के निम्नलिखित फारण ये +- 


(१) छोटो एबं अनाथिक आफार की इकाइयाँ 


पर भारतवर्ष में उपभोक्ता सहकारी भण्डारों का अनारथिक आकार है । छोटे एव 
अनार्थिक आकार होने से व्यवस्थापकीय अधिक पडता है और कुल विक्रय की मात्रा 
कम होती है। इससे भण्डारों को नुकसान होता है। निरन्तर हाति होगे से इनकी 
भाथिक स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है और यहाँ तक कि अनेको स्थानों पर इनकी 
बन्द करना पड़ा है। प्रथम पचवर्षीय योजना में कई भण्डारों को बन्द करता पढा। 
इस योजना के प्रथम वर्ष के अन्त मे उपभोक्ता भण्डारों की सख्या १७५७ थी जो 
घट कर १९५५-४६ मे ७३५९ ही रह गयो । गह प्रवृति पुन बनी रही ओर वर 
१९६० में इनकी रास्या पुन घट कर ४२५५ हो गगी । 


(२) सियग्त्रित बस्तुओ के ब्यापार पर निर्धतता 


भारतवपं में अधिकाश उपभोक्ता भण्डार नियन्त्रित वस्तुओं के वितरण की 
कार्य करते रहे हैं । देश मे जब भी नियन्त्रण हटाया गया है अधवा ढीला किया गया 
है, इनके व्यापार की मात्रा में पर्याप्त कमी हुई है। प्रथम पचवर्षीय योजना में कई 
बस्तुओ पर से नियन्त्रण हटा लेने के कारण समितियों की कुल बिक्री वहुत घट ग्रयी 
और फलत अनेक इकाइयाँ बन्द हो गयी 


(३) सम्तितियो के कम चारियों में व्यापारिक योजना एवं छुशलता का अभाव 


उपभोक्ता भण्डारों में कार्य करने वाले करमंचारी व्यवसाय कुशल नहीं होते हैं 
क्योकि न तो उनको व्यापारिक प्रशिक्षण ही मिल पाता है और नहीं 009, 
अनुभव होता है ॥ किन्तु उपभोक्ता समितियों को सफलता व्यापारिक चलता 
निर्मर रहती है। निजी व्यापारी इस कार्य में बहुत हुशल होते हैं अत ता 
अतिस्पर्धा मे भण्डारों का कार्य चलना कठिन हो जाता है । व्यावसायिक अर्कु 
के कारण कभी-कभी बहुत नुकसान हो जाता है जिससे इनकी आर्थिक स्थिति शक्ति 
हो जाती है। हमारे देश मे अधिकाश भण्डार ऐसे हैं जिनमे बहुत ही कम £ 
कुशल एवं अनुभवी हैं । 
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« 
(४) कुशल प्रबन्ध का अन्नाव * 


सहकारी भण्डारो की प्रबन्ध समिति में कुझल प्रवन्धकों की कमी पायी जाती 
है । आजकल दैज्ञानिक एवं कुशल प्रवन्ध का महत्त्व बहुत बढ गया है । भण्डारो की 
प्रबल समितियों में प्राय बहुत कुछल व्यक्ति इसलिए नहीं आना चाहते क्योकि 
उनको पारिश्रमिक मही मिलता है) प्रबन्ध के उच्च स्तर पर कप कार्य क्षमता वाले 
व्यक्तियों के कारण निर्णय वहुत धीरे-धीरे लिये जाते हैं जिसते व्यापार को हानि 
होती है । 


(५) वित्तीय समस्या 


वित्त भण्डारो की प्रमुख समस्या रही है। अनेको भण्डार ब्राथिक दृष्टि से बहुत 
कमजोर हैं। इसका फारण है सदस्यता की कभो॥ आरम्भ में हमारे देश में सरकारी 
सहायता बहुत कम थी अत भण्डारों को समय-समय पर बिल की कठिनाई अनुभव 
होती रही । धन के अभाव में कार्यों का विस्तार करना बहुत कठिन होता है। 
भण्डारों को दुकानो, गोदागो तथा व्यवस्थापकीय कार्यों के लिये पैसों कौ कमी रहती 
है । भाजकल केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारे आदि सहायता कर रही है । 
(६) सीमित मांग की दस्तुओ का अधिक स्टॉक 

कुछ भण्डारो फे पास ऐसे माल का स्टॉक बहुत इकट्ठा हो गया है जिसकी 
माँग सीमित है । कायशील पूंजी का बडा भाग इस प्रकार के माल में लगा होने के 
कारण भण्दारा के सासने समस्या खडी हो गयी है । व्यावसायिक योग्यता के अभाव 
में निणय उचित नही लिये जा सकते हैं जिसके कारण बिना मांग की वस्तुओ का भी 


बडी भात्रा मे क्रम कर लिया जाता है । इस प्रकार कार्यशील बूंजी बेकार हो जाने के 
कारण अन्य वस्वृयें खरीदने मे कठिताइयाँ जाती है । 


(७) सदस्यों को सद्‌ झ्लावना व रुचि को कमी 


उपभोक्ता सहकारिता आन्दोलन में विभिन्न समितियों के सदस्यो में समिति 
के प्रति सदभावना का अभाव पाया जाता है। अनेको सदस्य अन्य स्थानों से 
बस्लुपे खरीदते हैं। इससे भण्डारों के कुल विक््य में कमी हो जातो हे। 
आन्दोलन को प्रगत्ति के लिये आवश्यक हे सभी सदस्य भण्डारों के उद्देश्यों को 
समझे और उनके थार्य क्षेत्र को विस्तृत करने से म्रदद करें। इन भण्डारों के 
विभिन्न कार्यों मे रचि भी लें ताकि अधिक विकास हो सके 


(८) दोष पूर्ण खाता प्रणालो 


हमारे देश में समितियों के खाते रखने की पद्धति दोष पूर्ण है जिसके 
कारण विभिन्न निणय लेने से कठिनाई होती हे। उचित खातों के अभाव मे 
भण्डारों की कांये क्षमता का पता चलाना कठिन है। इसका प्रमुख कारण है कि 
भण्ठारों के पास अनुमददी एकाउन्देन्द्स का अभाव होता है । 
(९) कम पारिश्रसिक अथवा अदंतनिक सेवायें 


सहकारी भण्डारों मे कार्य करने वाले कर्मचारियों को बहुत कस वेतत 
दिया जाता है। अत्य ऊपर के अधिकारियों को या तो पारिश्रमिक विलवुल ही 
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नही दिया जाता है अथवा बहुत कम । इससे उनकी कार्य में रुचि बहुत वम 
होती है। श्रवन्धक मण्डल वे सचालकों को प्रारिश्रमिक न देले के कारणवे 
भण्डारो के कार्यो मे विलकुल रुचि नही लेते हैं। 
(१०) अन्य 

भारतवर्ष मे उपभोक्ता सहकारिता में संगठनात्मक ढाँचा (08कगरश/०0॥ 
$70८ए४) बहुत कमजोर है। वस्नुओ के विक्रय के लिये बाजार का अध्ययन 
करना आवश्यक होता है किन्तु भण्डार यह कार्य नहीं कर पाते है जिले 
उपभोक्ताओं की रुचि का अध्ययन नहीं हो पाता है। कमी कभी सदस्यों की 
रुचि के अनुसार वस्तुर्यें उपलब्य नहीं हो पाती हैं जिससे उनकी रुचि समाप्त 
होने लगती है। भारतवपं में स्त्रियां अश्िक्षित होने के कारण इस आदोजन 
में अधिक सहयोग नही दे पायी हैं । भण्डारों की कायं लागत बनुपात रहि 
होती है। 

उपरोक्त कठिनाइयो के कारण भारतवर्ष में इस आन्दोलन वा तेज 

गति से विकास नही हां पाया। प्रथम और द्वितीय पचवर्षीय योजवाओं मे इन 
भण्डारों के विकास के कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा सके। द्वितोय योजना 
में इस आन्दोलन के अध्ययन के लिये समिति गठित की ग्रयी जिसकी मिफ्रारिण 
पहले बतायी जा चुकी हैं। तृतीय योजना मे एक नवीन केन्दीय वायंत्रम भाई 
किया गया है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो ने भी इस आन्दोलन वो तरफ 
ध्यान देना शुरू कर दिया है । 


सुधार के सुझाव 


हमारे देश में सहकारो उपभोक्ता भण्डारों का विकास तेज गतिवे 
करने की आवश्यकता है। विभिन्न शहरी भागों मे आन्दोलन ने विकास किया है 
किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति अच्छी नहीं है। विश्व के अन्य देशों की तुलतामे 
भारत मे इस क्षेत्र मे विकास को अधिक गति प्रदाव करनो चाहिये। इसों 
लिये प्रमुख सुभाव निम्नलिखित हो सकते है 
(१) सदस्यता एवं का्यशोल पूजी में वृद्धि 

आन्दोलन के तेज विकास के लिये इस प्रकार के प्रयत्व किये जाते 
चाहिएँ कि सदस्यता मे पर्याप्त £द्धि हो सक्के। सदस्यता में वृद्धि होते से अश 
पूंजी में वृद्धि होती है. जिससे काय झील पूजी भी अधिक हो जाती है इससे भप्डारो 
को आधिके स्थिति अपने आँतरिक साधनों से बढायी जा सकती है ! भारत सरकार 
ने चतुर्थ पचवर्षीय योजना मे इस बात पर बल दिया है. कि भण्डारो बी बह 
में वृद्धि करने की बजाय सदस्यता में वृद्धि की जाये और बतमान समितियों 4 
सुदढ बनाया जाय ! 
(२) सदस्यों को सू विधायें 

सहकारी भण्डार अपने सदस्यों को अनेक प्रकार से सुविवाये प्रदान है 
उनकी रुचि मे वृद्धि कर सकते हैं- भण्डार अपने सदस्यों को उथार की सुवियार्य, 
रोकडी बद्ठा, स्थगित मुगतान आदि सुविधायें प्रदान करें। इसके अविर्रिफत 
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सदस्यों को घर सुप्रदंगी (प्र0७० 0०)४०४७५) की सुदिधा प्रदाव करके बिक्री को 
मात्रा भी बढायी जा सझृती है और सदस्यो को सुविधा भो मिल जाती है । 
इन सुवधाओ से सदस्यों में भण्डारों के प्रति सदुभावना का उदय होगा ६ 


(३) फरमचारियों को सूविधायें * 


वर्तमान परिस्थितियों मे किस्ली मी ससस्‍्या को अपनी कार्य क्षमता मे धृद्ध 
करने के लिये कर्मचारियों को उचित सुविधायें प्रदान करनी चाहियें। भारतदर्ष 
में राहकारी भण्डारों के कर्मचारियों को इन सुविधाओं का प्राय अभाव रहा है । 
बेतन के अलावा जन्य सुविधायें जंसे क्षम, कल्याण, बोनस, चिकित्सा, घर 
व्यवस्था तथा अन्य सुविधाये प्रदान करनी चाहिये । तिजी क्षेत्र तया साव'जनिक 
क्षेत्रों मे क्मंचारियों को अनेक सुविधायें होती हैं. जिससे श्रमिकों का ल्लुकाव 
इनको तरफ अधिक होता है। उपभोक्ता भण्डारों म इनके अभाव में कुझल 
कम चारी नही आ पाते है | 


(४) व्यावसायिक गतिविधियों में सुधशर 


उपभोक्ता समितियों को अपती विभिन्न ब्यायसायिक ग्रति विधियों मे 
आवश्यक सुधार करमे चाहियें। दुकाव स्थापित करने से पूर्व अनेक बातों पर 
विचार करना चाहिये। वस्तुओ की उचित सजावट करनी चाहिये और उनके 
विक्रय के लिये विज्ञापन व्यवस्था भी करनी च,हिये । आजकत्ञ प्रतिस्पर्धा में दिकने 
के लिये बाजार अनुसन्धान अत्यन्त भावश्यक है। उपभोक्ताओ की रूचि के अध्ययन 
की व्यवस्था करनी घाहिये | भण्डारों को अपती दूफानों पर खुभाव स्वीम (8088९- 
जञ्ञा०7 ४णधण८) चाल करनो चाहिये। इसके लिये सुज्ाव पुस्तिका रखी जाये 
जिसमे क्रता आवश्यक सुज्ञाव समय समय पर लिख सकें । विक्रय को दृष्टि से स्त्रियों 
को विकय कार्य में अधिक भर्ती करनो चाहिये । 


(५) डत्पादकी से प्रत्यक्ष सम्पर्क 


बाजार में उचिन मूल्य पर अस्तुयें भ्स्तुत करने के लिये मण्डारो को प्रत्येक 
उत्पादको से सम्पक स्थापित करता चाहिये। इसके अमाव में मध्यस्यों से माल 
खरीदना पडता है जिससे उनका कमीशन दस्तुओ के मूल्य भे सम्मिलित हो जाता 
है। इसका प्रभाव भण्डारों के लाभो पर पडता है । सद्यपि दरतीय प्रचवर्षोय योजना 
में छालू को गयी नवीव केल्रीय योजदा के अन्तयत इस तरफ च्याव दिया गया है 
किन्तु इस तरफ़ और अधिक श्यात देना आवश्यक है / 


(६) सरकारी सहायता 


भण्डार आन्दोलन को प्रर्गात मे भहकारी सहायता बहुत आवश्यक है | ज॑सा 
कि पूर्व कहा जा चुका है कि इन मण्डारो के सामने वित्तीय सम्रस्या महत्त्वपूर्ण है। 
इस समस्या के निराकरण के लिय केन्रौय तथा राज्य सरकारों को सद्ायता प्रदान 
करवी चाहिये ) सहकारी प्रशिक्षण, व्यवस्यापकोय व्ययो, गोदाम बनाने सथा अन्य 
महसच्वपूर्ण कार्यों मे सरकारी सहायता बहुद आवश्यक है। सरवार भण्डारों की अस्च 
पूँजी मे अधिक योगदान दें 
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(७) प्रशिक्षण व्यवस्था 


सहकारी भण्डारों के क्‍्मंचारियों के लिये उचित प्रशिक्षण वी व्यर्थ 
करनी चाहिये । इस प्रद्चिक्षण मे व्यवसाय प्रवन्ध, खातों तथा सहकारी तिद्धालों रो 
उचित व्यवस्था होनी चाहिय। इससे भण्डारों का कार्य सुहद होगा शौर वार 
क्षमता मे वृद्धि होगी । 


(८) ध्यापार का प्रसार 


उपभोक्ता भण्डारों को अनिपन्त्रित वस्तुओ का व्यापार अविक मात्रा 
करना चाहिये । हमारे देश मे अनेक ऐसी समितियाँ हैं जो कि नियन्त्रित वस्तुओं वी 
ही ब्यापार करती है। नियन्त्रण हट जाने पर इनकी स्थिति दयनीय हो जाती है 
इससे बचने के लिये यह आवश्यक है कि अनियन्त्रित वस्तुओ का व्यापार बहा 
जाय इसके अतिरिक्त भप्डारों का व्यापार क्षत्र भी विस्तृत क्या जाये ताबि कित्री 
बढ सके । 


(९) संघीय सठगन का सुदृड बनाना 


_ भारत में भण्डारा का सघीय संगठन अबिक सुददढ नही है। यच्पि पहन 
वर्षों में राज्यो मे श्षीपं सघ और राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च राष्ट्रीय सघ स्वापि 
किए जा चुके हैं किन्तु इन सघीय इकाइयो से सभी प्रायमिक भण्डार सम्बद्ध नही 
है । इस कमी के कारण विभिन समितियों मे उचित समन्वय का अभाव पाया जले 
है । सधीय सस्थायें समय-समय पर उचित सहायता अपने से नीचे के भण्डारो वो केर 
विकास की गति को अधिक तेज कर सकते है। 


(१०) अन्य 


उपरोक्त सुभावों के अतिरिक्त भण्डारो का समय पर ककेक्षण, निदश 
सथा पर्यवेक्षण होता आवश्यक है। जकेक्षण व्यवस्था से किसी भी प्रकार की गड़दई 
नहीं होगो। पयवेक्षण एवं नियत्नण से भी कायं_ उचित तरह से चलता रहेगा 
सरकार को इन भण्डारो को विक्रय मे कुछ करो की छूट देनी चाहिए। ईंस आदो 
झन को इगरलण्ड की भाँति भारत में भी स्त्रियाँ अधिक सफल बना सकती 
इसके लिये स्त्रियों को अविक सदस्यता प्रदाव की जाती चाहिएं। भष्डारो 
वस्तुयें खरीदने के लिए आने वालो स्त्रियो को उचित सखुविधायें अदान 
आवश्यक है । उनको झीघ्रता से वस्तुयें देनी चाहियें ताकि उनका अधिक समा 
खराब न हो । 
तेज गति से दि 


चक्त सुभावों से निश्चय ही भण्डार आन्दोलन का ते वो में सम 


हो सकेगा । ग्रामीण क्षेत्रों तथा झहरी क्षत्रों मे काथ करने वाली समिति: 
स्थापित करना नितान्त वाछनीय है! आज्ञा है भविष्य म उपभोक्ता 
उचित विकास होगा । 
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भ्रश्त 


१. उपभोक्ता सहकारिता की वया क्ावश्यकता है ? इस बाखोलत को 
न योजनाओं मे जो प्रमति हुई है उसका सक्षिप्त विवरण 
दोजिए ।॥ 


२... उप्रभोक्ता सहकारी आतन्येलत की घीमी अदति के शया क्परप हैं ? युधार के 
सुन्नाव भी दोजिए । 


३. क्या आपको राय मे उपभोक्ता सहकारिता आन्दोलन की प्रगति सतोष- 
जनक रही है ? अपने उत्तर की पुष्ठि उदाहरण सहित कीजिए । 


४... “उपभोक्ता सहकारिता” विषय पर एक राष्षिप्त नोट लिखिए । 


९ 


प्रोद्योगिक सहकारिता 
(ए77४६8] 0००:थशाण) 


बुदीर एवं लघु उद्योगा का विश्व के प्राय सभो देशो मे उल्लेखनीय स्थान 
होता है। बृ ह्त उद्योगों मे विकसित देश ज॑से इगलंण्ड एवं अमेरिका मे भी इन उद्दोगी 
का महत्त्व स्वीकार किया गया है । जापान में दृहत उद्योगो एवं कुटीर व ५084 
में उचित समन्वय नजर आता है। भारतवर्ष में भी श्राचीत का से ही गे उप 
प्रसिद्ध रहे है। भारत गांवों का कृंपि प्रधाव देश है अत सहायक घने के रुप में है 
उद्योगो का महत्त्व और भी बढ जाता है। देश मे बढ़ती बेकारी को दूर दल 
लिये इन उद्योगो का सहारा लिया जा सकता है । इन उद्योगों को वृहत उद्योगों 
कठिन प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिये आधुनिक रूप देना नितात आवश्यक है। 
एवं लघु उशोगों को चया रूप देने के लिये सहकारी ओद्योगिक समितियों को स्वार्ति 
उपयुक्त समझा जाता है । भारतीय कुटीर उद्योगों का ब्रिटिश शासन काल में पं 
हुआ किन्तु किसी न किसी रूप मे ये उच्चोग जोवित अवश्ण रहे | भारत में सहकारिं 
आन्दोलन १९०४ में पारित सहकारिता अधिनियम से प्रारम्भ हुआ । उसे समय 
कृषि साख में विशेष प्रयति हुई किन्तु औद्योगिक क्षेत्र में कोई उन्नति मे हो सकी । 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ इन उद्योगों को हमारी औद्योगिक नीति में महत्ता 
स्थान मिला और इनका उचित विकास प्रारम्भ हुआ। कर्वे समिति ने अपनी 
में कुठीर एवं लघु उद्योगों के विक्ात्त के लिए सहकारिता के आधार की सर्वीत्त 
बताथा ) 

औद्योगिक सहकारिता ऐसा सगठन है जिसमे व्यक्ति (कारीयर या अन्य हि 
एव बुटीर उद्योयो में लगे हुए शा मौदोगिक कार्यकर्ता) समानता के आशर परे 
सामान्य हित के उद्देश्य से बाथिक हितों को बढाने के लिए स्वेच्छा से संगठित | 
बिश्व के अनेक देशो भे लघु सचा कुटीर उद्योगों में हो औद्योगिक पहकारिता 
कर पाई है| भारतवर्ष में भी अधिकाँश औद्योगिक सहकारी समितियाँ इन्ही उद्योग 


औद्योगिक सहकारिता श्१९ 


में पायी जाती है । अत "औद्योगिक सहकारिता के अन्तर्गत बामतौर पर कारीगरों 
दस्तकारो, औद्योगिक श्रमिकों और लघु उद्योगिको की सहकारी स्मितियाँ भाती हैं। 
ये समितियाँ सीमित दायित्द की होती है । 


ओद्योगिक सहकारी समतियाँ दो वर्गों में विभिक्त की जा सकती है। प्रथम 
कारीगरो की औद्योगिक समितियाँ और दूसरे उत्पादक वग की समितियाँ जिसमें 
छोटे उद्योगपति जाते है। भ्रथम वर्य वात्री समितियों मे वे व्यक्ति सदस्य होते है जो 
अधिकाँश वश्ातुक्रम से इस पेझे को करते आ रहे है जँसे बुतकर, लुहार, कुम्हार, 
गत आदि । इस प्रकार की समितियों को निम्न उद्देश्यों से सगठित किया 
जाता है। 


(१) सदस्यों को जावश्यकतासुसार उचित ब्याज दर पर वित्तीय सहायता 
करता | समितियाँ अपने सदस्यो के लिए उद्योगा को अच्छी तरह चलान के लिपे 
पर्याप्त मानना में निम्न ब्याज दर पर ऋण व्यवस्था करती हैं । 


(२) कारीगये क्यो सस्ते भाव से कच्चे माल की आवश्यकता पडती है। 
इन समिलियो हारा कच्ची सामग्री घोक भावों से खरीदी जाती है ओर सदस्यों को 
सस्ते दामो पर प्रदात की जाती है । 


(३) इन समितियों की स्थापना का यह भी उद्देश्य है कि सदस्यो को आधु- 
निक औजार अथवा यत्र थोक भाव से खरीद कर उचित मूल्यो पर प्रद्दाव करता । 


(४) कारीगगे के सामने वस्तु विक्रय की वड़ी भारी समस्या है ) इस समस्या 
के समाधान के उद्देश्य से ये समतियाँ विक्रप की उचित व्यवस्था करती है । कारी- 
गरो को इससे उचित कीमतें प्राप्त हो जाती है | 


(५) कारीगरो को विभिन्न उत्पादन क्रियायो मे तकतीकी व अन्य सलाह 
देने का उद्देश्य भी महसत्त्वपूण है । 

(६) जो माल उत्पादित किया जाता है उसका वर्गीकरण एवं प्रचार करके 
माँग बढाना भो उल्लेखनोय उद्देश्य है । 


उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये नि्यंन कारीगर समितियों का संगठत 
करते हैं जिससे वे उत्पादन दृद्धि करके अपनो आय बढा सकते हैं ।॥ आय बहने 
से जोवन स्तर ऊँचा उठता है आचिक स्थिति मे मुघार होता है । 

दितीय वर्ग के अन्तर्गत छोड पूंजीपति सगठित होते हैं । बडे उद्योगों से अपने 
उथोगो को बचाने के लिये ये मध्य स्तरोय उद्योगपति यह प्रयास करते हैं! सामा- 
भ्यत् छोटे पूर्जीपत्ति, श्रमिक, व्यवस्थापक, विक्रता आदि समितियाँ म सदस्य होते 
हैं । पे समितियाँ उत्पादन से ज्गाकर वित्रय तक की त्रिपा स्वय करती हैं जत इबको 
सस्या अल्प है । 


औद्योगिक सहकारी समितियों को आवश्यकता 


औद्योगिक सहकारिता हमारे सामाजिक एवं आर्थिक उद्देंहया की पूति के लिये 
आवश्यनसयठन है! इसके हारा सामाजिक उद्देश्यों में नि्घेत व कमजोर व्यक्तियों 
के हितो की रक्षा की जा सकती है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मौद्योगिक सह- 


१२० सहकारिता एवं सामुदायिक विकाद 


कारिता धन के उचित वितरण में सहयोग देती हैं। भारतवर्ष मे निर्धव एवं परवान 
दोनो वर्ग हैं। बाथिक नियोजन से उद्योगो का तेज गति से विकास किया गया है जिसमे 
घन कुछ बडे उद्योगपतियो के हाथ मे जाने लगा है । घन के रामान व उचित विवरण 
के लिये सहकारिता सर्वोत्तम माध्यम हो सकता है । हमने समाजवादी समाज के नगूने 
का समाज बताने का सकल्‍प लिया है जो कि सहकारिता के माध्यम से पृष 
किया जा सकता है । औद्योगिक सहकारिता कौ आवश्यकता निम्न प्रवार है “८ 


(१) फुटीर व लघु उद्योगों के बिकास के लिये 


ब्रिटिश काल में भारतीय कुटीर व लघु उद्योगो का पतन हुआ। भ्रादीद 
काल में भारत विश्व मे इस क्षेत्र मे बहुत आगे था। इगलंण्ड की औद्योगिक क्रासि 
क्य भारतीय उद्योगों पर भी अग्नेजो के चासनकाल में बहुत प्रभाव पडा। क्लि 
फिर भी भारतीय कुटीर उद्योग थोडी बहुत मात्रा मे जीवित अवश्य रहे । इन उद्य 
के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता के आधार को घुना गया हैं। 
भारतीय कारीगरो तथा छोटे उत्पादको ने सहकारी आधार पर कार्यारम्म स्या। 
प्रथम पचवर्षोय योजना में सहकारिता के आधार पर समितियाँ सगठित करतेने 
लिए बल दिया गया। द्वितीय योजना में छोटी मात्रा के उत्पादन की अनेक क्रियाओं 
फो सहकारी क्षेत्र मे लाने पर जोर दिया गया। तृतीय योजनाओ मे भी इत तरफ 
पर्याप्त ध्यान दिया गया । 


(२) बडे उद्योगो की प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए 


बीसवी शताब्दी में भारत में बड़े-बड़े उद्योगो का विकास हुआ डुंटीर तश 
लघु उद्योगों को इनसे बडी प्रतिस्‍्पर्धा करनी पड़ी । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चार्‌ 
बात पर विचार किया गया कि कुटीर एवं लधु उद्योगों का पर्याप्त विकास किए 
जाए। इन उद्योगों को बडे उद्योगों से प्रतिस्पर्धा सहन करनी पड़ती है अब 
प्रयत्न किए जायें जिनसे मे उद्योग प्रतिस्पर्धा मे डिक सके । इसके लिए सहकारिता 
का सहारा लेना उपयुक्त समभा ग्रया । सहकारी समितियाँ कारीगरो को पर्याप्त 
मात्रा में वित्त सहायता देती हैं, औजारो की व्यवस्था करती हैं और उत्सादित मार्त 
का विक्रय करने मे मदद करती हैं। ये समितियाँ कम उत्पादन लायत पर माल पवार 
करके प्रतिस्पर्धा मे टिक सकती हैं। 


(३) रोजगार दिलाना 

सहकारी औद्योगिक समितियों के विकास से रोजगार में भी दृद्धि होती है रा 
जनसश्या की तेजगति से वृद्धि होने के कारण इसका भार कृषि भूमि पर बढ़ता व 
रहा है । इस समस्या का समाधान लघु उद्योगों का सहकारी बाघार पर अविर 
करके किया जा सकता है। अधिक सहकारी समितियों का विकास होने से बे कर 
व्यक्तियों को रोजयार मिल जाएगा । भारतवर्ष मे भ्रधिकाँश ग्रामीण क्षेत्रों मे रथ 
कार्य नही रहता है । किसान वर्ष के कुछ ही महिनो मे कार्य करते हैं शेप स्पा 
ही जाता है। इस काल में किसानो को लघु उद्योगो के विकाम से रोजगार पका 
जा सकता है। सटकारी आधार पर वडे पैमाने पर ॒भी उत्पादन किया जा से 
जिसमे अनेको श्रमिको को रोजगार मिलता है ॥ बहुत से कारीगर (परिवार) 


जीविका चला सकते हैं। 


औद्योगिक सहकारिता श्र१्‌ 


(४) बड़े पैमाने के उत्पादन के ला 


सहकारों आधार पर लघु एवं कुटीर उद्योगो का विकास करके उनसे बडे 
पँसाने पर उत्पादन किया जा सकता हैं । समितियों में अतेको सदस्य होते हैं जो 
अपने साधनों को एकत्रित करते है जोर सम्मिलित प्रयत्तों से बडे पैमाने पर उत्पादत 
करते है | विभिन्न सस्थाओ से इस समितियों को ऋण भी मिल जाता है | बडे 
उद्योगों की भांति सहकारी समितियाँ भी नवोन विधियों से उत्पादन करती हैं। श्रम 
विभाजर एवं तिधविष्टता आदि का अभाव न होने के कारण आशिक विकाठ तेज गति 
से हो सकेगा | सहकारी समितिया द्वारा अधिक उत्पादन किए जाने पर आय से 
तृद्धि होगी जिससे पूँजी निर्माण भी अधिक होगा । पूंजी निर्माण अविक होडे से उद्योगो 
में पुन विनियोजन अधिक होगा । यह क्रम निरत्तर चलता रहेगा। इससे आधिक 
विकास तेज गति से होगा 


(५) छोड उच्चोगों को अधिक वित्तोप व अन्य जाथिक सुविधायें 


सहकारी समितियाँ छोटे उद्योगो की वित्तीय आवश्यकताओ की प्रूति करती 
हैं। समितियाँ संदस्यों के लिए उद्योग को पर्याप्ठ मात्रा में चलाबे के लिए तिम्त 
स्थाज दर पर धन की व्यवस्था करती हैं | कुछ समितियाँ जो स्वय उत्पादन करती 
हैं वे आसाती से अन्य सस्याओ से घन प्राप्त कर लेती हैं जिससे घत को समस्या 
नही रहती है। समितियों को अपनी अशर्पूजी के कई ग्ने तक ब्याज उपनब्ध हो 
५ हँ जिससे सस्ता कच्चा माल आघुनिक औजार बादि खरीदने मे कठिताई नही 
हो ) 
(६) उत्पादित माल का विक््य 


उत्पादित माल का विक्रय भा एक जटिल समस्या है। छोटे उत्पादक व्यक्ति- 
गत रूप से अपने उत्पादित माल को विस्तृत बाजार मे नहीं बेच पाते हैं| सामान्यत्त 
ये स्थानीय माँग को ही यूरति करते है किन्तु अपनी वस्तुजो की अधिक माँग उतना 
ब'रने से सर्वधा असमर्थ होते हैं। माल के विक्रय काय मे सहकारी समितियों का 
स्थान उल्लेखबीय हो सरूबता है। समितियाँ अपने सदस्यों का माल वर्गीकृत व 
सवार कर बाजार विस्तृत करती हैं। जो समितियां स्वय॒ निर्माण कार्य मे लगी 
होती हैं वे स्वय सभी कार्य करती है। इस प्रकार औद्योगिक सहकारी समितियाँ 
बाजार विस्तृत करके सदस्यों की आय मे पर्याप्त वृद्धि करती हैं ओर उनकी भाधिक 
रिधिति सुदृढ बनाती हैं । 


(७) उद्योगों के विक्षेद्वोकरण में सहयोग 


वंतमात समय में हमारे देश से संतुलित आयथिक विकास को बहुत बडी 
आवश्यकता है । इसके लिए उद्योगों का विकेन्द्ीकरण ब्बश्यक है। उद्योगों के 
विकेन्द्रीकर्ण से एक तो पूँजो कुछ ही ब्यक्तियों के हाथो में एकत्र नहीं होगो 
ओर इसके एक ही स्थान विश्येय पर अधिक उद्योय नही होंगे अर्थात्‌ सतुित विकास 
संभव हो सकेगा । 
(८) कप 


ओद्योगिक सहकारी समितियों के विकास से देश की कुल आय मे वृद्धि होगी 


श्र सहकारिता एवं सामुदायिक विकात 


व 
क्योकि अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलने से उत्पादन मे वृद्धि होगी जिमसे आय 
भी बढ जाएगी । इसके अतिरिक्त समितियाँ अपने रादस्यों को सेवा भावना, वफादार 
28९ 202 का पाठ सिखाती है। समितियाँ देश के तेज आधथिक विकास मे सहायक 
होती है । 


हमारा उद्देश्य सगाजवादी नपूने का समाज बनाना है जिसमे सहकारिता रा 
महत्वपूर्ण स्थान है । धन के न्यायसगत वितरण मे सहकारी समितियाँ बहुत उपयोग 
सिद्ध हो सकती है।अत अओद्योगिक विकास में सहकारिता को उल्लेशतौय 
भूमिका है । 


बृहत उद्योग एवं सहकारिता 


विश्व के अनेक देशों के सहकारी आन्दोलन के अध्ययन से पता चलता है कि 
सहकारिता केवल लघु एवं कुटीर उद्योगो मे अधिक सफल रही है । भारतवर्ष में भौ 
यही स्थिति है। सामान्यत, कमजोर एवं निर्धन व्यक्ति अथवा छोटे उद्योगपति ही 
सहकारिता के आधार पर औद्योगिक उत्पादन करते हैं । कुछ विद्धावों का मत है है 
सहकारिता केवल निर्धन एवं निबेल व्यक्तियों का सगठन है । किन्तु यह हमेशा व 
नही होता । बडे उद्योगों मे सहकारिता का विकास नम होने के कुछ कारण है। 
प्रथम, सहकारिता का प्रमुख उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नही है बल्कि सवा फो अधिक 
महत्व दिया जाता है। सहकारिता कुछ ही व्यक्तियो के हाथों मे धन इकट्ठा गहीं 
होने देता । अत अधिकाश घनी व्यक्ति सहकारिता की तरफ मं बढ़कर अपने दिन 
उद्योग स्थापित करना उत्तम समझते है ताकि उनको अधिक्रतम लॉभ मिल सके | 


दूसरे, वृहत उद्योगों को प्रारम्भ करने के लिये बहुत बड़ी मात्रा में था 
की आवश्यकता होती है क्योंकि सामान्यत सहकारी समितियों के पास इतदी (१ 
नही होती है कि बडे उद्योग स्थापित कर सकें । उदाहरणत लौह एवं इस्पात 
की स्थापना के लिये ५० से १०० करोड तक की पूंजी की आवश्यकता होती है। 
सीमेन्ट, जूट, सूती वस्त्र कारखानो की स्थापना के लिये भी बडी मात्रा मे पूजी 
की भावश्यकता होती है जिसका या तो सरकार प्रबन्ध कर सकती है या ४४" 
बडे पृजीपति । सहकारी समितियों में धनवान व्यक्ति इसलिये अपनी पूंणी रह 
लगाता चाहते क्योकि उनका मुस्य उदंश्य अधिकतम लाभ कमाना है। 
सहकारी क्षेत्र वृहत उद्योगों मे उल्लेखनीय स्थान नहीं प्राप्त कर सकता । 


तोसरे, सहकारिता मे प्रजातान्त्रिक प्रवन्ध एवं नियन्त्रण महत्वप्रृ है। 
अधिकाश सहकारी समितियाँ. अवैततिक व्यक्तियों द्वारा पबन्धित ॥ 
कही-कही कर्मचारियों को कम पारिश्रमिक देकर कार्य चलाया जाता है। मां 
कर्मचारी एवं प्रवन्धक स्राधारण सभा के प्रति अधिक उत्तरदायी नहीं ठहरार्य पर 
सकते है । किन्तु बडे उद्योगों में प्रबन्ब बहुत योग्य व्यत्तियों द्वारा किया जाता 
और प्रबन्धका को वहुत ऊँची वेतन दी जाती है।वे साधारण झश अतुगती 
उत्तरदायी होते है। इसलिये आवश्यक स्थानों पर बहुत योग्य एवं अबुः 
व्यक्तियों को रखना पडता है जिससे प्रबन्वक पर बहुत बडा खर्चा होता है। सहकारी 
समितियाँ इतना प्रबन्ध व्यय वहन नही कर सकती । 


उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सहकारी समितियाँ बडे पंमाते पर 


औद्योगिक सहकारिता श्र्रे 


उत्पादन करने मे कसम हैं । किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा कभी नहीं 
हो सकता । इसके कुछ अपवाद भो हैं उदाहरण के लिये इयलेंड में थोक 
समित्तियाँ बडे-बडे ऑऔद्योगिक उत्पादन कार्य करती हैं और अपने स्वय के यातायात 
के साघनों द्वारा कायें सम्प्त करतो है। इसके अतिरिक्त स्वीडन में भी सहकारी 
आधार पर उत्पादव इतनी चडी मात्रा मे होता है कि बडे बडे निजी उत्पादकों 
से अच्छी तरह प्रतिस्पर्धा कौ जा सकती है। भारतवपं मे अभी ऐस्ती स्थिति 
नहों है । छोटे, एवं मध्य श्रेणी के उद्योगों मे सहकारिता के आधार एर उत्तादन 
किया जा रहा है । 


भारत में ओद्योगिक सहकारी समितियाँ 


जंसा कि पूर्व कहा जा घुका है कि भारत मे कुटीर लघु उद्योगों के क्षेत्र में 
सहकारिता ने अधिक प्रगति की है। अध्ययन की सुविधा के लिये औद्योगिक 
सप्रितियों को दो भागों मे विभक्त कर सकते हैं | विवरण निम्न प्रकपर है 


(6) दुनकसे को समितियाँ 


भारत मे हाथ फरपा उद्योग का यहाँ की बय॑व्यवस्था में उल्लेखनीय 
स्थान है। इस उद्योग मे लाखो व्यक्तियों को रोजयार प्राप्त है और प्रतिवये 
लगभग ३५० करोड गज से भो अधिक कपडा बनाते हैं। इस उद्योग के विकास 
ये कुह्य समरपाये कच्चे माल को कमी, विपणन, बडी मिलो भे प्रतिस्पर्धा, वित्त 
दे हैं। इन समस्याओं के समाधस्‍त के लिये कई व्यक्तियों का सगठत बहुत 
आवश्यक है। ये व्यक्ति अपने आर्थिक साधन एकत्र करके महुकारी आपार पर 
उत्पादत कर सकते हैं । हमारे देक्ष में स्व॒तन्त्रता प्राप्ति से पूर्व सहकारिता मैं इस 
क्षेत्र मे कोई उन्नति नहीं को। यद्यपि कुछ क्षेत्रों मे सहकारी आधार पर हाथ 
करघा उद्योग को विकसित करने के प्रयत्व किये गये तथापि सफलता नहीं मिल 
सकी । इस उद्योग की उन्नत्ति सन्‌ १६५१२ मे अखिल भारतीय हाथ करघा बोर्ड 
(#व| ॥708 छवात/ए०णा० 8030) की स्थापना से हुई है। इससे पूर्व शाही 
आयोग ।80/थ (०ग705509) ने सिफारिश की थी कि ग्रामीण उद्योगों को तेज 
बढती प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिये सहकारी आधार पर इनका बिकारा करना 
आवदयक है।ऐ 


बुनकर समितियों के उद्देश्य 
बुनकरों की समितियों के मिम्वतिछ्तित उद्देश्य हैं 
(१) समिति द्वारा सदस्यों के लिये कच्चे माल की समस्या दा निवारण 
करता । इसके लिये समितियाँ आवश्यक साल इकट्ठा खगोद लेती है जिससे सस्ता 


माल उपलब्ध हो जाता है। सदस्यों को सस्ता कच्चा मात्र मिल जाने से तंयार 
मात्र को कीमतें भो ऊंची नह,होती हैं । अठ विक्रय में सुविधा होती है । 
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श्र्ड सहकारिता एवं सामुदायिक विदाय 


(२) बवुनकरो के समक्ष वर्तमान खर्चों के लिये घन का अभाव होताहै। 
समितियाँ अपने पासधन इकट्ठा करती हैं और सदस्यों को चाल ख्चों को पूर्ति 
के लिये व्यवस्था करती हैं। 


(३) प्रतिस्पर्धा मे टिकक्‍ने के लिये माल उत्तम किस्म का होना आवश्यक है 
इसके लिये आधुनिक व उत्तम विधियाँ काम मे लानो पडती हैं। इस सम्बस में 
समितियाँ तकनीकी सलाह प्रदान करती हैं। 


(४) माल की अधिक माँग्र उत्पन्न करने के लिये छपाई, रगाई आदि वी 
आवश्यकता होती है । समितियाँ इन कार्यों की सेवायें प्रदान करती हैं । 


(५) समितियाँ अपने सदस्यो के निर्मित माल के विक्रय की उचित 
ब्यवस्था करती है । 


हाथ करघा समितियो के भ्रकार 


प्राथमिक स्तर पर हाथ करघा समितिया दो प्रक्नार की होती हैं। प्रपप 
प्रकार की समितियाँ अपने सदस्यो को उत्पादन के लिये विभिन्न प्रकार वी 
सहायता अदाव करती हैंये समितियाँ इकट्ठा सूत खरीदती हैं और सदस्यों को 
प्रदान कर देती हैं । इसके अतिरिक्त ऋण अदान वरना, उत्पादित माल को बेचने वा 
का्य भी करती हैं। दूसरे प्रकार की समितियाँ स्वयं सदस्यों के द्वारा मात 
उत्पन्न कराती हैं सदस्य मिल जुल कर माल उत्न्न करते हैं॥ उत्पादन के तिये 
समिति करधे एवं अन्य उपकरण लगातो हैं। उत्पादन कार्य में भाग लेते बाते 
बुनकरो को मजदूरी प्रदान की जाती है। लाभाश भी बुतकरों द्वारा कमायी गरी 
मजदूरी के अनुपात मे वितरित कर दिये जाते हैं । 

बुनकरों की सहकारी समितियों के सपीय संगठन मे प्रायमिक स्तर पर 
प्राथमिक समितियाँ होती हैं। इन समितियों के ऊपर जिला स्तर पर केंद्रीय 
समितियाँ होती है। राज्य स्तर पर राज्य सरकारी समिति तथा राष्ट्रीय सतई 
पर राष्ट्रीय बुनकर समिति होती है। जून १९६७ के अन्त मे हमारे देश में 
राष्ट्रीय स्तर पर एक सघ, राज्य स्तर पर २२ तघ केन्द्रीय समितियाँ १०७ तगा 
प्राथमिक समितियाँ १२८१६ थीं? 


बुनकर समितियों को प्रगति 


स्वतल्वता प्राप्ति से पूर्व बुनकर समितियों ने कोई श्रगति नहीं की । खत 
१९५० से इस उद्योग को मदी का सामना करता पडा | बिना बिके माल 
मात्रा अविक हो गयी और वुनकरों मे बेरोजगार बढने लगा सरकार ने 
स्थिति मे उद्योग की सहायता के प्रयत्न किये। सन्‌ १९५४२ मे आखिल 
हाण करघा छोड स्थापित किया | जो की स्थापना से इस उद्योग का गवीव 7 
प्रारम्म हुआ | इसने हाथ करघा उद्योग के विकास के सहकारी आधार पर विकार 
के अनेक का कार्यक्रम बनाये | प्रथम पचवर्षीय योजना १९५०-५१ मे प्रारम्भ हुई 
जिसमे सहकारिता के आधार पर विकास करने पर बल दिया गया! अखित 
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औद्योगिक सहकारिता श्र 


भारतीय बुनकर हाथ करघा बोर्ड के पश्चात्‌ १९५३ में देश भे १७६० बुनकर 
समितियाँ थी, जिनकी सदस्यता ७-२३ लाख थी और समितियों मे ४३१ छाख 
करवा लगे हुए थे ।? 


आरम्भ में बुनकरो को समितियों को वित्तीय सहामता प्रदान की गयी 
किन्तु बाद ले समितियों के अपने साधलो से अधिक घत पाने के प्रयत्न किये गये । 
इराके लिये विभिन्न प्रकार की बुनकर सम्रितियो में बशों का मूल्य बढाया यया । 
संदस्थों की सख्या में मी वृद्धि करने के प्रयत्न किये गये। इन प्रयत्नों से करपो की 
संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई। वर्ष १९५३ में जहाँ करधो की संख्या ४”३१ लाख थी 
वहाँ प्रथम, द्वितीय तथा तीसरी योजना के अन्त में करपो वी संख्या ऋमश 
१०२६ लाख १३"२४ नाख १४ ४ लाख हो गयी । 

द्वितीय पच्र्पीय योजना मे हस्त करभा उद्योग पर २९ करोड़ रपपे प्यय 
किये गये | इससे इन समितियों के विकास से पर्याप्त सहायता मिली । वर्ष ६१९६१ 
के अन्त मे॑ बुनकर समितियों को सख्या १०८४९ थी। तृतीय पत्रवर्षीय योजना 
मै प्रथम दी योजनाओं में की गयी प्रयाति के अनुभव तथा उन्नति के नवीन कार्य 
अमो के आधार पर तेज गति से विकास करते के प्रयर्न किये गये । प्रथम तीर 
मोजनाओ भें क्ये गये भ्रयत्तों से करघो की सख्या और समितियो की कार्य- 
शील पँजो मे पर्माप्त वृद्धि हुई। बर्य १९६५-६६ में स्‍श्रार्थमक बुवकर समितियों 
की प्रदत्त पुंणी बढ़ कर ६:४७ करोड़ रपये हो गयी और सचित कोष बढ़ कर 
८७८ करोद ह्पयेहो गये | कुल कायशील बूंजी इस वर्ष के अन्त तक ३३८२ 
करोड रुपये हो गयों। ३० जून १९६६ को भमाप्त होते वाले यर्ष मे बृमकर 
समितियों द्वारा ५३९०३ करोड रुपये का माल उत्पादित किया गया और ५३८६ 
करोड रुपये का माल बेचा गया। जून १९६६ के अत ग १८८८ विक्रम डिपो 
४२ भपूने बनाते की फेक्ट्रयों ओर ६८५ रण घर फार्यश्वील थे ।? जूत १९६७ 
के भंत में बुमकर समितियों की ल्थिति बिम्त प्रकार थी 


बनकर सहकारी समितिएा३ 





(जद १९६७) 
समितियों का प्रकार सख्या सदस्यता पूंजी 
१ राष्ट्रीय शृ १११८ श्० 
३२, राज्य २ <शीै० ७९५ 
है केन्द्रीय १०३ उ३७१ १श३ 
४ प्राथमिक १२,८१६ १३,३३,०२१ इं५२४ 
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११६ सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


चतुर्थ पचवर्षीय योजना में हाथ करघा उद्योग मे सहकारिता बाग अधिक 
विकास किया जायेधा ) इस काल मे इस बात पर अधिक बल दिया जायेंगा कि 
ये समितियाँ उत्पादक (77०४०८८7०) हो । भविष्य से नयी समितियों के सगठन वर 
अधिक जोर न देकर वत्तमात समितियों का हढीकरण किया जायेगा। अधित 
भारतीय हाथ करघा बोड से यह निर्णय लिया है कि सहकारी समितियों कों 
उत्पादन विक्रय नमूने की बनानी है। बोड ने विक्रय में सहायता के लिये छुट 
(2०७७९) का काय क्रम चालू किया है। इसके अतिरिक्त बोड किस्म नियन्त्रण 
विज्ञापन, प्रचार आदि कार्यो की तरफ अधिक ध्यान देगा । 


बुनकर समितिथो की समस्‍यायें 
भारतवर्ष मे हाथ करपा सहकारो समितियों के विकांस मे अनेक वाघायें हैं 
जिनमे प्रमुख निननलिखित है 


(१) प्रतिस्पर्धा 

हाथ करघा उद्योग को मिल के कपड़े से कडी प्रतियोगिता करती पड 
रही है । बुनकर समितियों द्वारा जो माल त॑यार किया जाता है उस पर मिलो को 
तुलना में लगात भूल्य अधिक पडता है अत विक्रय में बहुत बडी कठिताई आती है। 
समितियों को कपड़ा बनाने के लिये मिलो से जो सूत क्रय करना पड़ता है यह ऊचें 
मूल्यों पर उपलब्ध होता है जिसका प्रभाव लगात मूल्य पर पडता है | इसके अतिरिक्त 
मिलो को बड़े पैसाने के उत्पादन के लाभ मिलते है जिससे ये कम लागत पर कपड़ा 


तैयार कर लेती हैं। 


(२) बित्तीप कठिनाई 

बुनकर समितियों के पारा वित्तीय साधनों का अभाव पाया जाता हैं | बुनकर 
अभिकाश तिघन होते है अत अधिक पूंजी की व्यवस्था करने में असमथ होते है। 
समितियाँ पर्याप्त मात्रा मे सदस्थो को ऋण सुविधायें नही दे पाती हैं। इसके अतिरिक्त 
आधुनिक विधियाँ काम मे लेने के लिये भी अधिक धन को आवश्यकता होती है। 
यद्यपि आजकल संघीय सस्थाओ द्वारा भहायता प्रदान को जाती है। सरकार भी 
सहायता प्रदान करती हैं किन्तु समितियों के पास निजी पूँजी का अभाव है । निजी 
पूजी के अभाव में बडी मात्रा से उत्पादत कार्य बहुत कठिन होते हैं ! 


(३) उचित विक्रय व्यवस्था का अभाव 

समितियों के पास अच्छे कर्मचारियों का अमाव पाया जाता है! इसके 
अतिरिक्त वित्तोय स्थिति भी कमजोर होती है जिससे विक्रय की उचित व्यवस्था नहीं 
हो सकती है ! समितियाँ न तो बाजार अनुमधान कर थाती हैं और नही विी बढाने 
के तरीके अपना पाती हैं । समितियाँ प्राय वेतन कम देती है। अत अच्छे विक्रय करने 
वाले कर्मचारी इन समितियों मे आना ही नही चाहते । 


(४) किस्म निय“त्रण का अभाव 


बुनकर समितियाँ किस्म नियन्त्रण 
आजकल अखिल भारतोय हाथ करघा बोर्ड इस 


ल्त्रण पर अधिक ध्यात नहीं दे पाती हैं। यद्यपि 
तरफ ध्यान दे रहा है तथापि किस्म 


औद्योगिक सहकारिता श्रछ 


में अधिक सुघार तही हो पाया है । किस्म तियन्त्रण के अमाव में माल की माग 
अधिक विस्तृत नहीं हो सकती ! 


(५) हष्व करपों का दिखरा होता 


ग्रामीण क्षेत्रों मे हाथ करपे विखरे हुये होते है । ऐसी म्थिति मे उनको उचित 
तरोके से सगठित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बुनकरों की कुशलता मे 
भो वृद्धि नही हो पाती है । 


उक्त समस्याओं के कारण हाथ करघा उद्योग अधिक विकास नही कर सका 
है । अखिल भारतीय हाथ करवा बोर्ड ने इन समस्याओ के समाधान के अनेको प्रयत्न 
किये हैं। चढुर्थ पत्रवर्षोय योजना में यह वोड अधिक सुविवाये प्रदात कर सकेगा । 


(8) भनन्‍्य औद्योगिक समितियाँ 


बुनकर समितियों के अतिरिक्त अत्य औद्योगिक समितियों में हस्तकला, खादी, 
रेक्षम, जटा बूंद कताई मिल, चोनी मिले आदि सम्मिलित की जा सकती है। 
हस्तकला विकास के लिये अखिल भारतीय हस्तकला बोड, १९४३ (ह॥ [908 
प्रणावाल्ाणभी5 9020 959) की स्थापना की जा चुकी है । इस बोड मे ४० 
विभिन्न कलाओं के लिये आिक सहायता की व्यवस्था की है। इनमें से कुछ मुख्य 
कलायें हाथी दाँत दरियाँ, छपाई, जरो का काम नवकासी, वर्तन आदि हैं। यह 
उद्योग निर्यात द्वारा विदेशों मुद्रा के अर्जन भे भी सहायक है । जून १९६६ के अन्त मे 
हमारे देशों मे कुल हस्त कला समितियाँ २७९५० थी । इतकी सदस्य सल्या १०८ 
लाख, पूंजी १७६०२ हजार रुपये एव बिक्री १५५५४ हजार रुपये थी । 


पंचवर्षीय योजनाओं में ग्राप्तो उद्योग सहकारी समितियों की तरफ भी ध्यान 
दिया गया । इत समितियों के तेल, साबुन, गुड, रण्डसारी, दाल, चमडा, कुंदीर 
दियासलाई, लुहार का कार्य, बढई, रेशा, मधुमक्खी प्रालन आदि उद्योग है। 
३० जूत १९६६ को तेल तिकालने को ४४६३ साँमतियाँ, ग्रुद एव खण्डसारी ४८४९ 


समितिया,अन्य ब्राप्ोण समितियाँ ९७९६ थी । इन समितियों का विकास गाँधी दर्शन 
के आधार पर किया जा रहा है ॥ 


साप्पिल की रस्मो बनाने वानी स्ितियों का सबसे अधिक विकास केरल में 
किया गया है । यह उद्योग निर्यात भो करता है। ताग्यिल की रस्सियो का वापिक 
बत्पादन १,६०/७४ ७ दत है । इस उत्पादन का लगभग आधा निर्यात कर दिया जाता 
है । केरल भे इस उद्योग मे ३५ लाख व्यक्ति लगे हुए है जिनमे से सहकारी क्षत में 
११२ लाख श्रमिक बाते हैं। सन्‌ १९४० से सहकारी आधार पर इस उद्योम ने 
तेज पति से विकास करना प्रारस्‍्म किया। सद्‌ २९६५४ में अखिल भारतीय नारियल 
रस्सी बोर्ड (»॥] [703 0०४ 8०26) को स्वापना की गयी । त/ रियल मेगे रस्सी बनाने 
के लिये नारियल का छिनका कक्‍चा मात होता है। इसे परप्त करने के लिये छिलका 
समितियाँ (छ०७५६ ४०लट८ध८७) स्थापित की गयो है। ये समितियां रस्सो बनाने बाली 
समितियों को कक्चा माल उपलब्ध कराती हैं वर्ष १९६७-६८ में नारियन की रस्सी 
बनाने बारी रासितियो। की स्थिति निम्न प्रवाद थी “7 


श्श्ट सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


नारियल को रल्सो बनाने वाली समितियाँ 
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सहकारी औद्योगिक मिलो मे चीनी कारखानो का भी महत्वपूर्ण स्थान है। 
तृतीय पच्वर्षीय योजना के अन्त में हमारे देश मे ७६ सहकारी चीती के कारखाने थे 
जिनके द्वारा कुल चीनो उत्पादन का २६ ४ प्रतिशत उत्पादित की गयो। बर्ष॑ 
१९६७-६८ के अन्त में सहकारी चीनी मिलो की सख्या ७९ हो ग्रयी और उनके 
द्वारा उत्पादन देश के कुल चीनो उत्पादन की ३१ ४ प्रतिशत था । वर्ष १९६७-६८ में 
समितियों की संदस्य सख्या ३४१०१७ थी जबकि वर्ष १९६४-६६ मे २००२५२ 
थी 

उपरोक्त समितियो के अतिरिक्त अन्य प्रकार की औद्योगिक समितियाँ भी हैं। 
सभी प्रकार की औद्योगिक समितियों में अनेक प्रयत्त करने के बाद भी अधिक सफ- 
लता नहीं मिल सकी। जूत १९६६ को हमारे देश में सभी भ्रकार की औद्योगिक 
समितियों की जो स्थिति थी वह नोचे दी जा रही है । 


सभी प्रकार की औद्योगिक समितियाँ 


(जून १९६६) 
सस्या अपर२६६ 
सदस्यता ३०७६०८६ 
पूंजी १२२ ८९ करोड स्पये 
विक्रय १३० ९८ करोड स्पये 


औद्योगिक सहकारी समितियों की समस्या, सदस्य, पूँजी तथा विक्रय मे पर्याप्त 
वृद्धि हुई है किन्तु फिर भी सतोषजनक बृद्धि नहीं कही जा सकी । चतुथ पचवर्षीय 


। रिपोर्ट १९६८-६९ भारत सरकार (सहकारिता विभाग) पृष्ठ ९६॥ 


औद्योगिक सहकारिता 25 पे १२९ 
गोजना में इस क्षेत्र मे समितियों को अधिक सुदृढ करने के प्रयत्त किए जायेंगे। सभी 
प्रकार की समितिया की सल्या बढ़ाने के बजाय उनका हृदीकरण करने के भ्रयत्त किए 
किए जायेंगे । 


श्रौद्योगिक सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता 


भारतवर्य में औद्योगिक समितियों को विम्नलिखित स्लोतो से सहायता प्राप्त 
होती है * 
(१) सहकारी थक - 
औद्योगिक स्म्तितियो को विधियाँ प्राप्त करने के साधनों मे केरद्रीय सहकारी 
बेको का स्थान उल्लेखनीय है| राज्य सहकारी वैँक भी इन समितियो को अल्प एवं 
मध्यकातीन ऋण सुविधायें उपलब्ध कराती है । ठृतीय गोजना के अन्त में ३४२ 
कैन्दीय सहकारी देंको में से ६५ बैंको ने विधियद समितियों को ऋण दिपे, १३२७ 
बैंको ने दुनकर स्रमितियो को वित्तीय सहायता प्रदान की और ११६८ बैंको ने अन्य 
ज्ौद्योगिक समितियां को सहापता दी 
औद्योगिक ऋण प्रदाल करते के लिए केन्द्रीय सहकारी बँको ने तिम्वलिखित 
प्रयत्व किए हैं 
(0) इस पम्तितियों को विधियां उपलब्ध कराने के लिए अपनी तिथियों में से कुछ 
भाग सुरक्षित रसना । 
(7) समितियों के ऋण प्राप्त करने के प्रा्यंना पत्रों और क्षब्य कार्यों के लिए 
औद्योगिक उप-समिति का संगठन करना 
(270) अपने सचालक मण्डल भे भौयोगिक समितियों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित 
करता । 
(॥४) भौद्योगिक समितियों के मामलो की देखरेख के लिए उप-व्यवस्थापक, उप 
सचिव और निरीक्षक नियुक्त करता। 


सहकारी बंको हरा ओद्योगिक समितियों को २३ प्रतिशत कम ब्याज दर 
पर ऋण प्रदान कराने के लिए सरकार अनुदान देती है जिससे बैंक दर व घटी हुई 
दर का अन्तर रा किया जा सके। सहकारी बैंक जो ऋण भोद्योगिक समितियों 
को प्रदान करते हैं उनसे जो हाति होती है उसे सरकार पूरा करती है और 
इसके लिए एक ग्रारण्टी का कार्यंत्रम तैयार किया है जिसमे नुकसान ९० भ्रतिशत 
तक केन्द्र व राज्य सरकारे क्रमश ४० ४० के अनुपात में बहन करती हैं। 
सहकारी बेके इत रमितियों को निम्न प्रकार भी सहायता प्रदात करती है “ 

(0) सहकारी देंक ओद्योगिक समिति को उस्तकी निजी पूंजी तक बजीन जको> 
पोडेशन उपसब्ध कराती हैं। 
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(7) बैंक के गोदाम में कच्चा माल तथा तैयार भाल रखा जाए उस पर 
रहन ऋण सुविधा देती हैं । 
रे (77) प्रथम और द्वितीय सुविधाये न मिल सके वहाँ कारखानों के अनुसार 
अप्रिम घन दिया जाता है । मु 
हु (7४) कता को भेजे जाने वाले सामान की रेलवे रसीद पर ध्रप्रिम 
ता । 

(शो व्यावसायिक बैक अपने ग्राहक को आयात करने अथवा थोक के काम 
करने पर जो सुविधाये उपलब्ध कराती हैं वे सभी सुविधाये सहकारी बैंक औद्योगिक 
समितियो को प्रदान करती है । 

उक्त सभी सुविधाओं की व्यवस्था के बाद भी औद्योगिक सहकारी 
समितियों की वित्तीय सहायता पर्याध्त मात्रा मे उपलब्ध नही हो पाती है । 


(२) औद्योगिक सहकारी बेक 


औद्योगिक सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 
औद्योगिक सहकारी बैको की भी स्थापता की जाने लगी है । प्रत्येक राज्य मे राज्य 
स्तरीय औद्योगिक बैंक होनी चाहिए जिसकी अनेको उप समितियाँ विभिन्न क्षेत्रों में 
हो ।! औद्योगिक बैंक राज्य स्तर पर तथा क्षेत्रीय व जिला स्तर पर स्थापित किए 
जा रहे है। देश में बुछ राज्यों मे क्षेत्रीय व जिला स्तर और राज्य स्तर की औद्यो- 
गिक बैंक स्थापित हो घुकी है। जिला अथवा क्षत्रीय बैंको मे व्यक्तिगत सदस्यता भी 
६४ होती है किन्तु शीप बैंको मे सदस्यता केवल सहकारी समितियों तक ही सीमित 


होती है । 
(३) स्टेट बेक ऑॉफ इण्डिया 


स्टेट बैक ने भी औद्योगिक सहकफारो समितियों को माल देना प्रारम्भ 
किया है। जो औद्योगिक बेंक औद्योगिक समितियों को माल प्रदान करने मे असमर्थ 
हैं उनको स्टेट बैंक से सहायता दो जायेगी ।? औद्योगिक समितियों को दो प्रकार कै 
उद्देश्यों के लिये साख की आवश्यकता पड़ती है। प्रथम, पूंजीगत समितियों बौर 
द्वितीय कार्यशील पूँजी के लिये। यह बैंक दोनो प्रकार की साख सुविधायें प्रदात 
करती हैं। रटेट बेक औद्योगिक सहकारी समितियों को घटी देर पर ऋण 
उपलब्ध कराती है। यह बेंक सब १९५६ से पाइलट (20॥|.0 योजना के अन्तर्गत 
औद्योगिक समितियों को सहायता प्रदान कर रहा है ॥ 
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स्टेट बैंक कार्यशील् पूंजी के लिये जो अग्रिम देता है जिनमे से कुछ 
निम्नलिखित हैं * 


(१) 'ताजे और चादो' अप्रिम (प 0७८ 206 १९)" 80ए००७७) 


ये अग्रिम स्वीकार करने योग्य कच्चे माल और विर्मित माल के रहते 
पर प्रदान किया जाता है। इस अप्रिम से समितियां अधिक मात्रा में कच्चा 
माल सरीद सकती हैं। जो कच्चा माल श्षीघ्र कार्य से नहीं लिया जाता है वह बैंक के 
तामे और चाबी के अन्तगत होता है इसी प्रकार तैय।र माल को सुपुर्दंगी तक के 
लिये गाल प्रदान किया जाता है । 


(२) 'फंकट्री दशशप अध्रिम ([2७0०59 ५96 86२०४7:8७) 


इस्त प्रकार का अग्रिम जो स्टॉक निर्माण विधि (०००५४) के अन्तर्गत 
है, उसके रहत पर दिया जाता है। फैक्ट्री मे वैंक की तरफ से पूरे समय निगरानी 
के स्ि एक व्यक्ति तियुक्त कर दिया जाता है ] इस प्रकार के अप्रिम उत्पादन कार्यों 
के लिये होते हैं। 
हु (३) वायंश्ील पूँजी के लिये ड् अग्रिम निमित माल को सुपुर्गी के 
विभिमय पश्रो के रहन पर भी स्वीकार किये जाते हैं। 


(४) वनीत कार्पशील पूंजी लग्रिम्त सरकारी गारष्दो कयवा शीर्ष या 
केन्द्रीय या औद्योगिक सहकारी बैक को गारण्ठी पर दिया जाता है। 


स्टट बैंक सहकारी समितियों को कच्चे माल खरीदने के लिये भी 
वित्तीय सहायता प्रदान करती है । 


रिजर्द बेक 
मारतवर्प॑ में रिज बैंक शी बुनकर समितियों को सुत खरीदते के लिये 
प्रह्मढ़ा देतो है | यह व्यवस्था सद १९५२ से चालू की गया है) किन्तु १९४३ 
के पदचात्‌ इंस बेंक ने सभी लघु एवं कुटोर उद्योगों का उत्पादत तथा विक्रय के लिये 


सहायता प्रदात करती थ्रारस्भ कर दी है। हाथ करघा उद्योग के लिये एक 
पाइलट योजजा चान्नू गौ गयी है | 


अन्य वित्तोय सुविधायें 


राज्य वित्त तिंगम उत्पादन करने वालो, माल सवार सहकारी समितियों को 
मध्यकालीत घ॑ दीघकानीन सहायता प्रदान करते हैं। सहकारी ओद्योगिक 
बस्तियो को जोवन बीमा निगम (.. 7. ८.) दर दीधकालीन ऋण प्रदान किया 
जाता है औद्योगिक समितियों को राजकीय राहयता भी प्रदान की जातो है | 


ओद्योगिक सहुकारो विकास मे बाघायें 
हमारे देश मे सहकारिता के आधार पर औद्योगिक विकास के अवेक 
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अ्यत्त पचवर्षीय योजनाआ म॑ किये गये किन्तु कोई विशेष प्रयति महो सकी। इस 
दिल्ला मं बढने के माग म अनक वावायें हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है 


(१) बित्तोय कठिनाइपाँ 


ओौद्योगिक समितियों के सामने सबसे महत्वपूण समस्या वित्तीय साधनों 
का अमाव है। पचवर्षीय योजनाओं म झीपकेद्रीय व कौद्योगिक सहकारी वैको ने 
वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की है किन्तु फिर भी औद्योगिक 
समितियों के पास पर्याप्त मात्रा म नि्ियाँ नहों हो पाती हैं। वास्तव मे देखा 
जाये तो के द्रीय सहकारी बैक इन समितियो को अच्छी तरह से पर्याप्त मात्रा मे 
ऋण उपलब्ध नहीं करा सकी हैं । इसके अतिरिक्त औद्योगिक बैंको का भी अमी 
तक वियेष विकास नहीं हो सका है अत॒ वित्तीय कठिनाई बनी हुई है। यह एक 
सामान्‍य अनुभव की बात है कि उत्पादन कार्यों मे अधिक धन की आवश्यकता 
है | वडी मात्रा में कच्चा माल ख ैदना पडता है और उस्तु निर्माण के लिये भी 
अधिक पूजों की जावश्यकता होती है। घन के अभाव में उत्पादन में आधुनिक 
ऊूपक्रणो एवं विधियों का उपयोग भी नहों हो सका है जिसका प्रभाव उत्पादन 
लागत पर पडता है। 


(२) विक्रय प्रणाली 


औद्योगिक समितियों के नि्रित माल के विपणन को भी श्रमुख समस्या 
है । समितियों के पास कभी-कभी निर्मित माल माँग के अभाव मे इकट्ठा हो जाता 
है । भाग के अमाव का मुस्य कारण है उचित विपणन व्यवस्था का अभाव। 
उत्पादको का माल विस्तृत वाजार म पढ़ुँचाने की कठिनाई होती है। वस्तुओं का 
प्रचार भी नहीं हो पाता है। माल विक्रय योग्य बनाने के लिये प्रमाणी करण 
विधियन आदि कार्यों की ध्यवस्था न होने के कारण माल की साख अच्छी नहीं 
हो पाती है । फलत कम माल विकता है। 


(३) कच्चे माल की मात्रा 

सामायत औद्योगिक सहकारियों में निघन व्यक्ति सदस्य बनते हैं। उनके 
पास घन का अभाव होता है और दूसरी तरफ समितियों के पास भी सीमित ग़ाघत 
होते हैं जिससे पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल का क्रय करना कर्िन होता है। समितियाँ 
अपने सदस्यो के लिय अथवा स्व्रय के लिय (यदि उत्पादन करती हैं) पर्याक्ष मात्रा 
में माल गही खरीद परत हैं जिससे वस्तुओ के उत्पादव में कठिनाई आती है। इसके 
अतिरिक्त सहकारी समितिया थोक कच्चा माल भी नही खरीद पाती हैं। अत ते 
मूल्यों पर कच्चा माल उपलब्ध होता है । यद्यपि आजकल स्टट बैंक ऑफ इण्धिया 
कच्चे माल को रहन रख कर अग्रिम देना प्रारम्भ किया है। किन्तु इससे भी नई 
बाधायें उत्पन्न हो जाती हैं । 


(४) प्रशिक्षित रूमचारियों का अभाव 


वतमान काल मे बडे-बडे उद्योगों की प्रतिस्पर्धा में जीवित रहने के लिय कम 
कीमत पर उत्तम किस्म के माल के उत्पादन की बहुत बडी आवदयकता हैँ । ' वतियों 
अशिक्षित एवं कुशन कमचारिया द्वारा किया जाता हैं। अधिकाश औद्योगिक स| 
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मे कमंचारी प्राचीन विधियों से उत्पादन करते हैं जिससे माल की उत्तम विस्म नहीं 
होती है । अकुशल कमचारियो में उत्पादकता भी निम्न होती हैं अत्त समितियों की 
उत्पादकता भी नीची रहतो है । 


(५) भ्राविधिक सहायता का अभाव 


आधुतिक विधियों से उत्पादन करने के लिये प्रावित्रिक सहामता को आवश्य- 
क॒ता पड़ती है । नवीन ओऔजारो को काम मे लाने के लिये तकनीकी ज्ञान बहुत जरूरी 
है । हमारे देश मे अधिकाश समितियों मे उत्पादन में लग्रे व्यक्तिग्रों को प्राविधिक 
ज्ञान नही है । इसके अतिरिक्त बहुत सी समितियाँ प्राविधिक सहायता के अभाव में 
नवीस उपकरणों को क्गम में भी नही ले पाती है । 


(६) किस्म नियन्त्रण की कठिनाई : 


किस्म नियन्त्रण आधुनिक उत्पादन की मूल आवश्यकता है। बाजार में उत्तम 
किस्म वी वस्तु्यें अधिक विवतो हैं। यथपरि वडे-बड उत्पादन गृहो मे किस्म नियन्त्रण 
अपनाया गया है किन्तु सहकारी समितियाँ अनेक कारणों से किस्म नियन्त्रण नहीं कर 
पाती है । वस्तुये इसके अभाव भें एक प्रमाण की नहीं होती है जिससे उनकी साख 
नही बन पाती है । इसकी तरफ वडे-वडे उद्योगों के हार निर्मित माल प्रमापित 
होता है जो कि बाजार से अधिक पसन्द किया जाता है । 
(७) अघो लागत पर उत्पादन 


औद्योगिक सब्तियो द्वारा अनेक कारणों से उत्पादत लागत ऊंची पडती है। 
लागत दर ऊँची होने का प्रमुख कारण निम्न उत्पादकता है ॥ श्रमिक प्राचीन विधियों 
वो काम मे लेते है जिससे उतको उत्पादवता म सुधार नहीं हो पाता है। माल का 
उत्पादन थोडी मात्रा मे भी होता है जिससे अधिक उत्पादन की मित्व्ययिता महीं 
मिल पाती है। अत लागव ऊंची पड़ती है । 


(८) कठिन प्रतिएपर्धा 


चडे-वडे उद्योगो का विकास तेज गति से हो रहा है । उत्पादन की नवीन 
विधियाँ भी उतते काम भें लो जा रही है। किया नियन्त्रण, बुश्लल क्मचारी, 
ब्राधुतिक प्रबत्य, वित्तीय सुविधाओं आदि के कारण उत्तम और नीची लागत पर 
वस्तुर्यें तैयार हो जाती हैं) बडे उद्योगों को ६हत माता में उत्पादन के लाभ भी 
मिलते हैँ । अत इनकी भ्रतिस्पर्या मे औद्योगिक समितियों वी स्थिति बहुत कमजोर 
हू । दोना क्षेत्रों मे भ्रतिस्‍्पवा होती है जिसमे लघु एव दुटीर उद्योग दिक नहीं 
पाते हैं। 
(६) भन्‍्य 


गज औद्योगिक समितियाँ बाजार जनुमन्यान करने भे असमर्थ होती हैं | वस्तुओं 
की विभिन्न प्रकार बी डिजाइने नहीं डाल पात्री है जिससे कम इस्तुये त्रिक्ती हैं । 
कक औद्योगिक समितियों म॒ कई प्रकार को सगठनात्मक कडिना इयाँ 
भो हैं। 


उक्त कठिनाइया के कारण भारत के ओयोगिक क्षेत्र मे सहकारिता महत्व- 
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पूर्ण स्थान भ्राप्त नहीं कर सकी है । बडे-बडे उद्योगों के लिये यह क्षेत्र उपयुक्त सिद्ध 
महीं हो पाया है । अत औद्योगिक सहकारिता पिछड़ी अवस्था में है ! 


सुधार के सुकाव 


ओऔद्योगिक सहकारी समितियों को नयी शक्ति प्रदान करते की आवश्यकता 
है। समितियाँ स्वय अपनी प्रवन्ध क्षमता को सुधार कर और अपने सदस्यो को दिन 
प्रतिदिन के कार्यों मे अधिक लगाने का प्रयत्त करके सफलता प्राप्त कर सकती हैं। 
समितियाँ आथिक दृष्टि से सुहृद हानी चाहिये। औद्योगिक सहवारी आन्दोलन के 
लिये प्रथम और द्वितीय यर्क्रिग ग्रूपष (/०)८78 0700/७) से अध्ययन क्या और 
सुपार के सुझाव पेश क्ये। प्रथम वक़िग ग्रूप ने जुलाई १९५८ में अपना प्रतिवेदन 
पेश किया । द्वितीय वक्यि ग्रूप न अपना प्रतिवेदत मई १९६३ मे पेश किया। 
उपरोक्त अध्ययन दलो द्वारा दिये ग्रये सुभाव तथा बुछ अन्य सुझाव निम्न 
प्रकार हैं 

(१) कुछ सहकारी समितियों को भायातित कच्चे माल को आवश्यकता 
पडती है। तृतीय योजना में यह समस्या भयकर हो गयी। यद्यपि इस बाघा को 
दूर करने के प्रयत्न क्ये गये कितु फिर भी समस्या मयकर है। इस समस्या के 
सगाथान के लिये ऐशी औद्योयिक शमितिया को कच्चा माल उपलब्ध कराया जाय 
जो कि नियात व्यापार मे महत्वपूर्ण हैं। भारत सरकार न कुछ समय पूर्व सहकारी 
समितियों के लिये कच्चे माल के आयात के लिये कुछ छूट भी दी है। समितियों को 
बच्चा माल, तथा कुछ आवश्यक सामाव मगवाने के लिये लाइसेन्स दने की व्यवस्था 
करने वा निश्चय दिया है। 

सरकार भविध्य मे निर्यात किए जाने वाले सामान के उत्पादतें के लिए 
समितियां को आवश्यक कच्चे माल के आयात की सुविधा प्रदान करे । इसके अतिरिक्त 
लाइसेन्स समिततियाँ भी कुछ ढील दें ताकि औद्योगिक समितियों को पर्याप्त मात्रा में 
माल मिल सके । 

(२) वित्तीय समस्या के सम्राघान के लिए औद्योगिक बैंक का पर्याप्त सल्या 
में सगठन किया जाना चाहिए। इस क्षत्र में सघीय सहकारी ढाँचा बहुत आवश्यक है। 
प्राथमिक औद्योगिक बैंक केद्रीय औछोग्रिक सहकारी बेंकों की स्थापना करें । केल्वीय 
औद्योगिक सहकारी बैंक राज्य सीमा शीप॑ ओद्योगिक बैंक स्थापित करें और राष्ट्रीय 
स्तर पर सभी झीप बेंको द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक देंक स्थ्रापित की जायें । स्टेंट बैंक 
आँव इण्डिया भी औद्योगिक सहकारियो को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करे। 


(३) डामरी समिति (0७ ००णाए४/००) ने अपने प्रतिवेदन में औद्योगिक 
सहकारी समितियों का पुनस गठन किया जाए। समितियां की सच्या में ४द्धि करने 
के स्थान पर समितियों का ढाँचा सुटढ करना आवश्यक है | समितियों की सदस्यता, 
कार्यशील पूंजी तथा बित्री मे पर्याप्त वृद्धि की जाये । कमजोर समितियाँ जिनका 
सुधार किसो भी तरह सम्मव नहीं है उन्हें समाप्त करना चाहिए । चवुध पचवर्षीय 
योजना में इस बात पर जोर देने का श्रयत्त क्रिया जायगा कि समतियां वी 
डर में इद्धि करने के स्थान पर जो समितियाँ वतमान हैं उन्हें सुहृढ किया 
जाये । 


औद्योगिक सहकारिता श्श्श 


(४) जौद्योगिक समितियों की वस्तुओ को बिक्रो को समस्या को भी अविलम्ब 
दूर किया जाये । वस्तुओं के विक्रय के लिए बाजार अनुसन्याव करना चाहिए और 
दूर दूर तक वस्तुओं को पहुँचाने की व्यवस्था करनी चाहिए | बिक्नी बढाने के अन्य 
तरीके भी काम में लाने आवश्यक हैं। वस्तुओ को साँग पर बिक्री निभर करती है 
अत माँग बढ़ादे के जो स्रावन हैं वे सभी काम में लेकर कौद्योगिक समितियों की 
प्रमति की जा मकती है । 


(५) उत्पादन कार्यों पें किस्म नियस्त्रण की त्तरफ विशेष ध्यान दिया जाना 
चाहिए। डिस्म तियस्त्रण से वस्तुओ की किस्म सुघर जातो है ओर बस्तुयें प्रमाप वे! 
आधार पर तैयार हो जाती हैं। इससे वस्नुओ की साख बढती है और माँग भी अधिक 
हो जाती है। 


(६) समितियाँ अपने कार्य करने वाले श्लमिकों फो अथवा सदस्यों को 
प्राविधिक शिक्षा प्रदान करे / कमचारियों को उचित प्रशिक्षण देने से उनकी उत्पादन 
क्षमता च् बृद्धि होती है । प्रशिक्षण उत्पादन विधियों और प्रदन्‍्ब के लिए हो 
सकता है । 


(७) सहकारी समितियों में आपत्त में आवश्यक व््तुआ के व्यापार पर 
भी जोर देता चाहिए। उदाहरण के लिये गुह निर्माण समितियाँ ऐसी निर्माणी 
समितियों से माल ले सकठी हैं जो कि खिडकियाँ,दरवाजे आदि बनाती हो । इसी 
अक्यर छोटे-छोटे इजीवियरिय के सामाव बनाने बाली समितियों से कृषि औजार 
खरेदे जा सकते हैं। 


उपरोक्त सुमागों के अतिरिक्त उत्पादन समितियों के तिरीक्षय की भी उचित 
ध्यवस्था की जाये | बड़े उद्योया की प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए कुछ वस्तुओं का 
उत्पादव केवल कुटोर उद्योगो के लिये छोड दिया जाये | समितियों के प्रबन्धकों को 
उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । उत्पादन कार्यों मैं आधुनिक विधियों को 
अधिक से अधिक प्रोत्याहत दिया जाये। सहकारिता के सिद्धान्तों की जानकारी 
सभी सादस्पो को दी जाये। इस प्रकार औद्योगिक सहवगरी आन्दोलन का 


24% जिया जा सकता है। आशय है कि मविष्य मे इस दिशा में पर्याप्त उनति हो 
सफेगी । 


प्रश्न 


१ भारतवर्ष मे कौद्योगिक सहकारिता की क्या मावश्यक्ता है ? इस क्षेत्र मे क्या 
सफलता मिलो है + आप भविष्य मे विकास के लिपरे क्या सुझाव देना 
चाहते हैं ? 


३. भारत में ओद्योगिक सहारे आन्दोलन को ब्रगति हा सक्षिप्त विवरण 
दीजिए | क्या औौद्योगिक क्षेत्र मे सहकारिता को सफलता मिली है ? 


३. ओशोगिक सहकारी विकास के मास में क्या बाबायें हैं ? इतके निराकरण के 
उपाय बतलाइये | 
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वृहत्‌ उद्योगों में सहकारिता का विकास क्‍यों नहीं किया जा सका है? 
क्या आपकी राय मे बडे उद्योगो के लिये सहकारिता उपयुक्त है? कारण 
सहित उत्तर लिखिए । 


भारतवर्ष मे बुनकर समितियों की प्रगति तथा समस्याओं का वर्णन 
कीजिए । 


“औद्योगिक सहकारिता' विपय पर एक निबन्ध लिखिए । 


०७ 


सहकारो गृह मिर्माण समितियाँ 
(९००एशशथाए्ट स00ञ्जञाए 800श065) 


आज विदृव में गुह निर्माण समस्या लगभग ध्रभी देशों मे है। भोजन और 
वस्त्र के पश्चात्‌ गृह प्रमुख आवश्यकता है । मनुष्य के जोवन स्तर और रहन सहन में 
निरन्तर परिवर्तन होता जा रहा है | जनसल्या तेजगति से बढ रहो है। ऐसी 
स्थिति में गृह समस्या होना स्वभाविक भी है । भारतवर्ष मे जनायिक्य की समस्या 
दिन प्रतिदिन बढ़ रही है । साथ ही साथ बेरोजगारी भी बढ रही है । ग्रामीण जनता 
शहरों की तरफ बढ़ने लगो है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात निरन्तर बाहर से 
शरणार्थी देश मे आ रहे हैं। प्रतिवर्ष देश के कित्ती न किसी भाग में बाढ़ भा जाती 
है जिससे घर वप्ट हो जाते है।इन सब परिस्थितियों से गृह निर्माण समस्या को 
अधिक गम्भीर बना दिया है। देझ्य के अनेक बडे-बडे नगरो मे ओऔद्योगीकरण तेज 
गति से हो रहा है। श्रमिक तथा अन्य कर्मंचास्यों की सख्या निरन्तर बढ रहो है 
जिससे रहने को समस्या जटिल होती जा रही है। गृह राभस्‍या निम्न तथा मध्य वर्ग 
के लिये अधिक भयंकर है | ठृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हमारे देश से उ४ 
लाक्ष परो की कमी यी । गृह समस्या विश्व के विक्त्तित राष्ट्रो जंसे सयुक्त राज्य 
अमरीका, स्विटजर लेण्ड, स्वीडन आदि मे भी है | एशिया, लेटिन अमेरिका, अरीका 
आदि के विकासझीज राष्ट्रों के सामने यहू समस्या जनसस्या के तेजयदि मे बबने के 
कारण विकट होती जा रही है । यृह निर्माण समस्या उत्पन्न होने का प्रमुख कारण है 
घरो के निर्माण पर बहुत बडे मात्रा में घन की आवश्यक्ता ) विम्न आप तथा मध्यम 
आय वाले व्यक्ति इतनी बड़ी मात्रा मे घन जुटाने मे असमर्य हैं । बत. सहकारिता के 
आधार पर समस्या का समाधात किया जा सकता है । इ गर्लण्ड मे सहकारी बाघार 
पर घर निर्माण कार्य उन्नोसवों झताब्दी में भरारम्म हो गया था। हमारे देश 
भें सन्‌ १९१५ में वस्वई मे इस प्रकार के प्रयत्व क्यि गये । घोरे-घीरे देश के मन्य 
आगो मे भी आम्दोसन ने प्रगति की ६ 


श्श्ट सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


अमल क ये गुह निर्माण समितियों का प्रमुख उद्देश्य अपने सदस्यो क्ो घर सम्बन्धी 
सु उपलब्ध कराना है। समितियाँ सम्मितित रूप में उचित दामों प्र घर प्रदान 
करत हैं | गृह निर्माण समिठियाँ भवन बनाने के लिये सदस्यों को विभिन्न सुविधायें 
प्रदान करती हैं। समितियाँ सदस्यों की गृह समस्या का निवारण करके उनका जीवन 
स्तर ऊँचा उटाती हैं। निर्माण समितियाँ सदस्यों को मकान गिरवी रख कर ऋण मो 
प्रदान करठी हैं । इन उद्देश्यों वी प्राप्ति के दिये शृह निर्माण आन्दोवन ने तमिलवाह, 
महाराष्ट्र, मैमूर और पद्िचमी वग्राठ में अधिक उनति की ! हमारे देश में पचवर्षीय 
योजनाओ में खृह निर्माण समस्या को अधिक ध्यान में रखते हुए भी इस क्षेत्र में 
विनियोजन निरन्तर गिरता रहा है। इसका प्रमुख कारण राज्य सरकारों ने इत 
तरफ विश्रेष ध्यान नहीं दिया है।॥ वास्तव में गृह समस्या के निराकरण की तरफ़ 
ने ध्यान द॑ ने की नीति वल्याणकारी राष्ट्र के दिये उपयुक्त नहीं है । गृह निर्माण मे 
अप्रत्यक्ष रूप से अनेक लाभ हो सकत हैं। बच्छे धरों म रहन बाते ब्यक्ति स्वस्थ 
होते हैं । उनकी कार्यक्षमता अधिक होती है । तथा इनमें रहने बाले परिवार अधिक 
अनुशास्तनभी न होते हैं । 


गृह निर्माण समितियों का वर्गोकरण 


गृह निर्माण समितियों के विभिन्‍न रूप निम्न प्रकार हैं -- 
(१) व्यक्तियत गृह स्वामित्व बालो समितियाँ ([99॥070ए क्लृ०:४ 090०५ 
$0०नथा७) - 

व्यक्तिगत गृह स्वामित्व वादी समितियाँ वास्तव में देखा जाये तो विश्येष 
प्रकार की ऋण समितियाँ होती हैं । मधप्रि ये समितियाँ ऋण प्रदात करने के अतिरिक्त 
अन्य वई घर निर्माण सम्दन्धी बातों म सहायता प्रदान करती हैं। ये समितियाँ 
अपनो पूंजी का निर्माण अद्य पूँजी और जमा के रूप में १रती हैं। जो सदस्य मकान 
खरीदते हैं वे मकान के मूल्य का एक निश्चित माय समिति में जमा करवा दंते हैं 
ये समितियाँ मकाना को ग्रिरदी रख कर क्रण भो प्रदान करती हैं । ऋण की अदवि 
पाँच वर्ष से २० वर्ष तक हो सकती है । समितियाँ गृह निमाण के लिये आउस्यर 
समान मी उपतब्ध कराती हैं । रूकान वनाने से पूर्व भूमि प्राप्त करने की समस्या 
भी विक्ट होती है । समितियाँ सस्ते मूल्यों पर भूमि दिलाने में भी सहायता प्रदान 
करती हैं । 
(२) हिरायेदार मालिक समितियाँ (7८०87: 0#ए८छाए क्‍णाआाडढ़ इण्ब०76)* 


ये गृह निर्माण समिदियाँ अपने सदस्यो को सकान बनवा देती हैं । आरम्म्र में 
घरो का स्वामित्व समितियों के पास होता है । सदस्य महीन मे किराया जमा कराते 
रहते हैं । मत्ान किशाफे से सनितियाँ अफडय हहुणों। कप भुणवात च्ठी च्ह्दी हैं! 
समिहियाँ जब अपना पूरा ऋण चुका दंती हैं तद किरायेदार मकान के माठिक हो जाते 
हैं । इसके पहचात्‌ भी समितियां सदस्यों से थोडी मात्रा मे किराया लेती हैं जो कि समित्रि 
के व्यवस्था पर व्यय किया जाता है । समिति के सदस्य इन मकानों को समिति बी 
पूर्व अनुमति के विना न तो किराये पर द सकते हैं और न हो वे उन मकातो को बच 
सकते हैं | यह एक व्यवस्था समिति पद्ने लिखित रूप मे कर लेती है । 


सहकारी गृह निर्माण समतियाँ १३९ 


(३) सह साझ दारोे गृह निर्माण सहकारी समितियाँ (00एश00०क्राफ) 


ऐसी समितियाँ सदस्यो के लिये गकतन बता कर सइस्यो को दे देती हैं भोर 
उनसे किशाया लेती हैं। समितियाँ मकातो की अनुमानित लागठ का एक चोथाई भाग 
सदस्यों से अह पूंजी के रूप मे ले लेती हैं। भमितियाँ किराया इतना लेती हैं जिससे 
सम्रिति के ब्यवस्थापकोप ब्यय और किद्ठो (जो समिति चुकाती है) की प्रति होतो 
रहे । जब समितियाँ लागत के बराबर किराया सदस्यों से प्राप्त कर लेती हैं अपता 
ऋण बुक देती हैं तब शेष तीन-चौयाई रकम के अश दे दिये जाते हैं | समितियाँ 
अन्य अनेक सुबिधायें ज॑ग्रे खेत के मंदान सफाई, बाग आदि भो प्रदान करती हैं। 


(४) पल्लंट स्वामित्व निर्माण समितियाँ (88: 0ज्ाक्षजाए सिंए७७४३ 80एच०5) 


ऐसी समितियां बहुत बड़ा मकाते वसबा कर उसमे छोट-छोटे फ्लेट बनवा 
लेतो हैं और सदस्यो को द दंती हें। इस प्रकार के मकान के विभिन्न रष्डो पर 
सदस्यों के अलग अलग स्वामित्व होते हैं । 


सहकारी गृह निर्माण समितियों के लाभ 


हमारे देश में गृह निर्माण समस्या बहुत गम्भीर समस्या है । इस समस्या के 
समाघान के लिये सहकारिता बहत महत्त्वपूर्ण है। मध्यम आय तथा निम्त आय बाले 
व्यक्तियों केलिये बडी सात्रा में गृह निर्भाण पर ब्यय करना बहुत कठिन है । सह 
कारी आपाद पर यह कार्य सरल हो जाता है। यूह निर्माण नियी क्षेत्रो में ही हो 
सकता है किन्तु उसके कई दोप हैं जिनके कारण सहकारिता का महत्व और भी बढ 
जाता है । गृह निर्माण सम्तितियों के निम्नलिखित सलाम हैं - 


(१) गृह निर्माण के लिये दिपिन्न सुविधायें : 


गृह निर्माण समितियाँ अपने सदस्यों को मकात बनाने के लिये ऋण को व्यवस्था 
करदी हैं ऋण के अतिरिक्त मकान बनाने से सम्बन्धित कई कामो मे सलाह भी प्रदान 
करदी हैं । समितियां सदस्यो को गृह निर्माण के लिये आवश्यक सामान की भी व्यवस्था 
करती हैं। जो समितियाँ स्वय मकान बनातो हैं। वे अपने सदस्पो को अन्य 
मुविषायें प्रदान करती हैं। इन समितियों के सदस्य जब मकाव को लागत किटाये 
के रूप मे चुका देता है तो उनका ब्यक्तियित स्वामित्व हो जाता है ! 


(२) भकान सातिकों का दुच्पंबहार लू होना + 

निजी क्षेत्र हर मकान मालिक किशायेदारों के साथ उछित व्यवहार नहीं 
पद ॥ श्रहकारी समितियाँ अपने सदस्यथो को जो मकान किराये पर देती हैं उनमे 
सदस्यों के हितो की त्तरफ अधिक ध्यान विया छाता है । उचित किराये पर मकान 
मिल जाते के कारण किरायेदारों का शोषण भो नहों होता है 
(३) जोदन स्तर ऊँचा उठाते में सहायक 

सहकारी मृह निर्माण समितियाँ अच्छे मकान बनवा कर अपने सदस्यों के 


जीवन स्तर को ऊंचा उठाने भें सहायता प्रदान करतो हैं। समिलियाँ मकानों 
में बनेक भुविषायें प्रदान करती हैं  पकान आधुनिक ढग के बनाये जाते हैं । 


श्ड० सहकारिता एवं सामुदायिक विकात् 


(४) क्रमिकों थ फर्मचारियों को कार्यक्षमता में वृद्धि 


ये सहकारी समितियाँ अप्रत्यक्ष रूप से देश के श्रमिकों व कर्मचारियों 
को कार्यक्षमता में दृंद्धि कराती हैं। अच्छे घरो की व्यवस्था होने से व्यक्ति ह्वस्प 
रहते है । उनका सम्पूण परिवार सुखी रहता है जिससे ऊनकी कार्यक्षमता बढती है। 


(५) उचित किराये पर सकात 

किरायेदार समितियाँ अपने सदस्यो को उचित किराये पर मकान की व्यवस्था 
करती हैं। इससे निम्न व मध्यम वर्ग की आय मे दृद्धि होती है क्योकि उनको 
अधिवा घन किराये पर ब्यय नही करना पडेगा । कई बार मकान मिलने मे भी कठि- 
नाई होती है जिस्ते समितियाँ दूर कर सकती हैं । 
(६) मध्यम व निम्न आय के व्यक्तितयों के पास घर 

धनवान व्यक्ति तो मकान बनवाने में स्ामथ्यं होते हैं किन्तु निधन व्यक्तियों के 
लिए बाहरी क्षेत्रो में मकान वनवाना स्वप्न ही रह जाता है | सहकारिता के माध्यम 
से निधन व्यक्ति भी घर बनाने में समय हो जाते हैं क्योकि गृह निर्माण समितियाँ 
अपने सदस्यों को इसके लिए लाम थ अन्य सुविधा उपलब्ध कराती हैं । 
(७) कल्पाणकारो राष्ट्र निर्माण में सहायक 

सरकारी गृह निर्माण समितियाँ कल्याणकारी राज्य की स्थापना बा 
सहायता प्रदान करती हैं। निधन ध्यक्तियों के कल्याण में ये समितियाँ उल्ले/ 
स्थान प्राप्त कर रही हैं| निर्धन व्यक्तियों के पास उचित धर हो जाने से उनके 
आर्थिक बल्याण मे वृद्धि होती है और उनका जीवन स्तर ऊँचा उठता है। देश 
के केमजोर वय को ऊँचा उठाने मे इस प्रकार की समितियाँ आवश्यक है । 


(८) अन्य - 
कई नगरो मे निजी क्षेत्र भी मकानो की माँग की पूर्ति नहीं कर पाता है। 
इन भागों मे सहकारी आधार पर गह निर्माण करके सदस्यो की भलाई कौ जा 
सकती है । जिन भागों से मकान बहुत महगे हैं वहाँ पर भी समितियाँ उपयोगी छिद् 
हुई हैं। औद्योगिक नगरो मे किरायेदार सहकारी गृह निर्माण समितियाँ उपयुर्त हो 
सकती हैं ॥ 
भारत सरकार ने गृह निर्माण समस्या पर विचार किया है और सहकारिता 
के महत्त्व को भी उपयुक्त स्थान दिया है। पचवर्षीय योजनाओं में इस तरक 
ध्यान भी दियां ग्रमा है। किन्तु आद्याजनक सफलता नही सिल गायी है । समाजवादी 
समाज के निर्माण में सहकारी ग्ूह निर्माण समितियाँ उल्लेखनीय काय की 


सकती हैं । 

केन्द्रीय सरकार को गृह निर्माण योजनायें और सहकारिता 

केन्द्रीय सरकार ने गृह निर्माण समस्या को हृद करने के लिए कुछ योजवार्ये 
चालू की हैं! इन योजनाओं में सहकारी समितियों का योगदान उल्लेखनीय ही 
सकता है। केन्द्रीय सरकार की निम्नलिखित योजनाओं हैं 


सहकारी गृह विर्माण समितियाँ हृड्र्‌ 


(१) अर्धयरू सहायता प्राप्त ओदोशिक गृह निर्माण समितियाँ ($ए०४४0752७ 7005- 
(दर म्रं09ञए5 3४6) : 


औद्योगिक क्षेत्री मे श्रमिकों के लिए भवन निर्माण के लिए केम्द्रीय सरकार ते 
मिल्ल मालिको को आशिक सहायता देने की योजना तंयार को है ! सरकार मिल 
मालिकों के कर्ंचारियों व श्रमिकों के लिए भवन निर्माण के लिए भवन तथा भूमि के 
६२१ प्रतिशत तक भराविक सहायता प्रदान करती है । इसमे ५० प्रतिशत गरूल्य 
ऋण तथा शेष १२३ प्रतिशत अनुदान स्परूप दिया जाता है। 


सहकारी समितियों को सुविधायें 


उपरोक्त गोजना यदि श्रमिकों की सहकारी समितियों के माध्यम से पूर्ण की 
जाती है तो सरकार कुछ जाविक सहायता प्रदान करती है जंते भूमि तथा मकान 
की कुल लागत के ९७ प्रतिशत तक ऋण व अनुदान उपलब्ध हो जाते हैं । कुल 
लागत का ६५ प्रतिशत ऋण के लप में और २४ प्रतिशत अबुदान के रुप में । 
समित्तियों को ऋण को राशि का भुगतान ३३३ प्रतिशत मकान बनाते के कारम्भ में, 
३३१ प्रतिशत मकान के लीचे से ऊपर आ जाने पर, और ३३ प्रतिशत मकान के 
छत तक जा जाने पर दिया जाता है । 


समितियों के मकान बनाने के लिये जो मनुदान दिया जाता है वहू ४० प्रतिशत 
तक भकातव तंयार हो जाने पर विया जाता है । ५० प्रतिशत अकेक्षण के पश्चात तेखे 


भरस्तुत फरने पर दिया जाता है । इस प्रकार सहकारी समितियों के माध्यम से सहकारी 
योजना कार्यान्वित को जा सकती है । 


(२) निस्त आप समूह की गृह निर्माण योजवा ([0७ 7:009 07०07 म्र०्एक्राड 
$0०7०) 


इस योजना के अन्तगंत ६००० २० ठक वाषिक आय वाले व्यक्ति आते हैं । 
अधिकतम ऋण सीमा ८००० ₹० तक है । अधिकतम देय ऋण की प्लीमा वारपिक 
आय के आाघार यर निर्धारित को गयी है । ऋण श्राय ३० ब्षों तक के सिए प्रदात 
किया जाता है। इस योजना मे केन्द्रीय सरकार राज्यो को ४३ प्रतिशत ब्याज दर पर 
ऋषण देती है। ऋण, २० प्रतिशत स्वीहत के तुरन्त पश्चाव मिल जाता है ॥ मकान 
की नीब तैयार हो जाती है तव ५० प्रतिशव रकम दे दी जाती है ) शेप ३० प्रतिशत 
धत्र छत स्तर तक गकान बनने पर उपलब्ध हो पाता है । 


(३) मध्यम आय सह गृह निर्माण योजना ([धीपत/८ [07070 (070एए9 ए०एशआह 
अव्ाध्णण) 


इस योजना के अम्तर्गत ६००० ह० से १२,००० र० तक की आय वाले 
व्यक्तियों को सम्मिलित क्षिया जाता है । ऋण की अधिकतम सोमा २०,००० छ० 
तक है जो कि १०,००० २० वापिक आय से अधिक और १२,००० छ० दापिक आय 
वाले व्यक्तियों को उपचब्ध होती है ( इस योजना मे भी अधिक दंय ऋण सीमा आय 


वर्गों के आधार पर बौद दी गयी है। ऋण के वापित भुगतान वी अवधि आय ३० 
वर्षो की है । 


श्डर सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


दि सहकारी समितियों को भी जिनके सदस्यों की आय ६००० रु० से १२,००० 
वाषिक है ऋण दिया जाता है । शर्तें वही है जो ऊपर दी गई हैं। 


उपरोक्त सरकार की योजनाओं में सहकारी समितियों के माध्यम से कार्य 
हक रहता है क्योकि व्यक्तियो को ऋण उपलब्ध करने में आसानी 
रहती है । 


गृह निर्माण समितियों को प्रगति 


भारत में इस प्रकार का आन्दोलन सन्‌ १९१६५ मे बम्बई में एक गुह निर्माण 
समिति के सगठन से प्रारम्भ हुआ । यद्यपि मद्रास मे सन्‌ १९१४ मे प्रथम समिति का 
पजीयन हो चुका था किन्तु उससे सन्‌ १९२३ में सरकारी सहायता प्राप्त करके अच्छी 
तरह से कार्या रम्भ क्या । विश्वब्यापी मदो के रामय मे देश के अनेक भागो मे आम्दोलन 
व्यापक होने लगा । इसका कारण था इस काल मे वस्तुओ के मूल्य बहुत नीचे हो 
गये थे जिससे मकान कम लागत पर बनने लगे । चारो तरफ मकान बनने लगे इससे 
सहकारी समितियों को भी बढावा मिला। जिन लोगो के पास बचत होती थी वे 
भवन निर्माण मे लगा देते थे। द्वितीय महायुद्ध कान्र मे इस आन्दोलन ने कोई विशेष 
उन्नति नही को । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पदचात्‌ सरकार ने गुहू समस्या की तरफ घ्योत 
दिया और सहकारिता के आधार पर समस्‍या के निराकरण पर विचार किया। 
भारतव॑ मे बम्बई में वर्ष १९४४-४४ में १२९ गृह निर्माण समितियाँ थी और इसी 
वर्ष मद्रास में १९४ समितियाँ थी। वर्ष १९४६-४७ और १९४७-४८ में बम्बई मे 
१६५ नयो समितियों का पजीयन किया गया। इस प्रकार इस राज्य में इस आन्दोलव॑ 
मे तेजगति से प्रगति की । मद्रास में वर्ध १९४९-५० में ऐसी समितियों की सस्या 
१९३ हो गयी । अन्य राज्यो मे समितियों को सस्य। अधिक नही थी । 
क्रेन्द्रीय सरकार सन्‌ १९४८ मे प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना आरम्भ किया जबकि 
इसने राजस्थान को ६४ लाख रुपये प्रतापनगर टाउनशिप परियोजना के लिए 
जो कि उदयपुर सहकारी समिति के द्वारा प्रारम्भ की गयी थी, प्रदान किये। 
सन्‌ १९५२ से केन्द्रीय सरकार ने आर्थिक सहायता अ्राप्त गृह निर्माण योजता 
चालू की । 
प्रथम पंचवर्षोष योजना काल में सहकारी गृह निर्माण समितियों ने कोई 
बिश्लेप प्रगति नहीं की | यद्यपि रामितियों को सख्या, सदस्यता तथा कार्यश्रील पूजी 
में वृद्धि हुई है किन्तु कोई आशाजनक प्रगति नहीं हो सकी । निम्न तालिका से अपर 
योजना की प्रगति का अनुमात लगाया जा सकता है 
भारत में गृह निर्माण सहकारिता 
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सहकारी गुह निर्माण समित्तियाँ * १४३ 


तालिका से स्पष्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्म मे अन्त मे 
समित्तियाँ समभग दुगनो हो गयो और सदस्यता भी लगभग दुगती हो गयी। कार्यशील 
पूंजी दुमने से भी वुछ ज्यादा हो गयी। किन्तु जितने प्रभास किये गये थे उतनी सफलता 
ते मिल सकी । 

द्वितोप पंच्वर्षोव पोझूना में भी समितियों को सख्या सदस्यता तथा कार्यशील 


पूंजी मे दृद्धि हुई । इस कान मे प्रगति का अनुमान निम्त तालिका से लगाया या 
सकता है 


द्वितोष योजना में गृह निर्माण समितियाँ 











मु संल्या कार्यशील पूंजी 

श्ञ (पमितियाँ) सुहांयठा (करोड रुपये) 
१९५६-५७ ३ण०्८९ २१६ ३०७८ 
(१९६०-६१ ६४५८ 9534 ५७७३ 








उक्त तातिका से स्प्रष्ट है कि समितियों की सख्या दुुगने से भी अधिक हो 
गयौ। किन्तु सहायता और कार्यश्षील पूंजी मे इसी लतुपात से शृद्धि नहो हुई । वास्तव 


में सफलता प्राप्त करने के लिए सहायता और वार्यशील पुँजी में वृद्धि होना 
जापश्यक है 


ल्‍+ _ वृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रथम दो योजनाओं के अनुभव के आधार पर 
कार्य किया गया। इस काल से सहायता तथा कार्यशील पूंजी बढ़ाने के अधिक 
प्रयत्त किये गये समितियों की प्रग्मति तिम्त तालिका से स्पष्ट है-- 


हुतोय योजता में गृह तिर्माण सहक्तारियाँ 














ति संख्या कार्य॑ंशील पूंजो 

४ (समिद्ियाँ) सदस्यता: (करोड रुपये) 
१६६१-६२ छ्ट७७ ४श्५ ६४ रेट 
१९६५-६६ ११७६५ क०्न ० शृर००० 














तृतीय योजना के अन्त में हमारे देश में १३ राज्य स्तरीय सहकारी 
समितियाँ थी और ११७६५ प्राथमिक समितियाँ थी जिनकी कार्यशील पूँची १४० 
करोड रुपये थी । दर्ष १९६५-६६ मे इन समितियों ने १७,००० स्वतन्त्र परों का 
निर्माण किया कौर १५,००० टन्मेटस्‌ का तिर्माण किया। 


हृत्तीय योजना के पश्चातु वाधिक योजनाओं में भी शृह निर्माण समितियों 


रैडड सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


की तरफ घ्याव दिया गया। जून १९६७ को समाय्त होने वाले सहकारी बर्ष के 
अन्त मे समितियों की रियति निस्‍्त प्रकारथी-- 29० 


गृह निर्माण समितियाँ (जून १९६७) 


7 [हल | व्छक | सजा काय शील पड़ी 
200 | ता (करोड़ रुपये) 








१. राज्य स्तरीय गृह १६ ७४७० बह रट 
निर्माण समितियाँ 
२- जर्थामक समितियाँ ११८१० ७२४६६१ १२४२९ 
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(8०४०९--90/8 2969, 9 272) 


इस काल में समितियों की सल्या में वृद्धि करने के स्थान पर उनको सदस्यता 
तथा कायप्चीन पूंजी में वृद्धि करने पर अधिक ध्यान दिया गया । वर्ष १९६६-६७ में 
समितियों ने ३११२४ मकान/टनमेट बनाये ।? वर्ष १९६७-६८ और १९६८-६९ मे 
भी सदस्यता तेथा कार्यक्षोल पूंजी बढाने के अधिक प्रयत्न किये गये ) 


चतुर्थ पत्रवर्षीय योजना मे प्रृह विर्भाण मे सहकारी पम्तितियाँ अधिक भाग ने 
सकेगी। इस काल में कमजोर समितियों के हृढीकरण १९ अधिक ध्यान दिया 
जायेगा । समितियों की राख्या अधिक त बढा कर समितियाँ बडे आकार की वनायी 
आयेगी । नयी समितियाँ उद भागों में गठित को जायेंगी जहाँ समितियाँ या वी हैं 
नहीं अथवा अनुकूल परिस्थितियाँ है । 


विकास मे बाधायें 


सहक'री गृह निर्मोण आन्दोलन कोई विशेष प्रगति नही कर पाया) सरकाए 
को गृह निर्माण योजना भे--सहकारी समितियों का भाग बहुत कम है। इन स्मि 
तियो के विकास में अनेक बाधायें है जिनका विवरण निम्न प्रकार है +- 


(१) सरकार द्वारा कम सहयोग 

गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत सरकार ने जो सहकारी प्तमितियों के माध्यम 
से अधिक काप्र नही करवाया । कुछ राश्य सरकाये ते सामाजिक गृह निर्माण पि 
योजवाओं के अन्तगत सहकारी समितियों को कोई सहायता नहीं दी । उदाहरण 
लिए आसाम, जम्मू एवं काइमीर में इस प्रकार की सहायता नही दी गई) अन्य राज्य 
सरकारो ने भी पर्याप्त मात्रा मे इस परियोजना के अन्तर्गत पर्याप्त सहायता वही 
अ्दान की । राज्य सरकारी की ऐसी नीति के कारण ग्रह निर्माण समितियाँकेशीर 
सरकार की इस योजना में अधिक भाग नहीं ले सकी । 
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सहकारी गृह निर्माण समितियाँ श्ड्श्‌ 


(२) वित्तोप कठिनाइयाँ : 

अन्य क्षेत्र की सहकारी समितियों की भौति ये समितियाँ भी वित्तीय समस्या 
को शिक्षार हैं । इन समितियों के वित्त के मुस्य साधन जीवन वीमा निगम (7..7,0 ) 
तथा सरकार हैं। कुछ राज्यों में झोएे गृह निर्माण समित्तियाँ तही हैं जो कि प्राथ- 
मिकक संमितियों को पर्याप्त सहायता प्रदात कर सकें । राज्य सरकारों ने इन समि- 
तियो को वित्तीय सहायता प्रदान नही की है । इन समितियों को वित्तीय समस्याओं 
की तरफ इन सरफारो ने पर्याप्त ध्यान ही नहीं दिया है। ऐसी स्थिति से पर्याप्त 
विकास बहुत कठिन है। 
(३) उचित पूल्यों एह घूसि न प्राप्त होता : 


हमारे देश में गृह निर्माण सम्रि्तियाँ पर्याप्त मात्रा मे उचित मूल्यों में भूमि प्राप्त 
करने मे असमर्थ रही हैं | अधिकाश राज्यों मे सरकारी अधिकारियों ने रामितियों को 
भूमि देते में प्राथमिकता तही दी है । ्रमितियाँ घन के अभाव में ऊँची कीमत पर 
पर्याप्त मात्रा में भूमि तही खरीद सकती हैं जिससे घारण समितियाँ गृह तिर्माण में 
अधिक भाग नहीं ले पायी हैं । 


(४) भवत निर्माण के जावश्यक सामान के मूल्यों में बृद्धि : 


गृह निर्माण के लिये सीमेट तथा अन्य बनेक प्रकार के सामान को आवश्यकता 
पड़ती है। हमारे देश में बढती हुई कौमतो के कारण विभिन्न प्रकार के सामान का 
मूल्य भी बहुत बढ गया है । कभी समितियों को भवन लिर्माण का खराब कच्चा 
माल मिल जाता है जिससे अच्छे मकान बनाने भे कठिताई होती है । समितियाँ 
विभिन्न प्रकार के माल के उत्पादको से सम्पर्क नही कर पातों है क्योंकि कुछ राज्यों 
में शी समितियाँ नही है । 
(५) कुशल प्रबन्धकों का जमाव : 


गृह विर्माण समितियों के सामने भी मत्य प्रकार को समितियों की भाँति 
कुशल प्रवन्धकों को कमी पायी जाती है । समितियां वधिक वेतन देकर पुल 
मंतेजर रखने मे असमर्थ है क्योकि उनके पास घन का अभाव पाया जाता है | 
अगुद्यन प्रवच्धक विभिन्न कार्यों को उचित प्रकार से नहीं कर पाते हैं। प्रबन्ध 
डी ाता के अभाव मे न तो भावी थ्रोजनायें बना पाते हैं और न समय पर निर्णय से 
पाने हैं। 
(६) निजी लास के लिए समितियों का गठन ६ 


कुछ ग़ाहसी अपये निजो चास के उद्देश्य से गृह निर्माण समितियाँ बना लेते 
है। ये मकान बना कर ऊँचे मूल्यों पर बेच कर ज्ाज कमा लेते है। इस प्रकार 
की क्रिया से सहकारिता का उद्देश्य पूरा नही हो पाता है 
(७) अन्य * 


कुछ समिति के संगठन कर्त्ता बहुमत के लिये ऐसे व्यक्तियों को सदस्य बना 
लेते हैं जो वास्तव में इच्छुक नही हैं। कही-क्ही पर जाम कमाने के उद्देश्यों से 
अवलो को किराये पर दे दिया जाता है। इससे समितियों के भ्रति जनता का 


१४६ सहकारिता एवं सामुदागिक विकाय 


विद्वास कम होता है । सरकार तथा स्थानीय सस्यथायें मकान बनाने वे परचाव्‌ 
बडी मात्रा में कर लगा देती हैं । स्थानीय सस्‍यायें समितियों को भवन निर्माण कार्य 
में कोई विशेष सहयोग भो नहीं देती हैं । 

उपरोक्त समस्याओं के कारण गृह निर्माण समित्तियाँ तेज ग्रति से विकास 
नही कर पायी । सहकारी नियोजन समिति ने सन्‌ १९४६, व्किक गरूप ने सब 
8 तथा इसके पश्चात्‌ मिर्घा समिति ने इन समितियों के सुधार के लिये सुझाव 

यु । 
सहकारी नियोजन समिति के सुझाव 


सन्‌ १९४६ में सहकारी नियोजन समिति ने गृह सम्रस्था को सुलझाने के 
लिए कुछ सुझाव दिये । समिति के बुछ सुझावों पर कई राज्यो ने अविक ध्याव 
नही दिया | यदि इन सुझावों पर ध्यान दिया जाये तो सिश्चय ही प्रगति को गति 
प्रदान हो सकेगी । कुछ महत्वपूर्ण सुझाव निम्न प्रकार हैं -- 

(१) राज्य सरकारें, नगर विकास ट्रस्ट तथा नग्ररपालिकार्यें मकान निर्माण, 
भूमि बेचते समय सहकारी समितियों को आ्राथमिकता दें | 

(३) प्रत्येक राज्य मे शीर्ष स्तर पर वेन्द्रीय सहकारी ग्रह निर्माण समिति 
स्थापित को जानी चाहिए जो कि प्राथमिक समितियों के लिये उचित प्रूल्यों पर 
मूमि खरीदने के लिए घन दे सके । 

(३) शह निर्माण समितियों के धन की आवश्यकता की पृत्ति जीवत बीमा 
निगम ([..॥ 0.) सरकार पया विशेष परिस्थितियों मे भूमिवधक बैक हारा की 
जाय । 

(४) समितियों की सम्पत्ति को ध्यान में रखकर कर न लगा कर व्यक्तिगत 
सदस्यों को ध्यान मे रखना चाहिये । 

कार्यकारी दल के सुझाव 
(एणगाफ्राइ 6700 गण छत्पञ्रण््ठ 20फुश॥॥7०5) 

सन्‌ १९६३ में कार्यकारी दल नियुक्ति किया गया जिसने अपना ग्रतिवेदत 
सन्‌ १९६४ मे प्रस्तुत किया । इस दल के निम्नलिखित सुझाव थे -- 

(१) राज्यों को गृह निर्माण परियोजना के अन्तर्य॑त प्रदान किये गये घन में से 
२० प्रतिशत सहकारी ग्रह निर्माण समितियों के लिए सुरक्षित रखा जाये ) 

(९ त्यिप्य जएक यू ल्पिगीए, परियोपाग: के। हि; शे,त्यलि ऋष की 
अधिकतम सीमा ८००० से १०,००० कर दी जाये 

(३) ऋण का भुगतान करते समय प्रथम विद्तत १२ माह के स्थान पर 
३४ माह के परचाव्‌ देय होनी चाहिए । 

(४) सरकार श्रूमि, सीमेट, अन्य मकान वनाने में काम आने बाले सामान 
भ्रदात करने में सहकारी समितियों को प्रायमिकता प्रदान करें | 
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(५) राज्यो में जहां १०० था इससे अधिक्‌ प्राथमिक ग्रृह निर्माण समितियाँ 
हैं वहाँ जी समिति की स्थापना की जाये ॥ 


(६) राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सघ स्थापित किया जाये / 


(७) राज्यों में गृह निर्माण समितियों को ऋण प्रदान करने के लिये गृह 
बच्चक वेंक स्थापित को जायें । 


कर (८) गृह जिर्माण समितियों छो गृह कर से ३० प्रतिशत छूट प्रदान की 
जाव। 


मिर्धा समिति (१६६४) के सुझाव 


गृह निर्माण समितियों की रुग्रेत्ियों को रोकने के लिये मिर्घा समिति ने 
कुछ सुयाव दिये हैं। इसक्ता विवरण तिम्न भ्रकार है -- 


(१) हमे आधारभूत रूप से यह स्वीकार कर लेता चाहिए कि गृह तिर्माण 
समितियां अस्‍्प साधन वाले व्यक्तिपों को लाभ प्रदान करने के लिए हैं। इसके लिए 
सदस्यता निश्चित सीमा को आय वाले ब्यत्तियो के लिए निश्चित कर दी जाय । 


(२) "भवन निर्माण के लिए भूमि तथा निर्माण सामग्री का विशेष अभ्यश 
(९४०५७) देने के लिए सरकारी सहृत्यता उसी समय भ्रदात की जाय जबक्षि समिति 
के सदस्य आय कौ उच्च सोमा नियमों का पासन कर रहे हो /” 


(३) यदि समिति के किसी सदस्त्य के पास उसी नगर या कस्बे मे यदि कोई 
अन्य मकाम हे तो उरो निवास के लिए घर का आबंदन नहीं करना चाहिए। 


(४) प्रप्तिति के प्रबन्ध मण्डल की स्वीकृति से कुछ विश्लेष परिस्थितियों मे 
किराये १९ मकान देवे के कक्मवा छिटामे प्र देवा बन्द कर देवा चाहिए । 


(५) भोष॑ सथ को अपवी सदस्य प्राथमिक समितियों की देखरेख का अषि- 
कार होना चाहिए। 


(६) यदि सदस्य किष्त व्याज सहित नही चुकाते हैं तो समिति अपनी 


सम्मति को वापिस ले ले और प्रतीक्षा सूची के सदस्यों को उस मकान का आबटन 
कर देना चाहिए । 


उक्त सुझावों के आधार पर गृह निर्माण समितियां में प्रचलित कुरीतियाँ 
समाप्त हो जायंगी और आन्दोलन उचित दर्मा की तरफ़ अग्नसर हो सकेगा । 


अन्य सुकाव 
(६६) समितियों को पुलकरॉडितल झसना राघ दृदीकण करना 


कमजोर समितियो को पुनर्जीवित करके उनकी आथिक स्थिति सुहढ करती 
चाहिए । इसके लिए सदस्य सध्या में वृद्धि करनी चाहिए। इससे बश पुजी में भी 
दृद्धि होगी जिससे समिति को कायशील पूंजी वढ सकेगी। चमुथ प्रचवर्षीय योजता 
में साम्तियों के हृढोकरण पर विशेष ध्यान दने का कायत्रम बनाया गया है। 


भविष्य में जिन समितियों को आयिक स्थिति ठीक हो उन्ही कापजीयन किया 
जाएं। 
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(५) प्रशिक्षण व्यवस्था 
सरकार को समितियों के प्रवन्धकों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करते वी 
व्यवस्था करनी चाहिए। भारतवप में सहकारी आन्दोलन उस समय तक सफ़र 
नही हो सकेगा जब तक समितियों का प्रबन्ध प्रशिक्षित एवं प्रवन्धको द्वारा न किया 
जाएगा । प्रबन्धको के अतिरिक्त अन्य पर्मंचारियो को भी प्रशिक्षण दिया जाना 
चाहिए 
(३) सरकार तथर स्थानीय सस्थाओं का सहयोग 
सरकार तथा स्थानीय सस्थाये ज॑से नगर पालिकायें, नगर विकास न्याय 
आदि गृह निर्माण सस्थाओं को उचित सहयोग श्रदान करें । भूमि के आबटन तथा 
अन्य सुविधाओं में इन समितिया को प्राथमिकता दें । 
(४) अन्य 
केन्द्रीय सरकार की गृह निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत सहकारी समितियां 
का स्थान अधिक व्यापक वनाया जाय । राज्य सरकारे समितियों को पर्याप्त सहा- 
8! प्रदान करें । समितियों के अकेक्षण, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण की उचित व्यवस्था 
जाए। 
अब तक के सहकारी गृह निर्माण आन्दोलन की सबसे बडी कमी रही है कि 
कमजोर वर्ग को अधिक लाभ नहीं पहुँच पाया है । एक तरफ जहाँ कमजोर वर्ग की 
सुविधा के लिए समितियों का गठन किया जाता है वहाँ उन्हे लाभ भी मही मित 
पाता है । ग्रामीण क्षेत्रों मे भी गृह निर्माण समितियाँ सफलता प्राप्त नही कर पायी 
हैं । भत्त इस तरफ भी घ्यान देना चाहिए। 
प्रश्त 
१. भारतवप॑ में गृह निर्माण समस्या के समाधान में गृह निर्माण सहकारी 
समितियों का क्‍या स्थान है ?ै क्‍या समितियां इस समस्या को सुलझा 
पायी हैं ? 
२. भारतवप॑ में युह निर्माण समितियों की प्रगति का विवरण देते हुए इनकी 
समस्‍यायें बताइये । 
गृह निर्माण समितियों के विकास में कौन-कौन सी बाघायें है। इन्हे हु 
करने के क्या उपाय है । 
भारत मे कितने प्रकार की गृह निर्माण समितियाँ पायी जाती हैं? एक 
ऑद्योगिक क्षेत्र मे आप किस प्रकार को समिति के संगठन की सिफारिश 
करेंगे । 


रे 
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सहकारी खेती 
(00०एथर्शाए९ छ्ष्वा) 


आरतीय कृषि की उतति के लिये तथा उसे स्वावलम्दी बनाने के लिए कषि 
भ्रणाली वा पक जावश्यक है । पुतसंगठव का सर्वोत्तम उपाय सहुकारो छ्वेती 
है । सहकारी सेती ब्यक्तिगत कृषि स्तर को बड़े पैमाने पर बनाने के लिये तथा बडे 
पैमाने के लामो की प्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण सगठत है । इसमे व्यक्तिगत स्वामित्व की 
रक्षा करते हुगे भूमि का एकीकरण किया जाता है और सयुक्त हप में खेती की जाती 
है। कृषि के पुनर्गठन की कुछ जत्य दिधियाँ भी हो सकती हैं जंसे 2288 कृषि, 
सहकारी कृषि अन्य सामूहिक कृषि । भारतवर्ष में ये प्रणालियाँ कारणों से 
उपयुक्त नहीं हैं । पूंजीवादी कृषि सयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका, 
आदि देयों मे प्रचलित हैं। भारतवर्ष में अर इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे चाय, कहूवा, 
रुवइ आदि पूँजीवादी क्रपि पर आधारित हैं। महाराष्ट्र में हुछ ज्ोनी कारखानो के 
पास भी अपने खेत हैं। सरकारी कृषि अथवा सामूहिक कृषि प्रणालियाँ रूम में अधिक 
प्रचलित हैं | इनमे सण्कारी हस्तक्षेप ज्यादा होता है । किन्तु हमारे देश मे जनतात्रिक 
छिद्धान्तो को अधिक महत्व दिया जाता है। सहकारी खेती में जनतातिक नियन्त्रण 
सिद्धान्त महत्वपूर्ण हे अत यह प्रणाली सर्वोत्तम है। 


सहकारी खेती सहकारी मिड्धान्ती पर माधारित ऋषि उत्पादन की प्रणाली है. 
जिसमे छोटे-छोटे भू-स्वामी बडे पंमाने के उत्पादन के लाभ कमाने के उददृर्य से 
संगठित होते हैं । खैतो पर स्वामित्व उनका यथावत्‌ बना रहता है। अत व्यक्तिगत 
स्वामित्व को ध्यान में रखते हुए भूमि का एकीकरण जिया जाता है और बडे पैमावे 
पर उत्पादन जिया जाता है। अन्य शब्दों में विसान सिच कर सहकारिता के आधार 
पर खेती करते हैं जिसमे भ्रम के आधार पर सदस्यो को लोभाश दिया 
जाता है और विये गये कार्य के लिये मजदूरी दे दी ज्ञाती है । इसमे सहकारी कार्य 
वा प्रवस्य सभी सदस्य प्रजातातिक आधार पर करते हैं और पदाधिकारियों का 
चुनाव कर लेते हैं। आरतीय कृषि अनुसन्धान वरिषद्‌ के सलाहकार मण्डल ने 
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सहवारी कृषि को पारिभाषित करते हुए लिखा है, “सहकारी कृषि समिति में किसानों 
को अपनी भूमि के स्वामित्व का अधिकार प्राप्त होता है और कार्य सयुक्त रुप से 
पूरा किया जाता है ।7 सलाहकार मण्डल को परिभाषा सहकारी सयुक्त कृषि के लिये 
उपयुक्त है। किन्तु सहकारी कृषि के अन्य भी कई प्रकार हैं। 
पे तृतीय पंचवर्षीय योजना में सहकारी कृषि को निम्न प्रकार से परिभाषित 
किया गया है, “सहकारी सेती मे भ्रूम का एकीकरण होता है और समुक्त प्रबाध 
होता है । " भूमि के एकीकरण में व्यक्तियों का (जिनकी भूमि है) स्वामित्त होता है 
किन्तु समिति का श्रवन्ध प्रजातात्रिक होता है। समी सदस्य मिलकर जततात्रिक 
आधार पर नियन्त्रण करते हैं । 
भारत में सहकारो खेती को विशेषतायें 

भारतवर्ष में सहकारी कृपि कार्यक्रम की निम्नलिखित विश्येपतायें हैं * 

(१) सहकारी १षि समितियों मे सदस्यता ऐच्छिक है | किसी भी व्यक्ति पर 
किसी भी प्रकार की अनिवायंता नही है । 

(२) अधिकाश सदस्यता छोटे भूमि वालो अथवा भूमिहीनो की होती है । 

(३) भूमि प्रदान करने वाले किसानों का भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार 
का है । सामान्यतः भूमि का एकीकरण कस से कम पांच वर्षों तक के लिये 

ता है । 

(४) समिति के सदस्य काय॑ करते हैं जिसके लिये उन्हें परारिश्नमिक दिया 

जाता है और भूमि अनुपात मे लाभाश दिया जाता है 


(५) स्मितियाँ_ सेवा राहकारी हृषि समिति, सहकारी सयुक्त कृषि, 
सहकारी सामूहिक कृषि, सहकारी लगान दर कृषि आदि चार प्रकार की होती हैं ! 


सहकारी खेती के प्रकार 
सहकारी खेती समितियों के विभित रूप निम्न प्रकार हैं 


(१) सहकारी उत्तम कृषि समिति (20079थ४/ए९ 0नल छशग्राण8 5०००५) 


सहकारी उत्तम कृषि को सेवा सहकारी खेती समिति (5€श०४ 000ए08 
896 फ्ितागआा8 800८५) आदि कह सकते हैं | इसमे किसान अपनी अपनी भूमि पर 
खेती करते हैं किन्तु अपनी कुछ आवश्यकतायें सहकारी समिति से पूरी करत हैं जंत्त 
बीज, कृपि उपकरण, खाद आदि | इन समितियों मे भूमि का स्वामित्व व्यर्तियत 
होता है गौर प्रवन्ध भी व्यक्तिगत ही होता है। समितियाँ सदस्यो को उत्पादन 
पलिए बसेक खुविधायें देती हैं. साथ ही त्विपरण्य चायें। को की सप्फक चप्ती: हैं! ग्रे 
सहकारी समितियाँ अपने पास कृषि यन्त्र भी रखती हैं । आवश्यकता पडने पर सदस्य 


4. वच्चात कपल अल्का छञॉब0. तंलीएलत ९००फटाजाएल वि्णावड़. 88 08. शमी 
060०९४5३7५ ग्रगा65 70०78 0 304 3909 ३08 ]ण0६ गरक्रा28०76फा 
2. (०करलाबात सिद्ागराड 9. (73, [फ्वाव 0009थक्वार० करढ्सा०ए उब्क. 7269 


सहकारी सैत १५१ 


किसानों को किराये पर दिया जा सकता हे। आजकल हमारे देश मे इन समितियों के 
कार्य साधन समितियाँ कर रही है अत उत्तम समितियों का महत्व बहुत घट गया है | 


(२) छहुकारो सपघुष्त कृषि (200एचब्राएट )णए सिक्षाग्राए:) 


सहकारी बयुक्त कृषि में भूमि का एकीकरण इस प्रकार किया जाता है कि 
भू-स्वामसियों का स्वामित्व बना रहता है किन्तु कार्यों का प्रवन्ध सयुक्त होता है । तभी 
समिति के सदस्य मिलकर कार्यकारिणी के सदस्यों का चुदाव करते है । यह प्तमिति 
का प्रबन्ध करती है। वास्तव भे सहकारी समिति का आशय सहकारी सयुक्त खेती से 
ही होता है । समिति सदस्यों की भूमि का एकीकरण करती है और आवश्यकता 
पड़ने पर मैनेजर को तथा बन्य कमंचारियो की तियुत्तियाँ मी करती है। सदस्य 
कार्य भी कर सकते हैं उसके लिए उन्हे मजदूरी दी जायेगी । लाभ में से खर्चे और 
320: कोप रखने के पश्चात्‌ रादस्यों को भूणि के अनुपात मे बाँद दिया 
जाता है । 


सहकारी संपुक्त कृषि समितियों मे सदस्यता सामान्यत सभी किस्तानो के लिये 

डा होती है। छोटी छोटो भूमि के ठुकडे वाले किसान तथा भूमि रहित श्रमिक जो 

खेती के कार्य में योग देते हैं सदस्य हो सबते हैं। भारत सरकार मे यर युझाव 

दिया है कि अनुपस्थित भूमि पतियों (&85८॥॥ .4000705) को सदस्य वे बनाया 

जाये यदि वे निर्बल, झारीरिक कमो, अधिक भागों में लगे हुए किस्रात न हो । इस 

सम्बन्ध में अनुपस्थित भूपतियों की सदस्यता बुल सदस्यता के एक चौथाई से अधिक 
नहीं होगी चाहिए । 


सहकारी सयुक्त कृषि प्रणाली मे सचयन (९००७४) की अवधि निम्नतम 
पाँच वर्षों की है । विशेष परिस्थिति मे इस अवधि के मध्य में भी संदस्य अलग हो 
सकता है । अलग होने पर छठ़ो भूजण्ड वापिस मिल जाता है किन्तु यह आवश्यक 


नही है कि बही शण्ड उसे मिले । समिति समान उपज का दूसरा खेत भी उसे 
दे सकती है | 


सहकारी कृषि के अन्तर्गत समिति के लिये उसके प्जीयन के लिये कोई 
तिश्चित ब्राकार नहीं दिया गया है विन्तु ऐसी प्तमितियों के पास पर्याप्त मात्रा 
में भूमि होनी आरहिए। सरकार वी भी ऐसी नीति है कि क्षाधिक सहायता उन्हीं 
समितियों को प्रदाव की जाती चाहिए जो कि निकट भविष्य मे स्वावतम्बी हो जायेगी 
विभिन्न राज्यो ने आर्थिक सहायता पाने के लिये अपने अपने राज्यों में सदस्यता की 
न्यूनतम सल्ष्या गौर न्यूनतम क्षेत्र निर्धारित कर दिया है | 


(३) सहफारो! लगएन दार सेतो समिति (0८०ए८ए॥४६ पदाशा४ एशागगए) * 


इस प्रकार को समितियों को सरकारी आसामी समिति जयवा सहकारी 
चेतिहर कृपि समिति भी कहा जाता है। समिति सरकार से पर्याप्त माता में भूमि 
खरीद लेती है। सामान्यत ऐसी रामितियाँ नये कृषि क्षेत्रो मे स्थापित को जाती हैं । 
इस भूमि को उच्चित आकर के खेतो से विभक्त करके समिति अपने संदस्यो को खेती 
के लिये किराये पर दे देतो है। ये समितियाँ सदस्यो को सिंचाई, खाद, दीज बादि 
जा प्रवन्य करती हैं। सदस्यो को आवश्यकता पड़ने पर तात्रिक सलाह प्रदात करना 
और उत्पादित माल की विक्रय के लिये व्यवस्था करना आदि कार्य भी समितियाँ 


१५२ सहकारिता एवं सामुदायिक विक्ञ्त 


करती है। भूमि का स्वामित्व सदस्यो का व्यक्तिगत न होकर समिति का होता है। 
सामात्यत बेजर भूमि जो कि कृषि योग्य बनायी जाती है वहां इस प्रकार की 
सहकारी समितियां अधिक सफल हुई हैं । 


(४) सहकारी सामूहिक खेती (ए०कथभाएल 0०००१ए७ सिब्णमाएट) * 
सहकारी सामूहिक खेती में कृषि का स्वामित्व समिति के पास होता है ता 


कृषि से सम्बन्धित कार्य सामूहिक रूप में किये जाते हैं । इस प्रकार की समितियों में 
था तो किसान अपनी जमीन का स्वामित्व समितियों को दे देते हैं अथवा समिति 


खेती मे श्रम अधिक महत्वपूर्ण है। समिति स्वय खेती करती है और सदस्य मिलयुत 
> ९ एक साथ कार्य करते है और पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं! कार्यंशील पूंजी अर्शों 
से प्राप्त होती है। सदस्यो की साधारण सभा श्रबन्ध समिति निर्वाचित करती है 
और सचालन यही प्रवन्ध समिति करती है । श्रमिक की मजदूरी समिति की साधा- 
रण सभा में तय की जाती है। सदस्यो को लाभाश प्राप्त मजदूरी के आधार पर 
दिया जाता है क्योकि भूमि का अनुपात इसलिए नही होता कि सदस्य के नाम भूमि 
नहीं होती है | सामूहिक खेती का रूस मे बहुत प्रचलन है किन्तु सहकारी सामूहिक 
सेती भौर रूस की सामूहिक खेती मे पर्याप्त अच्धर है जो निम्त प्रकार है 

(१) सहकारी सामूहिक खेती समितियों का एच्छिक सगठन होता है जबकि 
रूसी सामूहिक खेती अनिवाय होती है। 

(२) सहकारी सामूहिक खेती के श्रमिक स्वतत्त्र होते है किस्तु रूसी सामूहिक 
सेती के श्रमिक स्वतन्त्र नही होते । 

(३) सहकारी सामूहिक समितियाँ प्राचीन तथा नवीन दोनो ही प्रकार की 
विधियों को काम मे लेती है किन्तु रूस में सामूहिक खेतो में खेती के नवीन यन्त्र काम 
मे लाये जाते हैं । 

(४) सहकारो सामूहिक खेती मे सरकारी हस्तक्षेप नही होता जबकि रुमी 
सामूहिक खेती मे सरकारी हस्तक्षेप बहुत होता है । 

(५) सरकारी रामृहिक खेती मे भूमि पर समितियों का अधिकार होता है 
जबकि रूसो सामूहिक लेती मे भूमि पर सरकारी अधिकार होता है । 


सहकारों कृषि के लाभ 


किसानो के जीवन स्तर क्यो उठाने के लिये यह आवश्यक है कि म्युततम 
व्यय में अधिक्तग उत्पादन किया जाये। भारतवर्ष मे अधिकांश भागों में किसातो के 
पास छोटे-छोटे खेत हैं जिनका आकार अनाधथिक है । इन छोटे खेतों में आधुनिक 
विधियों से लेती करना असम्मव है। अत हमारे देश में धनं, समय तथा उपजाऊ 
भूमि का अपव्यय होता है । भूमि होते हुए भी उत्पादन कम होता है और खाद्य 
सकट बढता जा रहा है। ऐसी स्थिति मे खेती को स्वावलम्बी बनाना आवश्यक है। 
इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये कृषि प्रणाली का पुनसंयठन किया जाना चाहिए। 
यद्यपि पुनर्सयठन की कई विधियाँ है तथापि भारतीय परिस्थितियों को ध्यात में 


सहकारी खेती शश्३ 


रखते हुए सरकारी खेती उपयुक्त है। सरकारी खेती के अन्तर्गत किसानो का भूमि 
पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है ओर बडे प॑माने के उत्पादन के लाभ उपलब्ध हो 
सकते हैं। कृषि में आधुनिक विवियाँ काम में लायी जा सकती हैं। जहाँ एक व्यक्ति 
सभी साथनो को जुटाने में असमर्थ होता है, वहाँ सम्मिलित प्रयास्त से काम इसी विधि 
द्वारा चलाना उत्तम हो सकता है। सभी समिति के सदस्य अपने साथतो को 
संकलित करते हैं और संगठित प्रयास से विकास करते हैं । सहकारी खेती के निम्त- 
लिखित लाभ हैं 

(१) व्यक्तिगत स्वामित्व 


सहकारी खेती के अस्तर्गत व्यक्तिगत स्वामित्व की रक्षा की जाती है और 
भूमि का एकीकरण करके सम्मिलित प्रयास किये जाते हैं। हमारे देश मे किसान 
भूमि पर से व्यवितगत स्वामिस्व समाप्त नहीं करना चाहते ऐसी स्थिति मे 
सहकारी खेती द्वारा कृषि उत्पादन बढाया जा सकता है । समिति के शदस्य भूसण्ड 
समिति को प्रदान करते हैं जिन पर उत्का व्यक्तिगत अधिकार होता हैं । जब सदस्य 
समिति को छोडते हैं तो उनको भूमि वापस मित्र जाती है। व्यक्तिगत स्वामित्व के 
अभाव में हमारे देश से समितियाँ सयठित नही हो पाती है। 


(२) वृद्दत पेमाने को कृषि के लाख 


भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार होते हुए भी इत्त प्रणाली में वृहृत पैमाने की 
खेती के लाभ प्राप्त किये जा सकते है | छोटे-छोटे किसानों से भू-खण्डो का एक दा 
फार्म बना लिया जाता है और उस फार्म मे क्षाघुनिक विधियाँ काम से लायी जाती 
है। छोटे सेतो का अना्थिक आकार होता है जिन पर उत्पाइत व्यय अधिक होता है 
किन्तु आर्थिक आकार के कारों मे मितब्यमिता हो जाती है । कई प्रकार के खर्चे जो 
अलग-अलग छेतों पर करने पडते थे वे जब नहीं करने पडते है। सहकारी सेती में 
फाम बढ़ा होंता है अत नवीन कृषि यन्त्रों का प्रयोग भी अच्छी तरह हो सकता है । 
तथा बड़े पैमाने के लाभ प्राप्त हो सकते है । 
(३) ऋण प्राप्ति को क्षमता में दृद्धि 


छोडे छोटे इंघक जब अपने खेतों पर अलग-भलंग खेती करते है तो उनको 
इृषि कार्यों के लिए ऋण प्राप्ति मे बहुत कठिनाई होती है । कभी-कभी तो इस 
किसानो को ऋण उपलब्ध भो नहीं होता हे । किन्तु सहकारी समितियों की ऋण 
प्राप्त करने की क्षमता अधिक होतो है। पर्याप्त मात्रो में घन उपलब्ध हो जाने पर 
कृषि उत्पादन बढाने के लिए नवीन विधियों को बपनाया जा सकता है । कृषि यन्‍्त 
खरीदे जा सकते हैं। भूमि का पर्याप्त सुधार किया जा सकता है । 
(४) सरकारों सहायता आसान 


कृषि विकास के लिए सरकार जो सहायता प्रदान करने को योजनायें कार्यास्वित्त 
करती है तो समितियों के माध्यम मे बार्य बहुत सरल हो जाता है जबकि छोटें-छोटे 
विसानो को अलग-अलग सहायता प्रदात करने में कई बाबायें बाती हैं। वर्तमात 
समय मे हमारे देश में लवीन इृषि तीति के पन्‍्तगत सरकार ने कई प्रकार को विकास 
परियोजनायें चालू की हैं जो कि सहकारिता के साध्यम से बहुत सरलता से चालू की 
जा सकती हैं $ सरकार ने सहकारी खेती के महत्व को समझा भी है । 


श्श्ड सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


(४) घूमि की उत्पादरता में वृद्धि 

सहकारो खेती के द्वारा भूमि की उत्पादकता बढायी जा सकती है ! भूमि की 
उत्पादकता बढाने के लिये उन्नत बीज, ववीन कृषि विधियाँ, कृषि यन्त्र, सिचाई खाद 
आदि काम में लाये जाते हैँ। भारत मे निर्धन किसान व्यक्तिगत तौर पर इनको 
काम मे लाने मे असमर्थ हैं। सहकारी समितियाँ सरलता से इन आवश्यक चौजो को 
खरीद कर अथवा सुविधा प्रदान करके भूमि की उत्पादकता बढा सकती हैं। 


(६) उचित विपणन व्यवस्था 

हमारे देश मे कृषि उपज की विपणन की उचित व्यवस्था नही है। किसानो 
के पास उपज को स्रक्षित रखने के न तो भण्डार हैं और न ही यातायात के पर्याप्त 
साधन हैँ जिससे बाजार में ले जाकर वे अपनी उपजो को बेच सकें। इसके 
अतिरिवत उनको मध्यस्थो के माध्यम से अपना सामान बेचना पडता है जिससे उनको 
अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है । सरकारी खैती के अरति समितियाँ 
सभी प्रकार की विपणन सुविधायें प्रदान करती है । 


(७) सहायक उद्योगों का दिकास 

सहकारी खेतो के अन्तर्गत बडे बडे फामं होते हैं और उत्पादन भी बडी मात्रा 
में होता है। इन बडे कृषि फार्मों मे सहायक उद्योग धन्धे चलाये जा सकते हैं जिससे 
ग्रामीण जनता को रोजगार मिल सकता है। इसके अलावा कृषि उपज के दिनो के 
अतिरिक्त बेकार समय का सदुपयोग करने के लिये भी इन उद्योगों का महत्व 
अधिक है । 
(८) कृषि भ्रभिको को दशा में सुधार 

कृषि क्षेत्र मे सस्थागत सुधार करके ही श्रमिकों की दशाओ को सुधारा जा 
सकता है । व्यक्तिगत खेतों मे सरकार के श्रमिकों के सम्बन्धित सुरक्षा नियम लागू 
नही किये जा सकते हैं। इसके लिये खेती मे सस्थागत परिवतन ही उपयुक्त हो 
सकता है। सहकारी ब्लेती के अन्तर्गत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, उचित काम के 
घन्ठे, श्रम कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सुविधायें प्रदान की जा सकती 
हैं । हमारे देश मे कृषि श्रमिको की दशा दयतीय है जिसे सुधारना वहुत आवश्यक 
हो गया है । इनकी दशा के सुधार मे सहकारी सेत्री में उचित प्रयत्न किये जा 
सकते है । 
(९) तकनीकी सुविधायें 

सहकारी समितियाँ प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेवायें प्राप्त कर सकती हैं। 
कृषि को नवीन विधियों में तकनीकी शिक्षा अथवा राहायता की आवश्यकता 
होती है | समितियाँ यह सुविधा प्रदान कर सकती हैं जबकि व्यक्तिगत सेवा से कठि 
नाई रहती हैं । 
(१०) रोजगार में वृद्धि 

सहकारी लेती के अन्तर्गत समितियों मे कुछ मूमिहीन 
हैं। ये सदस्य समिति के कार्यों मे भाग ले सकते हैं अथवा श्रमिकों 


किसान भी सदस्य होते 
मिकों के रूप में कार्य 


सहकारी खेती श्र 


करके रोजगार प्राप्त कर सस्ते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े पंम्राने पर खेती होने के 
कारण कई व्यक्तियों को एक साथ रोजगार प्राप्त हीता है। ज्यो ज्यों उत्पादन 
बता है फार्म को गतिविधियाँ भी वढती हैं मौर श्रम सब्या में भी निरन्तर वृद्धि 
होदी है । 

(११) प्रामीण क्षत्रो में पूंजी निर्माण 


सहकारी खेती के माध्यम से किसातो को जाय मे वृद्धि होती है। जाय की 
वृद्धि से बच्चत प्रभावित होती है। अधिक बचत होने के कारण उसे पुर्नातियोजन 
किया जाता है। इस प्रकार ग्रामोण क्षेत्रों में किसातो की बचत को प्रोत्साहित करके 
पूंजी निर्माण किया जा सकता है । 


(१२) नियोजन में सहायता 


हमारे आथिक नियोजन मे कृषि विकास के भी कार्यक्रम चालू क्यि गये हैं। 
इन कार्यक्रमों की सफलता में सहकारी खेती से बहुत सहायता मिलती है। इृषि 
उपन सम्बन्धी आऑक्डे भी अच्छो तरह उपलब्ध हो जाते हैं। विभिन प्रकार के 


कृषि विकास के कार्यक्रमों को अपता कर उत्पादन के शरक्यों की प्राप्ति हो 
सकती है । 


7 सहकारी खेती से प्रामीण क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास हो सक्रेग़ा | किसानो 
की आय बढ़ेगी जिससे उनके रहत सहन का स्तर भी ऊँचा उठेंगा । सहकारी खेतो 
एक तरफ तो तिस्ानो के ब्यन्तियत अधिकारों को 22 रखती है और दूरारी 
+ 2 खेती के दोषो को दूर करती है और तो के जीवन को सुखमय 
बनाती है। 


सहकारों खेती के दोष 


उपरोगत लाभों के आधार पर हम यह नहीं कराह सकते कि सहकारी खेती 
दोप मुक्त है ) इस श्रणालरी में निम्नलिखित दोप हैं ) 


(१) बेरोजगारी फैलने का डर 


"६ द्वारी सेती के अन्तर्गत बडे पैमाने का उत्पादन क्या जाता है जिसमे बड़े- 
हे सकता मे, मशीनें आदि काम में लाये जाते हैं। मशीनों आदि की प्रयोग में लाने 
सकता है। कौ की आवश्यकता होगी । अत ब्मिक बेरोजगार हो जायेंगे । यद्यपि 

ये अवधि के लिये ही हो सकता है। दीर्पकान मे तो दोजगए अं 

हि ॥ रहती है। निरन्तर उत्पादन बने से फार्मों ही 7१ | सुचजा 

< है मे रहती है जिससे अधिक श्रमिकों को रोजयार € के अत तक मान 


दर प 
। अजुशल प्रदन्ध को आशा * 


ज््से जी माबक्थों 
_. यह आवश्यक नहीं है कि सभी समितियों को कुझत एडन्यक उपलबध्रित 
जायें । यदि किसों समिति को बुशल प्रवन्धक उपलब्प नहीं हो तो उसका प्र 
अजुचत समितियों के हाथो में चलो जाता है जिससे भारी नुक्सान हो सकता है मई 
अनेको सदस्य किसानों को हानि उठानो पढ़ती है ॥ हमारे देश से अतक्ो समितियों के 
सामन यह दाघा है | 
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(३) उपज में कमी को आशका 


यह भी आवश्यक नही है कि व्यक्तिगत फार्मों की तुलना में सहदारी आधार 
पर उत्पादन बढ जायेगा । यह भो हो सकता है कि अनेक कारणों से उत्पादन भी ते 
बढ़ पाये और उत्पादन व्यय भी कम न होने पाये । हमारे देश में यह बहुत कठिन है 
कि सभी सदस्य अपने कार्यों और दायित्वों को अच्छी तरह निभायें | सहकारी फार्मों 
का सचालन का आधार भी प्रजातात्रिक होता है अत. कमंचारी अथवा श्रमिक 
अधिक मेहनत नही करते हैं । व्यक्तिगत छेती के अन्तर्गत श्रमिक अधिक काम करते 
हैं। स्वय मालिक भी अपने खेत मे अपनी पूर्ण शक्तियाँ लगा देता है । 


(४) अधिक व्यय 

सहकारी खेती के अन्तर्गत व्यक्तिगत खेती की तुलना मे अधिक ब्यय करने 
पडे गे । सहकारी प्रणाली में स्थायी तथा चालू खर्चों मे भी वृद्धि हो जाती है ! श्रमिक 
समय-समय पर अधिक सुविधायें और ऊँची मजदूरी की माँग करेंगे जिससे लागत 
व्यय म वृद्धि हो जायेगी । व्यक्तिगत फार्मों की तुलना मे सहकारी खेत्ती मे मजदूरों 
से कम कोम लिया जाता है जिसका प्रमाव किसानो की आय पर पढ़ता है । 


(५) अन्य ध 
व्यक्तिगत कृषि प्रणाली में किसान व्यक्तिगत रूप से स्वतन्त्र होते हैं। अपने 
खेत को सुधारने के लिए किसान बेहद मेहनत करता है । अपनी इच्छानुसार कार्य 
करता है | इसके अतिरिक्त सहकारी खेती भे कभी-कभी अनेकों कमियों के कारण 
भुभि का दुश्परयोग भी होने लगता है । रामितियों में गन्दी राजनीति प्रवेश ले लेती 
हैं जिससे किसानो भे असतोष ब्याप्त होने लगता है । 


उपरोक्त सहकारी कृषि के गुण-दोधो पर विचार करने के पढचात्‌ हम कह 
राकते हैं कि बतमान परिस्थितियों म भारत मे पूंजीवादी खेती के स्थान पर सहकारी 
खेती अधिक उपयुक्त सिद्ध हो सकती है। धीरे-धीरे सहकारिता का व्यापक विस्तार 
करता चाहिए । हमे वर्तमाव समय में एक दम सहकारी खेती का भी सहारा नही लेना 
चाहिए। हम धीरे धीरे सहकारी खेती का विस्तार कर सकते हैं जो कि हमारी 
सामाजिक और आर्थिक नीतियों के अनुकूठ है। सहकारी खेती के दोषो को नंप्रिक 
हक के द्वारा तथा सहकारिता के सिद्धान्तों का पालन करके दूर किया जा 
सकता है । 


(९) तकनी*, ७... सहकारी कृषि शोर सरकारी प्रयत्न 


सहकारी समितियाम सहक्‍परी आयोजन समिति ने १९४६ मे सहकारी खेती 
कृषि की नवीरइसी समिति ने देश के विभिन राज्यों में सहकारी कृषि के प्रयोग 
होती है। सिफारिश की । सद १९४९ में कुसारप्पा समित्ति ने आशिक जोतो के 
साई।र को महत्वपूर्ण बदाया। इसके जिए सहवारी खेती उपयुक्त हो सकती है । 
(श्म पचवर्षोष योजना मे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनर्संगठन पर जोर दिया गया। 
सके विए सहकारी ग्राम भ्रवन्ध स्वीकार क्या गया। सब १९५२ मे भारतीय 
काग्रोस ने सुझाव पश क्या कि जहाँ भी सम्भव हो सके राज्य द्वारा सहकारी को 
की समितियाँ सगठित करने पर विशेष ध्याव दिया जाना चाहिये। विभिन्न प्रयत्न 


सहकारी खेती श्श्७ 


के कारण देश में प्रथम योजना के अन्त तक देश में कुल १००० सहकारी खेती 
समि्तियाँ सगढित हो गयी। वास्तव में देखा जाये तो सहकारी खेती की दिल्षा मे 
प्रगति विशेष जअच्छो नहीं थी । 


दिलोश पचवर्षाय योजना में प्रथम एचवर्षीय योजना के अनुभव के आवार पर 
पर का्॑ प्रारम्भ किया ग्रया | इस काल मे सहकारी छेतो के विस्तार के लिए तेज 
गति से विकास करने पर जोर दिया गया । द्वितीय यौजता में लिखा है, "इस प्रकार 
के बिकास के प्रयत्व किये जाते को आवद्यकता है जिससे कि अग्रले दश् वर्षों में देक्ष 
में अधिकाद खेती योग्य भूमि पर सहकारी खेती का आधार सुहृद हो जाये ।”' इस 
योजना के प्रारम्भ मे चीन जाने बाले प्रतिनिधि मण्डल का प्रतिवेदन प्रकाशित किया 
गया जिसमे सहकारी खेती के विकास पर जोर दिया गया। सद्‌ १९५७ में 
एक अस्प प्रतिवेदन प्रकाशित क्षिया गया जो कि चीन व जापाव जाने वाले प्रतिनिधि 
मण्डल का था । इस प्रतिवेदन मे भी सहकारी कृषि को महत्वपूर्ण बताया गया । 


नागपुर अधिवेशन का प्रस्ताव 


द्वितीय प्रचरर्षोय योजता में सन्‌ १९५९ में अखिल भारतीय मागपुर अधि- 
चेशल में सहकारी कृषि के सम्बन्ध में उल्लेखनीय प्रस्ताव पारित किया गया । नागपुर 
प्रस्ताव की भुर्य-मुख्य बाते निम्दलिखित थी 


(१) भारतीय कृषि का पुतसँगठत सहकारी सयुक्त कृषि (000ए८०७0४९ 
300 &थष008) के आधार पर किया जाये । 


(२) किसानो का भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व सुरक्षित रखा जागे । 

(३) छृषि भूसि का एकीकरण करके सहकारी संयुक्त सेती की जाप्रे । 

(४) भूमि के अनुपात मे कियानों को लाभाश वितरित दिया जाये। जो 
रावस्य संयुक्त इृषि भूमि पर कार्य करते है तो उनको मजदूरी दी जाये और काम के 
अनुसार लाभ मे से भी भाग दिया जाये । 


(५) देश में सेवा सहकारी समितियों के द्वारा कार्य करता आरम्भ 
किया जाये । 


व ब्ितीय थोजवा काल में सब्‌ १९१५९ में सरकार ने नि्जातिसप्पा समिति निशुक 
की । इस सर्मिति ने सहकारी खेती समितियों को आ्थिक एवं तक़तीकी समस्याओं 
के निरावरण के उपाय बताये । प्रतिवेदन १९६० मे प्रस्तुत किया । राष्ट्रीय विकास 
परिषद ने इस प्रतिवेदन पर विचार किया । तृतीय योजता मे इस समिति के सुभावी 
के भाधार पर कापक्रम बताये गये। जूत सब १९६१ के अन्त तक भारतबयं में 
६३२५ सहकारों कृषि समितियाँ यो जिनकी सदस्यता ३ लाख से भी अधिक थी 
बर पूंजी लगभग १० लाख स्पग्ने लगी हुई थी। 


सृतौय पंचवर्षीय योजना मे हृपि विकास का निम्नलिखित का्यंक्रय निर्धारित 
किया गया 

_ (१) प्रत्येक जिले में एक अग्रयामी (0०८) सहकारों कार्य परियोजना चालू 
को जाये | ऐसी प्रत्येश्न परियोजना मे कम से कम १० सहकारी फार्म परियोजना 
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प्रारम्भ की जाये | देश भर से ऐसी ३३०० सहकारो कृषि समितियों की स्थापना 
दा १२% । अग्रगामी परियोजनायें सहकारी क्रपि विकास के लिये भविष्य मे आधार 
होगी । 

(२) इस प्रकार की समितियों को १२००० रु० विभिन्न कार्यों के लिए 
वित्तीय सहायता प्रदान की जाये । केन्द्रीय सग्कार ने इस व्यवस्था के लिये ६ करोड़ 
रुपये का प्रावधान किया | राज्य सरकारो ने भी लगभग इतनी ही धनराशि का 
प्रावधात किया । 

(३) सहकारी कृषि कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र में राष्ट्रीय 
सहकारी खेती सलाहकार मण्डल ()२४॥००३] (0009०2॥४८ एग्रगह 00507) 
४०90) को स्थापना की गयी । राज्यो में भी मण्टलो का गठन किया गया ! 


(४) तीसरी योजना से सरकार को अतिरिक्त प्राप्त भूमि पर सहकारी 
समितियों को प्रोत्साहन दिया जाने का कार्यक्रम था । 

५) छुतीय योजना काल मे अग्रगामी तथा गैर अग्रगामी योजता खण्ड की 
सहकारी खेती समित्रियो के लिये ११ करोड रपये की वित्तीय सहायता देने का 
प्रावधान किया गया था । 

गाडग्रिल समिति वा (००७४०॥४८०) ने _ सहकारी खेती के जिए कई 
सुझाव दिये । समिति ने ऊँची उत्पादकता के वियय मे निर्देशन दिये | इस समिति 
ने सहकारी खेती समित्तियों के सर्वेक्षण करने पर जोर दिया । 

तीप्तरी यरोजनाकात मे ५५०१ सहकारी खेती समितियाँ गठित की गयी 
जिनकी सदस्य सख्या १,१८,८३५ थी और जितके पास ५,प८३,७६८ एकड भूमि 
थीं 

तृतीय_योजना के पश्चात तीन वाधिक योजनाओं में भी सहकारो कृषि 
समितियों का विकास किया गया । वर्ष १९६६-६७ तथा वर्ष १९६७-६८ में हमारे 
देश मे क्रश ५२१ तथा ४४९ सहकारी थछेती समित्ियाँ सगठित की गयीं। माच 
१९६८ के अन्त में देश भे 2८१८२ सहकारी खेती समितियाँ थी जिनकी सदस्य संध्या 
२,१४,४४० थी जिनके पास लगभग ११ लाख एकड भूमि थी। दिसम्बर १९६८ के 
अन्त तक १४५ समितियाँ और गठित हुई । भारतवर्ष में प्रशिक्षण तथा शिक्षण 
कार्यक्रम के अस्तर्गत मा १९६८ तक सहकारी कृषि समितियों के १४८७ सचिवों 
को प्रशिक्षण प्रदान किया गया । 


भविष्य के लिये कार्यक्रम 


भविष्य में इस क्षेत्र मे कमजोर रामितियों को सुदृद करने की योजना है । 
जनवरी १९६८ मे राष्ट्रीय सलाहकार मण्डल ने निम्नलिखित सुझाव दिये । 

(९) राज्य सस्‍्कारें दुराजडियिकाएण अगपेलाण मो, प्रफ्गस्ए्कता प्रदान कर 
नयी समितियाँ वही पर स्थापित की जायें जहाँ पर पर्याप्त साधत उपलब्ध हो तथा 
परिष्थितियाँ अनुकूल हो । 
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(२) सदस्य समिति की रुम्पूर्ण भूमि पर संयुक्त खेती करें। 
(३) जो समितियाँ निर्धारित सहकारी सिद्धान्तो पर का करें उन्ही को 


वित्तीय सहायता प्रदान की जाये। परिणामात्मक विकास की बजाय प्रकारोत्मक 
विकास की तरफ अधिक ध्यान दिया जावे। 


अत्रुर्थ पंचदर्षोष योजना में अधिक सहकारो कृषि समितियों के सगठझत के 
स्थात पर वर्तमान समितियों को छुहढ किया जायेगा ! कमजोर समितियों को पुन- 
जिवत करते पर प्राथमिकता दी णायेगी। जिन भागों में परिस्थितियाँ बहुत ही 
अनुकूल हैं केवल वही पर नयी समितियाँ सगठिल की जायें । 


सहकारी कृषि विकास के मार्ग में बाधायें 


सहकारी कृषि विकरास्त माय में सामाजिक एवं क्रायिक विपभता, अवन्धकीय 
समस्‍यायें आदि प्रमुख दापायें हैं। समितियों के पास पर्याप्त मात्रा मे घन भी नही 
है । मुख्य बाधाओं का वर्णन निस्‍्न प्रकार है । 


(१) चेतों के श्रति मोह . 


भारतवर्ष मे किस्ाव अपने खेतों के प्रति बहुत अधिक मोह रखते हैं। आधिक 
तथा सामाजिक विधमताओ के कारण किसान भूमि सहकारी कृषि के अन्तरगंत्त लाना 


उचित नहीं समभते हैं। अत समितियों के पास पर्याप्त मात्रा मे भूमि का अभाव 
पाया जाता है। 


(२) प्रदाध् कुशलता का अभाव : 


सहकारी कृषि समितियों के समक्ष बन्य सहकारी समितियों की भाँति प्रश्चि- 
क्षित एव भुशल कर्मचारियों का अभाव पाया जाता है | किसाद इस बात़ से बहुत 
डरते है कि कही अकुशल प्रबन्ध के कारण उन्हे नुकसान नही हो जाये | यदि सहकारी 
कृषि के कारण हानि हो जाती है तो. किसान जिन्होने अपती भ्रूमि दे दी है अपना 
दा ४ चला फायेंगे। इस डर से वे अपनी भूमि को समितियों के अन्तगत़ नहीं 
ला । 
(३) शित्तोष फरठिनाइयां 


सहकारी कृषि समितियों को अपने फामों पर आधुनिक विधियों से खेती 
करने के लिए बडे-वडे उपकरण एव मज्ीतो की आवश्यकता परढठी है । कभी-कभो 
छिचाई सुविधा भी भ्रदान करनी प्रढती है। इसके लिए बडी मात्री में पूंजी की 
आवश्यकता पड़ती हैँ। बधिकाश समितियाँ कमजोर स्थिति मे हैं अत वे मर्वोच 
विधियों एवं मशीतो का उपयोग वही कर पाती हैं । 


(४) अशिक्षा एवं अज्ञानता . 
दिक्षा के अभाव मे ग्रामीण जनता परम्परागत इृषि को उपयुक्त समझतो है। 


बह विशो भी प्रकार का परियतंन नहीं चाहतो। अधिकाश क्सिन सहकारी सिद्धान्तो 
से भी भिज्ञ नही होते हैं। 3७४ हे ह 
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(५) अन्य : 

५ . भारत में ग्रामीण भागों मे बच्छे नेतृत्व का अभाव है जो कि आन्दोलन को 
सही दिशा प्रदान कर सके | अधिकाश समितियाँ बहुत कमजोर हो थुकी है जिनको 
कि पुनर्जीवित करना आवश्यक है | 


उपरोक्त विवरण के अनुसार भारतवर्ष में सहकारी कृषि विकास क्रे मार्ग में 
गे २08 है जिनको दूर करना आवश्यक है| नीचे इस समिति के लिये सुभाव 
ए गए हूँ । 


निराकरण के उपाय 


अक्टूबर सन्‌ १९६४ मे प्रो० डी० आर० गाडगिल समिति ने सहकारी खेती 
समितियों के विकास के लिये उल्लेखनीय सुझाव दिये है । समिति ने छोटे छोटे 
किसानो को अधिक आकर्षित करने पर जोर दिया । इस समिति ने जिला तथा राज्य 
स्तर फ़र संघीय इकाइयाँ स्थापित करने का भी सुझाव दिया था। कुछ अन्य सुझाव 
निम्नलिखित हो सकते है 
(१) उचित प्रबन्ध व्यवस्था 

सहकारी कृषि समितियों के त्रिकास के लिए समितियों की उचित प्रवन्ध 
व्यवस्था अति आववध्यक है। इसके लिए प्रवत्ध कर्मचारियो को तथा सचिवों को 
उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाये । यद्यपि पचवर्षीय योजनाओ मे प्रशिक्षण व्यवस्था 
की गयी है किन्तु इस तरफ अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए । कर्मचारियों तथा 
प्रबच्धकों को अन्य प्रकार की सहकारी समितियों की तुलना मे सहकारी खेती समति* 
तियो मे अधिक प्रशिक्षित होना चाहिए क्योकि इन समितियों में किसान अपदी 
जमीन समिति को खेती के लिए प्रधान करते है जबकि अन्य समितियों में इस प्रकार 
की जीविकोपार्जन की सम्पत्ति नहीं लानी फ्डती । समितियों के मैनेजरों को प्रशिक्षण 
देने की उचित ब्यवस्था शीघ्र करनी चाहिए । 
(२) समितियों का संगठन 

समिति के संगठन से पूर्व व्यक्तियों में वास्तविक इच्छा और आवश्यकता 
होनी चाहिए | समितियों को आर्थिक आकार श्रदान करने के लिए नयी समितियाँ 
खोलने के लिए एक निश्चित निम्नतम सदस्य सल्या होदी चाहिए । सामान्यत॑ 
सभी सदस्य लगभग एक ही ज॑सी स्थिति के होने चाहिए। एक गाँव मे एक से 
अधिक समिति का भो निर्माण किया जा सकता है यदि परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल 
हो और सदस्य सलख्या अविक हो । कृषि के लिये विभिन्न सुविधायें भी वहाँ होनी 
चाहिए । भूमि सहित और भूमि रहित सदस्यों में मत देने के अधिकार मे भेदभाव 
नही होना चाहिएं। यदि कोई सदस्य समिति से अलग होता है तो उसे उसकी भूमि 
वापिस कर देनी चाहिए | इसके लिए कम से कम पाँच वर्ष की अवधि निश्चित कर 
देनी चाहिए । किन्तु कमी-कमी विशेष परिस्थितियों मे सदस्य समिति छोडता है तो 
उसे भूमि वापस कर देती चाहिए। यदि किसी कारण समिति उसी सदस्य की भूमि 
देने में असमर्थ हो रही हो तो उसी उत्पादकता की तथा उसी गुण वाली दूसरी 
भूमि उसे दे देती चाहिए ! इससे सदस्य अधिक आकरषित हो सकते हैं। 
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(३) वित्तीय ब्यवस्था - 


सहकारो खेती समितियों को भूमि बन्धक बेकों में सदस्य बनते देना चाहिए। 
इन बैको से ये समितियाँ दोध॑कालीन ऋण प्राप्त कर सकती हैं । जिन भागों में भूमि 
बन्यक अच्छी तरह से कार्य नहीं कर रही हैं उत भागों से राज्य सरकार दीर्घ 
कालीत ऋण की सुविधायें प्रदान करें। मच्यकालीन ऋणों के लिये वेन्द्रीय सहवारी 
बैंक बहुत उचित हैं। सरकार भी इस प्रकार के ऋण प्रदान कर सकती हैं। सभी 
चैती समितियाँ केन्द्रीय बेंको से सम्बन्धित कर देनी चाहिएँ सम्रिति के लिए 
अधिकतम साख सीमा तिर्बारित कर देनी चाहिए । सहकारी खेती समितियाँ यदि 
अपने कुटोर एवं लघु उद्योगों के लिए सहायता चाहती है तो उन्हे प्राथमिकता दी 
जानी चाहिएं। अधिक अन्न उपजाओ, मिट्टी के कटाव आदि को रोकने फे लिए 
सहायता दी जाती है तो समितियों को सहायता श्रदान करनी चाहिए | समितियों 
को अपने सदस्यो की सहायता करने के लिये लाभ में से कुछ घन सचित करता 
चाहिये । उनको आवश्यकता पड़ने पर ऋण प्रदान करना चाहिये । रादस्पों में 
मित्ब्ययिता मौर बसत की आदत डालने का प्रयत्व करना चाहिए । 
(४) कममोर समितियों को पुररजोंदित करना 


कमजोर समितियों का कार्य भल्लों प्रकार नही चल पाता है अत इतको 
पुनर्जोवित करना चाहिए। मारत सरकार मे यदि चदुर्थ परचवर्षीय योजता मे इस 
कार्य क्रम पर विद्योष बल देने का प्रववान किया है तथापि इस तरफ अधिक ध्यान 
दिया जाना 5 ए ज॑स़ा कि पूर्व कहा जा चुका है समितियों को सत्या मे अधिक 
वृद्धि करने से कोई लाम नहीं हैं बल्कि उनका आवधिक आकार व मूदृढता आवश्यर्क 
है। समितियां अपने कायो को अच्छी तरह चला सर्क ऐसी अवश्य होनी 
चाहिये | जिन समितियों की हालत बहुत खराब है उनका सुधार भी कठिन है उन्हे 
बन्द कर देना चाहिए । 


(५) अधिक भूमि संवित को जाप : 


इस प्रकार के प्रयत्व किये जायें कि समिति के कार्यक्षेत्र मे सभी सदस्यो की 
पूरी भूमि आ जाये । ऐसा निश्चित कायक्रम तैयार किया जाये कि घोरे घीरे सारी 
भूमि समिति मे लाने का भ्रयत्त जिया ज्ञाये । इससे समिति के प'स भूमि की कमी 
नहीं रहेगी । अधिक भूमि सचय करने के लिये समिति को उचित नेतृत्व प्रदान करना 
चाहिए । इससे समिति में विश्वास अधिक होगा। हसे व्यक्तियों को समिति के 
प्रबन्ध में लगाया जाये जो कि अपने कार्य ओर व्यवहार से अधिक सदस्य वता 
सकें। 
(६) सदन विधियों तथा मशोनों का प्रयोग 


सहकारी कृषि समितियों को बडी मात्रा से उत्पादन करने के लिए सिंचाई, 
उन्नतिशोल बीज, खाद, आधुनिक उपकरण तथा मशीनों की आवद्यकता पड़ती है । 
समितियाँ इन नवीन विधियों जौर औजारो को काम में ले ताकि अधिक मात्रा मे 
उत्पादन हो सके । इससे उसादन लागत कम होगी और लाम की मात्रा बढ जायेगी ॥ 


लाम बड जाने से सम्रितियों मे विश्वास बढ़ेगा और अधिक ब्यक्ति आकपित हो 
सकेंगे । 
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(७) निरीक्षण व्यवस्था 

सहकारी साख समितियों को कार्यप्रणाली को उचित समय पर जाँच होती 
रहनी चाहिये। समय समय पर निरीक्षण होने से गड़बडियाँ नहीं होगी। खाते भी 
वैज्ञानिक तरीकों से रखने चाहिएँ और उनके अकरेक्षण की भो व्यवस्था होनी 
चाहिये । 
(८) उत्तम कार्य को दशायें एवं मानव सम्पर्क 

श्रम की उत्पादकता बढाने के लिये उत्तम कार्य दशायें तथा मानव सम्पर्क 
बहुत आवश्यक है। इसके लिये श्रमिकों के लिये काम के धण्टे निश्चित कर देते 
चाहिएँ। काम करन की उचित परिस्थितियाँ करनी चाहियें । श्रम कल्याण की 
व्यवस्था भी बहुत महत्त्वपूर्ण हे । इन सुविधाओं से श्रमिकों की काय॑ करने की क्षमता 
में वृद्धि होती है । 
(९) अब्य 

वित्तीय सहायता उन्ही समितियों की की जानी चाहिये जो कि वास्तव में 
उन्नति करने लायक हैं। जो समितियाँ केवल सहायता के लिये हो गठित की गयी हैं 
उन्हें सहायता नही देनी चाहिये । सहकारी खेती तथा चकबन्दी कायक्रम का उचित 
समन्वय किया जाना चाहिये । तई स्थापित की जाने वाली समितियों मे सदस्यों मे 
मारी असमानता नहीं होनी चाहिए अर्थाव्‌ कुछ सदस्य बडे भूमिषति और हुछ 
बहता छोटे और निर्धन किसान । लगभग एक जैसी आधिक स्थिति के किसानों को 
समिति का सदस्य बनाया जाना उचित रहता है । 

उपरोक्त सुझावों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता के सिद्धान्तो की 
उचित्त जानकारी दी जानी चाहिये | सदस्यो को भो इसकी शिक्षा देनी चाहिये। 
आशा है भविष्य में हमारी नवीन हृषि नीति मे सहकारी खेती महत्त्वपूर्ण कार्य 
करेगी । 

प्रश्न 


१. सहकारी हृषि से आपका क्या अभिप्राय है ? इसके गुण व दोपो की विवेचना 
कीजिए । 

२. सहकारी खेती क्‍या है? हमारे देश में इसका क्‍या महत्त्व है ?े सरकार ने 
पचवर्षीय योजनाओ में इसके लिये क्‍या प्रयत्न किये हैं ? 

३. सहकारी कृषि से वया तात्पय है ? भारत में यह कहाँ तक सफल 
हुई है । 

४. भारतवर्ष में सहकारी खेती की क्या-क्या समस्‍यायें हैं? इनके निशकरण के 
उपाय बताइए । 

४. सहकारी खेती" विषय पर एक निबन्ध लिखिये। 


१२ 


बहुउद्दे श्योय सहकारो समितियाँ 
(शए४एएणए०5९ (00एशशाए6 $006९$) 


सहकारी साख समितियाँ ग्रमीण क्षेत्रो में किसानो की आधिक दशा सुधारने 
भे सफल नहीं हो सकी । हमारे देश में यह विवाद उठा कि उन भागों में एक उह्दे- 
इयीय समिततिया हो या बनेको उद्देश्यो की समितियां स्थापित की जायें । सद्‌ १९३७ में 
रिजवे बैंक ऑद इण्डिया की कृषि साख शाजा ने बहुउद्द्यीय विचार घारा पर जोर 
दिया । उस समय से ऐसी समितियाँ स्थापित करने पर लिचार किया जाते लगा। 
बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति से तात्पयं ऐसी समिति से है जो किसानो को साख के 
अतिरिक्त अन्य प्रकार भी उचित सुविधायें भी प्रदात करें | एक से अधिक उदृब्य की 
पूर्ति के लिये समितियों का आकार भी बडा हो जाता है । वहुउद्दरयो में साख ब्यवस्था, 
किसानो की उपज का विपणत, उतक्े लिये उन्नत बीज, खाद उपकरण ध्यवस्था तथा 
किसानो की अन्य आवध्यकताओ की पू्ति करता, सम्मिलित किये जाते हैं । बहुउद्देश्यो 
में मनोरजन शिक्षा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा भी सम्मिलित किये जा सकते हैं। यह 
आवश्यक नही है कि एक समिति उपरोक्त सभी उद्देश्यो की पूर्ति करे । व्यवहार में 
ये समितियाँ कुछ उद्देश्यो की पूति करती हैं जंसे किसानो को साख ओर विपणन की 
सुविधायें प्रदान करती हैं। विश्व के अन्य देशो मे भी समितियाँ एक से अधिक उहें- 
इयो की पूर्ति करती हैं। उदाहरण के लिये इमरुण्ड मे उपभोक्ता भण्डारों ने गृह 
निर्माण कार्य करना प्रारम्भ किया और जरंती मे साख समितियों ने विषणन का कार्य 
भी सम्पन्न किया | विदेशों मे इस प्रकार की सफलता तथा भारत में ग्रामीण साख 


समितियों कौ असफलता के कारण वहुदेइयोय समितियों का विकास बहुत विवाद करने 
के पश्चात्‌ किया गया । 


बहुउद्देश्योय सहकारी समितियाँ एक नियन्त्रण के अन्तर्गत अनेक कार्य करती 
हैं। मारतवर्प मे ग्रामोण क्षेत्रों मे इन समितियों के विकास की बहुत सम्भावना है। 
एक ही ग्राम मे विभिन्न उद्देश्यों के लिये अलग-अलग समितियों की स्थापता अत्यन्त 
कुठित कार्य है। जैसा कि पूर्व कहा गया है एक उद्देदय वी समितियाँ केवल एक हो 
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कार्य करती हैं ज॑से साख व्यवस्था या कृषि उपजो का विक्रय या उपभोग वस्तुओ की 
पूर्ति ) द्वितीय विश्व युद्ध के आरम्भ तक हमारे देश भे एक उद्देश्य की पूर्ति (विशेष 
कर ग्रामीण क्षत्रो मे साख व्यवस्था) की समितियाँ स्थापित हुई । किन्तु उस समय 
इस बात पर अधिक विचार किया गया कि ऐसी समितियाँ स्थापित को जायें जो 
साख के अतिरिक्त किसातो की अन्य आवद्यकताओ की भो पूर्ति कर सकें । वास्तव 
में देखा जाये तो बहूउहुइपीय समितियाँ ग्रामीण साख समितियों के सुधार के रूप में हैं। 
रिजर्व बैक आऑँव इण्डिया ने सुझाव दिया था कि इत समितियों के माध्यम पे किसातो 
और कारीगरो की द॑निक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकेगी ज॑मे 
उपज के लिये वित्त व्यवस्था, बीज, खाद- उपकरण और उपभोक्ता वस्तुओ आदि को 
व्यवस्था, उपज के विषणन की उचित ब्यवस्था राहायक धन्पों को प्रोत्राहन मादि। 
इनके अतिरिक्त ये समितियाँ सामाजिक सगठन की सेवा करेगी जो कि ग्रामीण 
दशाओं में सुधार लायेगी और उत्तम जीवन यापन की स्थिति पंदा करेंगी [? रिजव॑ 
बैंक की इस सिफारिश को सन १९४६ में र॑याल सीमा सहकारी जाँच समिति, मद्रास 
ने भी समर्थन दिया।? समिति के अनुसार वत्तमान ग्रामीण सहकारी समितियां 
अधिक उन्नति नही कर सकती हैं क्योकि पिछले अनेकों वर्षों मे उनकी प्रगति देखी 
जा घुकी है अत उतमे सुधार करने के लिये वहुउद्देश्यीय समित्तियाँ स्थापित की 
जायें। 


श्रावश्यक्ता 


हमारे देश मे प्रामीण क्षेत्रों मे सहकारी साख का ही अधिक विकास हो सका 
है । किसानो और ग्रामीण कारीगरो की अनेक आवद्यकतायें हें जिनमे से साख एक 
है । इन लोगो को समितियों से ऋण मिल पाता है किन्तु अन्य भावश्यकताओं की 
पूर्ति के लिये भहाजतो तथा व्यापारियों पर निर्भर रहना पड़ता है ! किसानो 
उन्नत बीज, खाद तथा औजारो के लिये साहुकारो अथवा महाजनों पर निर्भर रहना 
पडता है । ऐसी स्थिति भे किसानो को लाभ नही हो सकता है। यदि विभिन्न उद्देश्यों 
की पूर्ति के लिये अलग-अलग समितियाँ स्थापित की जायें तो किसानो को अलग अल 
व्यवहार करना पडता है। विभिन्न समितियों मे अलग सदस्यता ग्रहण करने के तिये 
प्रवेश शुल्क और अश खरीदने पडते हैं। अधिकाँश ग्रामीण क्षत्रों में किसान अनेकों 
असुविधाओ के कारण कई प्रकार की समितियाँ स्थापित भी नही कर पाये हैं। अनेक 
समितियाँ स्थापित करने के लिये कई झज्नट उत्तन्न हो जाते हैं। कुछ ग्रामो में तो एए 
समिति की भी स्थापना कठिन होती है। अत. बहुउद्दश्यीय समितियों की बहू 
आवश्यकता है । 

देश मे सहकारी आन्दोलन को व्यापक बनाते मे इन समितियों का महत्त्व 
थोगदान हो यकता है । ग्रागीण क्षेत्रों मे यदि कियानों को अविकाश श्यवक्ष्यकताओं की 
पृत्ति सहकारी आधार पर प्री की जाती है तो जनता मे इसके प्रति विश्वास बढ़ेगा। 
जनता सहकारिता के सिद्धाल्तो तथा उद्देश्यो से अधिक परिचित हो सर्केयो। ता 
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बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियाँ श्ध्श्‌ 


समितियों ते सहकारिता का प्राथमिक ढाँचा सुहृढ हो जायेगा । वत्तमान परिस्थितियों 
मे कमजोर समितियों का सुहढोकरण किया जा रहा है । भविष्य मे ग्रामीण क्षेत्रों मे 
समितियाँ सगठित की जायें वे बहुउद्देश्यीय हो ताकि उनकी स्थिति अधिक सुददढ हो । 
इल समितिमों को गतिविधियाँ भी अधिक होगी जिससे काये भी व्यापक होंगे । 
फलत अधिक सहायता एवं कार्यश्ञील पूँजी होगी । ये समितियाँ जनता को अधिकाधिक 
सुविधायें प्रदान करके उनकी सुख समृद्धि मे दृद्धि कर सकेगी और देश में सरवागीण 
बिकास होते लगेगा। 


बहुउद्दे श्यीय समिति को विशेषता" 


इन समितियों की निम्नलिखित विद्ञेपतायें हैं -- 


(१) बहुउद्देशीय समितियों का संगठन अनेको उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया 
जाता है। साख के अतिरिक्त किसानो तथा कारोगरो की जो आवध्यकतायें होती हैं 
उन्हे ये समित्तियाँ पूरा करती है । 

(२) अनेको प्रकार के कार्यों का सचालन करने के कारण समितियों का कार्य 


क्षेत्र अपेक्षाकृत ब्यापक होता है । प्राय एक प्राम या आस-पास के प्रामो सहित प्राम 
सम्मिलित किये जाते है । 


(३) अपेक्षाकृत सदस्य समस्या अधिक होतो है बयोकि समितियाँ बई कार्य 
करती हैं अत अधिकाँश ग्रामीण व्यक्ति समितियों के सदस्य हो जाते हैं । 

(४) समितियों का दापित्व सोमित होता है । इसलिये कार्यशील पूंजी भी 
अपेक्षाकृत अधिक होती है । 

(४) समितियाँ एच्छिक सगठन हैं और सदस्यता छुनी होती है । 

(६) समितियों का प्रबन्ध जततास्तिक नियन्त्रण के आधार पर होता है। 
शामान्प सभा भे सर्वोच्च सता निहित होती है | 

(७) समितियों का कार्य वैतनिक कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। 

बहुउद्दे श्योघ समितियों के लाभ 


न्‍ बहुउद्देश्यीप सम्ितियाँ एक उद्देश्योय समितियों की तुलना पे अधिक उपयोगी 
स॒द्ध हुई हैं। एक उद्देश्यीय समितियाँ केवल साख व्यवस्था के उद्देश्य की ही पूर्ति 
करती हैं किन्तु बहुउह॑श्यीय समितियां अनेकों जावश्यत्रताओं की पूर्ति के लिये सुविधायें 
प्रदान करती | ग्रामीण जनता के सर्वागीण विकास में इन समितियों का उल्नेज- 
न्ीय योगदान हो सक्ता है । किसानो तथा कारीबरो को साहुकारो महाजनो तथा 
ब्यापारियों के झोपण से बचाने के प्रमुख साथन ये समितियाँ हैं। मुंध्य-मुष्य भाग 
निध्त प्रकार हैं -- 

(१) सशंगोण विकास में योगदान : 


बहुउद्देरदीप समितियाँ ग्रामीण जनता की अनेकों आवश्यकताओं को पूति 
करने उसे सर्वोगेण विकास से योगदान देनी हैं पर्याप्त एवं उचित गुविधायें प्राप्त 
करके सदस्य सुली एवं सम्‌द्ध होते हैं | शिक्षा, मतोरजन, स्वास्प्य, चिकित्सा तथा 


१६६ सहकारिता एवं सामुदायिक विकाप्त 


ग्राम सुधार क्षेत्र मे भी समितियाँ बहुत महत्त्वपूर्ण हो सकती हैं। समितियाँ सदस्यो 
को राम्पन्न करके उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाती हैं | क्सिनो की आय मे भी निर- 
न्तर त्ृद्धि होती रहती है। 

(२) अम व समय को बचत : 


बहुउद्दंब्यीय समितियाँ अपने सदस्यो को एक स्थान पर अनेक सुविधायें प्रदान 
करती हैं । इससे उनके समय में बचत होती है| क्योक्ति इनके अभाव में व्यक्तियों 
को कई स्थानों मे जाकर वस्नुर्यें खरीदनी पडे गी | अपनी उपजो को बाजार मे वेचने 
के लिये बहुत सा समय व्यथ खोना पडेगा। कुछ वस्तुयें जो ग्रामो में उपलब्ध 
नहीं हैं उनके लिये शहरों मे जारूर लानी पडतो हैं अत समय और. श्रम दोनो 
अधिक पडते है । किन्तु ये समितियाँ श्रम और समय दोनो मे बचत कर देती हैं। 


(३) मितब्पप्रिता : 


कई कार्यों के लिये एक समिति होने के कारण व्यवस्थापकीय एवं सगठन के 
व्ययो मे मितव्ययिता होतो है। विभिन्न कार्यो के लिये कई समितियों के गठन से 
अलग अलग ये काय॑ करने पड़ते हैं। समितियों के लिये अलग कायलियों वी आव- 
दयकता पडती है तथा अलग अछरूग कर्मचाज्सों की नियुक्ति करनी पढती है। अत 
व्यर्थ का व्यय बढ़ता है । बहुउद्देश्यीय समितियों को दशा में ये खर्च टल जाते हैं और 
बडी मात्रा में व्यापार के लाभ उपलब्ध हो जाते है। 


(४) प्रा कुशलता के लाभ - 


एक उद्देंश्यीय समितियों बरी तुलना में बहुउद्देश्यीय समितियों मे अधिक कृशन 
व्यक्ति नियुक्त क्यि जाते है। इन समितियों का काय क्षत्र ब्यापक होता है ! भा यिक 
स्थिति भी चुदृढ होती है अत चंतनिक प्रशिक्षिता वमचारियों फी नियुक्ति की जाती 
है। उचित प्रबन्ध के कारण लाभ की राशि भी अधिक होती है जिससे सहकारिता मे 
लोगा का अधिक विश्वास पंदा होता है । 
(५) साख एवं विपणत में समन्वय : 

साख समितियों और विपणन समितियों के पृथक-प्रृथक सगठित होने के कारय 
उनमे उचित समन्वय नही हो पराता है। सहकारी साख, सहकारी विपणन के 40 
जोडने में कठिनाई उत्पन्न होती है किन्तु बहुउद्देल्यीय समितियाँ दोनो कार्य स्वय कहते 
हैं अत्त दोनो कार्यों मे उचित समन्वय सम्भव हो पाता है। सदस्यों को प्रदान 
गये ऋणों की वापसो में अविक कठिनाई नही होती क्योकि विपणन कार्य के कार्य 
किप्तानो की उपजे समिति द्वारा सम्पन्न की जाती है । 
(६) सुदृढ़ आ्थिक स्थिति : हर 

बहुधन्धी समिति होने के कारण सदस्य सस्या अधिक होती है और का्यशील 
पूंजी मो जधिक होतो है । समिति को यदि कोई एक कायें में हांन होती है ते ४५ 
दूसरे कार्यों मे पूरी हो जाती है । अत समितियाँ सफलतापूर्वक काय करती 8-5 
है। सुदृद स्थिति होने से जनता का इन पर विश्वास भी अधिक होता है। ्ण 
उहृब्यीय समितियों की स्थिति मुहृढ नही पायी जाती है। देश में अधिकाश का 
समितियाँ कमजोर स्थिति मे है जिनका हृढीकरण क्या जा रहा है। 


बहुउद्देंश्यीय सहकारी समितियाँ १६७ 


मारतवर्ष में बहुउहेश्यीय समितियों ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मद्रास आदि 
राज्यों में अच्छी प्रगति की है। इन राज्या मे इन सम्रितियो का उपजो के विपणन, 
क्शानों के लिये ब्रीज, साद और औजार व्यवस्था, पुराने ऋण चुकाने मे योगदात 
कार्य सराहनीय है । इत समितियों वे सनोरजन, शिक्षा, स्वास्थ्य भादि क्षेत्रों में भी 
प्रशंसनीय कार्य किया है । 


बहुउद्दे श्योय समितियों के दोष 


बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों में कुछ दोष भी हैं। प्राय समितियों में इतते 
कुशल व्यक्ति नही पाये जाते है जो कि इनकी विभिन्न क्रियाओो को नच्छी तरह से 
पूरा कर सर्क । कुछ गाँवों में समितियों का आकार भी छोटा होता है अत्त भ्रशिक्षित 
कर्मचारियों की नियुक्ति बहुत कठिन होती है । ऐसी स्थिति में एक उद्देष्य वाली 
समितियाँ भी उपयुक्त सिद्ध हो सकती है समितियों के मुख्य दोष विर्म्ना खित हैं. -- 


(१) वहुउद्देश्शीय समितियों को कई काय॑ करते पठते हैं क्तत कार्य प्रणाली 
बहुत जटिल हो जाती है । ग्रामीण व्यक्ति इत सव वातों को नहीं समझ पाते हैं अत 
कुछ ही व्यक्ति सप्रितियों के सचालन मे भाग लेकर अपने स्वार्थ सिद्ध करते हैं। 


(२) विभिन्न कार्यों से यह ज्ञात करना कठिन होता है क्सि कार्य में सफलता 
मिली है और फ्षिस मे नहीं। एक कार्य के लाभो से दूसरे कार्य की हानि पूरो की 
जाती है । दरों एक काय की हानि को दूमरे कार्यो के लाभों से छुपाया जाता है । 


(३) अतेको कार्यो का एक प्राय सम्पादन करने के कारण विभिन्न समस्या 
अच्छी तरह से पूरी नहीं की जाती हैं। एक उद्देश्य बाली समिति अपने कार्य को 
अधिक कुशलता के साथ सम्पन्न कर सकती है । 


.._ (४) साख की विपणन के साथ सम्बन्धित करने से भी कभो-कभी अविवेक 
पूर्ण ऋण प्रदान किये जाते हैं। समितियाँ विषणन वे बढ़ाते के लिये रादरयों को 
अधिक मात्रा मे ऋण दे देती हैं। 


(५) बहुउद्देश्यीय समितियों मे सदस्यो का दायित्व सीमित होता है जिसका 
कि विरोध किया जाता है । 


बक्त दोषों को देखकर हम यह वही कह सकते कि बहुएद्रेश्योय समितियाँ 
उपयुक्त नहीं है। बास्तव में देखा जाये तो इत समितियों की वतमान समय से बहुत 
आवश्यकता है। इनके माध्यम से ग्रामोत्थन किया जा सकता है। द्वितीय पंचवर्षीय 
मोजना से सहकारिता के विकास के लिये सुद्गठित कार्यक्रम प्रा'स्भ किया गया है । 
पहने वो कृषि साख ही थान्दोलग का आधार था किल्तु सब १९४६ के पश्चात्‌ 
दिपणन व्यवस्था को भी उचित स्थान दिया गया है। प्राम्रोण विकास के लिये सह- 


कारिता का आधार स्वीकार किया जा चुका है जिसके लिये सहकारी बहउद्देश्यीये 
समितियाँ अत्यस्त महत्त्व को है । 


बहुजद्दे श्योय समितियों की प्रगति 


एिजवे बेक ऑँव इण्डिया ने सन्‌ १९३७ मे बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियाँ 
स्थापित करने का सुझाव दिया। इसके दो वर्ष पश्चात्‌ विभिन आ्लो के सहकारी 


श्ष्ट सहकारिता एवं सामुदायिक विदाद 


पंजीयन अधिकारियों ने इसका समर्येन कया। सरंया समित्रि ने सन १९४६ में 
बहुउद्देश्योय समितियो का सुझाव दिया | इस समिति ने सुझाव दिया कि दश दर वी 
अदृधि में ५० प्रत्िस्तत गाँव और ३० प्रतिशत जनसख्या इन समितियों के बस्तगंठ 
आ जायें। सन्‌ १९४७ से प्रथम योजला प्रारम्म होने से पूर्व तक इन समितियों के 
विकास मे पर्थाप्त सफलता मिली । वर्ष १९५०-५१ में ऐसो समितियों को संख्या ४० 
हजार थी। सन १९५५-४६ में इन समितियों की संख्या ६५ हजार थो छो कि 
है में बढक्र ७५ हजार हो ययी ॥ सदस्यता २४५ लाख से बढदर ४४ लाख 
गयी 

पिछले वर्षो मे यह अनुभव क्या गया है कि बहूउद्दब्यीय समितियाँ अपिक 
सफ़ल नहीं हो पायी हैं । प्राय समितियां एक उद्देश्य की पृूत्ति तो बच्छी तह से कर 
सकती हैं। किन्तु कई उद्देश्यों कों पूर्ति करना बहुत कठिन है । इन समितियों वी 
पर्योप्त सफनता के बमाव में मारत वर्ष मे दृहत्ताक्ार समितियाँ स्थाप्रित वी जाने 
लगी और वत्तंमान समय भे सेवा सहकारी समितियाँ स्थापित की जाने लगी हैं। 
सेवा समितियाँ भी बहुउद्देश्यीय विचार घाद ने जन्तर्मत हैं ॥ इन समितियों के भी एक 
उद्देश्य न होकर कई उद्देश्य हैं। इनका प्रचार निरन्तर वढ रहा है। 


प्रश्न 


१ वहउद्देशीय सहकारी समितियों से आपका क्या अभिप्राय है? इनकी क्या 
मावश्यक्ता है । 

२ बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों के लाभ हानि की विवेचदा कीजिये। 

३. बहुउद्देशीय समिति की प्रगति का सक्षिप्त विवरण दीजिये । 


१३ 


भारत में सहकारो समितियों का प्रबन्ध 
[॥(8098७॥6०६ ० (0-०एथक्षाएठ 500268 ॥7 प09) 


सहकारी श्भितियों का भ्रवन्ध जनताग्त्रिक ढय से होता है। एज्राहम लिकम 
के अनुमार जनतान्त्रिक प्रशासन के अन्तगत सरबगर जनता की, जतता ढारा तथा 
जनता के लिये होती है।! सहकारी समिति का प्रबन्ध, सदस्यों का, सदस्पो के 
लिये, साधारण सभा और अवन्चक मण्डल के माध्यम से किया जाता हैं। साघारण 
सभा से समिति की सर्वोच्च रुत्ता निहित है ॥* सामान्यत भ्वन्ध तोन प्रकार का 
होता है--उच्च रतरीय, मध्यस्तरीय तया निम्न स्तरीय | उच्च स्तरीय प्रवन्ध के 
अन्तगत प्रबन्धक मण्डल होता है जो कि सावारण सभा के निर्णयो तथा नीतियो 
को कार्य छप मे परिणित करवाता है। साधारण सभा नीतियो से सम्बन्धित निर्णय 
लेती है । साधारण सभा में सभी सदस्यों को समा अधिकार भाष्त हैं। निणय 
सेने मे सभी को समात सुविधायें दी जाती हैं। कोई भी सदस्य नीति निर्धारण के 
समय स्थतम्त्र रूप से अपने विचार व्यक्त कर सकता है। इस में “एक व्यक्ति एक 
मत” का सिड्धास्त काम में लिया जाता है । स्ष्ट है कि प्रबन्ध मे पूंजी की अपेक्षा 
मनुष्य वो अधिक महत्त्व दिया जाता है। सयुक्त स्वन्च प्रमण्डलो में आम सभा 
अथवा साधारण सभा मे जंशों के आधार पर मत देने का अधिकार होता है। जत्‌ 
इन संस्थाओं में मनुष्य की बपेक्षा पूँजो को अधिक महत्त्व दिया जाता है। समी 
अवार के महत्त्वपूण निर्णय साधारण सभा में बहुमत के आधार पर लिये जाते हैं 
इसलिये समितियों की प्रवन्ध स्वयं सदस्यों के हाथों मे होता है। सदस्यों ढारा 
चुने हुये ध्यक्ति भ्रबन्धक समिति अयवा संचालक मण्डल में आते हैं जो कि उनके 
निणयो के आधार पर समितियों के सचालन की व्यवस्था करते हैं । 








+ ].. ठकरक्षप्णब७ रे फैड एल्णटीड, एज फए फशण्शान लि पर प्च्णाव्ा 
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हि 


१७० सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


कमी-कभी समिति के सदस्य बहुत अधिक हो जाते हैं और सदस्यो के पास 
समय भी कम होता है। ऐसी स्थिति भें तदर्थ (6 ॥0० (08त्रा(6००) समितियाँ 
गठित की जाती हैं जिनमे समिति के सभी सदस्यों के प्रतिनिधि होते हैं। ये तर 
समितियाँ समय-समय पर निरन्तर काय॑ मे आने वाले नीति सम्बन्धी मामलो, जँसे 
क््य, विक्रय, कर्मचारियों का चयन, सदस्य की शिक्षा आदि पर निर्णय लेती हैं। 
तदर्थ समितियाँ साधारण समा द्वारा नियुक्त की जाती हैं जिनमे सदस्यों के प्रतिनिधि 
सदस्प होते हैं । 


साधारण सभा 


साधारण सभा समिति के सभी सदस्यों की बनी होती है। साधारण सभा 
में समिति की सर्वोच्च सत्ता रहती है । यदि इस में सदस्य अधिक होते हैं वो प्रति- 
निधि साधारण सभा नियुक्त की जाती है । 


सदस्पता 
जैसा कि पूर्व कहा जा चुका है साधारण सभा में समिति के समो सदस्य 
सम्मिलित रहते हैं ॥ समितियों में सदस्यता खुली एवं एच्छिक होती है। कोई भी 
साधारण बुद्धि तथा अच्छे चरित्र वाला भध्यक्ति सदस्य बन सकता है। प्रत्येक सदस्य 
को अपनी इच्छानुसार समिति छोडने की पूर्ण स्वतन्शता होतो है। प्राथमिक 
समितियों मे सदस्य व्यक्ति होते हैं। किन्तु सघीय सस्थाओं मे समितियाँ सदस्य 
होटी है । 
साधारण सभा के कार्य 

साधारण सभा समिति की सर्वोच्च सत्ता है। नीति सम्बन्धी तथा अनेक 
महत्त्वपूण निणय इसी में लिये जाते हैं । उसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं 

(१) स्राधारण सभा श्रबन्धक मण्डल अयवा सचालक मण्डल का चुनाव 
करती है । सचालक मण्डल साधारण सभा के महत्त्वपूण तिणया एवं नीतियों को 
कार्य रूप मे परिणित करता है। अत इसके चुनाव मे बडी सावधानी रखनी पडठी 
है | सचालको के चुनाव मे भी सभी सदस्यो को समान अधिकार प्राप्त हैं। एक 
व्यक्ति का एक मत” के सिद्धान्त के आधार पर चुनाव होता है 8 

(२) साधारण समा अकेक्षकों की नियुक्ति करती है। अकेक्षक समिति के 
खातों का अकेक्षण करते हैं अत उनको नियुक्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है ॥ 

(३) सचालक मण्डल, सस्या या किसी व्यक्ति द्वारा रखे गये प्रस्तावों को 
साधारण सभा पास कर सकती है, अस्वीकार कर सक्रती है अथवा उसमें सशोषत 
कर सकती है । ये प्रस्ताव निम्न हो सकते हैं -- 

(७) अधिकारिया के प्रतिवेदन जिनमे व्यापारिक और लाम-हानि-खाता, 
पक्की तलपट, अकेक्षक्रों को रिपोट आदि सम्मिलित हैं । 

(७) लाम जबवा आधिक्य वो लगाना, स्टयनरी तथा अन्य कोधों मे रखी 
ययो घन राशि, ब्याज का भुगतान, अश पूंजी पर लाभाझ, क्रय पर बोदस अथवा 
छूट देना आदि । 


भारत मे सहकारी समितियों का प्रबन्ध १७१ 


(०) किसो सदस्य को बाहर विकालता । 
(0) समिति का विघटन, एक दूसरे मे मिलता तया विलय । 


(८) समिति का बजट । यद्यपि बजट को स्वीकार करना सचालक मण्डल 
का कार्य है किन्तु कुछ समिनियों के उप-नियमों में यह व्यवस्था होतो है कि 
समिति का बजट आम सभा स स्वीकार किया जाता आवश्यक है । 


() स्रप्तिति के उप-नियमों भे परिवतंन । 


(2) कभी-कमी खचालक मण्डन के महत्त्वपूण नोति सम्बन्धी निणय ज॑से 
क्रय अथवा भवन निर्माण आदि साधारण सभा के सामने सूचनाथ अथवा सुधार के 
लिये रखे जाते हैं । 


(४) जावश्यकृत्ा पड़ने पर साधारण सभा तद् समिति क्षयवा प्रतिनिधि 
साधारण प्षमा की भी नियुक्ति करती है 


के (५) समस्त महस्वपूर्ण एवं नीति सम्बन्धी निर्णय साधारण सभा में लिये 
जाते है ॥ 


(६) साधारण सभा सचालक मण्डल झो सत्ता डेलेगेट करती है ) 


( _अचालक मण्डल को समित्ति के श्रवस्धक के विपय मे साधारण सभा 
आवश्यक निर्देशन भी देती है । 


प्रार्थमक समितियों में यदि सदस्य सख्या बहुत अधिक है त्तो साधारण सभा 
की समय-समय पर बैठक अत्यम्त कठित हो जाती है क्योंकि न तो सदस्यों के पास 
इतना समय है कि दे बेठक मे सम्मिलित हो सके और न हो इतनी जगह बंठवा के 
लिए होती है। अत प्रतिनिधि साबारण सभा की नियुक्ति की जाती है । 


संचालक मण्डल (80270 ०४ 772००7५) 


संचालक मण्डल में साधारण समा द्वारा चुने गये प्रतिनिधि (सचालक) 
सदस्य होते हैं। साधारणत प्रधान मैतेजर को भी इसम सदस्य बताया जाता है 
जिसको भत देन का भी अधिकार भदाद किया जाता है । सचालक मण्डन में सरकार 
के मनोनीत व्यक्ति मी सदस्य हो सपते हैं। यदि सरकार अश पूजी से योगदान देती 
है तो नि३रय हो उसका अतिनिधि होना चाहिये । बुछ ऐसे उदाहरण भी देखने को 
आये हैं जितमे अधिकाँश सदस्य सरकार के मनोनात किये हुये हैं। किन्तु मिर्घा 
समिति (१९६४) ने अपने प्रतिवेदन भें सरकार के पनोतीति व्यक्तिया का साया 
निश्चित करने को कहा है। सामान्यतः सरकार जिन समितिया में अदा पूँजो का 
अशदान करती है उनमे कुछ स बावक [साधारणतपा तीत अयवा कुल सचालको की 
संख्या वा एक तिहाई जो भो कम हो) बह मदोनीत कर सकती है। 


बनावट एव स्रवधि 


सादालक मण्डल मे सचालकों की सलया न तो अधिक होती चाहिय्रे और रू 
बहुते बम । बुद्ध विद्वानों का मत है कि जहां तक हो सके सचालको का सल्या कम 
होनी चाहिये । अधिक सब्या होने से झोघ्र निणय नही लिये जा सकते हैं। सहवारी 


॥७२ सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


समितियों के लिये ७ से ९ सदस्य सचालक मण्डल में तो हो उपयुक्त है। यदि 
इनकी सख्या ९ या ११ से अधिक है तो सबसे ऊपर एक अन्य समिति नियुक्त कर 
देती आवश्यक है ।! यदि सचालक मण्डल में सचालको को सख्या कम है तो निणय 
बिना कठिनाई के लिया जा सकते है । वडे सचालक मण्डल में निणय लेने में देर ही 
जातो है वयोकि कई ब्यक्तियो का श्ञीघ्र एक मत होना कठिन है । इसके अतिरिक्त 
सचालको की बंठके भी छोटे सचालक मण्डल की स्थिति में आसानी से हो सकती 
है । भारतवर्ष मे अनेक सहकारी समितियों में सभी सचालक एक प्ताथ रिटायर 
होते है। किन्तु आजकल वैज्ञानिक एवं आधुनिक प्रबन्ध मे यह उचित नहीं है। 
इसके लिये अलग समाप्त अवधि उपयुक्त समझी जाती है । इसमे सभी चालक एक 
साथ न रिटायर होकर कुछ अवधि के अन्तर से होते है। इससे निम्नलिखित 
लाभ होते हैं -- 

()) भ्रवन्ध को निरन्तर जारी रखने के लिये उपयुक्त रहतो है । 

(॥) प्रबन्ध मे अकस्मात परिवर्तन नही होने देने के लिये भी अच्छी रहती 


है । क्योक्ति अल्प अवधि के लिये धुने गये सचालक अचानक ऐसे निर्णय 
नही ले लें जिससे वहुत वडा और मूलभूत परिवर्तन हो जाये । 


(४) पहले के चले आ रहे प्रबन्ध के अनुमव का लाभ उठाने के लिये एक 
साथ सभी सचालको को रिटायर करना अनुचित है । 


अत यह विधि बहुत ही उपयुक्त समभी जाती है । इस व्यवस्था में पहले 
के प्रबन्ध की अच्छाइयो को अपनाया जा सकता है। एक दम परिवर्तन हो जाने 
से संचालक मण्दल के कार्य भे आरम्भ मे कठिनाई आती है और विर्णय लेने मे 
अधिक समय लग जाता है जिससे समिति को अनेक क्ठिताइयो का सामता करना 
पडता है । 
कार्य (ए०००७००७) 


सचालक मण्डल को साधारण सभा अपनी शक्ति का प्रतिनिधित्व (88८88- 
300 07 ४00॥070)) प्रदाव करती है | साधारण सभा नीति सम्बन्धी तिणय लेकर 
उम्हे कार्य रूप से परिणित करने के लिये सचालक मण्डल को सौप देती है | सचालक 
भण्डल अपने यहाँ--सहकारी समिति अधिनियम की सीमाओ के अन्दर, साधारण 
सभा के निर्देशनो के अन्तगत अपनी शक्ति को कार्य रूप देता है ।2 इसकी समिति 
के नियमो, उप-नियमो और साधारण सभा मे जो प्रस्ताव पास हुये हैं आदि को ध्यात 
में रखकर निर्णय लेने पडते है। सचालक मण्डल के मुख्य कार्य निम्बलिखित है 


(१) सचालक मण्डल साधारण सभा से अधिकार प्राप्त करके उनको कार्य 
रूप में परिणित करवाता हूँ । 
(२) संचालक यथा जन समुदाय टूरटी के रूए में कार्य करते है 





]. [089 00 ०थबफ सरिव्शल्फ, छा ॥969, 9 004 
2. शशबडेल्ाएण। (3ता७ ि ९० ण॒धवव६३ 9 ह हू पृढाणफा, 
पर०च्णाएशा 968 9 7. 


प्याज धाब 


भआरत में सहकारी समितियों का प्रवन्ध श्छ३ 


(३) यह समित्ति के उचित सचालत के लिये आवश्यक निर्णय लेता है। वि्णय 
बहुमत के आधार पर लिये जाते हैं। 


(४) संचालक मण्डल प्रधान मेनेजर की नियुक्ति करता है ) इसके अतिरिक्त 
यह अन्य उच्च अधिकारियों की मियुक्तियाँ भो कर सकता है । 


(५) समित्ति के कार्य के लिये सचालवा मण्डल समिति के सदस्यों के प्रति 
उत्तरदायी होता है । 


(६) यह समिति के प्रवन्ध को उचित व्यवस्था करता है । 

(७) प्ंचालक मण्डल का अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य है समय-रामय पर समिति 
की प्रगति की जाँच करना । 

(५८) सर्मिति को समय-समय पर बाहरी निधियों की आवश्यकता पड़ती 
है | सचालक मण्डल इस आवश्यक निधियो को उधार लेने की व्यवस्था करता है । 

(९) साधारण सभा की साधारण और विश्येय बैठक सम्पन्न कराना और 
उनके लिये एजेप्डा स्वीकार करना । 

(१०) समिति में सदस्यों के प्रवेश स्तोकार करना, सदस्यों के हिस्सों का 

हस्तांतरण, अथो को दापिस लेने से सम्दन्वित विययों पर कार्य करता । 


(११) समिति की तरफ से वंबातिक कार्यवाहियाँ करना और आवश्यकता 
पडने पर समझोता करता । 


(१२) सर्मिति के कमंचारियो के लिये सेवा तियम (8८:०४००७ एपां८३) बताना 
जिनमे बेतनमान एवं भत्ते तिर्धारित करता, कर्मचारी कल्याण कार्यक्रम चालू 


करना भादि । 


उपरीक्त कार्यों के अतिरिक्त समितियों के स्वभाव के आधार पर संचालक 
मण्डल अलग-अलग कार्य करते हैं | वस्तुत ये समिति के सभी मामलो को सम्भालते 
हैं । सचालक मण्डल के केव्यों में कमचारियों को नियुक्ति, नियन्त्रण, सेवा तिदृति, 
उचित हिसाब-किताब रखना, निधियों को व्यवस्था करना, ऋण स्वीकार करना 
और उनकी देखरेख करवा तथा समिति के व्यापार सम्बन्धी लेख पत्रो मे प्रति- 
निधित्व करना आदि सम्मिलित किये जाते हैं। सचालक मण्डल में विर्णय बहुमत 
से लिये जाते हैं बौर समिति की उप-वियमावली भे बैठक का कोरम (पण्णा४७ण) 
भी तय किया हुआ होता है । इस प्रकार समिति के प्रबन्ध में सचालक मण्डल का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है ॥ 

शक्ति का प्रतिनिधित्व सौंपना (एशल्डअ४० थ ए०फ्रथ) 


अच्छे अवन्ध मे सचालक मण्डल मंनेजर को अपनी सत्ता अथवा मक्ति का 
स्पष्ट प्रतिनिधित्व सौंप देते हैं । व्यदसाय सगठत जितना अधिक बडा होता हे शक्ति 
का प्रतिनिधित्व बढता जाता है | अधिकांश सहकक्‍ारो समितियों मे सचालक मण्डल 
का हि दिन के मामलों में अपनी शक्ति का प्रयोग नही कर पाते हैं | अत उनको 
अपनी शक्ति कार्य करने के लिये पूरे समय काम करने वाले प्रंनेजर को देनी पड़ती 
है । प्रतिनिधित्व के लिये झक्ति वही व्यक्ति या मण्डल दे सकता है जिसके पास स्पष्ट 
शक्ति होती है । मत मण्डल केवल वहीं गत्तियाँ मैनेजर को प्रतिनिधित्व के लिये 
सोंप सकता है जो कि उसके पास हैं। यह ध्यात मे रखने योग्य दात है कि सचालक 


१्छड सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


मण्डल अपनी शरक्तियाँ मंनेजर को सौंप देता है किन्तु वह उत्तरदायित्व (6६- 
7०॥५०॥॥५) का हस्तातरण नहीं कर सकता है | साधारण सभा के प्रति सचालक 
भण्टल उत्तरदायी होता है । यद्यपि मंनेजर, सचालक मण्डल के लिये उत्तरदायी होता 
पड इसमे सचालक मण्डल का राधारण सभा के प्रति उत्तरदायित्व समाप्त नहीं 
हो जाता । 

जनरल मंनेजर (6शाशत्रा 'शत्वाश2५) 

जनरल म॑ंनेजर समिति के सगठन मे सर्वोच्च अधिकारी होता है जोकि 
समिति का काय्यं सचालित करता है | सचालक मण्दल इसकी नियुक्ति करता है! 
मंनेजर की कुशलता पर समिति की सफतता निर्भर होती है। भारतवर्ष मे अधिकाश 
सप्ितियों मे कुछल प्रबन्धकों का अभाव पाया जाता है । इसका झुरुण वारण सहका 
रिता के क्षेत्र मे प्रबन्धको को पर्याप्त बेतत नही प्रदाव किया जा सकता है जबकि 
सावंजनिक एव निजी क्षेत्र मे कुशल प्रवन्नकों को अच्छा वैतन दिया जाता है । 
प्रबन्धकों को समय-समय पर अनेको निर्णय लेने पडते है। किन्तु योग्यता के अभाव में 
न तो येश्ीघ्र निर्णय ले पाते हैं और न ही उचित निणय हो पाते हैं। फलत समि- 
तियाँ कुशलता धूबंक कार्य करवे मे असमथ होती हैं । 

कार्य (०7९०७) 

प्रधान प्रबन्धक (0८0४2॥ |/(8॥327) प्रबन्धक मण्डल अथवा संचालक 
मण्डल के नीति निर्णयों के अन्तगंत प्राप्त शक्तियों को समित्ति के प्रबन्ध के काम मे 
लाता है । इसके मुल्य कायं निम्त लिखित है -- 

(१) प्रधान प्रवन्धक समिति के सम्पूर्ण सगठन के प्रधान के रूप में काय॑ 
करता है । समिति के कार्य की निरन्तर देख रेख करता है । 

(२) प्रधान प्रबन्धक क्रय, मूल्य निर्धारण, विक्रय आदि के सम्बन्ध में दित 
प्रतिदित विचार विमश का प्रबन्ध करता है । 

(३) वह मासिक व्यावसायिक प्रतिवेदन सचालक मण्डल के समक्ष अस्तुत 
करता है। 
(४) बढ़ समिति के वाधिक और मासिक क्रय, विक्रय, लागत व्यय आदि के 
सम्बन्ध मे वजट तैयार करता है और उसे मण्डल के समक्ष मजुर करवाने के लिये 
प्रस्तुत करता है । 

(५) बडे आकार की समितियों मे अपने से नीचे के क्मंचारियो की विगुक्ति 
तथा सेवा निवृत्ति करता है । 

(६) नीचे के स्तर के कमंचारियों के वेतन माव भत्ते निर्वारित करता तथा 
बुद्धि (१7 727९7/5) देना भी प्रवान प्रवन्धक को अनेक समितियों में सौपा जाता है। 

(७) सचालक मण्डल की बंठकों मे प्रधान प्रव्चक भाग लेता है। वह अपने 
अनुभव तथा समसस्‍्यायें मण्डल के समक्ष रख सकता है और अपनी राय मी व्यक्त कर 
खुला, है ५ कुछ साफिदियो के सण्डलों के प्रयाते प्रदत्यन को खत देसे का विकार भी 
दिया जाता है । 

(८) समिति के सचालन के दित श्तिदिन के मामलो में तिर्णय भी लेता है । 

४ (९) समितियों का उचित हिसाब-किताब रखने की जिम्मेवारी प्रबत्थक की 

॥ 


भारत में सहकारी समितियों का प्रबन्ध ह्छ५्‌ 
(१०) प्रबन्धक अपने अन्त्गंत सगठन में सभी विभागों जैसे हिसाव किताब 
विभाग (8०००७०७५ ए८एव्रांयाटए], क्रय विभाग, विक्रय विभाग, उत्पादन विभाग 
सामान्य प्रबन्ध विभाग आदि में उचित समत्वय (८०-णावाआा०॥) स्थापित 
करता है | 
(११) प्रबन्चक सम्बन्धित विभागों को प्रदन्‍्धक मण्डल अथवा सचालक मण्डल 
के निर्णयो से अवगत कराता है । 
स्पष्ट है कि प्रधान प्रवन्धक सगठतात्मक ढाँचे मे एक महत्त्वपूर्ण अधिकारी 
होता है जो कि सचालक मण्डल के निणयो को काये रूप मे परिणित करवाता है | 
वह अपने से चोचे के अधिकारियों को उठके विमाशें से उम्बन्धित बाक्ति का अति- 
निधित्व सौंपता है । अत वह एक प्रमुख ग्रशासक होता है ॥ 
बडे आकार की उपभोक्ता सहकारों सप्रितियों में प्रजातांत्रिक प्रबन्ध का चार्ट 
निम्न प्रकार हो सकता है -- 


उपभोरता सहकारी समिति में प्रजातारित्रिक प्रवन्धों 


| व्यय व्यक्तिगत 
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१७६ सहकारिता एवं सामुदायिक विकार 


उक्त चार्ट एक बडे आकार की उपमोक्ता सहकारी समिति के प्रवन्ध का है। 
इसमे सदस्य सर्वोपरि होते हैं । इन समितियों मे समितियाँ तथा व्यक्तिगत सदस्य 
दोनो प्रकार के होते हैं। सदस्यो के पश्चात्‌ साधारण समा आती है जिसमे समिति 
की सर्वोच्च सत्ता निहित है। साघारण सभा में सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं। 
साधारण सभा के पश्चात्‌ सचालक मण्डल का स्थान है जिसमे साधारण सभा के घुने 
हुये प्रतिनिधि होते हैं । सचालक मण्डल प्रधान प्रबन्धक की नियुक्ति करता है। 
प्रधान प्रबन्धक के पश्चात्‌ विक्रय, क्रय एवं स्टोरेज, सदस्य शिक्षा, एकाउन्ट्स, कम- 
हे प्रबन्ध (?९५०॥०८ 805०0) तथा आन्दरिक अकेक्षण विभाग 
गाते हैं । 


कमंचारो नोति (?७३०णाल 7००४) 


किसी भी व्यवसाय सस्था की सफलता उचित मनुष्य शक्ति, मशीन तथा 
कच्नेमाल के उचित उपभोग पर निर्मेर है। भनुष्य झक्ति के उत्तम उपयोग के निये 
यह आवश्यक है कि श्रमिको को उचित सुविधायें प्रदान की जायें। समितियों के 
प्रबन्धको को इस प्रकार की परिस्थितियाँ बनानी चाहिएँ जिससे श्रम्रिवों को अधिक- 
तम सतोष भिल सके । श्रमिको को विभिन्न सुविधायें प्रदान करमे के लिए कमचारी 
सम्बन्ध का एक अलग विभाग बडी-बडी समितियों मे स्थापित किया जा सकता है। 
कह प्रबन्ध (2075077९] 80709578॥00) विभाग के निम्नलिखित कार्य हो 
सकते हैं -- 
(१) कमंचारी की नियुक्षित एवं पदोन्नति 

करमंचारी प्रबन्ध मे कमंचारियो की नियुक्ति एक महत्त्वपूर्ण अग है। कर्मचारियों 
की नियुक्ति के समय यह ध्यान मे रखना चाहिये कि कायं के लिये उचित श्रमिकों 
को नियुक्त किया जाये । जो व्यक्ति जिन कार्यों के योग्य हैं उन्हें उन्ही कार्यों मे 
लगाया जाये । सहकारी समितियों मे नियुक्ति करते समय सदस्यों को प्राथमिकता 
दी जाती है। यदि सदस्य पर्याप्त मात्रा मे नहीं उपलब्ध हो तो अन्य व्यक्तियों को 
भी नियुक्त किया जाता है । भारतवर्ष में सहकारिता के क्षत्र में नियुक्तियाँ इतनी 
बैज्ञानिक विधियों से नही की जाती है जितनी सार्वजनिक क्षेत्र एवं तिजी क्षेत्र क्री 
सस्थाओ मे की जाती है । समितियो में नियुक्ति करते समय यह ध्यात में रखना 
चाहिये कि अशिक्षित अनुभवी व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाये। जच्छे व्यक्तियों 
को आकर्पित करने के लिये अधिक वेतन व्यवस्था भी आवश्यक है । 

नियुक्त किये गये कर्मचारियों को भविष्य में पदोन्नति की सुविधा श्रदाव 
करनी चाहिये | पदोन्नति करते समय अनेक बातो को ध्यान मे रखना नाहिये। 
व्यक्तियों को पदोन्नति नहीं देनी चाहिये जो उसके योग्य नही हो । उचित आधार पर 
पदोच्नति करने से कमंचारियों के उत्साह में वृद्धि होती है। फलत उतकी कार्वक्षमता 
में भी उन्नति होती है । 
(२) मजदूरों एवं वेतन प्रबन्ध 

व्मचारो प्रबन्धन में उचित मजेदूरी नोति अत्यन्त आवश्यक है 
अनुसार थ्रमिको को पर्याप्त मजदूरी देनी चाहिये | मजदूरी एव वेतन निर्धारण 
वैज्ञानिक विधियों को अपनाना आवश्यक है| सामान्यव कर्मचारियों की बुनियादि 


! कार्य के 
रिण मे 
यादि 


भारत में सहकारी समितियों का प्रबन्ध श्छ्छ 


आवश्यकताओ की पूर्ति हो जाये इतना वेतद जावश्यक रूप से देना चाहिये अन्यथा 
कम चारी मानस्तिक दृष्टि से पीडित होंगे और उनके उत्साह में कमी भागी ै। 
सहकारिता के क्षेत्र मे मजदूरी दरे और वेतन मान ऐसे होने चाहिये कि कुशल, 
अनुभवी एवं प्रशिक्षित कमंचारी आसानी से आक्वित किये जा स॒र्के। अभी तक 
हमारे देश में सहकारिता के क्षेत्र में क्मंच्रारियों को बहुत कम चेतन दिया जाता 
है जिसके कारण अच्छे ज्यक्ति इस तरफ न जाकर सावंजनिक अथवा निडी क्ष त्र को 
सस्थाओ मे चस्ते जाते हैं 

(३) प्रशिक्षण सुविधाएं * 


उत्तम प्रबन्ध के लिये प्रशिक्षण अनिवायय है । कर्मचारियों को उचित ढ़ग से 
अ्शिक्षण प्रदान करते से उनकी कार्यक्षमता मे वृद्धि होती है। नव नियुक्त कर्मचारी 
प्रशिक्षण के अभाव मे अकुशल होते हैं अत वे कार्य करने में जसमर्थ होते हैं। 
भारतवप मे प्रशिक्षण सुविधायें सहकारी समितियों मे तो कोई विज्वंप प्रदान नहीं की 
जाती हैं किन्तु अन्य सस्थाओ के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है | इस अध्याय के 
अस्त मे इस विपय पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है| 
(४) स्वास्थ्य एवं सुरक्षा 

आजकल सहकारिता के क्षेत्र मे उद्योगो बी स्थापना भी होने लगी है । इन 
उद्योगो मे मशीतो से काम चलाया जाता है । कभी-कभी इनमे अनेक कारणों से 
दुर्घटवाये घट सकती हैं अत श्रमिको को सुरक्षा सुविधाये प्रदान करती चाहिए । 
कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिपे भी सुविवाय श्रदान करनी चाहिए। ये सुविधाये 
निजो क्षेत्र तथा सावंजनिक क्षेत्रो मे पर्याप्त मात्रा में प्रदान की जा रही हैं अत इस 
क्षेत्र मे भी इस तरफ ध्यान देना आवश्यक है । 
(५) कल्याण कायकार 


श्रमिको को कार्य करने कौ दक्षा सुधारने के लिए वल्याण कार्यक्रम अपनाये 
जाते है। कल्याण कायक्रमो मे गृह सुविधा, ठप्ड पानी की व्यवस्था, जल-पाव-्गुह 
ब्यवस्था, आराम गूह आदि सुविधायें सम्मिलित की जा सकती हैं। इन सुविधाओ 
से श्षमिका एवं क्ष्मचारियों की क्रर्यक्षमता भे वृद्धि होती है । भारतदर्ष में सहकारिता 
के क्षेत्र मे ये सुविधायें बहुत कम प्रदान की जा रही हैं। इसका कारण है समितियों 
का छाडा भाकार तथा उनकी जाथिक स्थिति कमजोर होता । भविष्य मे बडे आकार 
की समितियों में थे सभी सुविधाये प्रदान करनी चाहिए । 
(६) अन्य सूविधायें 

अन्य सुविधाओं के अन्दर्थत प्रोविडेन्ड फण्ड, बोतस काम के उचित घष्टे, 
देतन सहित झुट्टियों की सुक्धियें आई हैं। इनझे साध्यम से कमचारियों का 
पर्याप्त सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। ये सुविधाये बडी समितियों विशेषकर 
उपभोक्ता भण्डार, शहरी सहकारी बेंक आदि से प्रदान की जा रही हैं । 

श्रम सम्बन्ध ([.॥90७४ एश०७०७५) 


सका भआरतयपं में निजी क्षेत्र तथा सा्ंजनिक छेब्र की छुलदा में सहकारी समि- 
तियो मे श्रम-सम्बन्ध अच्छे प्रापे जाते हैं । इसके बनेक कारण हैं | प्रथम, श्रमिक कम 


(७८ राहुकारिता एवं सामुदायिक विकास 


सरया मे होते है अत वे सगठित नही हो पाते हैं । द्वितीय, इन समितियों के कम 
चारियों मे श्रमिक सधो का अभाव पाया जाता है। समितियाँ अधिकाश ग्रामीण 
क्षेत्रों मे पायी जाती है अत श्रम सघो से उनका सम्पर्क नहीं हो पाता है। तृतीय, 
अधिकाश श्रमिक एवं कमंचारी अशिक्षित होते है, अकुशल होते है अत वे किसी भी 
प्रकार से अपने सम्बन्ध प्रबन्ध से नद्वी तोइते हैं । चतु्थ अधिकाश समितियों में सदस्य 
ही कार्य करते हैं अत वे स्वय प्रबन्ध मे होते हैं और स्वय कर्मचारी भी । 


सहकारिता क्षेत्र में श्रम-सम्बन्ध अच्छे होने का प्रमाण यह हो सकता है कि 
निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना मे. इसमे हडताले तथा तामाबन्दी नहीं 
के बरावर है। सामान्यत सहकारी सम्ततियो के कमचारी हंडताले नहीं करते हैं 
अत तालाबन्दी की स्थिति उत्पन्न नही होती है। आजकल धीरे घीरे फर्मंचारियों की 
सरया मे क्षद्धि होती जा रही है । इसके कारण श्रम-सम्बन्ध कुछ ढीले पड़ने लगे हैं। 
जित समितियों में श्रमिक एवं कमंचारी सरया अधिक है और वे संगठित हैं वहाँ 
अपनी माँगे पूरी करवाने के लिए ह॒ब्ताले भी कर देते हैं। शहरी क्षेत्रों मे जो समि- 
तियाँ है उत पर अन्य क्षेत्रो की सस्थाओ का प्रभाव पड चुका है। उदाहरण के लिए 
शहरी सहकारी बैकों के कमचारी वैकों के श्रमिक सघो के सदस्य बनते हैं भर 
आवश्यकता पडने पर हड़ताल भी कर देते है। ग्रामीण समितियों मे अभी तक इस 
प्रकार की स्थिति उत्पन्न नही हुई है । 

सहकारी समितियों में श्रम सम्बन्ध बहुत अच्छे होने अत्यन्त आवश्यक हैँ 
क्योकि इतमे अधिकाश कमंचारी मालिक (समिति के सदस्य) भी होते है। आजक्त 
श्रमिको एवं कमंचारियों को समितियों के सदस्य बनाये जा रहे है जिमसे यदि कोई 
शिकायत होती है तो वे साधारण सभा में रख सकते हैं। सहकारिता के क्षेत्र मे 
कर्मचारियों मे सेवा भावना भी होती है अत वे अधिक सुविधाओं की तरफ ध्याव 
नही देते है । किन्तु आवश्यक सुविधाये प्रदान करना नितान्त आवश्यक है। 


कर्मचारी प्रशिक्षण (778) 


सहकारी समितियों के कमंचारियों को प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण विषय है। 
प्रशिक्षण से तात्पयं सहकारी सस्थाओ व सहकारी विभाग के व मचारियों को प्रशिक्षय 
प्रदान करना है । भारतवर्ध मे सहकारी आन्दोलन की धीमी प्रगति का मुख्य क्कारण 
समितियों के कमचारियो तथा नेताओ के प्रशिक्षण का अभाव रहा है । प्रशिक्षण शो 
कर्मचारियों की कार्यकुदलता में दृंद्धि होती है। प्रशिक्षण शिक्षा के क्षम की भा 
बढाने की प्रक्रिया है। मनुष्य इसके माध्यम से किसी विशेष क्षेत्र से विशिष्टीकर्ण 
प्राप्त कर सकता है । प्रशिक्षित व्यक्ति उत्तम एव कुशल व्यवसाय मे दक्ष होते हैं 
कृषि पर शाही आयोग (₹058 (णप्राबइ््रणा णा 887०ण४रॉण्य०) के अनुवाए 
आन्दोलन की सफलता कार्यकर्ताओं के उत्साह एवं कुझलता पर आधारित है। 
सब १९३५ में एम० डारलिग ने कमचारियों को प्रशिक्षण देने की एक योजी 
बतलायी । 

प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये गर्याप्त शिक्षकों तथा प्रशिक्षण केख्यो की आावः 
इयकता पड़ती है । प्रशिक्षण निम्न प्रकार से प्रदान किया जा सकता है “८ 


(१) सस्था के कार्यक्षेत्र के अन्दर प्रश्मिक्षण, 


आरत में सहकारी समितियों का प्रवन्ध श्७९ 


(२) सस्‍या के बाहर प्रद्चिक्षण 
(३) बहरी व्यक्तियों को प्रशिक्षण | 


सस्था के भीतर प्रसिक्षण व्यवस्था सस्था के कायं के साथ-साथ प्रदान किया 
जाता है । सहकारी समितियों मे कमचारियों के चयन के पश्चात्‌ उबको आरम्भ में 
समिति के कार्यो का प्रशिक्षण दिया जाता है। बड़े जाकार की सहकारी समितियाँ 
जैसे विभागीय गण्डारों मे इस श्रकार की व्यवस्था को जा सकती है। समिति के 
अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान करते के लिये समिति के पाप्त इतबा घन होता आवश्यक है 
कि प्रशिक्षण की उचित व्यवस्या की जा सक्के। उत्पादन सहकारी समितियों में 
श्रपिकों को तकनीकी प्रशिक्षण देता आवश्यक है । इसके लिये समिलियाँ अपने सग- 
उन के असच्ताति प्रशिक्षण विभाग स्थापित कर सकती हैं। फिन्तु जनेको समितियाँ 
इतने छोटे जाकार की तथा जाधथिक हृष्टि से कमजोर होती हैं कि सस्या के अन्तर्गत 
प्रशिक्षण व्यवस्था करने में असमर्थ हैं। भारतवर्ष में सरकार इस तरफ पर्याप्त ध्याय 
दे सकतो है । सस्था के बाहर या तो सरकार प्रशिक्षण व्यवस्था करती है अथवा 
सधीय सहकारी सस्थाये यह कायं भार सम्भात सकती हैं। पचवर्षीय योजनाओ में 
राज्य सरकारों तया केन्द्रीय सरकार ने इस तरफ पर्याप्त ध्यान दिया है। सरकारी 
प्रयत्नी के देखने से पूर्व अनेक समितियों के सुझादो का उल्लेख करना आवश्यक है । 


सहकारी योजना समिति को घ्िफारिशें 


सन्‌ १९४६ में सहकारो योजना समिति ने सहकारी प्रशिक्षण एवं शिक्षा 
४ आवश्यकता की तरफ घरकार का ध्यान आकपित किया । इस समिति ने विम्त 
बर्गो के व्यक्तियों की प्रशिक्षण व्यवस्था पर जोर दिया -+ 


(4 ) ग्रामीण समितियों के प्रबन्धक मण्डलो के सदस्यो, 
(॥ ) ग्रामीण समितियों के सचिवो, 

(॥0) सहकारी समितियों के कार्यकर्ताओं, 

(१९) अनुमम्धाव एवं शो कार्यों से लगे हुये व्यक्तियों 
(५) सहकारी विभाग के अधिकारियों तथा केमचारियों । 


समिति का हृड विश्वाप्त या कि उक्त कमंचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण उप- 
लब्ध करा दिया जाये तो निदचय ही भारत मे सहकारी आन्दोलन सफल होगा। 
सहकारी योजना समिति ने सुक्ताव दिया कि समितियों के भ्रवच्वक मण्डल के सदस्यो 
को दो सप्ताह तथा सचियों को छ सप्ताह का प्रश्चिक्षण प्रदात किया जाये । 


सहकारी प्रशिक्षण के श्रष्यपन््‌ दल के सुक्काव 
(ए९०क्राकारए0ब्राएा5 6 कर (009 पृद्छण ०9 (00%ुशक्ाएट प्रोश्ाणाएढ़) 
इस अध्ययत दल के ब्रध्यक्ष श्री एस० मिश्रा थे। दल ने अपना प्रतिवेदन 
सव्‌ १९६१ मे अ्स्तुत किया । दल ने सुयाव दिया कि सहकारी आंदोलन की विद्येप 


समस्याओं के सम्बन्ध मे आवश्यक रूफ से प्रशिक्षण प्रदान किया जाये। इस दल ने 
सहकारी सस्थाओ तथा सहकारो विभाग के कमचारियों को अलग-जलग कोर्सो की 


श्ट० सहकारिता एवं सामुदायिक विद्ञाए 


व्यवस्था करनी चाहिए। इसने यह भी सिफारिश को कि भारतीय सहकारी सप 
शिक्षा तथा प्रश्चिक्षण कायक्ष्म निर्धारित करे । 

इस अध्ययन दल की सिर्फारिशों के आधार पर भारत सरकार ने सहकारी 
प्रशिक्षण तथा शिक्षा का काय॑ राष्ट्रीय सरकारी सघ को सौप दिया । संघ ने सह 
कारी प्रशिक्षण समिति नियुक्त की । 


सह॒कारो प्रशिक्षण के लिए समिति 
((०प्राफ्ा(९९ ल्‍गि 0०-गरशशा"९ शा) 

सहकारी प्रशिक्षण समिति के निम्नलिखित काय॑ हैं -- 

(१) देश मे सहकारी समितियो तथा सहकारो विभागों के कमचारियों के 
प्रशिक्षण एवं शिक्षा व्यवस्था का सगठन तथा उचित निर्देशन करना । 

(२) सहकारी प्रशिक्षण एवं झिक्षा सम्बन्बित कार्यों मे उचित समस्यय 
स्थापित करना । पाठ्यक्ष्म परीक्षा विधियाँ निश्चित करना शिक्षा तथा प्रशिक्षण के 
स्तर को बनाये रखने के प्रयत्त करना । 

(३) झोध कार्यो तथा उच्च अधिकारियों के प्रशिक्षण को बढावा देने के लिए 
एक केन्द्रीय सस्था की स्थापना करना । हू 

(४) मध्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र में विशिष्ठ को की व्यवस्था करना । 

(५) मध्यस्तरीय प्रशिक्षण कैद्ध चलाना ! 

(६) शशिक्षण के विभिन्न पाठ्यक्रमों का मुल्याकन करना तथा उपयुर्त सुधार 
करना ! 

(७) भारत सरकार के प्रशिक्षण कायक्र्म को बढाने के लिए सुझाव पेत 
करना । 


वरिष्ठ अधिकारियो का प्रशिक्षर 

अप्रैल सन्‌ १९५२ में पूना में वम्वई राज्य सहकारी सघ द्वारा वि 
अधिकारियो के लिए एक भ्रशिक्षण कालेज स्थापित फिया गया था। अप्रत हे 
१९६१ में सहकारो प्रशिक्षण केन्द्रीय समिति के अन्तर्गत आ गया। राष्ट्रीय ह 
द्वारा इस कालिज के ले लेने के पश्चात्‌ इसका पुनर्गठन क्या गया और इसका तार 
राष्ट्रीय सहकारी कालिज व अनुसन्वान सस्थान पूना रख दिया गया। काजिंग 
निम्त काय हैं -- 

(3 ) सहकारी विभाग व सहकारी सस्थाओ के वरिष्ठ अधिकार्रियों हैं 
ओरियेन्टशन पाठ्यक्रम चलाना । 

(॥ ) प्रशिक्षाण केन्द्रो के प्राध्यापको के लिये रिफ्र शर पाठ्यत्रम की व्यवस्था 
करना 4 

(॥ ) सहकारी विक्नास की सूचना एकत्रित करना। 

(7५) सहकारिता विषयव सर्वेक्षण व क्षत्रोय जध्ययनों को सगठित करता । 


भारत में सहटकारो समितियों का प्रबन्ध ह्८१ 


मध्यस्तरोय कर्मचारियों का प्रशिक्षण 


पहले इस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए दो प्रकार के प्रक्षिद्ाण केस्द्र थे । 
यूया, मद्रास, राची, इन्दौर, मेरठ मे क्षेत्रीय यहकारी प्रशिक्षण केन्द्र ओर कोडा, 
पटियाला, योपालपुर-बानी, भावनंगर कल्याणी, फेजावाद, हैदराबाद तथा तिस्पत्ति 
मे खण्ड स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र ये । सहकारी प्रश्चिक्षण समिति द्वारा कार्यक्रम को हाथ 
मे लेने के पश्चात्‌ माध्यमिक सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रशिक्षण पाख्यक्रम को 
स्वीकृत करने का कम प्रारम्भ किया गया। इस समय के पाख्यक्रम तथा विपयो के 
लिये एक कर्मकारी दल भी नियुक्त किया ग्रया | दल ने अपना प्रतिवेदत भे प्रश्चिक्षण 
बार्यक्रम को पुरर्गठित करने को सिफारिश की । अगस्त सब १९६३ से नये कार्यक्रम 
बी अवधि ३६ सप्ताह रखी गयी जिसमें से २४ सप्ताह तक प्रशिक्षण केन्द्र पर 
सैद्वान्तिक प्रशिक्षण की व्यवस्था थी और होप १२ सप्ताह का क्षेत्रीय प्रशिक्षण 
निश्चित किया । इन प्रश्निक्षण केन्द्रो मे कुछ तदर्थ प्रास्यक्रम भी चलाये गये । इनमे 
श्रमिक ठेका, निर्माण सहकारिता, उपभोक्ता सहकारिता तथा सहकारी अकेक्षण 
साम्मित्तित किए गए। इनके अतिरिक्त औद्योगिक सहकारिता, सहकारी बैंकिंग, 
कक विगरपक बैंकिंग, विपणन आदि के सम्बन्ध मे भी विशेष पाठ्यत्रम चालू 

गए । 


कनिष्ठ कर्मचारियों का प्रशिक्षण 


कनिष्ठ स्तर के विभागीय तथा सहकारी सत्थाजो के कमंचारियों को प्रशि- 
क्षण भदान किया जाता है | इन कर्मचारियों मे लेखापाल क्लर्क, अकेक्षक, सुपरवाइजर 
श्ादि होते हैं। उनके लिए राज्य रत्तर पर प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं। कनिष्ठ बर्गं 
के कर्मचारियों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण का प्रवन्च सहेकारी प्रशिक्षण केस्द्रो में 
किया जाता है| ऐसे केन्द्र इस समय ६४ है । यह सामान्य कार्य पाख्क्रम रखा गया 
है । कुछ मामलो में विशेष शर्ग के कार्यकर्त्ताओं जँसे कि लेखा-परोक्षक के लिए 
विशेष पाव्यचर्चा निर्धारित की जाती है । फ्रख्यक्रम की अवधि ६ ९ महीने के बीच 
होती है । उपभोक्ता भण्टररों के इस श्रेणी के कमचारियों के लिए सदृकारी प्रशिक्षण 


समिति, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों बौर राज्य सरकारी सघो के सहयोग से तीन सप्ताह 
का पाठ्यक्रम लगातो है। 


प्रशिक्षित किये गये कर्मचारों 


(0) दिसम्बर, १६६८ को समाप्त होने वाले वर्पान्त तक प्रशिक्षित क्ये गये 

! बरिष्ठ पर्मचारियों की सरया गत वर्ष इसी वर्ष अवधि तक प्रशिक्षित क्ये गये 

१३०७ को अपेक्षा बडकर १३९० हो गयी । इस यर्ष मे ८३ ब्यक्तियों ने नियमित 

पाश्यक्रमों मे प्रशिक्षण भाप्त किया और २१४ व्यक्तियों ने सस्थाव में भायोजित अन्य 

११ कार्यक्रमों मे प्रशिक्षण प्राप्त जिया | इस वर्ष मे ३३ व्यक्ति वरिष्य अधिकारियों 

» के पाठ्यक्रम, १४ भहा प्रवन्धों के पाख्यक्रम, १२९ नवीकर, अनुस्थापन तथा बल्पा- 
वि पाठ्यक्रमों मे प्रशिक्षित किये गये ॥ 


(४) दिश्वम्बर १९६८ को समाप्त होने वाले दर्ष मे माध्यमिक श्रेणी के कुल 
/ १६७० वर्मचारियो ने विभिन्न पाव्यत्रमो मे प्रशिक्षण तथा अनुस्थापन श्राप्त क्या | 


* 


१८२ सहकारिता एवं सापुदायिक विकार 


सामान्य बुनियादी पाठ्यक्रम में इस वर्ष १०,१९४ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया 
गया । इस अवधि में ७४२ व्यक्तियों को सहकारिता में उच्च डिप्लोमा दिया गया 
तथा ४९६ व्यक्तियों को सहकारी विपणन, बैंकिंग, भूमि विकास बेकिंग औद्योगिक 
सहकारिता लेखापालन परीक्षा मे विज्लेप प्रशिक्षण प्रद्यन किया गया। तदर्थ तथा 
अल्पकाल पाठ्यक्रमो मे ४३२ व्यक्तियों ने भाग लिया । 

(७) जून १९६८ को समाप्त होने वाले सहकारी वर्ष के अन्त तक कनिष्ठ 
बुनियादी पाठ्यक्रम मे प्रशिक्षित व्यक्तियों की सख्या ६९८१४ हो गयो । इस वर्ष 
७३६५३ व्यक्ति प्रशिक्षित किये गये और ३४०६ व्यक्ति प्रशिक्षण पा रहे थे। औद्योगिक 
सहकारिता के प्रायोगिक पाख्यक्रम के अन्तर्गत ७३ व्यक्तियों को डिप्लोमा दिया 
गया । इस काल में ९६४ व्यक्तियों को उपभोक्ता सहकारिता मे प्रशिक्षण दिया 
जायगा । ३० जूत १९६८ तक प्रशिक्षित किये गये कनिष्ठ कर्मचारियों की सल्या 
७२,६३२ हो गयी। 

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारतवर्ष मे सहकारी समितियों के कर्म- 
चारियो के प्रशिक्षण को व्यवस्था समिति के सगठन से बाहर है। समितियों के 
सामान्य सचालत गतिविधियों का प्रशिक्षण समितियों के अन्दर भी दिया जाता है। 
किन्तु अभी तक देश को अनेको सहकारी समितियों मे श्शिक्षित कर्मचारियों का 


अभाव पाया जाता है। 


१६ 


पंचवर्षाप योजनाओं में सहकारिता 
((०-०फुथाशाणा वा पतए७ ऋ&्का 2005) 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत सरकार ने बवीत आर्थिक नीति घोषित 
की । इसका प्रभाव देश के सहकारी आन्दोलन पर भी पडा । प्चवर्षीय योजनाओं 
के अन्तर्गत कृपि सुधार के अनेफ कायक्रम अपनाये गये है जिनसे किसानो की आर्थिक 
दशा धीरे-धीरे डरे लगी है। ऊँषि पदार्थों के पूल्य निरस्तर बढ़ते रहे हैं जिससे 
उनकी आय मे वृद्धि हुई है। किसान अव ईस स्थिति में आ गये है कि सहकारिता 
का लाभ उठा कर अपने ब्ययसाय की स्थायी उन्नति कर सकें। भारत सरकार, 
राज्य सरकारों तथा रिजव बैंक आँव इ्डिया ने इस आन्दोलन के विकारा 
के लिये भनेक प्रयत्व किये है। राष्ट्रीय बोजना मे सहकारिता को उल्लेखनीय 
स्थान प्रदान किया गया ६ कुछ क्षेत्र सहकारी ढग पर संगठित करनते के लिये विशेष 
रूप से उपयुक्त हैं । किसानो को ऋण प्रदात करने, ईपि उपजों का कऋ्रप-विक्रय एवं 
विधियन, उपभोक्ता सहकारिता, सहकारी कृषि, कारीगरो व मजदूरो की सहकारियाँ 
आदि क्षेत्रो मे उत्तरोत्तर सहकारिता आशिक व्यवहार का मुख्य आधार बनती 
चली जाये । 


प्रथम पचवर्षोय योजना से सहकारिता 


हमारी पच्रवर्षोय योजना का लक्ष्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना 
है। गोजनाओ के माध्यम से अधिकतम उत्पादन बेरोजगारी समाप्त करना, 
सामाजिक स्थाय तथा आथिक विषमता को समाप्त करने के लक्ष्य निर्धारित विये गये 
हैं। जुलाई सन १६५१ में योजना आयोग ने लिखा कि अजातान्त्रिक गष्ट्ू में योजना 
के सामाजिक ढ ग॑पर चलाना आवश्यक है। योजता मे प्रत्येक नागरिक को मांग 
लेने के समान अवसर प्रदान किये जाने चाहिये । योजना आयोग ने इस वात पर 
भी बल दिया है कि नियोजित आर्थिक विकास के लिये सहकारिता बहुत महत्वपूर्ण 
है क्योकि सहकारिता मे एच्छिक सहयोग और स्थानीय जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती 


श्टड सटकारिता एव सामुदायिक विकास 


है । प्रजातन्त्र में नियोजन में सहकारिता एक आवश्यक अग है । पचवर्षोय योजवा 
में कृषि, दिपणन, ग्रामीण एवं सघु उद्योगो का विकास, उपभोक्ता वस्तुओं के व्यापार 
आादि में सहकारिता को विश्ेष स्थान प्रदान क्यिए गया | 


प्रथम पचवर्षीय योजना में सहकारो संगठन के लिये ७ करोड रुपये की 
व्यवस्था की गयी । योजना मे लगभग १२५ करोड रुपये अल्पवालीन एवं मध्य- 
कालीन ऋण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया ग्रया । दी्घकालीन ऋण देते का 
लक्ष्य ५ करोड़ रपये था। प्रथम पचवर्षोय योजना के आरम्म में समी, प्रकार को 
सहकारी साख प्रमितियों की संख्या १*८ लाख थी जो कि इस योजना के बन्त म 
२४ लाख हो गयी । समित्तियो की सख्या में वृद्धि होने का प्रभाव समितियों वी 
सदस्यता, बश पूंजी तथा कार्यशील पूंजी पर भी पडता है 


सभी किस्मों को सहकारों समितियाँ (प्रथम योजना) 














टू ट८_“______7_7 7८777 द्रवम योजना का | प्रथम योजना का 
मद प्रारम्भ अन्तिम वर्ष 
__ | (१९५०-४१) | (१९१४-४७ 
१० समितियों की सख्या (लाखों मे) श्ट २४ 
२. श्रायमिक समितियों की सदस्य | १३७ १७६ 
सख्या (लाखो मे) 
३* अश् पूंजी (करोड रपयो से) ४५ ७७ 
४. कार्यकर पूंजी (करोड रपयो में) | २७६ ४६९ 








[ रिपोर्ट १९६८ ६९ पृ० ७४; भारत सरकार (सहकारिता दिमाग) | 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रथम योजना के आरम्म से योजना के 

अन्दिम वर्ष में सभी मंदो मे वृद्धि हुई है ॥ सभी प्रकार की समितियां मे लगभग रेरे 

>मतिश्वत् को वृद्धि हुई है। वर्ष १९३० को तुलना मे प्राथमिक समितियों की तश्स्यण 

में ३६ लास की वृद्धि हुईं। इन समितियों की अश्य पूँजी तथा कार्येशील पूजी में 
क्रमश ३२ करोड रपये और १९३ करोड स्पये की वृद्धि हुई । 

प्रथम योजता में विशेष कर ईपि साख पर विश्लेष ध्यान दिया गया। बैल 

एवं सध्यकालीन ऋण प्रदान करने के लिये प्रायमिक हृपि साल सूमितिया की 

विकास क्या ग्रया। प्रथम योजना में अल्प एवं सध्यकालीन ऋण की अगति का 


विवरण निम्न त्रकार है 


पचवर्धीय योजनाओं में सहकारिता १८५ 


>> अपन योखिता में अप नग्न जिताग गए योजना में अल्प एवं सध्यकालीन ऋण 
| >नसल 9 





मद | १९५०-११ | १९१५-५६ 
१. सहकारी समितियों की सख्या | र०्श १२६ 
(नाख) 
२. सदस्य सख्या (लाख) डड ७८ 
३. इनके अन्तर्गत कृपक आवादी का | $ श्र 
प्रतिशत 
अल्प एवं मध्यकालीन ऋण जो | रे८७ ड९ा६ 


दिय्े गये (करोड स्पये) 
__ ४ ८्त्-रूज जल मससार तहकान्ति बिना 
एसोट १९६८-६९, ४० ७, ऋत्त सरकार (सहकारिता ग) 
उक्त तालिका रो स्पष्ट है कि अल्प, एव मध्यकालीने ऋण प्रदान करने वाली 
समितियों की सख्या में ९,००० समितियों की वृद्धि ह् । सदस्य स्या में ३४ लाख 
को वृद्धि हुई । प्रथम योजना के आरम्म की तुलना मे योजना के अन्त में अल्प एवं 
मध्यकालोन ऋण सुविधायों के अन्तर्गत इपक परिवारों के प्रतिशत मे पर्याप्त वृद्धि 
हुई । अल्प एवं मध्यकालीन ऋणो मे लगभग ३० ५७ करोड रुपये की दृद्धि हुई । 
बे १९४० ५१ से राज्य सहकारी बैंको की सख्या १४५ थी जो कि वर्ष 
१९४५-५६ मे बढ़कर २४ हो गयी । बैंको की राख्या में दृद्धि के फलल्वसूप इनकी 
अद् पूँजी, निश्षेष तथा दिये गये ऋण तथा अग्रिम में भी पर्याप्त वृद्धि हुई॥ इस 
अवधि में केस्द्रीय बैको की सख्या ५०४ से घट कर ४७८ हो गयी। किन्तु अश पूंजी 
तथा विक्षेपों में वृद्धि हुई ॥ 
प्रथम योजना मे दीर्घकालोन ऋणी के लिये भूमि वन्धक बैंकों का. विकास 
किया गया। केन्द्रीय भूमि बन्थक नेक तथा प्रायसिक भूमि बन्धक बैंक दोनों की 
सल्या में वृद्धि हुई किन्तु अधिक वृद्ध नही की जा सकी । इन बैंको की स्थिति चिम्न 
प्रकार थी | 
भूमि बंधक बेक 


जा न्जइ बट गाव ऋण) 
मद १९५०-११ |। १९५५-२६ 


है. दैको को सख्या 











(१) केन्द्रीय भू द् 
( ए) प्राथमिक २८६ इ्ग्र 
_ आशा | इस ब व्यक्तियों को दिये गये १३८ २८६ 


ऋण (करोड़ रपये) 
३. व्यक्तियों के ताम बकाया ऋण ६५९ १३ ४७ 
(करोड रुपये) 


१८६ सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


इस तालिका से स्पष्ट है कि केन्द्रीय भूमि बन्यक बैंकों की सस्या ५ से बढ 
कर ९ हो गयी और भ्रायमिक बैको की सख्या में १६ की वृद्धि हुई। यह वृद्धि 
कोई विशेष नहीं थी। दीघंकालीन ऋण जो प्रदान क्षिया गया उसमे भी वृद्धि हुई 
किन्तु बकाया ऋण की राशि बहुत अधिक हो यगी । 


प्रथम पचवर्षीय योजना में सहकारी बिक्री को बढावा देने पर बल दैने का 
लक्ष्य, रखा गया था। किन्तु योजना में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जा सके । 
इस काल में सहकारी विपणन में कोई विश्येप प्रयति भी नहीं हुईं। प्रथम योजना 
अवधि में राज्य सहकारी बिक्री समितियों द्वारा बेची गयी वस्तुओं का मुल्य सन्‌ 
१९५१-५२ में १४४५८ लाख रुपयो से घट कर वर्ष १९५५-५६ में ८५१ लाख रपये 
ही रह गया ! प्राथमिक सहकारी समितियों का व्यापार ३४४७ लाख रपयो से घट 
कर २२७८ लाख स्पये हो गया । अत कोई प्रगति न होकर व्यापार मे कमी हुई । 
व्यापार भे कमी होते का मुख्य कारण नियन्त्रण हट जाना था। 


प्रथम योजना मे उपभोक्ता प्राथमिक भण्डारों की भी उप्तति न हो सवी ! 
प्राथमिक भण्डारों की सख्या में कमी हुई जिसके परिणाम स्वरूप उनकी सदस्थता, निजी 
पूंजी बिक्री आदि में भी कमी हुई। प्राथमिक भण्डार वर्ष १९५०-११ में ९७५७ ये 
जिनकी सदस्यता १८ ४६ लाख थी | वर्ष १९५५-५६ में सख्या तथा सदस्यता घद 
कर क्रमश ७३५९ तथा १४ १४ लाख हो गयी इन भण्टारों की निजी पूंजी तथा 
बिक्रो चंपं १९५०५१ में क्रश ५५२७० लास रपये तथा ८२१५ ६९ बाल 
रुपये थी जो कि वर्ष १९४५*५६ मे घट कर क्रमश ४९० लाख तथा ६४४८ लाख 
ही रह गयी । 


द्वितीय पंचवर्षोय योजना 


द्वितीय योजना में ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के सुभावों के अनुसार 
सहकारिता के विकास का कार्यक्रम बनाया गया। प्रथम योजना तक सहकारिता 
विकास केवल ग्रामीण ऋण तक ही सीमित था। द्वितीय योजता प्राएप 
के अनुसार “ऋण से आगे सहकारिता का विस्तार प्राभों के अन्य कक मे 
करना होगा । सहकारी खेती भी उनमे से एक है। ग्रामो में सहकारिता फैलाने का 
भूल प्रयोजन यह है कि वहाँ की बस्तियाँ सहकारिता के आधार पर ऐसी सगठित' 
हो जायें कि उनके जीवन का कोई भी पहलू उससे अधूरा न रहे /// 


नवीन भारत के निर्माण मे द्वितीय योजना मे सहकारिता को महलपूुए 
स्थान दिया। “लोकतन्त्रीय पद्धति पर आर्थिक विकास करने में सहकारिता के 
विविध हूपो मे प्रयोग की वदी भु जाइश है। समाजवादी ढ ग की हमारी परिकल्पता 
में कृषि उद्योग दोनो में बहुत बडी सख्या में विकेन्द्रीकृत इकाइयों की स्थापता निहित 
है ५ इस चोरी इपगतएणे। के डिस्क और स्यएदन के लाश मुख्यत एकत्र होकर 02५ 
हो सकते हैं। भारत में आथिक विकास के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन पर भ 
जौर दिया जा रहा है और इसमे सहकारिता के सग्रठत के लिये बडा भरी क्षेत्र 








१... हितीय पचवर्षीय योजना पृष्ठ ८६ 


पूंचदर्षोय योजनाओ मे सहकारिता #' १८७ 


है। इसलिये नियोजित विकास के रूप मे एक सहकारिता क्षेत्र की रचना हमारी 
राष्ट्रीय गीति का प्रमुख उद्देश्य है ॥/7 


डितीय पंचवर्षीय योजना में सहकारिता आन्दोलन को व्यापक बनाने का 
लक्ष्य निर्धारित किया गया | इस योजना से निम्तलिखित उद्देश्य सम्मिलित किये 
गजल 


(3 ) सहकारिता क्षेत्र मे ऋण वोतियो मे सुधार करना ताकि कमजोर 
बर्ग बग्े पर्याप्त लाभ भ्राषप्त हो सके ॥ 


(9 ) सहकारी ऋण ढांचे को सभी स्तरों पर सरकारी बज् पूंजी के 
माध्यम से सुदृद बनाना । 


( ४0 सहकारी ऋण को सहकारी क्रय-विक्रण के साथ सम्बद्ध करता । 


(।४) सहकारी विपणन एवं माल सवार समित्रियो का अधिक विकास 
करना । 


(४ ) भण्दारण की अधिक युविधारें अदान करना । 

(५) सहकारी प्रप्मिक्षण, पर्यवेक्षण तथा प्रद्मासनिक ढाँचे को सुदृढ़ बनाना । 

इस उद्ृश्यो की पृक्षि के लिये सहकारिता के विभिन्न क्षंत्रो के लिये लक्ष्य 
निर्धारित किय्ने गये जो हिम्व प्रकार है -- 


द्वितीय योजना के लक्ष्य 


(॥) ऋण देना 
बडी-वडी समितियों को सख्या * ** १०,४०० 
अल्प अवधि के ऋण १५० करोड रपये 
मध्यकालीन ऋण श्ण हा ४ 
दीघे काबीन ऋण 33:72 २ 


(7) झाल बेचना और स़वारता 
इन कार्यों के लिये सगठित की जाने वाली समितियों 


की सत्या * १,८०० 
चीनी के सहकारी कारखाने * * ३५५ 
कप्रास की सहवारी मिले कद 
माल सवार बन्य समितियाँ ११८ 
(ता) गोदाम 
केन्द्र और राज्यों के निगरमों के गोदाग ३५०. 
विपणन समितियों के गोदास १४५००. 
बडी समितियों के गोदाम १०००७ 





(वोत-द्वितीय पववर्षोय योजना पृष्ठ ८७) 


१. सहकारी समाज, प्रस्तावना (७). 


१८८ सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


द्वितीय योजना में इन लक्ष्यों के आधार पर काये प्रारम्भ किया गया। नवम्बर 
१९५८ मे राष्ट्रीय विकास परिषद ने सहकारिता को एक नवीन क्षेत्र प्रदान क्िया | 
परिषद के अनुसार कृषि उत्पादन में गतिद्यीलता लाने, स्थानीय साधनों तथा जन 
शक्ति को संगठित करने और मुस्यतया ग्रामोण अर्थव्यवस्था का पुदंगेठन करने के 
लिये सहकारिता आन्दोलन का उपयोग किया जाये। परिषद ने इस बात पर भी 
बल दिया कि सहकारी समितियों को प्राथमिक इकाइयो के रूप ग्रामीण समुदाय के 
आधार पर गठित करनी चाहिये । ग्रामीण स्तर पर आथिक एवं साम्राजिक विकास 
ग्राम समिति तथा ग्राम पचायतो के द्वारा किया जाये। 

द्वित्तीय प्च॒चर्धीय योजना भे सहकारिता के लिये ४७ करोड़ रपये निर्धारित 
किये थे किन्तु वास्तविक व्यय केवल ३४ करोड रुपये ही हुआ। उस काल में रिजवं 
बैंक तथा स्टेंट बैंक ने अपने गोगदान मे पर्माप्त वृद्धि की। रिजदं बैक ने सहकारी 
ऋण की मात्रा में वृद्धि के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि साख (दीधकालोन) कोप तथा 
राष्ट्रीय कृषि साख (स्थिरीकरण) कोपो की स्थापना की । सद १९४६ मे केन्द्रीय 
सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं भण्डार यह मण्डल की स्थापना की | योजना 
के अन्त भे सभी प्रकार की समितियों की सख्या, सदस्यता, अश पूंजी तथा कार्यकर 
पूँजी में वृद्धि हुई । 

सभी प्रकार की सहकारी समितियाँ (प्रगति का रुख) 












मद १९६०-६१ 
हम मी समितियों की सख्या (लाखो मे) रे३े 
२. प्राथमिक समितियों की सदस्य संख्या 
(लाखो मे) ३४२ 
३ अशपूंजी (करोड रुपये) र्र२ 
४ कायकर पूंजी (करोड रपये) १३१२ 





(स्रोत रिपोर्ट १९६८-६९ पृष्ठ ७५ भारत सरकार (सहकारिता विभाग) 


द्वितीय पचवर्षोय. योजना काल में सभी प्रकार की समितियों की सख्या तय 
सदस्यता में क्रश ४ हजार तथा १६६ लाख की वृद्धि हुई। अश पूंजी तथा का 
कर पूंजी से क्रश १४५ करोड रपये तथा ८४३ करोड़ रुपये की वृद्धि हुईं। शप्ट 
है कि अश्न पूँजी तथा कार्य्रील पूँजी द्वितीय योजना के आरम्भ से अन्त मे पु 
तौन-तोन गुनी हो गयी । अल्प एबं मध्यकालीन ऋण प्रदान करने वाली सहः 
समितियों की सख्या द्वितीय योजता के अन्त में १९०६ लाख से बढ़कर २१२ लाड हैं 
गयी। इनकी सदस्यता १९५४-४६ में इ८ लाख थी जो कि वर्ष १९६०-६६ में पी 
कर १७० लाख हो गयी । लगभग ३०% हृषक आबादी इस क्षेत्र के अन्तर्गत (2 
गयी । अल्पकालीन एव मध्यकालीन ऋणो की राशि बढकर ४९ ६ करोड़ से बढकर 
२३०२-७५ करोड रपये दो गयी। इस थोजना मे राज्य तथा कैल्दीय सहकारी बैंक 


पंचवर्षीय योजनाओं से सहकारिता १८९ 


और भूमि बन्चक बैंको की प्रगति का अनुमान तीचे दी गई तालिका से लगाया जा 
सकता है। 
राज्य तथा केद्ोय सहकारी बेक जोर भूमि बन्धक बेक 
8 3 5 पति मन्नत सता न गण उग का अखिल भारतीय रखो 


मद _ सल७ | २९५५-४६ १९६०-६९ 





॥ राज्य सहकारी बेक 


(0) बैको की सब्या र्४ड २१ 
(7) प्रदत्त वश पूँनी (करोड स्पये) ड्३्७ १८ २४ 
(3) डिपाजिंदस (करोड रुपये) ३६६७ ७२३३ 
(४) इस व दिये गये ऋण तथा 

अग्नि (करोड झुपये) ६७८६ २५८ २० 

पर फ्ेद्रीय सहकारी बेक 

(0 बैंको की सल्या ड्डट ३८० 
(५) प्रदत्त अश पूँजी (करोड़ रुपये) <*१० ३७ ९३ 
(00) डियोजिद्स (करोड रुपये) भशछ१ ११० ५९ 
(9) इस वर्ष दिये गये ऋण | 

अग्रिम (करोड रुपये) ७९ ८रे ३५०९१ 


वा भूमि बच्धक बेक 
(0) दैंको की सत्या « 


(को) केस्द्रीय ९ १८ 

(ख) प्राथमिक ३०२ ड९३ 
(४) इस वर्ष व्यक्तियों को दिये 

गये ऋण (करोड रपये) २८६ ११६२ 
(0॥ व्यक्तियों के चाम बकाया 

ऋण (करोड रुपये) १३ ४० ३७७४ 





[खोत--रिपोर्ट १५६८-६७ भाग्त जज-+्झ छाए ख खलर एलते कण (सहकारी विभाग)] 


उक्त तालिका के अनुसार राज्य सहकारी दैंक ठया केन्द्रीय रहवारी बैंको 
वी सख्या मे कमी हुई किन्तु उनकी अश्य पूँजी, विक्षेप आदि से पर्याप्त वृद्धि हुई है। 
दौघ॑कालीन ऋण प्रदान बरने वाली प्रूमि वत्यक दैको में केल्द्रीय तथा प्रायमिक दोनो 
को सस्या प्रदात किये गये ऋण दोनों में पयाप्त वृद्धि हुई है । 


द्वितीय पचवर्षीय योजना में विषणन समितियों के गठन मे सतोपजनक प्रगति 
हुईैं। सन १९५८ मे इत समितियों का पुनर्गठन तथा गठन मण्डी स्तर पर क्या 
गया । इस कान में राष्ट्रीय इृषि क््य-वित्रय सूघ भी स्थापित किया गया है । झनेक 
राश्मो मे राज्य स्तरीय सगठन स्वापित क्ये गये । इस योजना में विपणन समितियों 


१९० सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


के विकास के लिये क्यि गये अनेक प्रयत्नो के फलस्वरूप वर्ष १९६०-६१ के 
ठ्न्त में आरम्भिक विपणन समितियों की सख्या २५७६ थी | सहकारी क्रय विक्रय 
समितियों हारा १९५५-१६ में ५३ करोड रुपये के इपि उत्पादन का विक्रय किया गया 
जबकि वर्ष १९६०-६१ में १७४ व्रोड रपये की विक्री को गयी । दूसरी योजना के 
अन्तर्गत सहकारी चीनी कारखानों के अलावा विभिन्न प्रकार को ४६४ सहकारी 
प्रोस्ेलिंग एक्को को सहायता प्रदान की ग्यी। सहकारो समितियों के लिये गोदाम 
निर्माण वी योजना इसी योजना मे प्रारम्भ वी गयो। इस काल मे लगभग १७१६ 
मण्डी स्तर के गोदामो और ४९८४५ ग्रामीण ग्रोदामों के निर्माण के लिये सहायता दी 
गयी । इन गोदामो के अतिरिक्त श्रहकारी समितियों ने अपने साधनों से मण्टी स्तर 
पर लगभग १००० गोदाम और ग्रामीण क्षेत्रों मे १५०० गोदाम वराये । 


डितीय पचवर्षीय योजना काल में सहकारी ग्रृह आत्योलन के विकास वी 
तरफ भी घ्यान दिया गया ! इस काल में यातायात एवं सचार मत्रालय द्वारा एक 
अग्रगामी योजना स्वीकार को गयी जिससे कि पाँच मोटर यातायात सहकारी समि- 
सियौ का गठन क्या जा सके । जूत १९६१ को मारत वर्ष मे श्रम समितियों को 
सख्या २९६१ थी ॥ इनमे सदस्यता, अन्न पूंजी तथा कार्यशील पूंजी क्मच १८५६१५, 
४० लाख रुपये तथा २४६ लाभ एपये थी। वर्ष १९६०-६१ में इन समितियों ने 
३२७ लाख रपये का निर्माण कार्य किया । 


तृतीय पंचवर्षोय योजना 


तीसरी पचवर्षीय योजना मे सहकारिता को आधिक विकास और सामाजिक 
स्थायित्व का बाघार माना गया है। योजना के बनुमार “समाजवाद और लोकतत्र 
के मूल्यों से वचनवद्ध आयोजित अर्थव्यवस्था मे, सहकारिता को उत्तरोत्तर आधिक 
जीवन के विभिन्न क्षेत्रो में मुख्य सयठन बताता आवश्यक है। विश्येपकर कृषि लघु 
सिचाई, लघु उद्योग, माल सवारने, क्रय-विक्रय, वितरण, पूर्ति, अ्रामोण विद्यतिकरण, 
ग्रह निर्माण, विर्माण कार्यों और स्थानीय समुदायों की अनिवार्स सुविधाओं की उपर 
लब्धि मे । यहाँ तक कि माध्यम व बडे उद्योगों बौर यातायात के क्षेत्र वी बढती हुई 
गतिविधियों को सहकारिता के बाघार पर चलाया जा सकता है ।” 


तृतीय योजना में सहक्यरिता के विकास पर ८० करोड रपये की व्यवस्था 
की ययी जो कि कृषि पर क्यि जाने वाले व्यय का ६ १ प्रतियत थी। योजना ड्बे 
अन्त तक समस्त देश की ग्रामोण जनसस्या के ६० प्रतिशत भाव को सहकारिता के 
क्षेत्र मे लाने का लक्ष्य रखा गया 4 अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋषणा के लिये ३३० 
करोड रपये तथा दी्घ कालीन ऋणों के लिये १५० करोड़ रुपये पतिदर् का लक्ष्य 
निर्धारित किया गया है। जहाँ तक प्राथमिक सहकारी समितियां का प्रश्व है उतकी 
सम्या २ १२ लाख से वढकर योजना के अन्त तक २ ३ लाख हो जावेगी बौर इनकी 
सदस्यता १७० लाख से बढूकर ३७० लाख हो जाने का अनुमान लगाया गया। थार 
भय ६०० श्रायमिक विपणन समितियाँ स्थापित की जायेगी गौर सण्डियों में ६९० 
गोदाम तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ९९०० गोदाम बनाने के लक्ष्य रखे गये। बन 
३२०० सहकारी हृषि समितियाँ स्थापित करने की ग्रोजना बनायी गयी ३ 


प्रचवर्षीय योजनाओे से सहकारिता १३९१ 


बतिरिक्त सहकारी उपभोक्ता समितियाँ, सहकारी प्रशिक्षण, श्रय समितियाँ, कारखानों 
आदि के लिये उपयुक्त व्यवस्थाये की गयी । 


तृतीय पचवर्षीय योजना में ७६ करोड रुपये को वास्तविक धन राशि व्यय 
की गयी । इस काल मे सभी प्रकार की समितियों की सस्या ३*३ लाख से बढ़कर 
३४ लाछ हो गयी। इसकी इृद्धि के स्ाथ-गाथ अन्य क्षेत्रों में भी पर्याप्त उन्नत्ति हुई 
जितेका विवरण निम्न प्रकार है 


सम्नो प्रकार की सहकारी समितियाँ (प्रगति का रुख) 














___5% | ४४७ [मिश्ा १९६२ ६६. की तुचना मे शूरि 
१. समितियों की सख्या (लाखो मे) इ्भ ण््२ 
२, प्राथमिक समितियों के सदस्य 
सल्या (लाओ मे) श्०३ १६१ 
३ अंश्य पूंजी (करोड रपये) ४५१ २२९ 
४. कार्य कर पूँजी (करोड हपये) २८०० १४८ 





छोत--रिपोर्द १९६८-६९, भारत सरकार (सहकारी विभाग)) 


उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि तृतीय प्रथवर्षीय योजना मे सहकारी समि- 
तिथो को सख्या, सदस्यता, अश पूंजी तथा कायभील पूंजी मे प्र्याप्त बृद्धि हुई है । 
प्रायमिक समितियों की सदस्यता मे १६१ लाज़् को वृद्धि हुई। सदस्यता भे बढ़ होने 
के कारण अक्ष पूंजी तथा कायशोल पूजी म॑ भी पर्याप्त वृद्धि हुई 


तृतीय प्चवर्षीय योजना काल में प्राथमिक क्पि सहकारी साख सम्रितियों की 
सह्या १७ मिलयने से बढकर २६ १ मिलियत हो गयी देश के इपि परिवारों का 
४२ प्रतिशत इसके अन्तर्गत लाया गया । वर्ष १९६५-६६ में अल्य एवं सध्यकालीन 
ऋणो की राशि ३४१ ७५ करोड रपये थी जिसमे मध्यकालोन ऋणों को राशि 
३६९५ करोई रपये थी तीसरो योजना के आरसम्म से राज्य सरकारें परस्पर मित्र 
कर, कार्यक्षत्र व्यापक बनाकर तथा परिसमापत्र के माध्यम से जीवन क्षम इकाइयाँ 
बनाने के तिये ऋण समितियों को पुनर्गठित कर रही हैं । इस अवधि में राज्य तथा 


केन्द्रीय सहवारी बैंक और भूमि वन्वक देंको की भ्रगति नीचे री तलिका मं दी जा 
रहो है -- 


श्ष्र सहकारिता एवं सामुदायिक विक्यस 


राज्य तथा केद्रोय सहकारो बेक ओर भूमि वन्यक बेक 
(प्रयति का अखिन भारतीय साख) 


_ *ह | 0 नि 














वर्ष 
5 १९६४-६६. | जो दीन वृद्धि 
] राज्य सहकारो देह 
(0) वेैंको की सख्या र२ नः 
(४) प्रदत्त अज्च पूंजी (करोड २८९८३ न-१० ५९ 
रुपयो मे) 
(॥!) डिपोजिटू (करोड रुपये) १४६५१ न७४ १८ 
(५) इस वर्ष दिये गये ऋण तथा 
अग्रिम (करोड रुपये) ड७४ २२ +२१६ ०२ 
गा केन्द्रोय सहकारो बेक 
(0) बैंकों की सख्या ३४६ नरे४ 
(१) प्रदत्त अश्ञ पूंजी (करोड रपये) ७३ ३२ + रे८ २९ 
(४3) डिपाजिद्स (करोड़ रुपये) २३७ ५९ च-१२६ ०० 
(7४) इच्त वर्ष दिये गये ऋण तथा 
अग्रिम (करोड रुपये) ७७१ ६६ चा-४२० ७५ 
पा भूमि बत्धक बेक 
(0) बैंको की सख्या 
(क) केन्द्रीय श्ट हद 
(सं) भ्रायमिक ६७३ २१० 
(73) इस वर्ष व्यक्तियों को दिये गये 
ऋण (करोड़ रुपये) ६७९६ ६ ३४ 


कल | फल. | एल व्यक्तियों के नाम बकाया ऋण हि 
) (करोड रुपये) | १६६ ४१ ११८६७ 


[ख्ोत--रिपोट १९६८,६९, भारत सरकार (सहकारिता विभाग) 


तृतीय पचवर्षीय योजना मे राज्य सरकारी बैंको मे एक वृद्धि हुई किन्तु 7० 
सहकारी बैंको की सस्या मे ३४ को कमो हुईं ! इस कारण इन बैंको का का पा 
व्यापक बनाया गया | इन समितियों की अश्न पूंजी, निक्षेप तथा भ्रदाव किये गये ऋ' 
में पर्याप्त वृद्धि हुई । न 

तृतीय पचवर्षीय योजना काल भे सहकारी क्रय-विक्रय समितियों के कक 
पर्याप्त अ्रयत्त किये गये | सहकारी विपणन समितियों द्वारा ३६० करोड शेड रपये 
कृषि उपज का विक्रय किया गया जबकि वर्ष १९६०-६१ मे केवल १७५ के पक 
की बिक्री हुई थी । सहकारी क्रय-विक्रय समितियों के विकास हा कक हर 
रूप मे राष्ट्रीय विकास नियम ने कई योजनाओ का सुत्रपात किया है। इनमें दि 


परचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता १९३ 


क्य-विक्रय समितियों मे खकमीकी एकक स्थापित करना मुत्य क्रय-विक्रय कर्मचारियों 
के पूल का निर्माण, अधिक खरीद के कारण जो हानि हो उससे बचाय करने लिये क्रय- 
विक्रय समितियों भे मुल्य के उतार-पढ़ाव के लिये निधि स्थापित करना, विषणन 
समितियों की अश पूंजी को आगे सुहढ बनाना आदि है । योजना के अन्त मे देश में 
कुल १५०० कृषि विषणन समितियां हो गयो जबकि आरम्म में १००४ थी । बर्ष 
१९६५-६६ में ५१ चीनी के कारखाने सहकारी क्षत्र मे ये जिन्होंने २६ प्रतिशत राष्ट्रीय 
चीनी का उत्पादन क्रिया । कपास के क्षत्र में वर्ष १९६४-६५ में सहकारी समितियों 
ने ८८ प्रतिश्षत कच्ची कपास के ओटाई का काम किया गया लाभग १० प्रतिन्नत 
कपास की पट्टियो को प्रेस किया गया | तीसरी योजना मे सहकारी समितियों की 
योजना के अन्तर्गत लगभग ८०० क्रय विक्रय य्रोशम और ६६०० ग्रोदाम ग्रामा में 
बनाने के लिये सहायता प्रदात की गयी । वर्ण १९६५ ६६ के अन्त भण्डारण क्षमता 
२४ मिलियन टन हो गयो जबबि वर्ष १६६० ६१ मे यह २३ मिलियन टन थी । 
जहाँ तक उर्वरक वितरण का प्रइन है सहकारी समितियों द्वारा बप १९६५-६६ में 
<० १० करोड़ रफ्ये के मूल्य के उ्वंरको का व्यापार किया गया जबकि बष १९६०- 
६१ मे २८२ करोड़ रपये के उवेरेक वितरित किये गये । 


भारत सरकार ने सत्‌ १९६२ मे बढते हुये मूल्यो को रोकने के लिये उचित 
मुल्य पर उपभोक्ता दस्तुयें प्रदान करने की योजना चालू की ) इस योजना को उप- 
भोक्ता भण्दारों के शाय सम्बद्ध किया गया) दिसम्बर १९६५ में थोक भण्डार और 
फुटकर भण्दार क्रमश २३० तथा ७३३२ थे । वर्ष १९६५-६६ के अस्त मे ग्रामीण 
क्षत्रो में उपभोक्ता दस्तुओ का वितरण १९८ १ करोड रपये का था तथा दाहरी उप» 
भोक्ता समिठियों का फुटकर विक्रय २०० करोड़ रपये का था। इस प्रकार भण्डार 
आन्दोवन के क्षेत्र में इस योजना में पयाप्त उन्नति हुई । 


केद्ध दाद आपोनित योजना के अन्तर्गत उपभोक्ता भण्झार (पोक) जो 
समग्रठ्ति हुये उनकी सह्या २५२ तया कार्य कर रहे भण्डारो को सख्या २२८ थी। 
इन थोक भण्डाए की सख्या ४“१८ लाख व्यक्ति तया ५९३३ प्रायमिक भण्जार थे। 
इन शाल्राओ की सल्या १९३६ थी | इन भण्डारों की कुल कायकर पूँजी १६९४२ 
करोड रुपये थी । 


.. _ तीसरी पचवर्षीय योजना अवधि में ५५०१ सहुकारों खेती समितियाँ य्रठित 
के गग्मी थो जिनकी सदस्यता ११८४८३४ थी । इन समितियों के पास ५८३७६८ 
एकड़ भूमि थी । व १९६४-६५ मे श्रम ठेका एवं निर्माण सहकारी सम्रितियों की 
सहया ४००७ थी तयर इसकी सदस्यता २'७ड सास थी / इस क्यों हर हमिकियों हे 
१०९४ करोड कफ काम्र किया । जहाँ तक औद्योगिक सहकारी समितियों की सल्या 
का भस्न है वर्ष १९६४-६५ के अन्त मे देश मे कुल लयभय ५१००० समितियाँ थी! 
तीसरी योजना मे प्रशिक्षण शव शिक्षा व्यवस्था की तरफ भी पर्याप्त ध्यान दिया 
गया ) इस अवधि में सहकारी प्रश्निज्लण एद शिक्षा यर ५२१५२ लाल रुपये व्यय 

किये गये | भाच॑ १९६६ के अन्त में ८छर३़े वरिब्द अधिकारियों ११८०४ मध्य 


स्तरीय कर्मचारियों तथा १२९८८ कनिष्ठ स्तर के कर्मचारियों को शिक्षित किया 
गया । 


१९४ सहकारिता एवं सामुदायिक विदास 


बाधिक योजनायें (१६६६-६७) 


तीसरी योजना के परचात्‌ तोन वर्षों तर एक वर्थीय योजनायें चतायी गयों। 
इसके पश्चात्‌ चतुथ योजना प्रारम्म की गयी है। इन एक वर्षीय योजनाना में 
सहकारिता के क्षंत्र भें विक्रास के पर्याप्त प्रयत्न क्यिे गये। इस कब में विभिन 
प्रकार वी सहकारी समितियों को सुहृ बनाने के प्रयत्त क्यि गये । शृतीय योजना 
में चालु किये गये विशप प्रयत्ता को आगे बढाया गया । १९६६-६७ वी अवधि में 
सहकारिता के क्षेत्र में ६३९ करोड़ रुपये व्यय की सम्मावना है। वर्ष १९६७-६८ 
के अन्त में १ ७४५ लाख प्रायमिक दृषि ऋण समितियाँ थी! इनके अन्तगंत ३४ 
ग्रामीण और ४२ प्रतिशत दृपक आदादी थी । अल्प एवं मध्यकालीन ऋण प्रदान 
मरने बावी समितियों वी प्रगति निस्‍्त प्रकार है +- 


प्रायमिक कृषि ऋण समितियाँ 


फि पाक गरम १९६६-६७ १९६७-६८ 
(उपलब्धि) | उपलब्धि (अस्थायी) 


१. रामितियों की सख्या (लाख) १७९ | १७५ 








२ सदस्य संख्या (लाख) श३७ २८३ 
३ कृषक आबादी जा इनके अन्तर्गत 
है (प्रतिशत) ९३4 धर 
४ अल्प एवं मध्यकातीन ऋण जो | ३६६ ४७ ४०४५८ 
दिये गये (करोड रुपय) | (३९ ७१) ७ | (४६ ०४)० 
|. 





७ (कोष्ठकों में दिये गये आँवडे कुल राशि से मध्यकालीन ऋण की बताते हैं) 


१९६६-६७ के काल में प्रायमिक ऋण ढाँचे को परुतजीवित करन वें प्रयल 
क्यि गये | समितियों के हृढी करण के फतस्वरुप इन समितिया वी सर्या में कमी 
हुईं प्राथमिक कृषि कण समितियों की सल्या जुत १९६७ के अन्त में ह ७६ तात 
थी जबकि जुन १९६१ के अन्त में २१२ लाख समितियाँ थी ॥ इन समितियां में 
३०-६-१९६८ तक पुन कमी हुई | इस समय तक ये समितियाँ घट कर १७४ लात 
हो गयी । अल्प एवं मध्यकालीत ऋण के क्षत्र में १९६१-६२ से १ २१६६-६७ 
(६ वर्ष) में मध्य लगमंग २७ करोड़ रपये वो बौसत वबाविक बूढ़ि 


हुई थी । 
वर्ष १९६७-६८ के अन्त से केन्द्रीय सहकारी बैंको को सल्या ३४४ हो ग्यी। 
इन बैको की अशपूंजी ९९ २४ करोड रुपये थी जिसमे सहकारी अश दात २६ पे 


करोड स्पया था। घप १९६६-६७ में इनवी राशियाँ क्रमश ३४९९ करोड़ न्‍्र 
तथा २१ ६३ करोड रुपये थी | इन बैंको के निपेक्ष वर्ष १९६७-६८ में २५९३ 


प्रचवर्षीष योजवाओं में सहकारिता १९५ 


करोड़ स्पये से बदकर २५८ ५८ करोड रपये हो गये ) इनके द्वारा वषं १५६६-६७ 
में ९४३:१३ करोड स्पये के ऋण प्रदात किये गये जबकि बर्ष १९६७-६८ में पह 

राशि घटकर ८८६ करोड रपये हो गयो । राजस्थान, मैसूर और गुजराव में कमजोर 
केन्द्रीय बैंकों की पुत स्थापत्ता योजतायें आरम्भ की गयी है। 


वर्ष १९६७-६८ के अन्त में देश में शीप॑ सहकारी बैंक २५ थे ) इनकी अश 
पूंजी व १९६६-६७ तथा १९६७-६८ में क्रमश ३११६ करोड़ रुपये तथा ३४०९७ 
करोड रपये हो गयो | जहाँ तक इनकी निधियों का परत है इसमे पर्याप्त वृद्धि हुई 
है। वर्ष १९६७-६८ मे इनको राशि १४७ ३८ करोड स्प्ये से बढ़कर १८० ६७ 
करोड रपये हो गयी । इन बैंको ने वर्ष १९६६-६७ दया वर्ष १९६७-६८ में क्रमथ 
५१३ १६ करोड स्फप्ये तथा ६३२५३ करोट स्प्रयो के ऋषण प्रदात किये। वर्ष 
१९६६-६७ से ऋण स्थिरीकरण प्रवन्ध भी किया गया है। प्रजाब राज्य को 
छोड़कर प्भी राज्य पहक्वारी ढैंको ते ऋण स्थिरीकृरण डिदियों का विर्भाण कर 
लिया है। 


देदा में भूमि बन्धक बेंको के विकास के भी जनेक प्रयत्न किये गये है। अब 
राज्यो तथा केन्द्र शाप्तित क्षेत्रों मे १९ केन्द्रीय भूमि विकाम बैक हैं । वर्ष १९६६-६७ 
तथा बे १९६७ ६८ में प्राथमिक भूमि वन्धक बैंको की सख्या क्रमश ७०७ तथा 
१०२७ हो गयी। इन देको द्वारा वर्ष १९६६-६७ मे ५७ ५५ करोड स्पये के कण 
दिये गगे थे जो कि व १९६७-६८ में बडफर ८३ ३५ करोड रुपये हो गये। इस 
काल में बकाया ऋण की राक्षि क्रमम्त २०९ ३० करोड़ रपये ठथा २६९ ९८ करोड 
रुपये हो गयी | वर्ष १९६८-६९ में सामान्य कार्य-क्रमों के अन्तर्गत दोध॑कालीन 
ऋण की राशि १०० करोड रपये तक बढ जाने ही सम्भावना है 


३० जून १९६८ को प्रायमिक स्तर के विपणन झाँचे भें ३३०० प्राथमिक 
दिपणव समितियाँ थी । इनमे मे २४५१ समितियों मे सरकार की साझेदारों थी। 
क्षेत्रीय आधार पर लयभग २८०० विपणन समितियाँ गठित की गयी थी। वर्ष 
१९६८-६९ मे वर्ममात विषणन समितियों को मजदूत बनाने का काम भुर्य था । 
ब्ष १९६७-६८ के अन्त से १५७८ विधायन इक्ाइयो में से लयभग १२०० इकाइयाँ 
विपणन समितियों के सहायक के रूप में स्थापित की गयी थी । सहकारी चीनी मित्रो 


के ८ राज्य सघ हैं | ये समी सघ राष्ट्रीय सहकारी चीनो कारखाना सय से 
सम्बद़ हैं 


व ३९६६-६७ में विषणन समितियों ने ३३८ करोड रपये के मूल्य की कृषि 
उपज का कारोबार किया जबकि दर्ष १९६७-६८ मे यह कारोबार ४६२ करोड रपये 
का हो गया । इस कारोबरर को स्थिति तिस्त अकार है +- 


१९६ सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


सहकारी विपणन कारोबार 
विन नन>-5८ पर +-5 ०-5५ ०3 
सहकारी समितियों द्वारा खरीदी बेची 
गयी #पि उपज का मूल्य (करोड़ रुपये) 

















मद 
_ | [७ | ाओ_ ६६६७-६८ 
| १९६६-६७ (अस्थायी) 
१. खाद्यान्न श्४ड८ट १६३ 
२ गन्ना | ९५ श्टन 
३ अन्य फ्सर्ले ९५ ११९ 
४ 
कुल | श्श्८ डर 
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सहकारी समितियों ने गत वर्षों मे निर्यात व्यापार में भी भाग लेना प्रारम्भ 
किया है । वर्ष १९६७-६८ में कृपि उपज के लिये किये ग्रये व्यापार की मात्रा का 
मूल्य लगभग ६० करोड रफ्ये हो गया जबकि वर्ष १९६६-६७ मे ११ करोड़ रपये के 
मूल्य का व्यापार किया गया था । 

बर्ष १९६८-६९ के अन्त तक सहकारी चीनी कारखानों की सख्या ७९ तक 
पहुँच गयी ! सहकारिता के क्षेत्र मे कुल लाइसेन्स शुदा क्षमता १५ २६ लाख मीदरी 
टन हो गयी | इन चीनी कारखानो की सदस्यता तथा अश्ञ पूंजी जुन १९६८ के अन्त 
में कमश ३ ४१ लाख तथा ३७ ०७ करोड रपये हो ययी । कर्म १९६७-६४ मे सह 
कारी चीनी कारखानो ने तिर्यात व्यापार के लिये १९१४ लाख मीटरी टन चीती 
प्रदान की । 

शून १९६८ के अन्त में ३५१ थोक भण्डार थे जवकि पिछले वर्ष इनरी 
सख्या ३४५ थी । इन थोक भण्डारो से १०६१७ प्राथमिक भण्डार व शाखायें सम्बद्ध 
हो चुकी हैं । विभिन्न योजताओ मे लगभग १४००० भण्डारो की स्थापना हो चुकी 
है। इस समय बहु-विभागो भण्डारो/सुपर बाजारों की सख्या ७२ हो गयी जबकि 
३० जून १९६७ को इनकी सख्या ३८ थी । थोक भण्डारो की कुल बिक्री वर्ष १९६६ 
६७ तथा १९६७-६८ मे क्रमश १७३ ६५ करोड तथा १७११० करोड रुपये हो 
गयी । ३० जून १९६८ तक १४ राज्य उपभोक्ता संघ स्थापित हो चुके हैं! इनवी 
आए, पूंची ५४८९५ ५ न्यएड, रापे थी गिरे: शाहकाएरी आणद्य ५६०१ प्रतिशत है । १९६६ 
मे राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता सघ ने अपना कार्यारम्म कर दिया। सघ ने जून १९६८ 
को समाप्त होने वाले वर्ष मे २९५ करोड रुपये को बिक्री की । 

सहकारी खेती के अन्तर्गत वर्ष १९६६-६७ और १९६७-६८ में क्रश #रा 
तथा ४४९ समितियाँ गठित की गयी । ३१ मार्च १६६८ को हमारे देश में छल 


पंचवर्षीय भोजनाओं में सहकारिता श्र 


<५८२ सहवारी खेती समितियाँ थी जिनकी मदम्यता २१४४४० यी तथा इनके 
पास ११ लाख एकड प्रूमि यो ) इस प्रकार इन वर्षों मे सहकारिता फर विद्वेष ध्यान 
३ गया । वर्ष १९६८-६९ के सस्वस्ध में कुछ मौक्‍्डे निम्न तालिका से स्पष्ट हो 
जाते हैं -- 


विमिन्न तहकारो कार्यक्रम 








कार्य १९६८ 

कल, (अन्लुभानित) 

१. प्राथमिक कृषि सास समितियों की सदस्यता (मिलियन) ३० 

२. इनके अन्तर्गत लाये गये कृषि परिवार (प्रतिशत) श्र 
३. अल्प एवं मध्यकालीत ऋण प्रदान क्यि गये (करोड़ 

रुपये) बह 

४. दीषकालीन रण प्रदान किये गये (करोड रुपये) १०० 
9, विषणन भमितियों द्वारा कृषि उपज का विपणन 

(करोड रुपये) ब७५ 

६ दृपि विधायत भमितियाँ (संख्या) १६०० 
७ सरकारी समितियों द्वारा प्रदात किये गये उदरक 

(करोड़ रुपये) २६० 

€. भष्डारण (मिलियन टन) २६ 
९. ग्रामीण क्षत्रों में उपभोक्ता बस्तुओ का बितरण 

(करोड छपये) २७५ 
१०. गहरी उपभोक्ता समितियों की फुटकर जिक्रो (करोद 

रुपय) रश 





न>+-+-+- 
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..._ उपरोक्त विवरण प्ले स्पष्ट है कि वाधिक योजवाओ (१९६६-६७) वी अवधि 
अ सहकारिता के क्षत्र में पर्याप्त उन्नति की गयी । विशिव क्षंत्रों में जनक विकास 
के अयतन क्यि गये जितके फतस्वरूप सहकारटो आान्दोलत को नया रूप मिला है । 





चतुर्य योजना के लक्ष्य 


चतुर्थ पत्रवर्षीय घोजना में सहकारिता के विकास यो तरफ विशेष घ्यात 
दिया जायेगा | इस काल में झर्वाघिक प्रयत्न आन्दोलन के ढाँचे को सुदृढ़ बनाने मे 
किये जायेगा । विभिन्न प्रकार की समितियों को दृटोकरण योजना के जन्तगत ताया 
जायेगा | कमजोर समितियों का प्ुर्गठन इस प्रकार क्या जायेगा कि वे अच्छी 
तरह से काम करने लग जाये। विभिन्न चत रहे कार्यक्तों को आगे बढाने का प्रस्ताव 
बिया बया है | इस योजना में सहकारिता विकास के लिये व्यय का प्राववात तिम्वे 
कार क्या गया हे --- 


१९८ सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


सहकारो विकास कार्पत्रमों के लिये प्रावधान 


वि ७२झघ तय फख_घ_-२->न्‍तन्‍न..हन.ह........................... 





प्रावधान 

विवरण (करोड स्पये) 

१. राज्य ६६.६८ 
३ केच्द झामित भ्रदेश * हट 
३. केर्द्र चलित कायत्रम २२ ०० 
४. केद््रीय क्षेत्र र८७५ 
४. योग +082 0004 
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इस प्रकार चतुर्थ थोजता में सहकारी विकास पर कुल १५१४१ करोड़ 
रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गयी है ॥ इस काल में विभिन्न प्रकार की सहकारी 
समितियों के विकास के प्रयत्न किये जायेंगे। सहकारी प्रशिक्षण तथा शिक्षा की 
व्यवस्था की जायेगी । चतुर्थे मोजना में विकास के लक्ष्य इस प्रकार रखें गये हैं 


चतुर्थ योजना के लक्ष्य 


ौृ्-++-+--.-्म्न-ज््-य/» 
लक्ष्य 








कार्यक्रम १६७३-७४ 
१ प्राथमिक कृषि साख समितियों की सदस्यता (मिलियन) डर 
२ इनके अन्तर्गत लाये गये कृषि परिवार (प्रतिशत) छ 
३, अल्प एवं मध्यकालीन ऋण (करोड रुपये) ७५० 
४, दीघंकालीन ऋण (करोट रुपये) अटक 
४, विषणन सणितियों द्वारा बेची ग्रयी कृषि उपज (करोड रुपये) हद 
६- सहकारी शृषि विधायन समितियाँ (सख्या) पुहकक 
७ समितियों द्वारा वितरित उवरक (करोड रुपये) ६४० 
४< भण्डारण (मिलियन टन) 0) 
९ ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण करोड स्पये) कर 
१० शहरी उपभोक्ता वस्तुओ की फुटकर विक्नी (करोड रुपये) है 3 
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(इ०्प्ा०४ --#०णा। मि:6 >€श छौआ 969-74, एशी, 958: 
सहकारिता आन्दोलन को धीमों प्रगति के कारण 


भारतवर्ष मे पचकर्षीय योजताओ में अनेक प्रयत्तों के बावजूद भी आन्दोलन 
की प्रगति धीमी रही । सद्यपि आर्थिक क्षेत्र मे खनेक भागों मे सहकारिता को अपनाया 


पचवर्षीय योजताओ में सहकारिता १९९ 


गया है । सहकारी साख समितियाँ देश की कंषि साख व्यवस्था करने मे अससर्थ 
रही है । वस्तुओं के क्रय विक्रय की समस्या ग्रामों में आज भी बनी हुई है । किसानो 
की दो्घकालीन आवश्यकताये भी पूर्ण नहीं हो वायो है। देश के अनक भागों में 
समितियाँ बहुत कमजोर हो चुकी है जो अपना कार्य भी नही चला पा रही है । 
समितियों की अत्तफदता के कारण ग्रामीण जनता का विस्तार भी इनके कार्यो पर 
तहो रहा है । सहकारिता आन्दोलन निर्दल वग के लिये प्रारम्भ किया गया था किन्तु 
इस वर्ग को इसमें कोई विशेष लाभ नही हुआ। आन्दोवन के विषय में अनेक बाघाये 
रही हैं चिमका विवरण नीचे दिया जा रहा है । 


(१) शिक्षा का अभाव : 


भारतवर्ष में अधिकाश जतता ग्रामो में रहती है। ग्रामीण लोग अधिकाशत 
अशिक्षित हैं । जनता निरक्षर होने के कारण सहकारिता के सिद्धान्तो को नहीं समझ 
पायी । जिन उद्दृश्यो को लेकर इसका विकास प्रारम्भ किया गया उनके विषय मे 
क्सानों को अभी तक जानकारी नहीं हो पायी है । यह एक सामान्य अतुमप की 
बात है कि किसो भी प्रकार का आयिक एव सामाणिक परिवतंन लाने के लिये शिक्षा 
भत्यन्त महत्वपूर्ण है । शिक्षा लोगो की समझ वढाती है। इसके माध्यम से झढिवादी 
हृष्टिकोण समाप्त किया जा सकता है (किसान अशिक्षित होने के कारण बही विधियाँ 
काम मे ला रहे हैं जो आज से १०० ब्ष पूर्व काम में ली जाती थी । उनका नवीन 
जियो में विद्वास नहीं है । यद्यपि आजकल शिक्षा का विस्तार हो रहा है. किन्तु, 
ग्रामीण किसान जो वडी उम्र के हैं अभी तक निरक्षर हैं । 


सहकारो आन्दोलन के विकार के लिये जन सहयोग मिलता नितान्त 
मभावद्यक है । शिक्षा के अभाव में जन सहयोग सुलभ नहीं हो सकता। ग्रामीण क्षेत्रों 
में अभी तक समितियों के अधिकाश सदस्य अशिक्षित हैं। अत उनका भी उचित 
विकास नहीं हो पाया है। दितोय पंचवर्षीय योजना में सहकारी आन्दोलन को 
जनता का आन्दोलन घोषित किया गया किन्तु फिर भी जन सहयोग पर्याप्त मात्रा ग्ने 
नहीं मिच सका । 


(२) सहकारी साठ को सर्वाधिक महत्व 


आरतवर्प के रसाहकारिता आन्दोलन में आरम्भ में ही साख को सर्वाधिक 
भहाव दिया जाता रहा है। प्रथम योजना के अन्त तक केवल इसी क्षेत्र में विकास 
के प्रयन्‍्न क्ये गये । किन्तु द्वितीय योजना के बार स्य से अन्य क्षेत्रों में भो सटकारिता 
को महत्व दिया गया । ग्रामीण क्षेत्रो के सर्वा गीण विकास के लिये यह आवश्यक है 
कि वहाँ वी अर्थ व्यवस्था के सभी क्षेत्रों मे सहकारिता को आधार मान लिया 
जाये । सहकारी अज्दोलत न तो साख सुविवायें हो पर्याव्त मात्रा में प्रदान कर पाया 
और न ही अन्य क्षेत्रो मे ।॥ कृषि विकाय के लिये आधुनिक वविधियों। का प्रयोग 
करता अत्यन्त आवश्यक है। वैज्ञानिक विधियो के अन्तर्गत उत्तम बीज, खाद, 
आधुनिक उपकरण तथा क्सचचाई व्यवस्था जावश्यक हैं। इन भागों मे सहकारिता ने 


कोई विद्येष प्रगति नहीं को॥। अत देश थे सहकारी अज़्दोलन सफल नहीं ह्दो 
सका । 





२०० सहकारिता एवं सामुदायिक विदास 


(३) धन सर्म्बा-्धत कठिनाइयाँ : 


सहकारी समितियों के उचित सचालन के लिये पर्याप्त मात्रा में घन होगा 
भ्रावश्यक है। विशेषकर ऋण समितियों को धन सम्बन्धी व्यवहार करना पड़ना है। 
क्सिानो 28 ऋण प्रदान करने के लिये पर्याप्त धत के अभाव में सहकारी साख समितियाँ 
जंधिक विकत्ित नहीं हो सकी । विषणन समितियों को अधिक मात्रा मे हृपि उपज 
सरीदने, उनके भण्डारण व्यवस्था तथा क्स्तानों की अल्पकालीन फसल ऋण वी 
भावश्यक्ताओ की पूति के लिये धन आवश्यक होता है। इनके अतिरित्त मार 
सचार समितियों औद्योगिक समितियों, गृह निमाण समितियों आदि के पास पर्याप्त 
मात्रा से पत्र वी आउश्यकवता होती है। हमारे देश मे अभी तब सभौ प्रवार वी 
संगितियाँ आदविक हृष्टि से निवंस हैं । यद्यपि वित्तीय व्यवस्था के लिये अनक प्रयल 
किये गये है विन्तु अनवा समितियाँ इतनी क्मणौर हो थुकी हैं जिनका जिन्दा रहना 
चहुत कठित हा गंया है । सहवारी समितियों के पास घन का अभाव इसलिये बता 
हुआ है विः उनके पारा अश्न पूंजी कमर है। अन्य निधियाँ तथा कार्यील पूजी समि 
तिया की अश्ञ पूंजी पर निभर होती हैं। यदि अश पूजी पर्याप्त है तो अन्य निधियाँ 
भी बढामी जा सकती हैं । 


ऋण समितियों के सामने घन सम्बन्धी बठिनाई का एक मुल्य कारण 
अवधिपार बकाया ऋण की राशि मे निरन्तर वृद्धि होना है। अधिकाश ऋष 
अनुत्पादक कार्यों के लिये किये जाते हैं । क्स्लान अपने पुराने ऋणों को चुकाने मे 
इनको का में ले लेते हैं अत वापिस करने में कठिनाई आती है । फ़लत बकाया 
राशि निरन्तर बढ़ती जाती है । 


(४) सहफारो प्रशिक्षण एवं शिक्षा फो कमो 


सहकारी प्रशिक्षण से तात्पयं उरा कार्यक्रम से जिसमे सहकारी सस्थाओं तथा 
सहकारी विभाग के वेतन भोगी कमंचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाये। सहकारी 
शिक्षा से अभिप्राय उत सभी कार्यक्रमों का है जिससे सहकारी पदाधिकारियों, 
सदस्यों तथा जता की ज्ञान वी <द्वि की जा सके | सहकारी शिक्षा के द्वारा 
सहकारिता के मुख्य उद्देश्य तथा सिद्धान्तो की जानकारी प्रदान वी जाती है। 
भारतवप में इस दोनो व्यवस्थाओं का अभाव पाया जाता है। दूसरी तरफ समितियों 
के सदस्य सहकारिता के उद्देश्यों तथा सिद्धाग्तों से भी अनभिन्ञ हैं। अत सहकारी 
आन्दोलन विकास नही कर सका । 
(५) अकुशल नेतृत्व * 

भारतवर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों मे कुशल नेतृत्व का अभाव पाया जाता है। 
अशिक्षा के कारण अच्छे नेता तंयार नही किये जए सके है! सहकारी समितियों को 
अकुशल नेतृत्व प्राप्त है। नेता कुशल ईमानदार, साहसो तथा केमठ होने 5 
हैं। किन्तु भारतवर्ष भे स्वार्थयुक्त राजनीति वाले नेताओ का आधिपत्य है । ये व्य 
अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिये समितियों की निधियों का अनुचित उपयोग ४० हर 
नेतृत्व की अजुश्लता के कारण समितियों को निरन्तर हानि उठानी पडदी है निः 
कारण इनकी ख्याति बिगडती चली जाती है । 


बंचवर्षोय योजवाओं मे सहकारिता २०१ 


(६) अकुशल प्रबन्ध 


सहकारी समितियों से प्रवस्थक अद्ुशन पाये जाते हैं । इसका सबसे प्रमुख 
कारण है किये समितियाँ प्रवन्धकों को पर्याप्त वेतन देने में असमर्थ हैं अत अच्छे, 
अनुभवी, प्रशिक्षित, ईमावदार तथा परिश्रमी व्यक्ति आकषित नहीं हो पाते हैं। 
आजकल वैज्ञानिक प्रवत्थ का महत्व बहुत बढ़ चुका है । किन्तु सहकारिता के क्षेत्र मे 
इसका सर्वथा अभाव पाया जाता है । भाव्तवपं मे प्रबन्धको के प्रशिक्षण की व्यवस्था 
का भो अभाव पाया जाता है । 


(७) उचित समस्वय का अन्ाव . 


किसी भी सगठझत के कुशल संचालन के लिये सभी भागो में उचित समत्वय 
स्पाप्रित करता आवश्यक है । एक ही समिति के अत्दर विभिन्न विभागों के अधि- 
कारियो मे समन्वय की आवश्यकता पड़ती है । इसके अतिरिक्त अनेक सहकारी 
समितियों में भी समन्वय स्थापित करना उपयुक्त रहता है। किन्तु भारतवर्ष मे 
सधोय सल्याओ के उचित ढाँचे के अभाव मे सभी क्षेत्रों कै समितियों मे समत्दय 
स्थापित नही क्या जा सका है। 


(८) प्रतियोगिता 


सहकारिता आन्दोलन को निजी क्षेत्र के ब्यक्तियों से कढिन प्रतियोगिता करनी 
पढ़ रही है । प्रापमिक ऋण समितियों को सहाजतों तथा साहुकारों से प्रतिस्पर्धा 
करनी पड़ती है । विपणन समितियों हथा उपभोक्ता भष्डारों को निजी व्यापारियों से 
प्रतियोगिता करनी पड रही है। निजी व्यापारी बहुत व्यापार कुशल तथा पर्याप्त 
सायनों वाले होते हैं अत उनके सामने ठिकना बहुत कठिन है। निजी क्षात्र के व्यक्ति 
कभी-कमी तो इन समितियों में अपने एजेण्डो को सदस्य बनवा देते हैं भऔौर समितियों 
को नुकसान पहुँचावे का प्रयत्न करते हैं । इस स्थिति में सहकारिता आन्दोलन की 
सफलता बहुत कठिन है । 


(९) दलवन्दो एवं पक्षपात : 


भारतवपं मे प्रामीण क्षत्ञों मे सहकारी समितियाँ राजनेतिक दलबन्दो का 
अजाडा बनी हुई हैं। दलवन्दी से प्रभावित होकर अनक व्यक्ति समितियों के सदस्य 
बन जाते हैं जौर उनका समितियों में अधिक प्रभाव हो जाता है । इसके कारण उनको 
समिति भे उच्च स्थाव प्राप्त हो जाते हैं। ये व्यक्ति अपने दल के व्यक्तियों तथा 
सम्बन्धियों को समिति के लाभ पहुँचाने में पक्षपात कच्ते हैं ॥ ऋण समितियों में ये 
व्यक्ति अपने दल के लोगों को ऋण दंनेसे भ्रायमिकता देने है । 


(१०) अपर्याष्ति अक्षेक्षण, एवं पर्यवेक्षण व्यवस्या 


भारतवर्ष में सहकारी समितियों के अकेक्षण, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण का 

अभाव पाया जाता है| प्रतिवर्ष बनेकी समितियाँ विना अकेक्षण के रह जाती हैं। 
निरोक्षण तथा पर्यवेद्वण के अभाव में अनेक अ्कार नी समियमिततायें माने लगती हैं 
जिनका प्रमाव समिति को कुशलता पर पडता है। हमारे देश से अभी विभिन्न क्षेबो 


रण्र सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


मैं सघीय ढांचा भी पूर्ण नहीं है अत पर्यवेक्षण नहीं हो पाता है। सहकारिता के 
क्षेत्र मे अभी तक अवेक्षण, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण के लिये कमचारियों को भी 
बी पायी जाती है । 


(६११) अन्य + 


कि देश के विभिन्‍न भागों में समितियों के पास भण्डारण व्यवस्था का अभाव 
है। विषणन समितिया इस समस्या के कारण वहुत नुकसान उठा रही हैं । ग्रामीण 
क्षेत्रा म अनेकों भाग ऐसे है जहाँ अभी तक यातायात व्यवस्था नहीं है । न तो ग्राम 
किसी रेलवे लाइन से सम्बद्ध है और तन ही क्िसो सडक यातायात से (अत आत्योसन 
वी व्यापक्ता में कठिनाई आती है । अभी तक सहकारी ऋण को सहकारी विपणन 
के साथ सम्बद्ध करने में भो विश्ञेप प्रगति नही हुई है। इस व्यवस्था के हो जने से 
ऋण रामितियो के ऋण वसूली में पर्याप्त आसानी हो जायेगो । सहकारी आम्दोलव 
का लाभ अभी तक निध्धत व्यक्तियों को नही मिल पाया है क्योंकि ऋण आप्त बसे 
के लिये या तो व्यक्तिगत जमानत को आवश्यकता पड़ती है अथवा भूमि बन्धक 
रसनो पड़ती है। किन्तु निधन व्यक्तियों के पास दोनों प्रकार की जमानतों वा 
अभाव पाया जाता है । अत वे इव सुविधाओं का लाभ उठाने में असमर्थ है। उनको 
विवश होकर महाजनों के पास जाना पडता है। यही पर सहकारिता का गत 
उद्देश्य समाप्त हो जाता है । 

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारतवर्ष मे अनेको कारणों से सहकारी आदो- 
लगन असफल रहा है । किन्तु इसे सफल बनाना आवश्यक है। इसके मुख्य सुझाव 
निम्न प्रकार है -- 


सहकारो आन्दोलन को सफलता के सुझाव 


(१) सहफारो प्रशिक्षण व्यत्रस्था 

सहकारी आन्दोलन की सफलता के लिए सहकारी समितियों मे काम करने 
वाले क्‍मंचारियों को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। देश में सहँकारी प्रधिषण 
व्यवस्था के लिये वरिष्ठ, मध्यस्तरीय तथा कनिप्ठस्तरीय अधिकारियों के प्रशिक्षण 
की व्यवस्था की ग्रयी है जिनमे सहकारी सस्थाओं तथा सहकारी विभाग कै 
अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। देश की सभी समितियों है 
कर्मचारियों _ को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए । प्रशिक्षण से कर्मचारियां है 
उत्पादकता में वृद्धि होगी । फलत समित्रियों को लाभ हो सकेगा ! 
(२) सहकारो शिक्षा का विस्तार 

देश े साहब परी फशिफ्ता कए फिल्दए गरए अप़डयत्ए है । समितियो के सइस्यो 
तथा अधिकारियों को सहकारिता के उद्देश्यों तथा सिद्धान्तों के बारे मे पर्याप्व जान* 
कारी प्रदान की जाये ताकि वे आन्दोलय का लाभ उठा सके। आम जनता मे 
सहकारिता के महत्व को जानकारी देनो चाहिए । सहकारी शिक्षा के विस्तार के डा, 
विदशवष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाना, कल्षायें चलाना, प्रचार सामग्री का म्काशन करवा, 
फिल्म प्रदर्शन, रेडियो वार्ता आदि प्रमुख माध्यम हैं । 


प्रर्षीय योजनाओ में सहकारिता र्ण्३े 


(३) समितियों को सुदृंढ बनाना 


सहकारी रामितिया के दृदौकरण का कार्यक्रम चालु किया जा चुका है। किन्तु 

यह कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है । समितियाँ सुहृढ बनाने के लिये उनकी 

सदस्यता में पर्याप्त वृद्धि करती पडेगी । वतमान परिस्थितियों मे समितियों की सल्या 

भें अधिक वृद्धि करते की आवश्यकता नही है किन्तु उनको आथिक आकार प्रदान 

करना चाहिए। हृढोकरण कार्यक्रम को अपनाने से समितियो की स्स्‍्या में 

2 होगी किन्तु सदस्यता, अशपूंजी तथा कार्यशील पूँजी मे सतोषजनक बृद्धि 
गी । 


(४) वित्तोय स्‌ विधाएें 


सहकारी सम्रितियों के सफल सचालन के लिये सरकार को पर्याप्त मात्रा मे 
आधिक सहायता प्रदान क्रमी चाहिए। मद्यपि पचंवर्षीय योजवाओं मे केन्द्रीय 
सरबवार, राज्य सरकारें तथा रिजर्द बैंक ने इस तरफ प्रयत्न किये है विन्‍्तु इस तरफ 
अधिक ध्यान देने को आवश्यकता है। वाहरी सहायता के अतिरिक्त समितियों को 


अपने आान्तरिक साधनों को भी बढाना चाहिए क्योंकि आत्तरिक निधियाँ सर्वत्तिम 
मानी जाती हैं । 


(५) समन्वय व्यवस्था 


_ देश के सहकारी आमनूदोलन में समन्वय स्थापित करना नितान्‍्त महत्वपूण है ॥ 

मरी क्षेत्रों को सहकारी समितियों मे समन्वय तथा एक ही क्षेत्र की विभिन्‍न 

समितियों में समन्वय स्थापित करना चाहिए । समस्वय कार्प के लिये सघीय सस्यायें 

हार सिद्ध हो सकती हैं| अत देश में सहकारिता के क्षेत्र मे संघीय ढाचे को 
सुहृद रूप प्रदात करना चाहिए । 


(६) अफ्लेक्षण तथा पर्यवेक्षण व्यवस्था 


देश के सहकारी विकास से इन दोनो की बहुत आवश्यकता है। भकेक्षण की 
व्यवस्था देश के विभिन्‍न राज्यो के विभागा के रजिस्ट्रारो का उत्तरदायित्व है। 
आजकल कई जगह अकेश्षण कार्य के लिये सहकारी विभाग में अलग अकेक्षण की 


93 की जा रही है| पर्यवेक्षण का कार्य सघीय सरधाओ को प्रदान करता 
चाहिये । 


सहकारी आन्दोलत की सफलता के लिये अन्य उपाय मी काम मे लाने 
चाहिये । विभिन्न सहकारी समितियों में दृशल, अनुभवी तथा परिश्षिमी प्रबन्धकों को 
निपुक्ति करती चाहिये । सहकारी ढांचे को सुदृढ बनाया जाये । सहकारी साम्र को 
सहकारी विपणन के साथ सम्बद्ध किया जाये ताकि बकाया घन की पूति करने में 
सुविया रहे । ग्रामीण क्षेत्रों मे मण्शरण व्यवस्था का भी उचित विकास किया जाता 
चाहिय । इन सुझावों के आधार पर उम्ति के प्रयत्न किये जायेंगे तो तिश्चय ही 
सफ़तता मिल सकेगी ॥ 


र्०्४ 


5] 


सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


प्रश्न 

भारत के सहकारी आन्दोलन के विषय मे आप बया जानते हैं ? आन्‍्दोतन 
भी धीमी प्रगति के क्या कारण है? सफलता के लिये अपने सुझाव 
दीजिये । 
पचवर्षोय योजताओ में सहद।री आन्दोलन की भ्रयति विषय पर सक्षिप्त 
नोट जिखिये । 
भारतीय सहकारी आन्दोलन की नवीन श्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिये। 
आन्दोलन के विकास के लिये आप क्‍या सुझाव पेश करेंगे । 

देश वी ग्रामीण अर्थ व्यवस्था मे सहवारी समितियों के महत्व की व्याध्या 
कीजिये । 


3५ 


सहकारी अकेक्षण एवं पर्यवेक्षण 
((९००एद्याभार४ & 0०, 509९ ए४५07) 


अंकेणण किसी सस्था की वित्तीय सुदृदता का सूचक है। सहकारिता में 
अकेक्षण सहकारी प्रमितियों कौ आर्थिक स्थिति की जानकारी देता है। समितियों के 
सदस्य इसके आधार पर यह जान सकते हैं कि स॒स्या से प्रवन्धक, सस्था के हित में 
उचित ढंग से काये कर रहे है या नहीं। हमारे देश में सहकारिता को राजकीय 
सरक्षण प्राप्त है अत सहकारिता के सावजनिक रूप को बनाये रखने और जन 
साधारण को विश्वोस दिलाने फे_लिपे कि आन्दोलन उचित दिशा में बढ रहा है, 
अकेक्षण आवश्यक है। सब १९१५मे नियुक्त प्रैकलेगन समिति ने अपने भ्रतिवेदन में 
लिष्ला है। "अकेज्ञण का आशय केवल सहकारी समितियों के सतुलन चित्र को हो 
तैयार करना नही वरद्‌ सदस्यों को औतिक सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक रोक 
बनाय रखना भी है 7” 


मिर्घा समिति ने जो कि सब १९६४ में नियुक्त की गयी यो, अपते प्रतिवेदन 
पे लिखा है, “भकेक्षण को अपना दायरा कानून द्वारा चाही गयी आवश्यकताओं की 
सीमा में आगे बढाना चाहिए और उत सभी प्रिस्यितियो की जाँच की जाती 
आहिए जो किसी सस्था की साधारण स्थिति को निर्धारित करती हो । उदाहरणत 
अकेक्षकों का यहू कर्तव्य हो कि वे ऐसी बटचाओ की सूचना दे जिपमे कानून अथवा 
उपविधियों के प्रादधानों का उल्लघन हुआ हो रोकड धाकी की जाँच तथा लेखों को 
शुद्धता का प्रमापीकरण करें, देखें कि ऋण उचित रूप से उचित अवधि एवं उद्देषयो 
के लिये आवश्यक एवं पूण जमानत पर दिये जाते हैं भुगतानो की जाँच करें और 
साधारणतया यह देखें कि समिति सुदढ नीतियों पर कार्य कर रही है एव समिति 


(0०ण०४४६७), मधिकारीं तथा साधारण सदस्य अपने कत्तव्यो एवं उत्तरदायित्व को 
समभते हैं ।४४ 


१. मिर्घा समिति रिपोर्ट--अध्याय २, एप्ठ ६३० 


२०६ सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


सहकारिता में अवेक्षण दो श्रवार का हो सकता है प्रथम जित्तीय 
अकेक्षण और द्वितीय बायपद्धति का अवेक्षण ।2 वस्तुत सहकारी अक्ेक्षण का आपार- 
भूत रूप वित्तीय है और वार्यप्रणाली का अवैक्षण वित्तीय अकेक्षण वा पूरक होना 
चाहिए | वित्तोय अवेक्षण वा उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि व्यापारिक सूझ-बुभ की 
सामान्य मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए सहकारी समिति का काय॑ उचित प्रकार से 
एवं ईमानदारी से चल रहा है या नही । दूखरी तरफ काय प्रणाली के अक्स्ण के 
अन्तर्गत सहवारी समित्ति में पायी जाने वालो प्रशासनिक और प्रणाली सम्बन्धी 
व्यवस्याओं वी देसरेख की जाती है । 


भारतयपं मे अ्रकेक्षण व्यवस्था 


भारत में सहकारी समितियों की अवेक्षण व्यवस्था सामान्यत सहवारी 
समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा नियन्त्रित सटकारी वमंचारी वर्ग द्वारा करवाने की है । 
पहले पंजाब मे ऐसी व्यवस्था थी कि वर्ष में कम से कम एक बार ऐसे अधिकारियों 
डारा अकेक्षण होना चाहिए जो कि रजिस्ट्रार के नियस्व॒रण मे न हो क्न्‍्तु बाद मं यह 
प्रथा छोड दी गयी । उत्तर-प्रदेश मे अकेक्षण का सरकार के वित्त विभाग का उत्तर- 
दापित्व है । देश के अन्य भागो में अवेक्षण रजिस्ट्रार के नियन्त्रण में होता है ) 


सहकारिता के क्षेत्र में विकसित देशों में सहकारी अकेक्षण कार्य सधीय 
संस्थाओं के आधीन है | जर्मनी मे सहकारी समितियों के अकेक्षण के लिए अवेक्षण 
सघ स्थापित कर लिये गये । कुछ देशो मे सहकारी समितियाँ निजी व्यावसायिक 
अवेक्षक नियुक्त कर लेती हैं। भारतवर्ष मे भी यह प्रथा बहुत सीमित अश तक 


प्रचलित रही है । 

अब प्रश्न उठता है कि क्या भारतवपं में अकेक्षण रजिस्ट्रार के प्रभाव से अं 
अधिवारियों के हाथ में रखा जाये ? इस प्रइन को जांच सहवारी कातून पर समिति 
(१९५७) ने की ! समिति का विचार था कि “अकेक्षण को रजिस्ट्रार तथा उसके 
विभागीय कर्मचारियों के अधिकार क्षेत्र से दूर रखने का एक मुर्य कारण यह है 
सहकारी विभाग सहकारी समितियों वे कारोबार का प्रवन्धकर्त्ता है। यदि सहकारी 
समितियों का पर्यवेक्षण कार्य सहकारी विभाग सहकारी वित्तीय बैंको को हस्वातरित 
कर देता है तो अवेक्षण रजिस्ट्रार के आवीन रसा जा सकता है।” इस समिति वे 
वास्तव में देखा जाये तो अवेक्षण का उत्तरदायित्व सहकारी विभाग को दत का 
सुझाव दिया किन्तु पर्यवेक्षण कार्य सहकारी विभाग पास न रखे ताकि इस वात क्री 
आलोचना करने का कोई अवसर पंदा सही होगा कि जो लोग सहकारी समि्ि/ 
को चलाते है अथवा पर्यवेक्षण करते हैं वे ही अकेक्षण करते हैं । 

सहकारी प्रशासन पर नियुक्त मेहता समिति ने सिफारिश की है कि जोेक्षण 
कार्य रजिस्ट्रार का वैधानिक उत्तरदायित्व होना चाहिए । समित्ति ने आगे कटा कि 
रजिस्ट्रार के हिगन्हणा मे मुल्य क्रकेक्षण अधिकारी की अध्यक्षता में एक प्रथक 


अकेक्षण कक्ष होना चाहिए । 





२. सहकारी प्रबन्ध एवं प्रशासन, अस्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय, १६६०. 


सहकारी अक्रेक्षण एवं पर्यवेक्षण र्ण०्छ 


मिर्घा समिति (१९६४) ने अपने प्रतिवेदन में यह विचार व्यक्त किया है, 
“सहकारी समितियों का अकेक्षण क्सो ऐसे अभिकरण से जो सहकारी समितियों के 
रजिस्ट्रार के प्रभाव से स्वत्तनत्र हो कराया जाय। ऐसा अभिकरण लगभग उन्ही 
रूपरेखाआ पर स्थापित किया जा सकता है जिन पर स्वायत्त निधि अक्रेक्षण अभि- 
करण गठित हैं और जो कई राज्यों में पहले मौजूद हैं। यह अभिकरण चाहे राज्य 
वित्त विभाग द्वारा नियन्त्रित हो चाहे राज्य के विकाम आयुक्त द्वारा। इस सन्दर्भ में 
ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति का सुझाव, कि उन राज्यो में जहाँ विकास आयुक्त 
हा, अकेक्षण को रजिस्ट्रार के बजाय विकास आयुक्त के अविकार मे रखा जाये, 
महत्त्वपूर्ण है । हमारे मत में इससे सहकारी समितियो के लेखों के निष्पक्ष एवं 
बस्तुतिष्ठ अकेक्षण को प्रोत्साहन मिलेगा । यह अन्तत जर्मनी की भाँति, सहकारी 
समितियों द्वारा अपने पृथक अकेक्षण सघ बताकर अकेक्षण के कार्य को सम्भालते या 
इसे राज्य सहकारी रुघो अथवा राष्ट्रीय सहकारी सघो को सौंप जाने का मार्ग 
प्रशस्त करेगा (/” 


गहकारी समितियों का अक्रेक्षण वास्तव में रजिस्ट्रार के विभागीय कर्मचारियों 
हारा नही करवाया जाना चाहिए बयोकि ये प्रशासन काय मे नगे हुये होते है । अकेक्षण 
एक स्वत॒त्त्र अभिकरण के हाथ में होना उचित रहेगा। विभागीय क्षेत्रो में सहकारी 
समितियों के सधो द्वारा यह कार्य सम्पादित करवाया जाना चाहिए) 


सहकारी प्ंकेक्षण मे कमियाँ एवं सुधार के उपाय 


भारतवर्ष मे सहकारो अकेक्षण में अनेक्नो कमियाँ रहीं हैं जिनके कारण 
आखदोनन की सही स्थिति जानने मे कठिताई रही है देश में अनेक्रो समितियाँ ऐसी 
रह जाती हैं वियका वाधिक अकेक्षण नहीं हो प्राता है। इससे समितियों में कई 
का टी अनियमिततायें जा गयी हैं। मुस्य-धुस्य कमियाँ और सुज्ञाव निम्न 

(५ अन्न: 

(१) हमारे देश में अकेक्षण कार्य के क्न्तर्गयत कम सहकारी समितियाँ आ 
पाती है। उदाहरणत सट्कारी वर्ष १९६१-६२ के प्रात्म्ण में ३, २८, २४७ 
समितियों का अकेक्षण होता था जिनमें से ३० ५१२ समितियों का अकेक्षण दो बर्षे 
से भी अधिक समय ते होना था। वर्ष १९६१-३२ में २६१,१५३५ समितिया का 
अनेशण हुआ था जिसमे वे १६,१४४ समितियाँ भी सम्मिलित थी जिनका दो बर्ष 


बहा समय से जकेक्षण होना क्षप था) इसके पहचातर के वर्षो मं भी यही स्थिति 
ह९ ॥ 
है 


इस सम्बन्ध में यहूं सुझाव महत्वपूर्ण है कि देश की उभी राटकारी समितियों 
का उचित ससय यर अकेक्षण होना चाहिए। इससे समितियों से अनियमितायें समय- 
समय पर ज्ञात होतो रहती हैं । 


(२) साधारणत अंबेक्षण कार्य सामान्य एवं नीचे स्तर के अकेश्षको को 
सौंपा जाता है वे व्यक्ति बकेक्षण कार्य में अधिक दक्ष नही होते हैं। इस समस्या के 
समाषान दे लिए अकेक्षण कार्य अनुभवी व्यक्तियो को सौपा जाये ॥ अंकेक्षण करने के 
लिए पर्याप्त एवं प्रशिक्षित क्मंचारी नियुक्त किये जाने चाहिए। 


रण्८ सहवारिता एंव सामुदाणिक दिरान 


(३) भारतवर्ष में अकेदाण रजिस्ट्रार का उत्तरदायित्व है। विभागीय 
अधिकारी 2 करते है अत उपयुक्त अकेक्षण नही हो पाता है। आलोचका का 
मत है कि जो व्यक्ति सहकारिता के प्रशासनिक कार्यों में लगे हुए हैं उन्हे अवेक्षण 
कार्य नहीं सौपना चाहिए। सहकारी समितियों का अंकरेक्षण वास्तव में एक स्वत 
अभिवरण को सौंपना चाहिए 

(४) भारतवर्ष मे अभी तक अकेक्षण कार्य अधिक व्यापक नही है । इस वात 
वी छानबीन नहीं की जाती है कि सहकारी समित्तियाँ सहकारी सिद्धान्तों पर चत 
रही है या नही । सहकारी समितियों के अक्लेक्षण को अकेक्षण के प्रतिवेदन में यह 
एक नियम बना लेना चाहिए कि कया सहकारी ठिद्धान्तों से विधलित होने का कोई 
उदाहरण सामने आया है | समिति के निर्बंल एवं छोटे वर्गों के सदस्य उसके लाभ 
एवं सेवाओ का उचित उपभोग कर पा रहे हैं या नहीं। इन सब बातो की उधित 
जानकारी की जानी आवश्यक है । 

उपरोक्त सुझावों को ध्यान मे रखकर अकेक्षण कार्य को अधिक व्यापक बचेता 
चाहिए | सभी प्रवार की सहकारी समितियों का उचित समय पर तथा अच्छी तरह 
से अवेक्षण होना आवश्यक है। 

पर्यवेक्षण (80फथ77507) 

सहकारी समितियों के गठन के पश्चात्‌ सदस्यों में उनका विश्वास प्राण 
कटने के लिये प्रयत्त करना अत्यन्त आवश्यक है । समितियों को समय समय पर 
उनकी काय॑ प्रणाली में पथप्रदर्श की आवश्यकता पडतो है। सब १९१२ मे निवुर्क 
मेबलेगन समिति ये सुझाव दिया था कि राहकारी समितियों के लेखा पुस्तकों को 
निरन्तर जाँच करना और उसके प्रवन्ध का उचित समय पर परीक्षण निताल्त 
आवश्यक है। पयवेक्षण के अन्तर्गत प्रशासनिक सहायता देता, आधिक मामलों में 
परामर्श देना और सहकारी एवं व्यावसायिक क्षेत्रों मे पयप्रदशन करना सम्मिलित 
किये जाने हैं । पर्यवेक्षण से दे बानें भी सम्मिलित की जाती हैं जो कि निरीक्षण तथा 
अकेक्षण से सम्बन्धित होती हैं । 

सहकारी प्रशासन समिति (१९६३) ने पर्यवेक्षण कार्यों को बताते हुए ४४ 
है कि पर्यवेक्षण का उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि समिति उस प्रकार से कार्य कर न्‍; 
है था नही जिस ढग से उसके काय॑ की आशा की जाती है । पर्यवेक्षण में निम्न वात 
की जाँच करनी होती है -- 

(0) समिति की सम्पत्तियों का दुस्पयोग तो नही हो रहा है । 

(४) समिति मे लेखा उचित प्रकार से और सही-सही किया जा रहा है वी 
छ््ी, ५ 

(७४) समितियों का रूप सहकारी है या नहीं तथा उसमे अनुशासन की कया 
स्थिति हैं ? 

(२) व्यवसाय में इस प्रकार का दोष तो नही है जिसका समाघान किया दा 
जा सकता है | 


सहकारी अकेक्षण एवं पर्यवेक्षण रण्ए्‌ 


उक्त सभी बातें प्रयंवेक्षक को ध्यान मे रखनी होगी । इस सम्बन्ध में अकरेक्षक 
को सबसे अन्तिम रिपोर्ट प्रारम्भिक साम्रग्री के रूप में अधिक उपयोगी होगी । 
पयवेक्षण मे उवत चारों बातों कों उचित छान-बीन करके कमियो को ज्ञात करने के 
पश्चात्‌ सम्बन्धित अधिकारियों को बतला कर दुरम्थ करने का प्रयत्न करना 
चाहिए । 


सहकारी आन्दोलन से आत्म तिमंरता लाने के लिये परयंवेक्षण अनिवाय॑ 
पू्पिक्ष्य है। मेकलेगत समिति के अनुसार “पर्यवेक्षण कार्य मे सदस्य को सहकारी 
सिद्धान्तो को शिक्षा देने और नयी समितियों के गठत द्वारा आन्दोलन का 
प्रचार करने का कर्त॑ब्य घ्यनित होता है) पर्यवेक्षक का काम यह देखते से सम्बन्ध 
रखता है कि समिति का कार्य केवल व्यापार जंता ही नही बल्कि बथाय में 
महकारोी है ।” 


भारतवर्ष मे सहकारी समितियों का पर्यवेक्षण 


पर्षवेक्षण कार्य भारत से अधिकाश राज्यों मे सहकारी विभाग द्वारा सम्पन्न 
किया जाता है कै ठ $छ राज्यों में यह कार्य सहकारी विभाग के 3 में व होफर 
सहकारी समितियों की ग्र-सरकारी स॒त्थाओं द्वारा किया जा रहा है । पजाब तथा 
जम्मू काइमोर में सहकारी विभाग पर्यवेक्षण करता है । मध्य प्रदेश एवं आसाम 
राज्या मे प्राथमिक ऋण समितियों का परयवेक्षण केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा सहकारी 
विभाग करते हैं। उड़ीसा, तामिलनाद, केरल तथा आस्ध्र प्रदेश राज्यों मे प्राथमिक 
ऋण समितियों का पर्यवेक्षण केन्द्रीय ऋण सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है 
तथा शेष समितियों का परयंवेक्षण सहकारी विभाग करता है। राजस्थान, गुजरात, 
पश्चिमो बगाण तथा विहार राज्यो में भी ऋण दात्री समितियों का पयवेक्षण 
कैम्रीथ सहकारी बैंक करते है। उत्तर-प्रदेश मे यह कार्य राज्य सहकारी सघ करता 
है । बग्बई मे सबसे पूर्व पपवेक्षण कार्य गर सहकारी सल्वाओं द्वारा किया ग्रवा। 
जिला अथवा क्षेत्र स्तरो पर जिला अथवा क्षत्रीव पर्यवेक्षण समितियाँ स्थापित की 
गयी हैं। विभिन्न क्षेत्रो की कृपीय एवं वहुउहह॑यीप समिरतियाँ पयवेक्षण सघो से जोड 
दी गयी हैं। सघो भे प्यवेक्षक होते हैं जिककी पारिभ्रमिक रास्कार द्वारा प्रदान किया 
जाता है । कृषि ऋण एवं वहुउद्देशगीय समितियों के अतिगिक्त अन्य समितियों का 
पर्यवेक्षण सहकारी विभाग हारा किया जाता है । 


पर्यवेक्षण को सस्थायें 
पर्यदेक्षण निम्न सस्थाओ द्वारा किया जा सकता है-- 
(१) सहकारी विश्ाग : 
ध भारतवर्ष में प्रारम्भ से ही अधिकाश राज्यों में पर्यवेक्षण कार्य सहकारी 
'पैभाग दा किया जा रहा है। किन्तु आजकल इस कार्य को राहुकारी विभाग 
डारा करने की आलोचना को जा रहो है । बुछ विद्वानों का कहना है कि सहकारी 


विभाग आएम्भ मे यह कार्य करता था तव तो उचित था किन्तु वर्तमान समय में 


इस आन्दोलन को आत्म निर्मर बजाने के लिये सहकारी विभाग को यह कार्य नहीं 
करना चाहिए । 


२१० सहवारिता एवं सामुदायिक विकास 


(२) केख्लीय ऋण समतियाँ : 


पर्यवेक्षण कार्य करने वाली सस्थाओ में द्वितीय महत्वपूर्ण सस्थायें केल्रीय 
ऋण-दात्री समितियाँ हैं । केन्द्रीय ऋष-दात्री समितियाँ प्राथमिक ऋण-दातों समितियों 
का उचित पर्यवेक्षण कर सकती हैं। ज॑सा कि पूर्व कहा जा चुका है कि कुछ राज्यो 
में प्राथमिक ऋण समितियों का परयवेक्षण केन्द्रीय सहकारी बेक-कर रही है| सह- 
कारिता के प्रशासन पर रामिति और सहकारी ऋण पर समितियों य अपने प्रतिवेदनों 
में केन्द्रीय सहकारी वेको को पर्यवेक्षण के लिये उपयुक्त सस्थायें बताया है। किन्तु 
केवल ऋण समितियों वा परयवेक्षण ही इन सस्थाओ द्वारा उपयुक्त हो सकता है ! 


(३) सहुकारी पर्यवेक्षण सघ 

महाराष्ट्र राज्य में पर्यवेक्षण सघो हारा परयवेक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया 
है | हमारे देश में कई राज्यो मे ऋण समितियों के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार 
को समितियों का परयंवैक्षण सहकारी विभाग कर रहा है किन्तु वतमान परिस्थितियों में 
यह उचित नही है। अत यह कार्य सहकारी प्रयवेक्षण सधों द्वारा किया जाता 
चाहिए । 
(४) जिला परिषद्‌ एवं पंचायत समितियाँ : 


जिला परिपद्‌ एवं पचायत समितियाँ भी परयंवेक्षण काये के लिए उपयुक्त 
नहीं हैं । “सहकारी समितियों एवं पंचायती पर कायकारी दल” ने इस विषय में 
विचार व्यक्त किया कि ये सहकारी समितियाँ और पचायतें दोनों ही प्रजातार्विक 
आधार पर स्थित है अत इनको स्वतन्त्रता को समाप्त करना अनुचित है ! पन्रावत 
समितियाँ यदि पर्यवेक्षण काय करेगी तो इनका अनुचित प्रशासव सहकारी समितियों 
पर बढने लगेगा जिससे सहकारिता को आत्मानिमरता एबं स्वतन्त्रता का हनन 
होगा । इसलिए प्चायत समितिय। द्वारा पयवेक्षण करवाना ठीक नही है । 


अब प्रश्न उठता है कि पर्यवेक्षण कार्य किन संस्थाओं हारा किया जाये। इस 
समस्या के समाधान के लिए सघोय समितियाँ उपयुक्त है। सघीय सस्थाओ द्वारा 
यह कार्य करने के सम्बन्ध में कई तक दिये जा सकते हैं। प्रथम, सधीय 
संस्थाओं द्वारा यह काये करने से एक दूसरे से सम्बन्धित होने की भावता पंदा 
होगी । इससे प्र/थमिक केन्द्रीय तथा शीप॑ समितियाँ एक सधीय ढाँचे को महः 
करेंगी । द्वितीय, सघीय समिति परयवेक्षण के माध्यम से आन्दोलन के प्रचार तथा 
कठिवाइयो को दूर करने मे सुरक्षात्मक रुचि ले सबतो हैं। तीसरे, सहकारी विभाग 
इस का से मुक्त हो कर अन्य कई कार्य कर सकेया जो कि आन्दोतन वी सर्फचता 
के लिए आवश्यक है | 


सथीय सस्याओ द्वारा पर्यवेज्षण बनाते के लिये दो उपाय घहएगररण है 
(१) जिन भाणा मे केन्द्रीय व णीपं समितियाँ नही है वहाँ इनका निर्माण, (२) केद्रीम 
एव शीप॑ स्तरों पर योग्य एवं ग्रश्िक्षित कमचारी नियुक्त किये जाने चाहिए । दिये 
में योग्य एव प्रशिक्षित कमचारियो की जटिल समस्या है ।_ इसके समाधाव ल् 
अशिक्षण व्यवस्था को अधिक व्यापक बनाना चाहिये। इससे सहकारी आन्दोलन को 
उचित गार्ग दर्शन ही सकेया और यह आन्दोलन आत्म निर्भेर हो सकेगा । 


हकारी अक्क्षण एवं पर्यवेक्षण २११ 


प्रश्न 


१. सहकारी अंकेक्षण से आपका क्या अभिप्राय है २ आपकी राय में यह कार्य 
किसे करना चाहिए ? 


२ भारतवर्ष मे सहकारी अकेक्षण की कया स्थिति है? इसमें क्या-क्या कमियाँ 
हैं ? सुधार के सुझाव भी दीजिये । 


३. पर्यवेक्षण से आपका क्‍या अभिप्राय है ? सह कार्य किन-कित सस्याओ द्वारा 
किया जा सकता है २ आप किस सस्था को अधिक उपयुक्त समझते है ? 
सकारण उत्तर दीजिए । 


द्वितीय खण्ड 
शजस्थान में सहकारिता आन्दीौलन 


१ 


राजस्थान में सहरूारी श्रान्दोलन को उत्पत्ति एवं विकास 
(86078 भाव 0९एश०एएण०ा ० (00एशव्राएट ०फ्च्ाणा 
गा रिशुशशक्षा) 


समाजवादी समाज का आधार सहकारिता है ! इसके बिना कल्याणकारी 
राज्य के अन्तिम लक्ष्य की पूर्ति असम्भव प्रतीत होती है । सहकारिता के आधार 
समानता, सामूहिक प्रयास, सामूहिक चेतना तथा एकता, वी भावना हैं । सहकारिता 
का प्रमुख लक्ष्य झोपणहीन समाज की स्थापना कंटना है | हमारी राष्ट्रीय नीति में 
सहकारी सगठनो के विकास पर बल दिया गया है जिससे कि राष्ट्रीय अधब्यव या मे 
महत्वपूर्ण योगदान दे सके | हमारा देश बुनियादी तौर पर ग्रामौ का देश है और 
ब्राम्य जीवन कृषि पर निभर है। कृषि कायक्रगों में सहकारिता अत्यन्त महत्वपूर्ण 
उिद्ध हो सकती है । आधिक कठिनाइयों के कारण जो कार्य अलग-अलग व्यक्तियों 
हारा नहो किया जा सकता उसे सगठित रूप से करना आवश्यक हो जाता है । बत 
हमारी नियोजित अथे व्यवस्था गे सहकारिता को आवश्यक समझा गया । राजस्थान 
में भी आथिक विपमता को समाप्त करने की आवश्यकता हुई और सहवास्ति के 
जे से राज्य की ग्रामीण एवं शहरी अर्थ व्यवस्था में परिवतत के सकलप किये 
॥ यहाँ जागोरदारी एवं जमीदारी के मिराइरण के पश्चात्‌ ग्रामीण अर्थ- 
व्यवस्था में सहकारिता का महत्व और भी बढ गया | ग्राम्य जीवन स्तर चने 
पर आवश्यक तकनीकी सुधार एवं रोजगार की वृद्धि के लिये सहकारिता मुख्य 
ने समज्ञा गया । 


राजस्थान मे सहकारों आन्दोलन को उर्त्पात्त एवं विकास 


कपल अजमेर सेरवाडा के इुपको कौ आशिक स्थिति १६ वी इाताब्दी के अन्त तक 
परी दिगड चुकी थी । इस दशा मे महाजनो के विस्ड जाल्दोलन होता स्वाभाविक 
था। १९०४ भे यह आन्दोलन सहकारिता के रूप मे क्जमैर में श्रगट हुमा । भारत 


हे सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


के प्रथम सहकारी अधिनियम तथा सशोयित सहकारी अधिनियम के अबीन १९१५ 
में सहवारी कार्यक्म मरत॒पुर जिले मे प्रारम्स किया गया । इसके पश्चात्‌ १९१६ में 
कोटा, १९२० में बीकानेर, १९२३ मे जोधपुर, १९३४ में अलवर मे आन्दोलन फैत 
गया । स्वतन्त्रता प्राप्ति तक किसनगढ, जयपुर तथा जोधपुर में भी सहकारी वार्यक्रम 
चालू क्ये गये । धीरे धीरे यह कायक्रम अन्य भागो में भी फैला । आधथिक नियोजन 
से पूर्व मुख्यतः ऋण देने का कार्य ही सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत था । 


प्रथम पत्रवर्धोप योजना में सहकारिता 


प्रथम पचवर्षीय योजना में सहकारिता के कार्यक्रमों पर २५९७७ लाख स्पये 
व्यय किये गये । इस काल में सहकारी शिक्षा समितियों एव सदस्यों को अनुदान तथा 
इनके अलावा बेन्द्रीय सहकारी समितियों एवं ऋण बैंकों का गठन आदि कायंत्रमों 
पर विश्वेष जोर दिया गया । सहकारी प्रद्मिक्षण के लिये एक स्कूल जयपुर में तथा तीन 
केन्द्र मरतपुर, डू गरपुर तथा कोटा मे स्थापित किये गये । १९५३ में एक शीप॑ सहकारी 
बैंक का निर्माण हुआ । इसी वर्ष राजस्थान सहकारी अधिनियम पारित किया गया । 
इन प्रयत्नों से आन्दोलन को काफी राहायता मिली । इस काल में अयुबूल वातावरण 
बनाया गया तथा भविष्य के विकास के लिये पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ । विभिन्न 
प्रयत्नो के फलस्वरूप जो प्रगति हुईं उसका विवरण अग्र लिखित है । 


प्रथम पंचवर्षोष योजना में सहकारिता का विकास 








न 
मर्दे इकाई ११५१-३६ 

१. समितियाँ सख्या <०७७ 
२ सदस्यता लाखो में २३५ 
३ प्राथमिक कृषि समितियाँ सल्या ४८१२ 
४ सदस्यता 
५. सहकारिता के अन्तर्गत 

ग्रामीण परिवार प्रतिशत ५ 
६. अल्प एवं. सध्यकालीन 

ऋण लाख रपये में <२५"४६ 





>->-त20%)३7३2३तहम॥0हॉिॉैॉ्-.३हॉ२_ह३ 
(खोत--राजस्थान की आशिक प्रगति, जने सम्पर्क निदेशालय राजस्थान 
जयपुर) 
इस तालिका से स्पष्ट है कि योजना के आज तक कुल सहकारी समितियों 
की सख्या ८०७७ हो गयी तथा इनकी सदस्य सरया २९७५ लाख थीं। इस काल मे 
& प्रतिशत ग्रामीण परिवार इस क्षेत्र के अन्तगंत लाये गये | श्राथमिक कृषि समितियों 
की सख्या ४८१२ थी तथा सदस्य सख्या १ ३३२ लाख थी । 


स्थान में सहकारी आन्दोलन की उत्पत्ति एव विकाप्त डः 


हितीय पंचवर्षोष योजना मे सहकारी विकास 


द्वितीय पचवर्षीय योजना मे सहकारी क्षेत्र मे ११३ ६९ लाख रुपये व्यम॒ 
हुए । ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति के सुझावो के आबार पर कार्य चालू किये गये ! 
इस समिति के प्रमुख सुझाव उत्पादन के आधार पर ऋण देना, माल का सम्रह, 
सहकारिता के विभिन्न स्तरों पर राज्य द्वारा हिस्सा पूँजी के रूप मे सामेदारी फो 
स्थापना करता आदि थे | द्वितीय योजना में कुछ आघार भूत ससयायें जैसे शीर्प क्रय 
विक्रय समितियाँ, ग्राम्य गोदास, प्राथमिक भू-वस्धक बैंक, क्वेदद्रीय सहकारी भु-बन्धक 
बैंक आदि इसी काल में चालू की गयी । इस काल में जो प्रगति हुई वह निम्न 
प्रकार है-- 

० पर पता गा पा चचवर्धोय योजना में सहकारिता की प्रगति 


फ्ल्मफ 





म् हितीय योजना 
रे । इकाई (१९५६-६१) 
१ समितियाँ सस्पा १८,३०९ 
२ शादस्पता साथो में ९*६८ 
३. प्रार्थमक कृषि समितियां सख्या १० ९१३ 
४ सदस्यता ।. झख्या ६७२ 
५. सहकारिता के अच्चर्गत 
ग्रामीण परिवार |. प्रतिशत 422 
६ अल्प एवं मभध्यकालीन 
तऋण १ लाख २० में ५६५ रे३े 
७ दीघंकालीत ऋण लाख २० में ४५३९ 


(स्रोच--राजस्थान की 0.00. पउस्तल मे क्त क जतजलके लिदतालय जगपसो प्रगति, जतसम्पर्क निदेशालय जयपुर) 

इस सारिणी के अनुसार कुल समितियाँ १८३०९ हो गयी तथा सदस्य सक्ष्या 

९-६८ लाख हो गयी। सहकारिता के अन्तर्गत प्रामीण परिवार रेए प्रतिशत था 

गये | दितीय योजना के अस्त तक है ०९१३ प्राथमिक ईपि समितियाँ तथा ६७२ 
लाख सदस्य सस्या हो गयी । 

तृतीय पचवर्षाय योजना में सहकारिता का विकास 

..._ ठूृतीय पचवर्षीय योजना में सहवारी क्षेत्र मे २४२-९१ लाख रपये व्यय कियि 

गये जबकि मूल प्रावधान ४०० लाख स्पये का था ।| इस योजना मे प्रथम तथा द्वितीय 

योजना में की गयी प्रगलि को अधिक गति प्रदान करने का लक्ष्य रणा गया तथा उन 

क्षेत्री को भी सहकारी क्षेत्र में लाने का प्रयत्न किया गया जिसमें सहकाएदिता का 

प्रसार नहीं हुआ । ६७ अतिदत ग्रामीण परिवारों को सहकारी झ्ेत्र मे लाने का मूल 

लष्ष्य था जो कि बाद में ५१ प्रतिशत कर दिया गया। तीसरी योजना में “४५०० 

नयी सेवए सहकारी समितियों को स्थापना तथा है००० लघु आर बी इंपि ऋण 

देने बाती समित्तियों का पुतरावतंन का लक्ष्य रखा गया। इसके अतिरिक्त २४६ 


है सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


प्रायमिक भू-वन्यक बैंक, ५० केन्द्रीय बेकी की शाखायें जोलने, २५० ग्राम्य गोदग्ते 
का निर्माण करने, दो कॉटन जी निय फैक्टरी, दो तेल मिल, दो दाल मिल, दो मूंगफली 
छीलने की मिल तथा एक चौती मिल खोलने का लक्ष्य रखा गया /” इस आन्दोलन की 
प्रगति निम्त प्रकार हुई-- 

तृतोय योजना में सहकारो विकास 


_ मे | छाई | (| छछ | इकाई १९६१ १९६६ 








१. सहकारी समितियाँ | सब्या १८३०९ २२५८० 
२ सदस्यता सश्या ९,६७,९२८ १४,९२,३११ 
३ हिस्सा पूँजी लाख रुपये ६२० ११४० 
४. कार्यशील पूंजी लाख रुपये ३२५१ ५७०० 


(खोल--राजस्थान में सहकारी आन्दोलन--रजिस्ट्रार, सहकतरी समिततियाँ, 
राजस्थान, जयपुर) 
उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य मे तृतीय योजना के अन्त में कुल 
सहकारी सर्मितियों की सरया २२५८० हो गईं जो कि १९६१ की तुलना में २३ 
प्रतिशत अधिक हैं । सदस्य सख्या १९६६ में १४,८२,३११ हो गयी जो कि १९६१ 
से ५४ प्रतिशत अधिक है । हिंस्सा 8 तथा कार्यशील पूंजी मे भी १९६१ से १९६६ 
में क्रश ८४ प्रतिशत एवं ७५ प्र| की वृद्धि हु ३ इस योजना में सहकारी 
समितियों की स्थिति निम्न प्रकार थी -- 














सहकारी समितियाँ 
सप्रितियाँ १९६०-६१ १९६५-६६ 
संख्या |__ सदस्य संख्या _ सदस्य _ 
इक डर 
१. राज्य सहकारी बंके १ १४७ १ १११ 
२. केन्द्र सहकारी बैंक र्‌९्‌ १६५२० २६ १६०५१ 
३. केन्द्रीय ऋण दाक्ी 
ममितियाँ १५९ श्टडण्ट २६६ ४३४७६ 


४. कृपि ऋणदात्री समितियाँ। १०९१३ | ६,७२,६९२ | १२७०२ (१०(५/६४३ 


४. कृषि अऋणदातीसमितियाँ। ११४२ | २३,८२२ | १६८० | ४६१३६ 
६. प्राथमिक भूमि वन्धक बैंक है ९,७८९ 3 हे शी, 0 आई 
७ अकृषि ऋष दाची समिद्रियाँ ३१० ३६,४९८ 2९९ ४८,०७७ 
८. अकृषि अऋण दात्री समि- 

तियाँ अर९२ | १,५२,१६७ । #श८९ | ४२,०४४ 


९ अवसायनमेआईसमितियाँ। १७४१८ | ३७,८८७ | १७६३ | ४६२९८ 











कुल योग रृ८३ं४र] रु ररट | रर२८० | ६४,५९,३६१ 
क्लह- (सजस्थान वर्रयक मोजना प्रगति प्रतिवदद १९६६-६७) 


राजस्थात में सहकारी आन्दोलन की उत्पत्ति एवं विकास हि 


दक्त सारणी से स्पष्ट है कि सभी भ्रकार की सहकारी समितियों में १९६०- 
६१३ की तुलका में वृद्धि हुई है। राज्य सहकारी वैंक और केंद्र सहकारी बैक को 
सदस्य सस्या को छोडकर सभी समितियों की सदस्य सस्या मे बुद्धि हुई हैं। 


इस योजना में सेवा सहकारी समितियों के गठन योजना के अन्तर्गत र७ह२ 
समितियों का गठन किया गया | दीर्घ कालीन ऋण देने के लिये १३ भूमिन्वन्बक 
देंक स्थापित हुये । बीज, खाद वितरण तथा कृषि उपज को एकन्नित करन के लिए 
इस काल मे १५७ सोदामो की स्थापना को गई । तृतीय योजना में २४६ समितियाँ 
पाइलद क्षेत्र मे तथा १२६ समितियाँ नान पाइलट दोजञ्ञ मे गठित हुई। सहकारी 
प्रशिक्षण व्यवस्था के लिये तीन प्रशिक्षण केन्द्र भरतपुर, जोधपुर त्तथा जयपुर मे कार्य 
कर रहे हैं! अक्तूबर १९६२ में नया सहकारी अधिनियम लागू किया गया। वर्ष 
१९६५-६६ तक ८३ प्रतिशत ग्राम तथा ३३ प्रत्रिद्त ग्रामीण परिवार राहुकारी क्षेत्र 
के अन्तर्गत लाया गया । समाज के पिछडे वर्गों के हिंत की तरफ अधिक ध्यान 
दिया गया । 


राज्य के सहकारिता आन्दोलन को गति प्रदान करने तथा उसके स्वरूप को 
अधिक उपयोगी बनाने के लिए १९६५ में नया सहकारी अधिनियम लागू किया 
गया । नये कानून का मूल उद्देश्य सहकारो राग्थाभो को सामाजिक न्याय प्रदान 
करने का साप्यस बनाने और समाज को समाजयादी पद्धक्ति वर सगढित 
करना था । 


वाधिक योजनाओं मे सहकारी आन्दोलन 
(वर्ष १९६६-६७, १९६७-६८, १९६८-६९) 
सहकारी समितियाँ ऋण के अतिरिक्त सरती खाद कृषि ओजार, उन्नत बीज, 

बीट नाशक औषधियाँ खाद्य पदार्थ तथा अन्य उपयोगी वस्तुएँ भी उपलब्ध करा रही 
हैं। व १९६६-६७ मे सहकारी भण्डारों की प्रगति विश्वेप रूप से सामने आयी है । 
इस वर्ष में सटकारी संभितियों ने चावल मिल, चीजी मिल, माल सवार समितियाँ 
आदि कार्यों को भी अपने क्षेत्र के अन्तर्गत ले लिया है। कृषि ऋण दाजरी समितियों 
को अधिक मजबूत बगाने के लिये पुनर्गठय योजना चालू की गई है। पुनर्गठन के 
अन्तर्गत समितियों का विलीनीकरण किया गया । जबकि वर्ष १९९६-६७ में सहकारी 
समितियों की सल्‍्या २२३९२ हो गयी जिससे वर्ष १९६५-६६ मे इनकी सख्या 
२५८० थी । इसके विपरोत सदस्यता तथा हिस्सा पूँजी से दृद्धि हुईं हैं । वर्ष 
१९६५-६६ में जहां सदस्य सख्या तथा हिस्सा पूँडी क्रमश १४,९२,३१३ व ६१४० 
लाख स्पये थी चह वर्ष १९६६-६७ मे १६,३८,९१८ व १३०६ ५६ लाख स्पये हो 
कक ) कार्पंभील पूंजी १७०० लाख रु से बठकर ६२६८ ६६ जाख रुपये हो 
गयो। 


] सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


सभो अकार को सहकारी समितियाँ 











समितियाँ का नस “प्रूफ समिट वपान्ति 
१९६६-६७ | १९६७-६८ 
१, सहकारी समितियाँ | सल्या २२,३९२ २१,६६२ 
२ सदस्यता सब्या १६,३८,६१८ | १७,४७,६६९ 
३. टिस्सा पूँजी लाख रुपये १३०६ ५६ १४४८ ७३ 
४... काय झील पूंजी कह ६२९८*६६ ७४७६९४ 





(स्रोत--प्रमति विवरण १९६८-६९, सहकारी विभाग, राजस्थान सरकार) 


उक्त सारणी के आधार पर हम देखते है कि बप॑ १९६७-६८ में सहकारी 
समितियों के घिलीनीफरण की योजनाओं के कारण उनकी सस्या २१,६६२ हो गयी 
परन्तु सदस्यता तथा हिस्सा पूंजी क्रमश १७४७६६९ व १४४८ ७३ लाख रपये हो 
गयी । लगभग ८७ २ प्रतिशत ग्राम तथा ३३ प्रतिशत ग्रामीण परिवार अब तक 
राहकारिता के अन्तर्गत लाये जा चुके हैं । 

बे १९६७ ६८ मे ६५९ समितियाँ पुनमंछित वी गयी । वर्ष १९६८-६९ में 
१४२६ समित्तियों को पुनर्गठित करने का लक्ष्य है। वर्ष १९६८-६९ में विभिन्न कार्यों 
में २४० लाख रुपये का दीर्घष कालीन ऋण वितरित करने का लक्ष्य है जिसमे से 
३१-१-६९ तक ११५ १३ लाख रुपये का ऋण वितरित किया ग्रया । वर्ष १९६८-६९ 
से १३ करोड रुपये के अल्पकालीत एवं मध्यकालीत ऋण वितरित किये जाने का 
लक्ष्य है जिसमे से अल्पकालीन तथा मध्य कालीन ऋण क्रमश १० फरोट रपये ब 
२ करोड रुपये है। 

वापिक योजनाओ मे राज्य मे सहकारी आन्दोलन को सुदृढ बनाने तथा 
उसके गुणात्मक विकास के लिये विशेष प्रयत्न किये गये | ३० जून १९६९ को 
समाप्त होने वाले सहकारी वर्ध के अन्त मे राज्य के ३९ प्रतिशत ग्रामीण परिवार 
और ६० प्रतिशत से अधिक गाँव सहकारिता के अन्तर्गत लाये गये। समितियों के 
हडीकरण की तरफ भी पर्याप्त ध्यात दिया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण 
दात्नी समितियों के सक्षम बनाने की तरफ कदम उठाये जा रहे है। तृतोय पंचवर्षीय 
योजना के अन्तिम वर्ष मे राज्य की १२४५७ आ्राथमिक कृपि ऋण दात्री समितियों 
का सर्वेक्षण किया गया। कमजोर एव निष्तिय समितियों को सक्षम बताते का कार्य: 
क्रम वर्ष १९६७-६८ मे प्रारम्भ हो चुका है सक्षम इकाई बनाने के कार्यक्रम में वष 
१६६७-६८, वर्ष १९६८-६९ मे क्रमश ६५९ एंव ७०० समितियों के पुनर्गठन हूं 
चुन है। इन समितियों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की निब्किय एवं आशिक दैष्टिसे 
कमजोर समितियों जैसे औद्योगिक समितियाँ, फामिग समितियाँ, श्रमिक ठ का+ 
उपभोक्ता भण्डार आदि को हढीकृत किया जावगा। श्रसिक ठेका तथा कम 
सहकारी समितियों का इस हृष्टि के लिए सर्वेक्षण कार्य सितम्बर सन्‌ १९६६५ 
चालू किया जा चुका है | 


राजस्थान मे सहकारी आन्दोलन की उन्नत्ति एवं विकास कः 


सहकारी वर्ष १९६८-६९ के अन्त तक राजस्थान में सभी प्रकार की कुल 
सहकारी समितियों की सख्या २०,०३० थी जदकि इसके पहले के वर्ष में २१,६६२ 
समितियाँ थी । समितियों की सख्या थे कमी का कारण था सहकारी ऋण ममितियों 
का पुनस गठन कार्यक्रम | ३० जून १९६९ को स्रभी प्रकार की सहकारी समितियों की 
सदस्यता १७,४७,६६६३ से बढ़फर १८,३२,९७२ हो गयी ओर अश्च पूंजी १४४८ ७३ 
लाख रुपये प्रै बढ़कर १७०२ ६४ लाख रुपये हो गयी । कार्यज्ञील पूंजी में भी पर्याप्त 
हम हुई है ।यह ७४७६ ९४ लाख रुपये से बढ़कर १००९४-०४ लाख स्पये हो 
ग्र्य्ी है । 


राजस्थान मे सहकारी ऋण प्रदान करने वाची विभिन्न स्तरों पर जो सदकारी 
सस्याये कार्य कर रही हैं उनके कार्य मे भी अच्छी प्रगति हुई है। सहकारों वर्ष 
१९६८-६९ के अन्त में यीपे सहकारी देंक की कुल सदस्य सल्या १२६ थी तथा अदा 
पूंजी १८५२ ४८ लाख स्पये थी जिसमे राज्य सरकार का अश्वदाव ४० ०० लाख 
स्पये था। प्रायमिक ऋण समितियों की सम्या ३० जुत १६६६ के समाप्त होते वाले 
सहकारी वर्प॑ के अन्त तक पिछले दयं ११४६० से घटवर €६६१ हो गयी | हपि ऋण 
दात्नी के समितियों के पिछले दो वर्षों को तुलनात्मक स्थिति निम्न 
प्रकार है -- 


फ्ृषि ऋण दाज्नो समितियों की तुलवात्मकु औसत स्थिति 

















जयकथा |» लबरण ३६७०-६० | ३६६०-७६ सस्या विवरण १९६७-६८ [१९६५-६६ 
और - | अति सम्तिति औसत सदस्यता ९७ ११२ 
२. | प्रति सदस्य औसत ऋण <र १२३ 
३, | प्रति ममित्रि औरत बकाया ७८८५ | १५०१९ 
हर प्रति सदस्य औसत बकाया श्ग्ड १५१ 
१... प्रति सदस्य ओसतन अमानत ९ १० 
६ प्रति समिति औसतन अम्नानत ८९५ १२१५ 
छ ग्रद्दि सदस्य औसतन अश राशि ३७ ३ 
८. | भति समित्ति औसतन हिस्सा राशि ३६२९ ५२०९ 
९. । श्रति समिति कार्यक्षील पूंजी (१७३२३ | २४६२९ 











सोह--अगृ्ति विकरण 2९६६-७०», रूद्धकारों विभाग, राजस्थान सरकार) 


३७० जूत १९६९ को समाप्त होने वाले वर्ष से क्य-विक्रय सहकारी समित्तियो 
दोरा ७६२७७ लाख स्पये के मूल्य कौ खरीद और १२३६ ६६ लाज रपये के 
हैल्य का विधय क्या । इस समय राज्य मे २९ योक भण्डार कार्य कर रहे हैं। 
जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर आदि स्थामों के शोक भण्डारों दाग 

विभागीय भण्डार भी चलाये जा रहे हैं) राज्य के सभी जिलों में दुल ६४४ प्राथ- 
मिक्क भण्शर भी कार्यशील है। 


१० सहकारिता एवं सामुदायिक विदास 


चतुर्य पंचदर्षोष योजना में कार्यत्रम 


सहकारिता विकास पर चलुर्थ पचवर्षीय योजना से _४"४३ करोड झपये ख्यय 
करने का प्रावधान किया गया है। इस काल में निम्नलिखित कार्यत्रम करने का 
लक्ष्य निर्धारित किया गया है --- 


(१) वर्ष १९७३-७४ के अन्त तक राज्य के झतप्रतिशत ग्रामों तबा ५० 
प्रतिद्यत ग्रामीण परिवारों को सहकारिता के अन्तगत लाया जायेगा। 


(२) चतुर्य पचरर्षीय योजना में सदस्यता में पर्याप्त वृद्धि की जाएगी । 
वर्ष १९७३-७४ के अन्त तक हृषि ऋण दात्री समितियों को वर्नमान 
सदस्यत्ता ११९८० लाख से बढ़ाकर २० लाख करने वा लक्ष्य निर्धारित क्या 
गया है । 


(३) चौथी योजना विधि मे ३७ करोड रुपये के अल्पकाल तथा मध्यकालीन 
ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव है । इस योजना में दीधकालीन ऋण १७ करोड रुपये 
के वितरित किये जायेंगे । वर्ष १९६९-७० तथा १९७०-७१ में क्रश हे करोड़ तया 
तथा ३: करोड रुपये वितरित करने का प्रावघान किया गया है। 


(४) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में केद्रीय सहकारी वैंकों क्या भूमि 
विकास वेंको वी क्रमश २५ व २६ आाखायें खोली जायेंगी। वर्ष १९६६-७० में 
केन्द्रीय सहुकक्‍्परी देंको तथा भूमि विजस जैंबों बी चमण ६-६ छाखायें तथा व 
१९७०-७१ में क्रमश ५ ब ४ शाखायें खोलने का लक्ष्य रखा गया है । 


(५) समितियों के हृढीकरण कार्यक्रम में चतुर्य योजना में १० कमजोर 
केन्द्रीय सहकारी वैक्तो को मजबूत बनाने की योजना है. जिनके लिए ३० लाख रुपये 
की राशि निर्धारित वी यई है। विपशन सराहकारी समितियों के हृढीकरण 
कार्यत्रम के अन्तर्गत ४ ५ _लास रुपये को धनरा्मि वत्तिरिक्त अश् पुँजी अशदान 
के रा निश्चित की गयी है। इस योजना मे उदकी विपणन समिर्तियाँ खोली 
जायगा । 


(६) चौबी योजना में राज्य मे कृषि वित्त लिगम की सहायता से ४१५ 
ग्रामीण भोदाम और ५३ विपणन समितियों के गोदाम तथा एक बोल्ड स्टोरेज 
बनाया जायेगा । 


(७) राज्य में काय कर रहे उपभोक्ता भण्डारों को व्यवस्यापिक व्यय के जिए 
अनुदान अथ-राधि अबदान, कार्यनीव पूजी तथा ऋण आदि के लिए १६४७ सा 
रुपय की राशि चोपी योजना में रखी गयी है ॥ 


उपगोक्त विवरण से स्पष्ट है कि चतुर्थ योजना में राज्य में सहकारी आन्दो- 
लन को जधिकर सुहड बनाया जायगा | इसके लिये कमजोर समितियों को सक्ष्ध 
बनाना पद़ेया । फलस्वरूप समितियों की सख्या में कम हो सकती है किन्तु अ 
सश्न पूँनी, अमानत तथा कार्यशोल पूजी में पर्याप्त वृद्धि होने की सम्भावना ह। ई (4 


राजस्थान में सहकारी आन्दोलन की उन्नति एवं विकास ११ 


योजना में आन्दोलन को अधिक व्यापक बनाया जायेगा जिससे लगभग सभी ग्राम 
सहकारिता के क्षेत्र मे ला सकेंगे 


प्रश्न 


१. राजस्पात में सहकारी आन्दोलन की उत्पत्ति एवं विकास के विषय में 


आप वया जानते हैं? पचवर्षीय योजना में की गई प्रगति पर प्रकाश 
डालिये । 


२. राजस्थान में सहकारो आन्दोलन सफल रहा है या असफल । सकारण उत्तर 
दोजिए । 


र्‌ 


राजस्थान मे पंचवर्षोष योजना में सहकारी आन्दोलन 
(९०कफ्‌थशाए८ श०एट्यक्यां 90 96 ४६४ एिश ॥ रि9]2शगधा/ 


राजस्थान मे आथिक नियोजन के द्वारा आधिक हढता प्राप्त करने के लिये 
कृषि, उद्योग तथा वाणिज्य के लिये उचित वातावरण तंयार किया गया । समाजवादी 
समाण की विचारघारा के आधार पर सहकारिता को उचित प्रोत्साहन प्रदान किया 
गया है। पचवर्पोय थोजनाओ में मरुस्थल प्रयान राज्य के विकास को नवीन मोड 
दिया गया है जिसमे सहकारी आधार को पर्याप्त महत्व मिला है। इस काल में 
सहकारिता आन्दोलन ने प्रत्येक क्षत्र मे बहुमुली प्रगति की है। कुछ समय पूर्व 
राज्य में आन्दोलन केवल ऋण सुविधाओं तक ही सीमित था क्यू अब प्रत्येक 
क्षेत्र में व्यापक होता जा रहा है। ऋण के अतिरिक्त सहकारों समितियाँ अपने 
सदस्यों को सस्ती खाद, उन्नत वीज, कीटाणशुनाशक औपधियाँ कृषि उपकरण खाद्य 
पदार्थ तथा अन्य उपयोगी वस्तुएँ उपलब्ध करा रही है। सहकारिता को प्रत्येक 
व्यक्ति तक पहुंचाने के हर प्रयत्व किये जा रहे हैं! समाज के प्रत्येक क्षेत्र में समितियाँ 
स्थान ले रही हैं। राजस्थान मे सहकारी उपभोक्ता भण्डारो ने राज्य में विरन्तर बढते 
हुय भूल्यों को रोकने व स्थिरता लाने मे पर्याप्त योग दिया है | विभिन्न प्रयत्नो के 
फलस्वरूप ३० जून १९६९ को समाप्त होने वाले सहकारी ८प के अन्त तक राज्य 
के ९० प्रतिदयत से अधिक गाँव एवं ३९ प्रतिशत ग्रामीण परिवार सहकारिता के 
अन्तगत आ चुके हैं 

राजस्थान में प्रथम पचवर्षीय योजना मे कोई विशेष प्रति नहीं हो सकी 
क्योकि राज्य मूल समस्याओं के समाधान मे लगा हुआ था। राज्य मे वास्तविक 
प्रगति १९५६ से प्रारम्भ हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ११% ग्राम और ५ % 
ग्रामीण परिचार सहकारिता के अतर्गत लाये गये। द्वितीय पचवर्षीतर योजना मे 
राहुकारिता को जबता का आन्दोलन धोदित किया गया । इस काल में आन्दोलन 
बी तेज गति से बढाने का लक्ष्य निर्धारित क्या गया । फलस्वरूप ह्विठीय योजवा मे 


राजस्थात में पंचवर्षीय योजवाओ मे सहकारी आनन्‍्दोतन श्र 


६४ प्रतिशत गाव तथा २६ प्रतिशत ग्रामीण परिवार सहकारिता के ज्षैत्र भे लाये 
गये | तृतीय योजना में सभी ग्राम तथा ६७ प्रतिद्ात ग्रामीण परिवार सहकारिता 
मे लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया किन्तु विभिन्न समस्याओं के कारण इस्त 
सद््य की पूति नहीं हो सकी / 


योजनाओं को उपलब्पियाँ 


बंचवर्पोध योजनाओं में सहकारी विकाप्त के लिये प्रयम, ठिलीय तथा तृतीय 
प्रनवर्धीय योजनाओं मे क्रण २७७७ लाख, १९३ ६९ साख २४२ ९१ लाख रपये 
व्यय क्ये गये। तृतीय योजना के पश्चात्‌ वाधिक योजनाओं में भी पर्याप्त मात्रा 
में धन व्यय किया गया। वर्ष १९६६-६७, १२६७-६८ भे क्रमश ३६११९ एव 
२१४३२ लाख रफ़्ये व्यय किये गये ।! चतुर्य पचदर्ष्रीय योजता में सहकारिता के 
हिकाझ बर ५०४३ करोड़ रपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है 2 


सहकारी विकास के लिये किये गये विभिन्न प्रयत्नो के फल स्वरूप सहकारी 
समितियों को संख्या जो वर्ष १९५०-५१ में ३५९० थी बढ़ कर वर्ष १९६४-६६ के 
बच्च मे २२५८० हो गयी ! सदस्यता से मी पर्याप्त वृद्धि हुई। वर्ष १९५०-४१ में 
मितियों को सदस्यता १४५२९० थी जो कि वर्ष १९६५-६६ के अन्त में बढ़कर 
१४९२३११ हो गयो | 


श्रब॑म तीत योजनाओं में प्रगति 














जज जूण हक | जड़ 47०२-70 + 
बप॑ समितियों की | रादस्पता अंक्ष पूंजी | कार्यशील पुँजी 
स्पा (लाख रुपये) 
१0५१-४२ | ४९०८ १९८२६७ ५१९ ३४५ 
१९३५-५६ | ८०७७ २४७१८ ध्द ६३५ 
१६६०-६१ | १८३०९ ९६७९२८ ६२० ३२४१ 
१६६४-६६ | २२४८० १४६२२११ | ११४० भछ०9० 
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उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रथम तीन प्रचवर्षीय योजनाओं में 
भ्रहकारिता के क्षेत्र मे पर्याप्त विकास हुआ है । समितियों वी धख्या, सदस्यता, 
भैंय पूंजी तथा कार्यशील पंंजो में बृदि हुई है। सहकारी वर्ष १९६८-६५ के अन्त 
हुए राज्य मे सब प्रकार की दुल २००३० समितियाँ थी जो कि पिछले वर्ष से कम 
पी । सम्पता! मे वृद्धि हुई है। ३० जून १९६९ को सब प्रकार हो समितियों की 
४०++-+-+>_--- 
१. 


हे वाधिक योजना प्रगति प्रतिवेदन १९६७-६८, पृष्ठ २२७ 


अ्रषति विवरण, १ ९६६९-७०, सहकारी विभाग, राजस्थान सरकार पृष्द ८. 


६3.8 सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


बुल सदस्यता १७४७६६९ से वढकर १८३२९७२ हो गयी तथा बश पूंजी 
१४४८ ७३ लाख रपये से बढकर १७०२*६४५ लाख रुपये हो गयी । कायश्ील पूजी 
७४७६ ९४ लाख रपये से वढक्र १००९४*०४ लाख रपये हो गयी । 


सहकारों साख 
(ए०-०कुथ्शञाए९ एाथ्या) 


राजस्थान छृपक सदस्यों की अल्पकालीन तया मध्यकालीन ऋण आावश्यक- 
ताओ की पूर्ति के लिये राज्य स्तर पर राजस्थान राज्य सहकारी बैंक कायंशील हैं। 
तृतीय योजना के अन्त में इस वेंक की सदस्यता १२२ तथा अश्य पूँजी १४३*०१ 
लाख रुपये थो ! राज्य में जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैक काय कर रहे हैं 
और ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक साख समितियाँ काय कर रही हैं। प्रयम तीन 
प्रचवर्षीय योजनाओं में हृषि साख समितियाँ की पर्याप्त प्रगति हुई है जिसका विवरण 
नीचे तालिका म दिया जा रहा है । 


कृषि साख समितियाँ 
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२. सदस्यता (०००) | हे३ श्3२ ६७३ १०१४ 
३ अश्ञ पूंजी लाख रपये| ६ श्ड १९४ रेड१ ०८ 
४. वायश्ील पूंजी डरे श्श्र ८८८. [१५१८ ९३ 
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प्रथम पंचवर्षीय योजनावत्रि में अल्प एवं सध्यकालीन ऋण ८५ ४६ लाख 
रुपये के प्रदान किये गये । द्वितीय योजना के अन्तिम वर्ष १९६०-६१ के अस्त मे 
अल्प एव मध्यकालीन ऋणों की राशि ५६५२३ लाख रुपये हो गयी । ३० जूत, 
१९६६ को समाप्त होमे वाले सहकारी वर्ष में इन समितियों ने ८ करोड़ रुपये 
सदस्यों से ऋण के रूप मे वितरित क्ये । इस समय अवधिपार ऋण कुल ऋण का 
४६६ प्रतिशत घा। ३० जुन १९६९ को समाप्त होने वाले सहकारी वर्ष के अन्त 
भे डृपी। ऋण दात्ी सहेकारे सीर्मातयो वी सस्या घट कर ६६६१ हो गठीे अअति 
इसके पिछले वर्ष के अन्त मे ११४६० समितियाँ थीं। ३० जून, १९६९ को ईपि 
ऋणदाजती समितियों की कुल सदस्यता पिछले वर्ष के ११ २१ लाख से बढकर ११९८० 
साख तथा अश् पूंजी ४१२९१ लाख स्पये से बढकर ५०४ ८४ लाख रुपये हो गयी । 
वर्ष १६६८-६९ में इन समितियों की अमानतें तथा कायश्ील पूँजी क्रमश ११७७६ 





राजस्थान में पंचवर्षोद योजनाओं में सहकारी आन्दोलन १५ 


लाख तथा २४९३'६७ लाख रुपये हो गयी । इन समितियों द्वारा वर्ष १९६८-६९ 
में ९"०४ करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये जो वर्य १९६९-७० में बढकर १४४६ 
करोड़ स्पये हो गये । पिछले वर्ष जवधिपार ऋण ४३७ प्रतिशत था जो कि 
वर्ष १९६८-६९ में घट कर ३१ प्रतिशत रह गया । 


चतुर्थ पचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष (१९६९ ७०) में अल्पकालीन एवं 
मध्यकालीत ऋण वितरण का लक्ष्य १६ करोड़ रुपये रखा गया है । वर्ष १९७०-७१ 
में १८ करोड़ रुपये के ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गणा है । १९७० ७१ 
में १६ करोड स्प्रे के ऋण वितरण का लक्ष्य निर्यारित क्या गया है ) वर्ष १९७३-७४ 
दर्ष मरे ३० करोड स्पये ऋण विदरित किया जाय्रेया 


राज्य सहकारी बैंक अल्पकालीन एवं मष्यकालीत ऋण केन्द्रीय सहकारी बैंको 
के माध्यम से प्रदात करता है | वर्ष १९६८-६९ के अन्त मे राज्य की शीप॑ बेक की 
रवस्पता १२९ थी तथा उसको अश पूँजी १८२ ४८ लाख रुपये थी। सहपारी वर्ष 
१६६९ के क्षन्त मे सदस्य वैको की मोर १५००*५४ लाख रुपये दकाया था जिसमे से 
३३ ५० लाख रुपये अवधिपार ये । कुल बकाया ऋण का बह अवधिपार ऋण लग 
भेग २४ भ्रतिशत होता है राज्य में जिला स्तर पर कृषि ऋण के जिये २५ जिलों 
मे केन्दीय सहकारी बैंक कार्य कर रहे हैं। सहकारी वर्ष १९६९ के अन्त में इन बैंकों 
की कुछ बह राशि ४१९४-२८ लाख एपये थी और सदस्यता १३८६२ थी । इस बैंको 
ने वर्ष १९६८-६९ (सहकारी बर्ष) मे सब प्रकार के १८८९"३० साख रुपये के ऋण 
वितरित किये । सदस्य समितियों की तरफ १९१२:१८ लाख रुपये बकाया था जिस 
भें ६३) ४० लाख रुपये अवधिपार थे जो कि कुल बकाया धन राज्ि का लगभग 
३२ ६ प्रतिशत था । 


दीपंकानीत ऋण व्यवस्था के लिये भूमि विकास बैंक स्थापित किये ग्रये 
हैं। केद्दीय सहकारी भूमि विकास दैक के माध्यम से प्राथमिक भूमि विकास वेको 
द्वारा किसानो को दीधकालीन आवश्यकताओं के लिये ऋण प्रदान किया जाता है । 
हृवीय थोजना के अतिभ वर्ष मे प्राथमिक भूमि बन्धक बेंक ४५४ थे और सदस्यता 
३९०८४ थी । चर्ष १९६६-६७ में समितियों की सख्या घठकर ४४ हो गयी किन्तु 
भरस्यता बढकर ३७१९६ हो गयी । द्वितीय पचवर्षीय योजना के अतिम वर्ष में दोघ- 
कालीन ऋणों को राशि ५३९ लाख रुपये थी ! व १९६८-६९ में इत ऋणों की 
राशि बढ़कर २४ करोड रुपये हो गयी | इस ऋण में से ९२-२० लाल एपय्रे कुओ 
के निर्माण, १९-४८ लाख रुपये पुराने कुओ की मरम्मत ७०*६६ लाख स्पये पर्पिग 
सटे लगाने तथा ५३"६६ लाख रुपये ट्रंवटस खरोदने और शैष राशि मवेशियों के बाड़े 
बनने, कृषि यल्त्र खरीदने, भुमि सुधार, फार्म हाउस बनाने तथा पक्की नालियाँ बनाने 
लिये दो घदी ३ राज्य की केन्द्रीय मूरम विकाप्त बैक की छुछ ऋझ पूंडी ६६ ५४ 
जाक्ष स्पये थी जिसमे से ३४-५० लाख रुपये की राशि सरकार की थी | बपं के अन्त 
क्र बैंक की कार्यशील पूंजी ५९६५६ लाल रुपये थी । यह बैक प्राथमिक भूमि 
न्थक बेको के माध्यम से सदस्यो को ऋण पहुँचाता है ६ 
राज्य में कृषि पुनवित्त निगम (एग्रोकल्चर रिफाइनेन्स कोर्षोरेशन) द्वारा दीर्घ- 
कालीन ऋणों को आवश्यकता की पूर्ति के लिये एक भुन्यरक्षण एवं चार लघु विचाई 
स्वीकार हो चुकी है । जित पर कार्यारम्म भी हो चुका है । उक्त चार लघू 


१६ सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


सिंचाई योजनार्ये कोटा जिले में सागोर, भरतपुर जिले मे नदवई, जयपुर जिले में 
ग्रोविन्दगढ़ तथा अलवर जिले मे कठूमर के लिये है । भरू-सरक्षण योजना कोटा से 
इटावा स्थान के लिये होगी । 


सहकारी कप विक्रय समितियाँ 

राज्य मे कृषि साख के अतिरिक्त क्रय-विक्रय मे भी सहकारिता का विकास 
किया गया है। किसानो के सामने साख के अतिरिक्त दूसरी महत्त्वपूर्ण समस्या कृषि 
उपजो के विपणन की है। राज्य मे विपणन व्यवस्था वहत खराब थी जिससे किसानों 
को उनकी उपज का उचित भाग नही मिल पाता था। अत हृषकों को उचित मूल्य 
प्रदान करने के उद्देश्य से क्रय-विक्रय समितियों का निर्माण किया गया है । 

सहकारी आन्दोलन के आरम्भ मे ऋण समितियों का अधिक विकास हुआ था । 
अत पचवर्षीय गोजना के प्रारस्भ में क्रप-विक्रम समितियों की सख्या अधिक नहीं 
थी । किन्तु पंचवर्षीय योजनाओ में इन समितियों की सब्या, सदस्यता तथा व्यापार 
मे पर्याप्त धृद्धि हुईं है । इस क्षेत्र मे आन्दोलन की प्रगति का विवरण निम्न तालिका 
मे दिया गया है -- 











प्रायधिक विपणन समितियाँ 
_ हब] के | साल |सिललओ तिल |लिकलल इकाई | १९५०-५१ | १९५५-५६ | ना १९६५-६६ 
























7 समितियों | सस्या श्८ ४७ १५९ १४६ 
२" सदस्यता सख्या ९५५ ३४९३ १८४०८ २७९५८ 
३. अर इूंजी | लाख रपये | अप्राष्प ३ ३३ ४५९५६ 
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तृतीय योजना के अतिम वर्ष राज्य मे १४६ प्राथमिक विपणन समिति तथा 
एक राज्य सहकारी क्रय-विक्रय सघ काय॑ कर रहे ये। विपणन समितियों द्वारा ३० 
जून १९६६ तक समाप्त होने वाले सहकारी वर्ष में ६६८२६ लाख रुपये के मूल्य का 
क्रय तथा ८१३ ६८ लाख रुपये का विकय किया ग्रया जिसमे से निजी रूप मे ५८५११ 
लाख स्पये और आाढत पर २१८ ५७ लाख रुपये का विक्रय हुआ है। ३० जुन १९६६ 
को सन्त होने वाले यों के जन्त' तक्ता विषणनः सामितियों द्वारा € ४०८९ सक्ता सफसे 
का रासायनिक खाद, ४२२ लाख रुपये का उच्चत बीज एवं १० ३१ लाख रुपये की 
अन्य चस्तुओ का वित्तरण क्या जया है| राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-दिक्रय संध॒ 
द्वारा ११६०४ लाख रुपये का रसायनिक खाद ३९८५ लाख रुपये की अन्य वस्तुओं 
का वितरण किया ! विषणन समितियों द्वारा ३० जूव १९६६ को समाप्त होते वाले 
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सहकारी वर्ष मे ७६३७७ लाख रुपये के मूल्य का क्रय तथा १२३६-६९ साख रुपये 
के मरुत्य का विक्रप किया गया है । इन समितियों ने बे १९६८-६९ मे २७५*६४ 
लाख रुपये का रसायनिक खाद, २:०० लाख स्पये का उन्नत वीज, ३९९१ लाख स्पये 
के कृषि यन्त्र, ३ ८६ लाख स्पये के मूल्य की कोटनाशक औषधियाँ एवं ३०७९ लाख 
रुपये के मूल्य की अन्य वस्तुये वितरित की हैं । 


माल संवार (प्रोसेसिग) समितियाँ तया अन्य उद्योग 


किसानो की उपजो को संवार कर बेचने से अविक मूल्य प्राप्त किया णा 
शकता है। अनेकों असुविधाओ के कारण कित्नाल स्‍्वय यह कार्य करने में असमर्थ 
होते हैं। इस उद्देश्य को पूर्ति के लिए राज्य में कई प्रकार की माल सवार समितियाँ 
गढ़ित को गई हैँ । विभिन्न प्रकार की इकाइयों की प्रगति सक्षेप मे निम्न प्रकार है -- 


(१) सहकारी चीनो मिलन : 


राजस्थात मे २२ फरवरी १९७० को कृषको का सहकारी चीनी मिल चालू 
हो गया है जिम्रकी लागत लगभग २४० लाख रपये हैं और १२५० बोरी चीनी 
इंगिक उत्पादन की क्षमता है | यह राज्य में सबसे बडी और आधुनिक चीनी मिल 
है | किसानो को इस सिल से एक तरफ उत्तम गन्ने के बीज, खाद के लिये ऋण तथा 
ग्राविधिक मार्ग॑-दर्शत आदि सुविधायें प्राप्त ह्वागी और दूसरी तरफ गन्ने का उचित 
मूत््य प्राग्त हो सकेगा । इस मिल को राजस्यान सरकार ने ३५४ लाख रुपया अश्ष पूंजी 
रूप मे दिये हैं तथा २ करोड रुपये के ऋण के लिये विभिन्न बैको व वित्त सस्थाओं 
ने गारन्दी प्रदाव का है । 
(२) कताई मिन्त 


राज्य मे राजस्थान सहकारी स्पिनिंग मिल लि० गुजावपुरा को औद्योगिक 
साइम्रेत्स प्राप्त हो चुका है। मिल के लिये कृपक सदस्यों से ब्य पूंजी सचित की 
जा रहो है । राज्य सरकार ने ९५० लाख रुपये बअश की राशि श्रदान की है । इस 


होगा से राजस्थान के कपास उत्पादक क्या बुतकर दोनों को लाभ प्राप्त हो 
गा । 


(३) चावल मिलें: 


राजस्थात में सहकारिता के क्षेत्र में ६ चावल मिलो की स्थापना की जा रही 
है। य॑ मिले ब्रा हनुमातगढ़ उदयपुर, दून्दी, डूयरपुर तथा वासवाडा स्थानों पर 
सोरंगी। इन सिलो के लिये वर्ष १९६६-६७ में ३ लाख प्पय्रे की राशि अदा पूंजी 
पददान देने के लिये स्वीकार को गयो यी | द्वितीय किशत ५२४ लाख रुपये की वर्ष 
है१६९-७० थे स्वीकार हो चुको है। ये चावल मिलें राजस्थान राज्य सहकारी क्रय 
विक्रय सघ को देख-रेख में स्थानीय ऋष-विक्य समितियों द्वारा स्थापित को जा रहो 
रा मिलो की मशानें आययो हैं ओर वकशाप निर्माण काय तेजी से चल 
॥ 


(४) दाल भिल्तें : 
सहवारिता के क्षेत्र के अन्तर्गत अब तक दो दाल मिलें जयपुर दथा देकडी 
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विपथन समितियों में लगायो जा चुकी हैं । वर्ष १९६८-६६ भे इन मिलो ने १०,३२५ 
किवम्टल दालें बनाकर वेची । 


(४) मूंगफली छेलने का प्लान्ट : 


गगापुरा विषणन सटकादो समिति में एक मू गफ्ली छीलने का प्याट लगाया 
गया है । इस घ्लाट ने द्ं १९६८-६६ में ३३५५ क्विटल मृ गऱली छोलने वा 
काये क्या है । 


(६) फकृधि ओऔजार बनाने का कारखाना : 


कुंपि यन्त्र निर्माण के लिये सुमे'पुर क्रप-विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड को 
वर्ष १९६८-६९ में २३, ५९९००० रपप्र की बाथिक सहायता मिल चुको है। यह 
सहायता प्रधम किश्त, अह्य पूजी, ऋण तथा अनुदात के रूप मे प्रदान की गयी है। 
समिति कारखाना बनान को कायवाही कर रहो है । 


(७) ग्वारश्गम तथा कंटलफोड प्लाद $ 


नागौर में खारगम प्लाट और जयपुर मे केटलफ़ोड प्लाट लगाये जा ॒हे हैं। 
खारगम प्याट के लिये मशीतरी का आडर क्या जा छुका है तथा क्टलफ़ोड की 
मशीनरी लग चुकों है। वर्ष १९६९-७० में राज्य में सटकारिता के आपार पर ये 
प्लाट स्थापित कनने के लिये बुल ११ २४ लास रुपये की जाधिक सहायता अद्म पूंजी 
तथा ऋण के रूप में प्रदान को है । यह सहायता राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय 
सघ लि० को दी गयो है। 


(८) कोटाणु नाशक औषधियों का कारखाना 


राजस्थान राज्य सहकारी क्य-विज्रेय संघ लि० जयपुर को पेस्टीखाइड । 
इन्सेक्टीसाइड प्लाट लगाने के लिये राज्य सरकार ने १९९६००*०० रुपये वी जाधिक 
सहायता अश पूंजी ऋण थे जनुदान वे रूप में दो है। यह सहायता यपे १९६७-६८ 
में दी गयो थी। 


(९) शोल गोदामों कर निर्माण : 


वर्ष १९६६-६७ मे कलवर तथा जयपुर मे शीत भप्डारो के लिए राजस्पांत 
राज्य सहकारी क्य-विक्रय सघ लि० ऊयपुर को ११-६० लाख रपये की सहारती 
दी है जो कि ऋष के रूप मे है। अलवर के झोत भण्डार का निर्माण कार हो रहा 
है तथा अयपुर के शीत मण्डार के काये कनना प्रारम्भ कर दिया है ॥ कोटा में एक 
शीत भण्डार स्थापित करने का कायक्रम अभी विचाराघीत है जिसको एग्रीकल्चर 
रिफाइनेन्स निगम से सहायता ध्राप्त होगी ॥ 

रिजयं बैंक ने जौद्योगिक सम्रितियो को ऋष प्रदान करने वो अपनों 
नौति में गुछ परिवर्तत किया है । राज्य सरकार को भारन्टी पर जब रेरे लघु उद्योगी 
को ऋण देता स्वीकार क्या है। ऋष केन्ट्रोय सहकारो बेंको के माब्यम छे दिया 
जादेगा ॥ 


राजस्पात में पचवर्षीय गोजनाओं मे सहकारी आन्दोलन १९ 


सहकारी 'उपभोक्ता भण्डार 


जनता को उचित मूल्य पर विभिन्न बस्तुये प्रदान करने के लिये उपभोक्ता 
अष्डार स्पावित किये गये हैं ॥ राज्य मे राज्य के सहकारो आन्दोलन तथा केन्द्रीय 
सरकार द्वारा प्रतिपादित योजनाओं के अन्तर्गत इन भण्डारों का विवास किया गया 
है। प्रषपम योजना के आरम्भ मे राज्य में कुल प्रावमिक भण्डार रे ७२ ये और इनकी 
सदस्यता ५१२३८ थी । इनको सबच्या तथा सदस्यता में तीन योजनाओं मे पर्याप्त 
वृद्धि हुई है । तृतीय योजना मे थोक उपभोक्ता भण्दारों का विकास प्रारम्भ हुआ | 
बष॑ १९६२-६३ में ८ थोक भण्डार थे जिनकी सदस्यता ९८ थी। प्राथमिक भण्डारो 
दी प्रगति निम्न तालिका से स्पष्ट है-< 


प्राथमिक भण्डार 


मन व््चष््गि प्रतिपादित योजना को सम्मिलित करते हुए) 
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१. भण्डारो की 
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३. झश् पूंजी ह ११०२ ६११ २४७ १९६८ 


४ कायशील पूंजी | ३०५२ श्र्ट४ड १४९५ |. 3३९४८ 
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वर्ष १९६८-६९ के अन्त में राज्य जे काय कर रहे प्राथमिक भण्डारों की 
सह्या ६४ यी। केद्रोय सरकार की योजना के अन्ठगत गठित १६० प्राथमिक 
भण्डारो की सदस्य सम्या वप १९६५-६६ के अन्त तक २७९१३ तथा महा पूंजी ६७० 
जञास सपये थी । इनके द्वारा इस वर्ष रेइ३े लाख हपये का क्रय एवं ३६८ लाख झ्पये 
दी वित्री की गयी । 


केद्ीय सरकार की योजना के अन्तर्गत तृतीय योजना के अन्त तक राज्य के 
मुस्य मुख्य नगरो मे जिनकी आवादी 2०,९०० मा अधिक थी उनमे १० थोक भण्डा: 
एवं १६० प्राथमिक भण्डारो का गठत किया जा चुका है। इन १० थोक भण्डारो 
द्वारा वर्ष १९६५-६६ में ४१३ लाख रुपये के साल की खरीद एवं ४१८ लाख स्पये 
है मात को. दिद्ी की. गयी है। इस योजना के अन्तर बप १९६६ ६७ मे १२ 
अतिरिक्त थोक भण्डारों का गठव किया गे इस प्रकार राज्य में दुल २२ योक 
अप्दारो का गठन हो चुका है। तीन थोक सहकारी भष्डारों ने जयपुर, जोधपुर एवं 


३० सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


अजमेर मे सहकारी बाजार भी चालू कर रखे हैं । थोक भण्डारो द्वारा जून ३०, 
१९६७ को समाप्त होने वाले सहकारी वर्ष मे ६६५*१९ लाख रपये का क्रय एव 
६६१०९ लाख रुपये का विक्रय किया गया। इस समय इन थोक भण्डारो की 
सदस्यता ६८५५८, अश राशि ४२“४५ लाख रुपये तथा कायशोल 'ूृंजी ९५:१५ लाख 
झूपये थी ॥ वर्ष १९६७-६८ के लिए उपभोक्ता सहकारी भण्डारी के लिए निम्न लक्ष्य 
निर्धारत किए गए थे-- 


३. उपभोक्ता सहकारी नण्डार को शाज़ाबो का गठन न्भ... ९०० 
२ राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर मे भण्डार का गठन ५ १ 
३ कालेजो में विश्वविद्यालय भण्डार की झाखाओ का गठन. हि 
४ प्रोसेसिंग इकाइयाँ ३ 


दतंमाल समय मे राजस्थान मे २२ थोक भण्डार विभिन्न स्थानों पर कार्य 
कर रहे हैं। इनमे से जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुरे आदि के भण्डारो 
द्वारा विभागीय भण्डार (सुपर बाजार) भी चलाये जा रहे हैं। इन भण्डारो की सेवा 
व्यापक बनाने कै लिए इनको ११६ शाखायें भी खोली गयी हैं। भण्डारों की शौर्षें 
रतर पर एक श्ीष॑ सस्या राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ कायें कर 
रही है । वर्ष १९६९-७० मे उपभोक्‍ता थोक भण्डारो की योजना केन्द्रीय प्रकाशित 
ग्रोजता के स्थान पर राज्य क्षत्र मे गयी | वर्ष १९६९-७० भे उपभाकता भण्डारो को 
निम्न आधिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है. -- 


(१) उदयपुर एवं दीकानेर थोक भण्डारों को अतिरिक्त 


अशदान (५० हजार रुपए प्रत्येक) ». १००,००७ रुपये 
(२) विभागीय भण्डार बीकानेर को ध्यवस्थापन व्यय ३,००० रुपये 
(३) ६ शाखाओ|प्राथमिक भण्डारो को अतिरिक्त अशराशि 

अशदान (४००० रपये प्रत्येक) «»«.. २४,००० रुपये 
(४) क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के मध्यम से दंनिक 

उपभोग की वस्तुओं के वितरण हेतु २०,७०० रुपये 


अन्य प्रकार की सहक्तारो समितियाँ 


(१) हग्प करधा समितियाँ 


राजस्थान में बुनकरो की एक शीर्ष समिति है । इस समिति को सदस्यता 
थे १९६०-६१ से ११८ थी जो कि १९६४-६४ में १३६ हो गयी । इसकी कायशील 
भुंजी ४३५ हजार रुपये थो जो कि १९६४-६५ मे ६६८ हजार रुपये हो गयी | इस 
धीपे समिति को वर्ष १९६६-६७ मे ४ लाख रुपये का हानि पूर्ति के लिये अनुदात 
दिया गया है; तृतीय प्चवर्षोय योजना मे राज्य भे बुनकरो की बेन्द्रीय समितियों 
की भी प्रगति हुई है । वर्ष १९६०-६१ के केन्द्रीय बुनकर समितियों की संख्या ५ थी 
जिनकी सख्या वर्ष १९६४ ६५ में ११ हो गयी । इनकी सख्या में दृद्धि की अपेक्षा 
सदस्यता में अधिक प्रगति हुई है। वर्ध १९६०-६१ में सदस्यता जहाँ १५७ थी 
वर्ष १९६४-६५ मे ३३७ हो गयी । प्राथमिक बुनकर समितियो की प्रगति का विवरण 
निम्न प्रकार है “++ 


राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओ मे राहुकारी आन्दोलन कं 




















आयमिक बुनकर समितियाँ 
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इन समितिया के विकास के लिए हाथ वर्घा यस्‍्त्रों पर ब्रिक्री की छूट प्रदान 
की गयी है। अखिल भारतीय हाय कर्षा मोड के साधारण सिद्धान्य की सहायता 
थोजना २४ के अनुसार हाथ वर्षा समितियों को दो रपया या इसके उपर विज्ली पर 
५ पैमे प्रत्ति रपया के हिसाव से छूट की जा सकती है । 


(२) गृह निर्माण समितियों * 


राजस्थात म॑ वर्ष १९४०-४१ में १७ यूह निर्माण सपम्रितियाँ थी जितकी 
शदस्यता एवं श्रश्च पूंजी क्रम १७८० एवं १५७ हजार रुपये थी वर्ध १९६० ६१ 
में समित्रियो की सख्या १२३ हो गयी । इतकी सदस्यता एव अश्ञ पूंजी क्रमश ७२९० 
एवं ४६३ स्पये हो ग्रयी। वर्ध १९६४-६५ में इत सम्तितियो की सत्या २२१ हो 
गयी और सदस्यता बढ़कर ११३३४ हो गयी। इस समय अश पूजी एवं कायशील 
पूंजी क्मश ११३३ हजार एवं ७५७९ हजार रूपये हो मयी । 
() श्रम ठेका! समितियाँ 

द्वितीय पचवर्षीय योजना के अतिम वर्ष शे श्रम ठता समितियाँ ३७४ थी । 
उतकी स्रदस्यता तथा कार्यश्ोल पूंजी क्रमश १२७७४ एवं ४८५ हजार रुपये थी । 
इसके बदचान्‌ चार वर्षों मे इब शमितियों ने अच्छी प्रगति की वर्ष १९६४-६५ से 
समितियों को सस््या ९७२ सदस्यता १७४४३ तथा वायघील पूँजी १७६३ हजार 
छए हो गयी। जूत १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष तक श्रमिक ठका समितियों 
वी सध्या घटकर ७२८ हो गयी। 


(४) बन धम्त समितियां 


वन थप्त सम्रितियों की सस्या वर्ष १९६० ६१ में ६५ थी जो कि वर्ष 
१६६४-६५ में चढ़कर १०६ हो गयी । इतकी सदस्यता ४५४१८ से बढ़कर ७९३६ हो 





श्र सहकारिता एवं सामुदासिक विकास 


गयी ओर कारयंशील पूंजी ३३३ हजार रुपये से ५४२ हजार रुपये हो गयो । इन 
समितियों के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित एक समिति ने निम्न सुझाव 
दिये हैं -- 

(3 ) उदयपुर मे चल रहे आदिवासी प्रशिक्षण व थोध केन्द्र मे बन श्रमिक 
सहकारी समितियों के व्यवस्थापको को भ्रशिक्षण दिया जावे | 


(४ ) राजस्थान बन श्रमिक सघ जो कि वन समित्तियों की श्ीष॑ संस्या हे, 
की सिफारिश पर हो दन विभाग द्वारा समितियों को वन खण्ड स्वीकार किये 
जावें ! 

(एप) वन श्रमिक समितियों की बन उपज की विक्रय व्यवस्था वत खम्रिके 
सहकारी सघ द्वारा हो । 


(५) मातामात समितियाँ 


राजस्थान राज्य में वर्ष १९६०-६१ में १९० यातायात समितियां सक्रिय थी 
जिनकी सदस्यता ३१०२ थी ओर कायझील पूंजी ३०६१ हजार रपये थी। वर्ष 
१९६४-६४ में समितियों को समस्या में ३ की वृद्धि हुई विन्‍तु खदर्यता मे कमी हुई । 
अश्व पूंजी मे भी कमी हुई । कार्यश्नील पूजी में न्यूनाघिक वृद्धि हुई। वर्ष १९६६-६७ 
के अन्त में इन समितियों वी सल्या पुन घटकर ११० हो गयी । 


उक्त समितियों के अतिरिक्त राज्य में जून १९६७ वो समाप्त होने वाले 
सहकारी वर्ष के अन्त मे ३४०७ औद्योगिक समितियाँ २०९ बाल सहकारी 
समितियाँ थी । 


सहकारी शिक्षण एव प्रशिक्षण 


राजस्थान में सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत शिक्षण तथा भ्रशिक्षण व्यवस्था 
भी की गयी है। वरिष्»० अधिकारियो, मध्यवर्ती अविकारिया कनिष्ठ श्रेणो 
के अधिकारियो को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । इनके अतिरिक्त सहकारी इृधि 
समितियों के व्यवस्थापकों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष १९६६ ६७ के 
अन्त तक कुल ५२ सहायक रजिस्ट्रारो को श्रशिक्षण भदाने किया गया है जो कुल 
सहायक रजिस्ट्रारो की सस्या का ७३ प्रतिद्यत है दर्ष १९६६-६७ के अन्त तक ईुल 
४५२ निरीक्षक (कार्यकारी) तथा ३१० निरीक्षको (अक) को प्रशिक्षण दिया जा चुका 
है जो कि क्रमश कुल सल्या का ६४ तथा ६३ प्रतिशत है। दप १९६७-६८ में ६ 
सहायक रजिस्ट्रारो ४३ निरीक्षको (कार्यकारी) तथा १८ निरीक्षकों (अकेक्षण) को 
प्रशिक्षण दिया गया । 


कनिष्ठ श्रोणी मे बिभागीय सहायक तिरक्षको, प्राथमिक समितियों के 
व्यवस्थापको, केख्द्रीय सहकारी बेको विपणन समितियों के निम्न श्रेणियों के 
कर्मचारियों तया औद्योगिक समितियों के व्यवस्थापको को प्रद्चिक्षण देते की व्यवस्था 
है। प्रशिक्षण व्यवस्था के लिये इस श्रेणी के कमचारियो के लिये राज्य में३े 
अशिक्षणालय जयपुर, जोधपुर तथा भरतपुर म काय कर रहे हैं। इन दीवी 
अशिक्षणालयों की क्षमता क्रमश २४०, १६० तथा हे६० है! वर्ष १९६७-६८ मे 


॥ 


राजस्थान में पंचदपीय योजनाओं मे सहकारी आन्दोलन र्३ 


जयपुर प्रश्िक्षणालम में १४१५ जोधपुर मे ७१ व भरतपुर में २५० व्यक्तियों ने प्रशिक्षण 
प्राप्य किया । 

साजस्थान में स्पेशल कोर्स भी चाजू क्यि गये है। ये सहकारी ऋपष-विक्रय 
बोस, सहकारी भूमि बन्धक बैक कोर्स, सहकारी औद्योगिक कोस तथा सहकारी 
अकेक्षण कोप हैं । 


सहकारो श्रकेक्षण की नयी योजना 


राजस्थान के सहकारी विभाग में पहले निरीक्षक (अवेक्षण) व निरीक्षक 
(कार्यकारी) दोनों दी सहायक रजिस्ट्रार के नियन्त्रण में काय करते थे किन्तु अब 
अक्रेक्षण शाखा अलग कर दी गयी है । इस नथी गोजना के अन्तर्गत जाठ विशेष खण्ड 
बना दिये गये है । गे खण्ड जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोढा, पाली, 
भरतपुर आदि हैं। बर्ष १९६७-६८ में शीप सहकारी बैंक तथा केस्द्रीय राहुकारी वैको 
मे कानक्रेन्ड आडिटर की भी नियुक्ति नी गयी है । 


_..._ उपसेक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजस्थान में सहकारी विकास के विभिन्न 
हेद्यो भें अनेकों प्रयत्न किये गये हैं. । इनके फलस्वस्प ३० जून १९६९ की समाप्त 
होन वाले सहकारी वर्ष के अश्त तक राज्य के ९० प्रतिशत से अधिक गाँव तथा २९ 
प्रतिशत ग्रामीण परिवार सहवारिता के अन्तर्गत आ चुके है। इतना हीते हुये भी राज्य 
में सहकारी आन्दोलत की अ्रगति घीमी रही । इसक अनेक कारण है। प्रथम योजना 
मे तो राजस्थान मे मूल समस्याओं को सुलभाने के प्रयस्न किये गय ये । इस क्षेत्र में 
वाह्तविक प्रगति ढ्वितीय योजना से प्रारम्भ हुई । राजस्थात के पश्चिमी भागों में 
निरन्तर अकाल की रियिति रहने के कारण अकान राहत कार्यत्रमों पर अधिक व्यय 
करना पडता है अत अन्य क्षेत्रों में विकास तेज गति से नहीं हो पाता है । 


रए्जस्थान के सहकारी आग्दोलन में नवोन प्रवृतियाँ 
(१) समितियों को संध्या तथा सदस्यता 


राज्य के सहकारी आन्दोलन मे सभी प्रकार की समितियों की सस्या तथा' 
सदस्यता मे पर्योप्त ढृद्धि हुई है । बर्ष १९५१ ५२ में सभी प्रकार की सहकारी 
समितियों की सख्या तथा सदस्यता क्रश ४५०३ हथा १९८४६७ थी जो कि 
सहकारी वर्ष १९६८-६९ के अन्त में क्रमझ २००३० तथा ६ ८इ२९७२ हो गयी । 
इस प्रकार समितियों की सख्या तथा सदस्यता में बहुत ब्ृद्धि हुई । 
(२) भश पूजो एवं कार्यशोल पूंजी में दृद्ध 

सहकारी समितियों की सस्या तवा सदस्यता मे दृद्धि का प्रभाव अद् पूँजी 
पर पडता है और अझ पूंजी का प्रभाव कार्यशील पूँजी पर पड़ता है | सभी प्रकार 
की सहवारी समितियों की अश्य पूँजी तथा बायशील पूजी वर्ष १६५६-४२ में कमर 
५१ ९ लाख तया इड३ लाख स्पये दी जो कि वर्ष १९६४४ में बढ कर ११४० 
लाख स्पये तथा ५७०० लाख स्पये हो गयी । ३० जून १५६४६ को समाप्त होने वाले 
वर्ष के अन्त तक सभी प्रकार की सहकारी समितियों वी अब पूँजी १७०३ ६४ लाख 
रूपये तथा कार्यक्षील पूंजी १००१४-०४ लाख रुपये हो गयी । 


र४ सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


(३) सहकारों साथ के साथ गेर साथ के क्षेत्र में प्रगति 


नियोजित आ्थिक विकास से पूर्व राज्य म॑ सहकारी आन्दोलन बहुत 
असतुत्रित था पहले केवल साध_ समितियों की अधिक भगति की गयी 4, राजस्थान 
में द्वितीय पचवर्षीय योजना से गैर साख कै क्षत्र म भी श्रयति के प्रयत्न किये हैं। 
द्वितीय तथा तृतोय पचवर्षोय योजनाओं में और आग के वर्षों मे विषणन समितियों 
शुह निर्माण समितिया, माद सदार तथा औद्योगिक समितिथा के विकास भे अच्छी 
प्रगति हुई है। सहकारी भण्डारो का विकास भी तेज गति से हो रहा है । 
(४) समितियों का व्ढ्ोक्रण : 

राज्य के सहकारी आन्दोलन मे कमजोर समितियों वी सरया अधिक होने के 
कारण विकास म कठिनाई उत्पन्न हो गमी । इसकी जाँच करने के प्रयत्न क्यि गये । 
बप १९६४ में राज्य वी १२४५७ प्राथमिक कृषि ऋण दानी सहकारी समितिया का 
सर्वेक्षण क्या गया है। इस सर्वेक्षण मे आथिक दृष्टि से निष्क्रिय तथा कमजोर 
समितिया को सुहृढ एवं सक्षम इकाई बनाने का कायक्रम वर्ष १९६७ ६८ स्ले प्रारम्भ 
क्र दिया गया है । इस कायक्रम के अन्तगत ७१०२ सक्षम समितिया बनाने का 
लक्ष्य निर्धारित क्या गया है । सक्षम बनाने के कायक्र्म के अन्तगत वष १९६७ ६८ 
में ६५९ एवं वर्ष १९६८-६९ में ७०० समितिया का पुनगठन क्या जा चुका है । 


(५) सहकारी आन्दोलन में राज्य सरकार को अधिक रुचि * 


पचवर्षीय योजनाआ मे विक्रस काय क्रमों मं ग्रामीण आथिर' विकास का 
आधार सहकारी सगठन माना गधा है । केन्द्रीय सरकार तथा सभी र।ज्य सरकारों ने 
इस विचारधारा को मान्यता दी और इसी के आधार पर उम्रति के प्रयत्न किये । 
राज्य सरबार ने सहकारिता आन्दोलन के विभिन क्षत्रो भ पर्याप्त सहायता की है । 
विभिन प्रकार की सहकारी समितियों मे अज्पूजी का अशदान क्या है। ऋण तथा 
अनुदान भी दिये गये हैं। आर्थिक दृष्टि से कमजोर अनेक समितियां को विभित 
सुविधायें प्रदान की हैं। राज्य सरकार ने प्रयम, द्वितीय तथा तृतोय पच्रवर्षीय 
योजवाओ मे सहकारिता के विकास के लिये क्रमश २५ ७७, लाख, १९३ ६९ 
२४२ ९१ लाख स्पय व्यय किये हैं । चतुथ प्रचवर्षीय योजना म सहकारिता विकास 
पर ५*४३ करोड़ रपये व्यय किय जाने का प्रावधान किया गया है | चतुर्थ योजता 
में राज्य सरकार विभिन प्रकार की समितियों के दढीकरण, गोदाम निर्माण बादि में 
पयाप्त सहायता प्रदान करेगी । 


(६) सहकारी नौति में उचित परिवतंन : 


द्वितीय पचवर्धीय योजना में केन्द्रीय सरकार ने सहकारी नीति में परिबर्तत 
किया । सन्‌ १६५८ से राष्ट्रीय विकास परियद्‌ ने अ्रस्ताव रखा कि सहकारो समितियों 
का सगठन ग्रामोण समाज की भ्रमुश्ष इकाई के रूप म किया जाये ॥ इस समय यह निणय 
लिया गया क्रि ग्राम स्तर पर सामाजिक तथा आथिक विकास को दायित्व सहकारी 
समितियों तथा ग्राम पंचायतों पर रखा जाये। राजस्यान सरकार ने भी वेर्रीय 
सरकार की इस नीति का अनुकरण किया ओर सहकारिता के विभिन भागो में नवीद 
सीतियाँ अपनायी ६ तृतीय योजना के अन्त में अल्य कालाव ऋषणो को मध्यकालीन 


राजस्थात में पचवर्षीय योजनाओं में सहकारी आत्दोलत २५ 


ऋणों में परिवर्तत की व्यवस्था की गयी ॥ ऋण को परिवर्तित करने के लिये ईपि 
सिपरता कोष की स्थापना को गयी है । 


(0७) रिजवं बेक आंव इश्डिया का अधिक योगदान 


प्रथम पचवर्षीय योजना के प्रारम्भ वूरव हमारे देश मे रिजवं बैंक आँव 
इण्डिया ने कृषि राख एवं सहकारिता के क्षेत्र मे कोई विशेष योगदान नहीं दिया। 
किन्तु पंचवर्षीय योजनाओ में इन क्षत्रो में इस बैक ने पर्याप्त योगदान दिया है। 
जब बैक ऑँव इण्डिया ने कृषि साख के लिये दो स्थाई कोष (0) राष्ट्रीय कृषि साख 
दोघ॑ बालीन कोष, (77) राष्ट्रीय कृपि साख (र्थिरीकरण) कोष, निर्मित फिये है। इन 
कोपों प्ले राज्यों के सहकारी बैंको एव भूमि विकास बैंको को मध्यकालीन तथा 
दीधकालीन ऋण प्रदान किये जाते है। इस व्यवस्था मे राजस्थान मे भी पर्याप्त 
सहायता मिली है । रिजवे बैक ने उन आगो के किसानों को राहत देने के लिये जहाँ 
सरकार अकाल घोषित कर दे, सभ्‌ ११६४-६६ में एक नयी योजना चाहे कौ। 
श्मक्े अत अल्प कालीत ऋणों को मध्यकालीत ऋणों मे परिवर्तन करने की 
व्यवस्था की ॥ 


(८) सहकारो शिक्षा प्रया प्रशिक्षण व्यवस्था को व्यापक घनाना 


सहकारी प्रशिक्षिण की ब्यवस्था वरिष्ठ अधिकारियो, मध्यवर्ती अधिकाएियो, 
कनिष्ठ श्रेणी से अधिकारियों आदि के लिये चाजु की गयी है। राज्य में सहकारिता 
के ब्रिकास को गति प्रदान करते के लिये स्पेहाल कोर्स भी चालू किये गये हैं । 
राजस्थान में गेर सरकारी व्यक्तियों को सहकारी शिक्षा प्रदान की जा रही है । 
पचवर्षाय घोजनाओं से पूर्व राज्य मे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी । राज्य में सहकारी 
कृषि समितियों के व्यवस्पापको को प्रशिक्षण कार्य क्रम भी चालू किया जा चुका है । 


(९) कओष्योषिक क्षेत्र में सहकारिता 


राजस्थान राज्य से सहकारी चीनी मिल २२ फरवरी १६७० को चालू 
हो गयी है। राश्य मे कताई मिल_ को औद्योगिक लाइसेन्स प्राप्त हो चुका है। 
सहकारिता के द्ोत्र में ६ चावल मिलें स्थापित की जा रही है। इनके अतिरिक्त दाल 
मिलें तथा सन्‍्य कई काटडानें इस क्षेत्र मे लगाये जा रहे है। 

उक्त विवरण से स्पष्ठ है कि राजस्थान के सहकारी आन्दोलन मे अनेक नवीन 
प्रवृत्तियों दिखाई दे रही हैं। विभिन्न क्षत्रों मे सहकारिता मे प्रवेश किया है। चतुय् 
पंचवर्षीय योजना में इसके क्षेत्र को और अधिक व्यापक करने की व्यवस्था की गयी 
है। इस आन्दोलन के तेज विकास के मार्ग मे अनेक बाघायें है जिनका विवरण अगले 
अध्याय में किया गया है. आज्ञा है भविष्य में इन बाधाओं को दूर कर दिया जायेगा 


2 सहकारिता आन्दोलन जो कि जनता का आन्दोलन है उही के लिये हो 
गा 


भ्रश्त 


१. झाजस्थान मे पचवर्षीय योजनाओं से सहकारिता ने क्या प्रगति की है? वया 
यह्‌ प्रगति सतोषजनक है । 


र्‌६ 


सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


राजस्थान के सहकारिता आन्दोलन की नवीन प्रवृतियों का सक्षिप्त विवरण 
दीजिये । 
राजस्थान मे 'सहकारी साख” विपय पर एक नोट लिखिये । विभिन्न सहकारी 
साख समितियों की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालिये 
राजस्थान में सटकारी विपणन की क्या स्थिति है। पचवर्षीय योजनाओ मे 
सहकारी विषणन समितियों की क्‍या प्रगति रही है 4 
राजस्थान में सहकारी उपभोक्ता आन्दोलन की प्रगति का विवरण देते हुये 
बताइये कि इस आन्दोलन को कहाँ तक सफलता मिलो है। 
निम्न लिखित पर सक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये -- 

(१3) राजस्थान मे सहकारी साख 

(0 ) राजस्थान मे सहकारी विपणन समितियाँ 

(0) राजस्थान में उपभोक्ता सहकारी समिर्तियाँ 

(0९) राजस्थान में सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण 

(५) राजस्थान मे हाथ करघा समितियाँ 


(श) राजस्थान में माल सवार समितियाँ एवं औद्योगिक सहकारी 
समितियाँ। 


३ 


राजस्थान मे सहकारी आन्दोलत के विकास में बाधायें 


शजत्यान में पचवर्षीय योजनाओं मे सहकारिता के विकास के अनेक प्रयत्न 
किये हैं किन्तु अधिक सफलता नही मिली है । यह राज्य अन्य कई राज्यों की तुलना 
में अधिक पिछड़ा हुआ है। दृपि उद्योग तथा वाणिज्य के क्षेत्र में यह अब भी 
दि है। यद्यपि यहाँ के लोग बहुत व्यापार रुशल माने जाते है । किस्तु 
समस्याओं के कारण इन व्यापारियों ते अन्य राज्यों में जाकर अपनी व्यापार 
कुशलता का परिचय दिया । राज्य के आधिक विकास में इनका क्लोई विशेष पोग> 
दान नहीं है। स्वतन्त्रता प्राष्ति से पूर्व राज्य अनेक छोटो-छोठो रियासतो में वेंटा 
हुआ था । इनमे सहकारिता के जाबार पर विकास के कोई विशेष प्रयत्न नहीं कियि। 
पचवर्षीय योजनाओं के विकास पर बल दिया गया किन्तु अनेक बाघाओं के कारण 
पर्याप्त सफलता नहीं मिल पायी) इन बाधाओं का विवरण मीचे दिया जा 
रहा है। 


१ शिक्षा कौ कमी : 


शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान चहुत पिछडा हुआ है। अधिकाँश जनता 
ग्रामीण भागो में रहती है जहाँ शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है यद्यपि आजकन 
थ्रामो में स्‍्तुल खुल रहे हैं कित्त अधिकार छिसान अश्विक्षित है। शिक्षा के अभाव मे 
किस भी प्रकार का सस्थागत परिवर्तत करना वहुंत कठिन है । च्यक्ति सहकारिता 
के बथ तथा सिद्धान्त को अभी तक नही समझ पाते हैं। अधिकतर व्यक्ति इतने 
का हैं कि वे अपने परम्परागत घन्धो को बदलना नहीं चाहते हैं तथा उनमे 
वी भी भ्रकार का परिवर्तन भी उचित सही समझते हैं। किसान अपने सेतो मे 
उन्ही विधियों में कार्य करना अच्छा मानते है जो कि उनकी पीढियो से चली जा 
5033 । राज्य के बई भागो मे किसान अभी तक उसी अवस्था में है जिस अवस्था 
में सैकड़ों वर्ष पूर्द था । राज्य कौ आम जनता अशिक्षित होने के कारण सहकारी 


र््‌ट सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


आन्दोलन के महत्त्व को नही समझ सकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी आन्दोलन 
के विकास के लिये जनता का सहयोग आवश्यक है। सहकारी समितियों के कार्य 
भार को सम्मभालने के लिये शिक्षित सचिवों की आवश्यकता पडतो है | इन कठि- 
नाइयों के कारण आन्दोलन को प्रोत्साहन नही मिल पाया । 


ग्रामीण क्षेत्रों मे सहकारी समितियों के सदस्य भी अशिक्षित हैं । वे सह- 
कारिता के सिद्धान्त तथा नियमों को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं। द्वितीय 
परचवर्षीय योजना मे सहकारिता को जनता का आन्दोलन घोषित किया गया किन्तु 
अधिवकत्तर लोग इसे अपनाने को तैयार भी नही हैं। ग्रामो मे बुछ ही व्यक्ति घोडे- 
बहुत शिक्षित पाये जाते है । कुछ व्यक्ति गन्दी राजनीति मे फेसे होते हैं जो कि अपने 
स्वार्थों की सिद्धि के लिए आन्दोलन का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। समितियों के 
सदस्म तथा ग्रामीण जनता अशिक्षित होने के कारण राहकारी समितियों के कार्य 
भार मे भाग नही ले सकी है । जनता आन्दोलन के महत्त्व को न समझने के कारण 
इसमें विश्वास भी नहीं कर रही है। शिक्षा के अमाव में कुछ प्रभावशाली व्यक्ति 
आम सदस्यों का झोपण करते हैं । अशिक्षित लोग सहकारितां आन्दोलन को सरकार 
का आन्दोलन समझते हैं । 


(२) सहकारी साख फो अधिक महत्त्व 


सहकारी आन्दोलन का प्रारम्भ साख से हुआ है । राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों 
में अधिकतर साख देने पर जोर दिया गया है। यह एक सामान्य अनुभव की बात है 
कि केवल साख प्रदान करने से किसानो की आर्थिक स्थिति सुहृढ नहीं हो सकती 
है। इस सहायता से न तो किसगत ऋण मुक्त हो पाते है और न ही अधिक उत्पादन 
में सहयोग मिल पाता है । जब तक किसानो की सभी समस्‍्याये नहीं सुलभा दी 
जाती है उनकी उन्नति बहुत कठिन है। किसान जो कुछ भी पंदा करते है उसके 
विपणत की समस्या बहुत जटिल है। राज्य के सहकारी आन्दोलन में विषणन 
समितियो ने इतनी प्रगति नही की है कि अधिकाश ग्रामीण जनता को उनसे लाभ 
हो पाया हो । फलत किसान महाजनो तथा व्यापारियों को नीचे मूत्य पर अपनी 
उपजें प्रदान कर देते है जिससे उनको हानि होती है । 


कृषि उत्पादत मे वृद्धि करने के लिए आधुनिक विधियों का प्रयोग, सिचाई 
व्यवस्था, उन्नत बीज, खाद, आधुनिक औजारो को आवश्यकता होती है। इतकी 
पूत्त अभी तक सहकारो आन्दोलन नही कर पाया है अत जनता आन्दोजन की तरफ 
अधिक प्रभावित नही हो सकी है । 


राजस्थान में अधिकाश ऋण घुकाने के लिए ही काम में लिए जाते रहे हैं 
यद्यपि आजकल उत्पादक कार्यों के लिए ही ऋण शदान किये जा रहे है किन्तु वास्तव 
भे ऋणो को जनता उत्पादन कार्यो मे नहीं लगा पाती है क्योकि जनता ऋणग्रस्त 
है । ऐसी स्थिति मे समितियों द्वारा प्रदान किया गया ऋण वापिस लौटाने में बहुत 
बडी कठिनाई होती है यही कारण है कि सदस्यों पर बकाया राशि का प्रतिशत 
अभो तब ऊँचा है। किसान यदि उत्पादक कार्यो, भे धत लगाते है तो इससे ड््षि 
उत्पादन मे वृद्धि होती है और अपने ऋण की किस्त वापिस कर सकते हैं। किन्तु 
ऋण को पुराने ऋण चुकाने में लगा देने से किसानो की आय में कोई विशेष अन्तर 


राजस्थान मे सहकारी आन्दोलन के विकास मे बाघायें २९ 


नही हो पाता है अत्त यह समस्या जटिल होतो जा रही है | ऐसो स्थिति मे श्रमि- 
तियो की आथिक स्थिति भी खराब होने लगती है। 

प्रायमिक सहकारी साख समितियों के व्यवस्थापक अपने सम्बन्धित तथा दल 
के सदस्यों को ऋण अधिक प्रदान करते हैं। ऋण दते समय वापिस लौटाने की 
क्षमता की तरफ ध्यान नही देने के कारण वकाया राशि विरन्तर बढ़ती रहती है। 
राजस्थान मे सहकारी साश्ल को सर्वोच्च स्थात मिलने पर भी किसानों की साख 
संखब्बी आावश्यकतायें जभी तक पूरी नही हो पायी हैं। भूमि वन्‍्यक बैक किसानो 
की दीघकालीन ऋण भावश्यकताओ की पूर्ति करते में अयफ़ल हैं। किसान आवेदन 
पत्र देने के पश्चात्‌ पुक लम्बी अवधि तक भूमि विकास दैंको से ऋण प्राप्त नहों कर 
पादे दे अन्त भे उनको ग्रामीण महाजनों तथा राहूकारों की शरण में जाना 
पद्झ है । 
(३) दित्तोय कठिनादयाँ 

राज्य के सहकारी आन्दोलन के बिकास मे वित्तोय कठिताई सबसे बडी वाधा 
है । अधिकाश समितियाँ आर्थिक इृष्टि ये इतठी कमजोर हैं कि उनका बन रहना भी 
कठिन हो यया है । आर्थिक हृष्टि से निस्किय एवं निवल समितियाँ अपने सदस्या की 
आवश्यकताओं को पूर्ति नहो कर प्रात्ती है। समितियों में सदस्यता कम हैं जिसके 
अरण अश्ष पूंजी का अभाव रहता है। यह प्राय निदिचत है कि जिन सस्थाओ में निजी 
निषियाँ कम होती हैं उतमे कायशील पूँजी का अभाव बना हहता है । समितियों का 
अनाधिक आकार होने के कारण लाभ भी नही हो पाता है ! निजी निधियों में ब्द्धि 
करने से जमा राशि तथा ऋणो की राशि अधिक आकर्षित हो सकतो हैं। पु 
'राजस्थानमे समितियों की तिजी लिवियाँ बहुत निम्भ है जिससे उनकी उबार लेने की 
क्षमता बहुत कम है | 

सहकारी साख समितियों के प्स इतना धन नही है कि बे अपने सदस्यो की 
भाद्त सम्बंवित आवश्यकताभो की पूर्ति कर सके । क्चिन तथा अन्य निधन व्यक्ति 
महाजदी तथा साहुकारो से ऋण लेकर अपना कार्य चलाते हैं। इस स्थिति मे 
पदकारी आन्दोलन का उद्दश्य असफल रह जाता है | सहकारी समितियों की आथिक 

विरन्‍्तर खराब होने का कारण बकाया राशि (अक्पिषार) है। राज्य मे 
प्रतिव किसी ने किसी भाग में अकाल को स्थिति रहतो है जिससे किसान अपने 
5४३५ ऋणो को लौटाने में असफत्र हो जाते हैं। अवधिएर राशि बढती 

॥ 


सहकारी साख समितियों के अतिरिक्त अन्य समितियाँ ज॑ंसे विषशने समितियाँ, 
मसाज सवार सम्रितियाँ, औद्योगिक समितियाँ गृहदिमाण भमितियाँ, श्रमिक ठेका 
दिया, सहकारी उपभोक्ता भ्रण्डार आदि भी आधिक कठिवाइया के शिकपर हैं । 
दिपयन समितियों के पास इतना घन नही है कि वे भण्डारण की झचित व्यवस्था 
बेर प्रके । भण्डार शुह बनाने के लिए बडी साथा से घन की आवश्यकता होतो है 
जो कि समितियों के लिये बहुत कठिन कार्य है। माल शाबार समितियों तथा बौद्यो- 
बिक समितियों के लिए भी वडी माजा मे घन राशि चाहिए। सहकारी समितियाँ 
उप कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये राज्य सरकार तथा अन्य ऋण प्रदान 
इसे चाली सल्याओं को तरफ देखतो रहतो हैं । अन्य प्रकार की समितियों के पास 
घनाभाव रहता है | 


३० सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


यद्यपि आजकल रिजव॑ बैक ऑफ इण्डिया, राज्य सरकार तथा अन्य सस्यायें 
राज्य के सहकारी आन्दोलन को आशिक सहायता प्रदान कर रही हैं कित्तु फिर भी 
समस्या का समाधान नहीं हो पाया है । समितियाँ अपने सदस्यों की समय पर 
आंवश्यकताओ की पूर्ति नही कर पाती हैं तो उनका समितियों के प्रति विश्वास समाप्त 
ही जाता है । कुछ समितिया जो आशिक दृष्टि से निष्क्रिय एवं निर्बल है उनमें पुन 
विश्वास प्राप्त करना बहुत कठिन है | इस समस्या के समायान के लिये आजकल 
समितियों के हृढीकरण की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है । 


(४) सहकारो शिक्षण एव प्रशिक्षण को कम सुविधायें 


सहकारिता की सफलता सहकारी सिद्धान्तो को समझने और उनको ईमात- 
दारी से कायरूप में परिणित करने पर निर्भर है । राज्य के प्रामीण क्षेत्रों मे सहका- 
रिव्वा की साधारण शिक्षा जनता को नहीं प्रदान की गयी है। सहकारी सिद्धान्त को 
अच्छी तरह समझकर प्रयोग मे लाया जाये तो सामूहिक भलाई हो सकती है। 
राज्य मे अभी तक सहकारिता विपय की शिक्षा को भी अधिक महत्त्व नहीं दिया 
गया है। यद्यपि इस वर्ष वाणिज्य में यह अनियायं विपय बन चुका है। इससे 
सहकारिता के वियय परे अधिक जानकारी हो सकेगी । 


राज्य मे सहकारी प्रशिक्षण की भी पर्याप्त व्यचस्था नही रही है । यद्यपि 
पिछले कुछ वर्षों से सहकारी विभाग के अधिकारियों को प्रशिज़िण प्रदान करने की 
व्यवस्था की गयी है | किन्तु सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को उचित प्रशिक्षण 
अभी तक नही मिल पाया है। प्रशिक्षण के अभाव मे कमचारियों तथा अविकारियों 
को काय्रक्षमता में वद्धि नहीं हुई है। ग्रामीण सहकारी समितियों के प्रवस्धक मण्डल 
के सदस्यों, समितियों के सचिवों तथा अन्य कमचारियो को प्राद्क्षण नही मिल पाता 
है। राज्य में अभी तक अनुसन्धान कार्यो का अभाव है । 


सहकारी साख समितियों के कमचारियों तथा व्यवस्थापको को सामान्य 
बैंकिंग नियमों का भी ज्ञान नहीं है। सहकारी विपणन समितियों के कर्मचारियों 
तथा अधिकारिया को साधारण विक्रय विधियों की जानकारी का अभाव हैं। 
उपभोक्ता भण्डारों में व्यापारिक गतिविधियों से परिचित व्यक्ति नहीं है क्योकि 
भणंडार पर्याप्त मात्रा मे बेतन नही दे पाते है। अन्य प्रकार की समितियों के पास 
भी प्रशिक्षित स्टाफ का अभाव है । निम्त कायकुशलता के कारण सहकारी आदीवन 
तेज गति से विकास नहीं कर पाया है। 
(५) भकुशल नेतृत्व 

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रो मे आन्दोलन की प्रगति के लिये अच्छा नव 
नहीं गिल पाया । अनेक भागो में साहसी, कर्मठ व्यक्ति, ईमानदार तथा कार्यकुशल 
नेताओं का अभाव है। समितियों में अजुशल एवं गन्दी राजनीति वाले नेताओं की 
मधिक प्रभाव पाया जाता है । इससे सहकारिता का उद्देश्य प्ण नही हो पाता है। 
साहसी एवं कमठ व्यक्तियों के अभाव म॑ समितियाँ कुशलता पूर्वक वाय नहीं कर 
सकती हैं । राज्य मे जनता भशिक्षित है अत उसे उचित मार्ग द्ंन करने के विवि 
कुशल नेतृत्व की आवश्यकता है । 

ग्रामीण लेता जिनका समितियों मे अधिक प्रभाव होता है अपने स्वार्थो की 


राजस्थान मे सहकारी आन्दोलन के विकास मे बाघायें ड्््‌ 


पू्ति में लगे रहते हैं । अपने दल के व्यक्तियों तथा सम्बन्धियों को सुविधाये दिला देते 
हैं शेप सदस्य लाभान्वित नही हो पाते हैं । अनेकी बार अनुचित व्यक्तियों की जो 
कि ऋण लेने के लागक नहीं है, ऋण मिल जाता है। समितियों मे सदस्यता ब्रदात 
करते समय दल को आधार माना जाता है चरित्र का कोई विशेष महत्त्व नही है । 
बत राज्य में सहकारिता आन्दोलन असफल रहा है। 


_ _ राजस्थान में सहकारी नेताओ में जनसेवा करने की भावना की कमी है । इरा 
क्षेत्र के नेता न अच्छे शिक्षक हैं और न ही अच्छे प्रवक्‍ता। ये प्रशिक्षित भी नही हैं 


तथा दूरदशिता के गुणों का सर्वथा अभाव पाया जाता है । अच्छे नेताओं के गुणों के 


2205 रु सहकारिता विकसित वही हो वायी है । यह समस्या अधिकाश समितियों के 
साम' । 


[६) कुशल प्रवन्धकों का अभाव 


राजस्थान में सहकारी समितियों के अधिकाश प्रबन्धक अप्रशिक्षित एवं 
बबृशन हैं। आजकल आधुनिक प्रबन्ध अथवा वैज्ञानिक प्रबन्ध का वहुत महत्त्व है। 
विश्व भे वैज्ञानिक प्रवन्ध एवं सहकारिता का जन्म एक साथ ही हुआ है। सहकारी 
भमितियों मे वैज्ञानिक प्रबन्ध अपनाया जाना चाहिये। अधिकाश प्रवन्धक वैज्ञातिक 
प्रबन्ध के विषय में जानते तक नही हैं । जिन सस्थाओ मे अच्छे प्रवस्धक होते हैं थे 
अपने कार्य को अच्छी सरह चला सकती हैं। कुशल प्रवन्धक शीघ्र तथा उचित निर्णय 
से नेते हैं। वे दूरदर्शों होते हैं । अत समितियों का उचित प्रवन्ध कर सकते है। 
बुशन प्रवस्यक तँयार करने के लिये प्रशिक्षण आवश्यक है । सहकारी समितियों के 
पास कुझल प्रवन्धक न होते के दो प्रमुख कारण है । प्रथम, ये समितियाँ इनकी 
पयाप्त पारिश्रमिक देने मे असमय है! अच्छे प्रबन्धकों को तिजी जक्षत्र तथा सार्ब- 
जनिक क्षेत्र मे अच्छा वेतन मिलता है अत सहकारिता के क्षेत्र मे वे आना पसन्द 
नही करते हैं। दूसरे, सहकारिता मे प्रवस्धनों को उचित प्रशिक्षण नहीं मिल पाता 
है। इसलिये इनकी कार्य कुशलता तिम्न होती है । फतत सहकारी समितियों का 
प्रवत्य निबल होता है । 






बृशल प्रवन्धकों के अभाव में ऋण समितियाँ ऋण प्रदात करने का उचित 
निषय नहीं ले पाती है । कभी-कभी वे ऐसे सदस्यों को ऋण दे बठती है जो कि ऋण 
बापित करने मे सवथा असमथ हैं। अ्ुदशल प्रवन्धक समितियों फी विभिन्न गति- 
विधियों में समन्वय स्थापित नही कर पाते है और न हो भावी विकास वी अच्छी 
योजनायें तैयार कर पाते हैं । 


_ अबुझ्लल प्रवत्थकों के कारण विपणन समितियों को हानि हो जाती है । इननो 
भान के विक्य के सम्बन्ध मे विभिन्न प्रकार की विधियों का ज्ञान नही होता है । 
विक्षप ध्यवस्था में वाजार अनुसन्धान तथा पूर्वानुमान की बहुत बडा महत्त्व है । 
आप के पूर्वातुमाव कभी सही नहीं निकलते हैं। बाजार अनुसन्धान के 

पपय में भी वे अनभिज्ञ होते है अत कोई अच्छे निणय नही ले पाते है । यही स्थिति 
अन्य प्रश्भर को समितियों में है। उपभोक्ता अण्डारो मे तो प्रबन्वकी का ब्यापार 
हुद्न होना नितान्त आवद्यक है अन्यथा बहुत बडे नुक्सान वी आशका रहती है । 
मौद्योगिक सहकारियों तथा माल सवार समितियों में भी बुदाल प्रवन्थकी के बिना 
कार्य चताना बहुत ही कठिन है । 


श्र सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


(७) अकालों की समस्या : 


राजस्थान मे प्रतिदर्प राज्य के किसी न कसी भाग में अवाव की स्थिति 
बनी रहती है । राज्य के पदिचमी भागो भे पिछले वर्षों से विरन्‍्तर अकाल पड रहा 
है | इस स्थिति में सहकारी ऋण समितियों ने जो अल्पकालीन ऋण प्रदान किये हैं 
उतकी वापसी नही हो पायी है । रिजव॑ बैंक ऑफ इण्डिया मे पिछले वर्षों में उन भागों 
के किसानो के अल्पकालीन ऋणो को मध्यकालीन ऋणो में परिवर्तित करने की सहा- 
यता दी है जो वि' सरकार द्वारा अकाल घोषित क्षेत्र हो | वास्तव में देखा जाये तो 
सह कोई स्थायी उपचार तो है नहीं । राज्य मे जब तक अकाल पडते रहेगे विभिन्न 
प्रकार की समितियों की स्थिति अच्छी नही हो सकेगी । 


राज्य मे अकाल का मुख्य कारण अपर्याप्त वर्षा अथवा अनियमित वर्षा है। 
कृषि वर्षा पर निर्भर है ॥ सिंचाई के कोई विशेष स्ाथन अनेकों भागों में नहीं हैं। 
अत जब तक भिंचाई की उन्नति नही हो सकेगी तव तक ऋण समितियाँ, विपणन 
4५/४॥ माल सवार समितियाँ तथा अन्य भौद्योगिक समितियाँ सफल नहीं हो 
सकेगी । 

राज्य सरकार प्रतिवर्ष अकाल राहत के लिये बडी मात्रा मे धन ब्यय करती 
है | पिछले त्तीन-चार वर्षों से निरन्तर अकाल राहत मे खर्चा हो रहा है| इसलिये 
सहकारिता के क्षेत्र मे तथा अन्य क्षैत्रो में अधिक घन व्यय करना बहुत कठित है। 
सरकार को अकाल राहत के लिये युद्ध स्तर पर मुकाबला करना पठता है । अत 
राज्य की विकास योजनाओं में घन का अभाव हो जाता है । 
(८) इलबन्दी तथा पक्षपात को बढावा 

राजस्थान के सहकारी आन्दोलन मे प्राय यह देखा गया है कि बुछ स्वार्थी 
लोग समितियों मे अपना प्रभाव अनुचित तरीको से वढा लेते है । इसके कारण उनकी 
समिति मे अच्छा पद प्राप्त हो जाता है । इससे दलबन्दी की बुद्धि होती है। ये नेता 
लोग अपने दल के लोगो को ऋण शौज्र स्वीकार कर देते है। अन्य व्यवितयों को 
समय पर ऋण नही मिल पाता है। इस कारंण लोगो का विश्वास समितियों पर से 
उठ जाता है | धीरे-वीरे इन समितियों को स्थिति खराब होने लगती है। कभी दल 
बन्दी में ऐसे अनुचित व्यक्तियों को ऋण मिल जाता है जो कि वापस नही हो पाता 
है । सहकारी आन्दोलन में यह एक बहुत ही बड़ी व्यावह्मरिक कठिनाई है । 

ग्रामो मे राजनीति इतनी गन्दी हो चुकी है कि लोग आपस मे एक दूसरे पर 
विश्वास नही करते हैं । चारो तरफ दलवन्दी और जातिवाद का बोलवाला है | ईतें 
दोनो बुराइयो पर पक्षपात को धुराई आधारित है। सहकारिता का उर्देंइ्य इन 
बुराइयो को समाप्त करके खुखी समाज का निर्माण करना था जबकि स्थिति इसके 
विपरोत हो चुकी है । स्वयं सहकारी ससस्‍्थाओ से अ्रष्टाचार पनप रहा है । समितियों 
में अल्प गत के सदस्यों के साथ अन्याय तथा उनका झोपण होता है | राज्य के अनेक 
भागों मे आजकल यही स्थिति उतन्न हो गयी है। इस बुराई को यथा शीघ्र समाप्त 
कर देवा आवश्यक है । 


(६) कठिन प्रतियोगिता * 
राज्य के कृषि क्षेत्र मे ग्रामीण महाजनों का आज भी भ्रमुत्व है। किसान 


राजस्थाव मे सहक्‍्यरी आप्दोलन के विकास मे बाघायें इ३ 


इनसे ऋण लेकर अपनी आवदयकताओं की पति करते है। ये महाजन वाई प्रकार से 
समितिप्रों के मार्र मे साधारें उपस्थित करते है ! समितियों के विभिश्न सदस्थों में ये 
लोग फूट डाल देते है और अपने स्वायों को रक्षा करते है। महाजन लोग कह्दी-कही 
पर अपने पक्ष के व्यक्तियों को समितियों मे सदस्य बा देते है और समितियों में 
अपने हितों के आधार .पर कार्य करवा लेते हैं। 


कषि बिपणन समितियों को स्थानीय व्यापारियों से बाडी प्रतिम्पर्धा करनी 
पढ़ रहा है। समितियाँ अपने सदस्यों का माल स्वय इब्ट्टा कर लेतो हैं अत स्थानीय 
व्यापारियों की कडी समाप्त होने लगती है। ये व्यापारी अपने हितो की रक्षा के 
निये मई प्रकार को चाल चलते है ओर समितियों मे पृ डालकर दसबवादी करवा 
देने हैं। कभो-कभी ये व्यापारी समितियों के व्यवस्थापकों से साँटन्यॉठ कर लेने हैं 
तथा अपता काम निकाल लेते है| दूसरी तरफ व्यापारी गण क्सिनों को फसलों के 
लिये ऋण भी प्रदान फर्तें है और उतकी फसत स्वयं खरीद लेते हैं। सहकारी 
समितियों की आथिक स्थिति अधिक अच्छी न होने के कारण थे समित्तियाँ सदस््यो 
पर्याप्त फ़्सली ऋण नहीं देती हैं। अत समितियों को कठित अतिस्पर्धा, करनी 
पड़ती है । स्थानीष व्यापारी क्रय-विक्रय कार्यों में इतने दक्ष होने है कि उनको हाति 
नही हो पाती है किस्तु समितियों के कर्मचारी तथा प्रबन्धक व्यापार कुशल नहीं होते 
हैं जिससे समितियों को हानि होने की अधिक सम्भावना रहती है। 


अन्य प्रकार की समितियों, जंसे उपभोक्‍ता भण्डारी, माल सवार समितियों, 
भोधोगिक समितियों, बुनकरी की समितियों को भी कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना 
करना पटता है । कई-कई समित्तियाँ त्तो इस गना काठ प्रतियोगिता में समाष्त भी 
हो जाती हैं । 
(१०) रचित समन्वय का अभाव - 


राज्य के सहकारी आन्दोलन मे उचित समन्‍्वय (००-००७६०४) का भगाव' 
है। समत्वय सधीय संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है। यघपि सहकारी साख में 
भायमिक क्तर पर प्राथमिक समितियाँ हैं, जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैक है 
और राज्य स्तर पर ज्षीप॑ सहकारी बैक हैं किन्तु फिर भी श्षीप॑ सस्याये नीचे को 


भस्थाओ को गति विधियों में समस्वय स्थापित नहीं कर पायी है । अन्य क्षेत्रो में भौ 
पही स्थिति है। 


एक क्षेत्र के अतिरिक्त सभी क्षेत्रो की समितियों मे भी समन्वय नहीं है। 
उचित समन्वय के अभाव मे आन्दोलन का विकास बहुत कृठित है। आन्दोलन को 
पफल्ा के लिये सभी भागों का उचित सहयोग आवश्यक है । 


(९१) अर्ेक्षण, निरीक्षण एवं पर्मवेक्षण फा अधाव : 


'राज्य के सहकारी बान्दोलन मे बंकेक्षण, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण का अभाव 
है। इनके अभाव में समितियों मे अनतियमिततायें तथा गड़वर्डियाँ दिन प्रतिदिन 
बढ़ती जा रही हैं। राज्य की सभी समितियों का समय पर उचित बकेक्षण नहीं हो 
पाता है। प्रतिवर्ष अनेको रामित्रियाँ अक्रेक्षण तथा निरीक्षण से मुक्त रह जाती हैं । 
इसे समितियों को निधियों का दुस्पयोग होता है । राज्य में बनेको समितियाँ हिसाब 
के उचित लेखा नही करती है अकेक्षण न होने के कारण व्यवस्थापक गण उरसे नहीं 


श्ड सहकारिता एवं सामुदायिक विकातत 


है और अपनी मन मानती चलाते है। हाल ही राजस्थान मे सरकारी विभाग से अवेक्षण 
शाखा को अलग किया है और इसको ८ खण्डो मे विभक्त कर दिया है । राज्य के 
विभिन्न भागो की समितियों का अकेक्षण इन आठ खण्ठो के आधार पर किया 
जायेगा ! आशा है निकट भविष्य मे यह व्यवस्था अच्छी हो जायेगी । 


समितियों के सफल सचालन के लिये यह आवश्यक है कि उनके लेखा पुस्तक 
की सावधानी पूर्वक तथा निरन्तर जाँच की जावे और उनके सामान्य प्रदनन्‍्ध का सम्रय 
समय पर परीक्षण किया जाये | पयवेक्षक समिति के दोषो को दर्शाते हैं और उरहें 
दुश्स्‍्त भी करने मे भदद करते हैं । किन्तु राज्य मे अभी तक पर्याप्त मात्रा में इस 
प्रफार की व्यवस्था नही है 


(१२) साख को विपणन के साथ जोडते में कम प्रगति « 


आजकत हमारे देश मे साख को विपणन के साथ जोड़ने पर पर्याप्त ध्यान 
दिया जा रहा है । इससे ऋण समितियाँ अपने द्वारा दिये गये ऋण को सुविधा पूर्वक 
वापिस भ्राप्त कर लेती है । राजस्थान मे साख को विपणन के साथ सम्बन्ध करने की 
तरफ यद्यपि प्रयत्न किये गये हैं किन्तु कोई विशेष सफलता नहीं मिल सकी । 
(१३) अन्य : 

समितियाँ सदस्यो को या तो दो सदस्यो की व्यक्तिगत सदस्यों की जमानत 
पर ऋण देती हैं अथवा अपनी सम्पत्ति की सुरक्षा पर ऋण दिया जाता है। ये दोनों 
सुविधाय बडे किसानी को आसानी से मिल जाती हैं किस्तु छोटे एवं भूमिहीव किसानो 
के पास उचित जमानत का अभाव होता है। अत यह आन्दोलन केवल बड़े एवं 
समुद्ध किसातों को ही लाभ पहुँचा पाया है । सहकारी ऋण समितियाँ आजकल केवल 
उत्पादक कार्यों के लिये ही ऋण प्रदान करती हैं। किसानो को अन्य _ आवश्यकताओं 
के लिये महाजतो के पास जाना पडता है जिससे सहकारिता का उद्देश्य समाप्त हो 
जाता है | इसके लिये उत्पादक ऋणों के साथ साथ अनुत्पादक ऋणों की तरफ भी 
विचार क्रिया जाना चाहिये । राजस्थान के अनेक भागों में अभी तक यातायात के 
साधनों का अभाव है । कई ग्रामीण क्षेत्र न तो सडक से और न ही रेलवे लाइन से 
शहरों अथवा मणिडयो से मिले हुये है। ऐसे भागो भे समितियाँ अधिक सफलतापूर्वक 
कार्य नहीं कर सकती है । कृषि विषणन समितियों के सामने सबसे बड़ी समस्या 
भण्डारण की है । 

उपरोक्त समस्याओ के कारण राज्य से सहकारी आन्दोलन उन्नति नही कर 
पाया | जनता का स्वय का आन्दोलन जनता द्वारा सरकारी आन्दोलन बताया जाता 
है | अनेका रामितियाँ निष्किय हो चुकी है । सदस्यो बता अपनी समितियों में विश्वाश 
नही है ॥ अत उक्त समस्याओं के समाधान के लिये आवश्यक प्रयत्न करने 'वाहियें। 


भ्रान्दोलच को सफलता के सुझाव 


राजस्थान के ग्रामीण समाज के आधिक उत्थान के लिये सहकारी आन्दोलन 
दो एक मात्र सहारा है। इस आन्दोलन को पूर्णतः सफल बनाते के प्रत्येक अयत्त 
क्ये जाने चाहिये । सहकारिता के क्षेत्र मे जो बुराइयाँ अथवा अतियमितत!यें आ गयी 
हैं उन्हे यथा शझीघ्न दूर करने के प्रयत्न किये जाने चाहिये। राज्य सरकार ने 


राजस्थान मे सहकारी आन्दोलन के विकास मे बाघायें ६34 


बतंमान समय में आन्दोरन को संद्रक्त करते के ल्यि समितियों के हृढीकरण को 
गोजना चालू की है। इससे कई समस्याओं का समावाद हो सकेगा । राजस्थात भ 


सहकारिता आन्दोलन के विकास के लिये निम्ननिखित सुझाव महत्त्वदग हैं -- 
(१) सहकारी शिक्षा : 

सहकारी शिक्षा से तात्यय॑ ४ उत सभी कार्यत्रणों से है जिममे सहकारी सल्थाओं 
के पदायिकारियों सदस्यों आदि के ज्ञान बी बुद्धि की जाये । सहकारिता के मुख्य 
उद्देश्यो तथा कार्य अणाली की जानकारी प्रत्येक सदस्य तक पहुँचानी आवश्यक है। 
“सहकारी समितिया की सफलता अत्य बातो की अपेक्षा बहुत अग् तक सहण क्के 
ब्रेक सदस्य की विष्ठों पर निर्भर करती है । इसमें व्यवितगत हितो की अपेक्षा 
समिति के हित की भावना सर्वोपरि होनी चाहिये । मानसिक दृष्टिकोण में यह्‌ परि- 
वर्तन लाने के लिये यह आवश्यक है कि रकुल व कॉलिज जान वाले विद्यार्थियों के 
दिमाग मे सहयारिता के आदर को बेठाया जाय । एक सबके लिये और सब एक 
के तिये' सिद्धात को शिक्षा के प्राथमिक स्तर॒ पर परढाता चाहिये । सहकारी शिक्षा 
निम्न प्रकार से प्रदान की जा सकती है. 7 


(१) विश्षेप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या कक्षा चलाता, 

(॥0) प्रचार सामग्री का प्रकानन करना, 

(७३) रेडियो वार्ता ककिल्म प्रदर्शन आदि द्वारा प्रचार करना, 

(४) समितियों की साधारण सभावओं चौर शेमीनारो के अवसर का सहकारी 
शिक्षा देने वे काम में उपयोग करना | 


(२) पहकारी प्रशिक्षण * 

सहकारी प्रशिक्षण से तात्पर्य उस कारय-क्रम से है. जिसके अन्तर्गत सहकारी 
सस्‍्थाजो व सहकारी विभाग के वेतव प्राप्त करने वाले करमंचारियों की अनिक्षण 
दिया जाता है । प्रशिक्षिण से कर्मचारियों तथा प्रवन्धकों की कार्य कुशलता में वृद्ध 
की जाती है। राज्य के सहकारी विभाव के वरिष्ठ अधिकारियों, मध्यवर्ती अधिका- 
रियो तथा कनिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण श्रदान किया जा रहा है। बिभाग के 
कर्मचारियों को स्पेशन कोर्म के अन्तगत भी प्रश्चिक्षण दिया जाता है। इसके अति- 
रिकत गैर सरवारी व्यवितयों को सहकारी प्रशिक्षण ्षी प्रदात किया जाता है। 
किन्तु राज्य की विभिन्न समितियों के , व्यवस्थापवा को अभी तक उचित 
प्रशिक्षण नहीं मिल पाया है । वास्तव में देखा जाये तो भान्दोलन की सफ्लता: त्तो 
इनको प्रशिक्षित करने से हैं । सहकारी प्रशिक्षण की व्यवस्था इतनी व्यापक की जाये 
कि सभी समितियों के वेतत भोगी कर्मचारो तथा प्रबस्थकी को पमाष्त प्रशिक्षण मिल 
जाये। गरकार को इस तरफ अधिक ध्यान देंने की आवश्यकता है । 


(२) जित्तोय सहायता 


राज्य वा सहकारी आन्दोलन वि सस्वत्- मो समस्या से प्रस्त है बत सर 
को इस तरफ अधिक श्याव देना चाहिये। आर्थिक स्थिति में सुधा: एक 
समितियों को निजी नि्धियों को बढा करके किया जा सकता है और दूसरे, सरकार 
झा ऋण, अनुदात या अश् पूँजी मे अश्च दात ब्राप्त करके | जो 








३६ सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


हृष्टि से कमजोर हैं और ये अपने सदस्यो की आवश्यक्ताओ की परत नहीं कर पाती 
हैं उन्हे सरकार अज्य पूंजी, अनुदान अथवा ऋण के रूप मे सहायता प्रदान करे। 
यद्यपि राज्य सरकार ने इस तरफ प्रयत्व किया है किन्तु आवश्यकता से बम कार्य 
हुआ है । 

राज्य सरकार के अतिरिक्त रिजर्व बैक, स्टेंट बैंक ऑफ इण्डिया तथा 
व्यापारिक बैके जिनका राष्ट्रीयकरण हो चुका है, सहकारी समितियों को ऋण 
सहायता प्रदान करें। रिजर्व बैंक जो सहायता प्रदान कर रही है उससे अधिक 
सहायता प्रदान करें | 

राज्य सरकार समितियों के व्यवस्यापकीय व्ययो के लिये अनुदान प्रदान करे। 
विशेषकर उन समिठियो को ऐसी सहायता देनी चाहिये जो कि आर्थिक दृष्टि से 
अधिक हृढ नहीं है। उनकी स्थिति ठोक होने पर यह सहायता बन्द भी वीजा 
सकती है। कृषि विपणन समितियों के पास इतना घन नही होता है कि वे अपने 
निजी गोदाम बना सकें॥ इसके लिये सरकार ग्रोदाम बनाने के लिये ऋण अथवा 
अनुदान प्रदान करे । 


राज्य सरकार ऋण समितियों, विशेषकर केन्द्रीय भूमि विकास बैंक में अप्िक 
सहायता प्रदान करे । इस बैंक से अधिक ऋण-पत्र खरीदकर अयवा सरकार भागीदार 
बन कर सहायता प्रदान कर सकती है जिससे क्सिनों की दीघकालीन ऋण 
आवश्यकताओ की पूर्ति की जा सक्षे । दीघकालीन ऋणी की पूर्ति के लिये राज्य में 
क्र्पि रत निगम भी प्रयत्नशील है। यह निगम राज्य मे चार लघु सिचाई योज- 
नाओ मे ९० प्रतिशत तक ऋण अदान करने के लिये केन्द्रीय भूमि वन्धक बैंक वे 
ऋण पत्रो में धन लगायेगा। निगम को और अधिक सहायता प्रदान करने के लिये 
अधिक ऋण पत्र खरीदते चाहियें ॥ 


(४) समितियों का दृदोकरण : 


जैसा कि पूर्व कहा जा घुका है कि राजस्थान में कमजोर समितियों की 
सख्या अधिक है । कुछ समतियाँ अपना कार्य भी अच्छी तरह से नहीं चला पा रही 
है । इस समस्या के समाधान का एक मात्र उपाय समितियों को शुहढ बनाता है । 
राज्य सरकार ने पिछले वर्षों में समितियों के हढीकरण की योजना चाक्लू की है। 
इस गोजना के अन्तर्गत ऋण समितियों को सम्मिलित किया गया है। किस्तु अन्य 
प्रकार की समितियाँ भी सुहृद नही है। अत भविष्य में सभी प्रकार की समितियों 
को सुहढ बनाया जाये ! समितियों के हृढीकरण का काय जितना शीघ्र हो सके 
पूरा कर देना चाहिये ताकि आन्दोलन को नमी दिद्या तथा शक्ति प्रदान हो सके। 
भविष्य में नभ्री समितियाँ केवल उन्ही भागो में स्थापित की जाये जिन भागो में समि- 
तियाँ नही हैं अन्यथा वर्तमान समितियो के काग्रें क्षत्र को व्यापक बचाया जाय । 


समितियों के हढीकरण के अन्तर्गत समितियों को सख्या कम हो सकती हैं किन्तु 
उनकी कुल सदस्यता, अज्ञ पूंजी, कार्यशील पूंजी आदि मे वृद्धि हो जाती हैं । सदस्यता 
में वृद्धि हो जाने से अश पूजी मे वृद्धि हो जाती है | अश् पूंजी के साथ साथ रक्षित 
कोष आदि भी बढते है। इस प्रकार निजी पूंजी अविक हो जाती है | जिन समितियों 
की निजी पूँजी अधिक होती है उनकी आशिक स्थिति सुहद मानी जाती है अत 


राजस्थान में सहकारी आन्दोलन के विकास में वाघायें ३७ 


उनको अधिक ऋण प्राप्त हो जाते हैं ओऔर जमा भी जधिक एकत्र हो जाते हैं । 
फतत कार्यशील पूँजी में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। 


(५) आस्दोलन को व्यापक बनावा : 


सम्पूर्ण देश की भाँति राजस्थान मे भी सहकारी साख की तरफ अधिक 
अयल किये गये हैं। राज्य के सर्वागीण विकास के लिये सहकारिता की सप्पूर्ण 
मयिक जियाओ मे प्रविष्द कराना चाहिये। किसानो की ऋणग्रस्तता के झतिरिक्त 
कई समस्‍यायें हैं ॥ इतगे से महत्त्वपूर्ण विपणन की है ।_ विपणन समितियों का इतना 
घिकाम किया जाना आवश्यक है कि किसान महाजनों एवं स्थातीय व्यापारियों के 
पजै से मुक्त हो जायें ॥ राज्य में लघ्‌ उद्योगो के विकाम में तथा हाथ करधा उद्योग 
दी उर्नति के लिये सहकारी समितियों का अविक सहारा सेना चाहिये । वर्तमान 
समितियों को सद्यक्त बनाया जाये । 


(६) समन्जप स्थापित करना : 


सहकारी आन्दोसन के तेज गति से विकाम के लिये विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय 
की आवद्यक्ता है. एक ही क्षेत्र वी विभिन स्तरों की समितियों में ऊपरी सस्थाये 
ममख्बय कार्य की तरफ अधिक ध्यान देवें। उदाहरणत जिला स्वर पर प्राथमिक 
बेंबों में केन्द्रीय सहकारी बैंक समन्वय स्थापित करे । सभी जिलो की केद्ीय बैंको 
मे जीपे बैंक समस्वय स्थापित करे । इसी श्रक्तार अन्य क्षेत्रों में सघीय सस्थायें समन्वय 
कार्य को तरफ पर्याप्त ध्यान देवें ताकि उन्नति तेज गति से हो सके । 


(७) अंकेक्षण, निरोक्षण तथा पर्यवेक्षण की व्यवस्था 


सहकारी अकेक्षण में इस बात बी छानबीन भी सम्मिलित की जानी चाहिये 
कि सहकारी समिति के कार्य कलाप राहकारी सिद्धान्तों का कहाँ तक पालन कर 
रहे है तवा समिति के लाभ निर्बल अथवा छोटे सदस्यों को कहाँ तक मिल पाये 
हैं। “अंकेक्षण व्यवस्था को हृढ बताता चाहिये तथा भारी कारोबार वाली समस्त 
बडी-बडी संस्थाओं में समवर्ती (एकव्णाथ) अवेक्षण की व्यवस्था होनी चाहिये । 
अजेश्णण के लिये सेसे तैयार करने की विधियाँ तिर्षारित की जानी चाहिये तया 
इसकी अबज्ञा के लिये प्रवन्धकारिणी सभा के सदस्यों को उत्तरदायी होना 
चाहिये ।” 

राज्य मे सघीय सहकारी स्थाओ को ब्राथमिक समितियों की गतिविधियों 
के पर्यवेक्षण के लिये अधिकाधिक उत्तरदायित्व ग्रहण करना चाहिये । पर्यवेक्षण के 
लिये पर्याप्त कमंचारियों के वेतन के लिये सरकार को व्यवसं करनी चाहिये । 
अफेक्षण एवं पर्यवेक्षण की उचित व्यवस्था होने से जो अनियमिततायें रहती हैं तथा 
पक्षपात होते है उतमे कमी हो सकेगी । 


(८) भभ्डारण की उचित व्यवस्था * 


श्जी सहकारी विपणन समितियों तथा साल संवार समितियों के पास कैबल अदा 
जो हो होतो है। इसके अतिरिक्त थोडी मात्रा में जमा नौर ऋण की राशि होती है। 
घनामाव में ये समितियाँ गोदामो के निर्माण पर बडी मात्रा में घतर व्यय नही सकती 


श्८ के सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


हैं। इसके लिये सरकार को चाहिये कि विभिन्न स्थानों पर भण्डारग्ृहों का निर्माण 
करे जिससे इन समितियों को माल सुरक्षित रखने की सुविधा प्राप्त हो सके। 
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय सघ लि० जयपुर को वर्ष १९६६-६७ में 
अलबर तथा जयपुर मे शीत भण्डार चलाने के लिये ११ ६० लाख रुपये आर्थिक 
सहायता ऋण के रूप मे दी गयी थी। जयपुर के शीत भण्डार ने कार्यारम्भ कर 
दिया है । अलवर के श्वीत भण्डार का निर्माण कायं प्रारम्भ हो चुका है इनके 
अतिरिक्त रासायनिक खाद को सुरक्षित रखने के लिये गोदामो की आवश्यकता है 
इनका निर्माण शीघ्र होगा चाहिये । 


(९) कृषि साख को विपणन के साथ सम्बन्ध करना - 


बृषि साख के क्षेत्र मे अवधिपार बकाया घन का प्रतिशत अधिक है । क्सानो 
को जो ऋण प्रदान किये जाते हैं वे समय पर वापिस नहीं हो पाते है ॥ इस समस्या 
के समाधान के लिये कृषि साख को विपणन के साथ सम्पद्ध कया जाता है। 
राजस्थान भे इस क्षेत्र मे अधिक प्रगति नहीं हो पायी है। भविष्य मे इस तरफ 
अबिक ध्यान देता चाहिये ताकि कृषि ऋण को वसूली विपणन समितियों द्वारा 
की जा सके । हे 
(१०) कुशल प्रबन्धक * 

राजस्थान मे कई सहकारी समितियों में कमकारी एवं प्रबन्धक अवेतनिक 
कार्य करते है । ये ब्जक्ति लम्बी अवधि तक निस्‍्वाथ सेवा करते रहने पर अधिक 
ध्यान नही दे पाते हैं । अत कुशल प्रबन्धनो एव कर्मचारियों को आकपित करने 
के लिये उचित वेतन व्यवस्था करनी चाहिये। भविष्य मे प्रबन्धों की नियुक्त 
करते समय अनुभव, ग्शिक्षण आदि अनेक बाते की तरफ ध्यान देना चाहिये! 


(११) सहकारी ढाँचे को सूदृढ बनाना 

राज्य के सहकारी आन्दोलन मे सहकारिता के सधीय ढाँचे को अधिक सुदृद 
बनाया जाये । सघोय समितियाँ प्राथमिक समितियों को माग दर्शन दें, विभित 
प्रकार की सलाह प्रदान करें तथा आथिक सहायता प्रदान करें | सभी प्रकार की 
208 ग्रे मे उचित सघीय ढांचा तयार हो जायेगा तो विकास तेज गति से होते 
लगेगा ॥ 
(१२५) भन्‍्य 

राज्य के सहकारिता आन्दोलन के विकास के लिये निम्नलिखित सुझाव 
भी महत्त्वपूर्ण है 

(0) कृषि विषणन समितियों मे किसानो को ही प्रवेश देना चाहिये ! कृषि 
उपजो के व्यापारियों को सदस्यता मे नहीं लेना चाहिये क्योंकि ये व्यापारी कपि 
विपणन समततियों के उद्देश्य को समाप्त कर देते है । 

(४) श्रमिक समिति में किसी भी ठेकेदार को सदस्यता नहीं देनी चाहिये। 
ठेकेदारों को छोडकर अन्य अश्वमिक व्यक्तियों को सदस्यता मे प्रवेश की कुल सल्या 
के ५ प्रतिशत तक या अविकतम ५ त्तक छूट दी जा सकती है । 


राजस्थान में सहकारी आन्दोलन के विक्लास में बाघाये ३९ 


(ए) यातायात चहकारियों से श्रमिकों, चालकों और यान्त्रिकों तक ही 
सदस्यता को सीमित रखना चाहिये | जो व्यक्ति स्वय यातायात का व्यापार कर 
रहे हो उन्हे सदस्य नही बनाना चाहिये ! यातायात सहकारी समितियों को आशिक 
सहायता सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा मे मिलती चाहिये । 


(९) उपभोक्ता सहकारी समितियों में उपभोक्ता वस्तुओ के व्यापारियों को 
सबस्यता में नही लेगा चाहिये। उपभोक्ता आन्दोलन तथा विपणन आच्दोलत में 
कड़ा धच्घन होना चाहिये ताकि उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों की आवश्यकताओं 
की पूर्ति के दिये सयुक्त प्रयत्त किये जा सके । 


(५) भौद्योगिक समितियों की सदस्यता कारीगरो श्रमिकों तथा अन्य इस 
प्रकार के लोग, जो औद्योगिक समिति क्ली निष्ठापूर्वक्त सेवा करने के इच्छुक हो, 
तक ही सीमित रखना चाहिये । स्वय उद्योग चलाने वाले व्यक्तियों को औद्योगिक 
समितियों में नही लेता चाहिय । 


उपरोक्त सुक्षावों को स्यान में रखकर यदि विकास किया जायेगा तो निकट 
भविष्य मे आन्दोलय जनता की अनेक समस्याओं के निवारण में महत्वपुर्ण सद्च 
हो मकेगा ) इससे मिर्घत जवता अपतो आिक स्थिति ठीक कर सकेगी! हपि, 
उद्योग तथा वाणिज्य के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हो सकेगी । फलत राज्य की आय 
में पृद्धि होगी । आशा है राज्य की चढु्य पंचवर्षीय योजना मे आन्दोलन को सशक्त 
पेताया जायेगा । ५ 


प्रश्न 


१. राजस्थात मे सहकारी आन्दोलन की धीमी प्रगति के वया करण है? 
आन्दोलन की सफलता के लिये सुझाव पेश कीजिये । 


३. क्या राजस्थान में सहकारी आन्दोलन सफल रहा है ? यदि नहीं तो इसकी 
सफलता के लिये आप बया सुझाव देते हैं ? 


है राजस्थान के सहकारिता आन्दोलन को मुस्य-मुस्य समस्थाओं का विवेचन 
कीजिये । इनके तिराकरण के उपाय भी बताइये । 


४. राजस्थान के सहक्ारो आत्दोलन मे क्या-क्या कमियाँ है? इन्हे दुर करने 
के उपाय बताइये । शी 


ततोय खण्ड 


सामुदाथिक विकास 


१ 


सामुदायिक विकास का ञर्थ 
(0थ्नीयाएणा ण 0०गरप्रपपात ए6ए७००णाथा)) 


सामुदायिक विकास जनता के सर्वागीण विकाण का नया कदम है । द्वित्तीय 
बिइबयुद्ध के पश्चात्‌ आधिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक जीवन में मूलभूत परिवर्तन 
लाने की नवीन प्रति विकसित हुई है। विश्व के अनेक अल्पविकसित राष्ट्रो ने इस' 
कार्यत्रण को अपनाया है। कुछ विंद्वातो का विचार है कि सामुदायिक विकाम एक 
पुरानी विचारधारा है किन्तु आवरण नया है। वास्तव में यह वात सत्य भी है। 
प्र्लेक पुराने उद्देश्य की प्राप्ति के लिये आधुनिकतम विधियाँ अपनानो उपयुक्त रहती 
हैं। सामुदायिक बिकास भी ग्रामीण दशा सुघारने का एक नवीनतम तरीका है । 
विश्व के विभिन्न देशा, जैसे दक्षिण-पूर्वों एशिया, पदिचमी एशिया, पश्चिमी अफ्रोका 
तथा मध्य अमेरिका के विभिन्न देशों ने इस आवर्य को अपनाया है। कीर्यत्रम का 
वाम विशिन्न देझो में भिन्न-मिन्र है किन्तु वास्तविक अर्थ एक ही है । भारतवर्ष ने इस 
कार्यक्रम का सूत्रपात २ अवलूबर, सत्‌ १५१२ को हिया है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
पश्वाव्‌ देश के आर्थिक विकास वार्यंक्मों में ग्रामीण पुनर्सगठन (सिप्ण ग०6०0- 
शए८0०0) को उचित स्वाव देना आवश्यक समझा गया | प्रास्य जीवन को सुल्षी एवं 
सम्पन्न बनाने के लिये सामुदायिक विकास योजनाये चालू की हैं । 


राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जे प्रामोद्धार के मर्दत््त को हे त पहले ही अनुभव 
बर लिया था। उनकी विचारधारा को कायरूप मे परिणित करे के लिये यह कार्य॑- 
उनके जन्म दिन से प्रारम्भ किया यया | इस कायक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण जनता वी 
स्वामाजिक, आविक एव सास्कृतिक दशा में सुधार करने का सकह्प किया गया। 
भारत के गाँवो की दशा इतनी गिरी हुई थी कि साधारण पे प्रयत्वों से कोई विशेष 
सुपर करना कठिन था। ग्रासों में अनेको लोग भूमि होत थे अथवा छोड 
माकार के सेतो बाले थे | बेरोजगारी एव अर्थ बेरोजगारी वहुंत वडो समस्या थी) 
जपिकाश लोग निर्घन थे। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्टेस सहन खान पान का स्तर बहुत 


है सहकारिता एवं सामुदासिक विकास 


निम्त था। ऐसी स्थिति मे सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक महत्त्वपूर्ण कदम है। 
यह कार्यक्रम ग्राम सुधार कायकमो में सवसे अधिक प्रभावशाली है। सामुदायिक 
विकास कार्यक्रम पर्याप्त आथिक साथनो, प्राविधिक ज्ञान, उचित अनुभव तथा 
ग्रामीण सहयोग की विचास्घारा पर बाघारित है। ग्रामीण जनता की आत्म- 
निर्भरता का तरफ यह एक उल्ठखबीय प्रयत्त है ) इससे स्वस्थ एवं सम्पन्न समाज का 
निर्माण हो सकेगा । अपने सावनो को सगठित करके ग्रामीण जनता देश के विक्ाम 
मे अधिक से अधिक भाग ले सकेगी। सरकार आवश्यक सहायता, निर्देशन समय- 
समय पर देतो रहगी । 


सामुदायिक विकास का झर्थ 


सामुदायिक विकाप्त ग्रामीण दशा सुधारने की एक नयी विधि है। पिछड़े 
हुए ग्रामीण समुदाय की सामाजिक, सास्टरतिक तथा आवक इच्ा सुधारने का ऐसा 
कार्म क्रम है जिसके माध्यम से राजकीय एवं स्थानीय प्रयत्तों में उचित समन्वय 
स्थापित किया जाता है। ग्रामीण जनता इस कायक्रम के द्वारा राष्ट्रीय जीवन से 
अपना सम्बन्ध स्थापित कर सकती है और देश के विकास मे सहयोग भ्रदाव कर 
सकत॑। है । 'सामुदायिके विकास एक ऐसा सयुक्त प्रयास है जिससे स्थानीय जनता 
तथा सरकार मिलकर विकास कार्यों से भाग लेते है। स्थानाय प्रय॑त्वों को इत 
कायक्रमों मे अधिक स्थान दिया जाता है और सरकार उचित मार्ग दशन एवं सहा- 
यता प्रदान करतो है | हमारे दश्श भे भी अन्य देशो की भाति सामुदायिक विकास 
का आधार स्वेच्छिक है जिसमे सरकार प्रशिक्षण, परामझ्य, ऋण एवं आथक सहायता, 
औजार आदि की उचित व्यवस्था करती है । ग्रामीण जनता अपने स्थानीय साधत 
जैसे प्रामा में उपलब्ध सामान, क्रम भूमि तथा प्रवन्ध को व्यवस्था स्वय करती है। 
सामुदायिक विकास का अथ समभान के लिये विभिन्न परिभाषायो को देखना आवश्यक 
है। कुछ परिभाषाय निम्न प्रकार है +- 


इंगलंण्ड मे केम्ब्रिज में हुए एक सम्मेनन मे सामुदायिक विकास की परिभाषा 
बिम्त प्रकार दो गयी--स्ामुदायिक विकास ऐसा आन्दोलन है जिसका उद्दस्व 
समुदाय की प्रेरणा शक्ति से सम्पूर्ण समाज को उच्चत्तर जीवन यापन की व्यवस्था 
करना है | यदि यहू प्रर्णा शक्ति समुदाय की तरफमसे नहीं आती है त्तो ऐसी 
40090 का प्रयोग करके इसे वढावा देना जिससे यह आत्दोलन को सजय बता 
सके ।” 


समुक्त राष्ट्र सच के अनुसार, सामुदायिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमे 
मिलकर, समुदाया के आथिक, सामाजिक तथा सास्क्ृतिक विवास के लिए, इनरी 
राष्ट्रो के जीवन में लगाकर त्तथा उन्हे दक्य की उन्नति में सहयोग प्रदाव करने के 
लिये प्रयत्न करते है । 


मलाया में हुए सम्मेलन मे सामुदायिक विकाल को निम्त प्रकार से परि- 
भाषित किया गया, “सामुदायिक विकास एक ऐसा आन्दोलन है जो समुदाय की 
प्रेरणा झक्ति और सहयोग से, सम्पूर्ण समुदाय के उच्चत्तर जीवन के प्रवर्तत के लिए 
चलाया णाता है ।” 


सामुदायिक विकास का अर्थ भू 


श्री वौ० टी० कृष्णामाचारी मे सामुदायिक विकास आन्दोलन को जन आन्दो- 
लग बताया है। उनके अनुसार दाध्ट्रीय सेवा आत्दोलन व्यक्तियों मे एक अच्छे जीवन- 
यापन तथा यह उनमे अपने ही प्रयत्नो द्वारा एड पडोसियो की सहायता से, जीवन 
स्वर उन्नत करने की मावना पदा करेगा । 


शुक अन्य परिभाषा निम्त प्रकार है-- 


सामुदायिक विकास सामाजिक कार्य्रम है जिसमे समुदाय के व्यक्ति, आपो- 
जन एवं कार्य करने, अपनी व्यक्तिगत आवश्यरताओं और ममस्याओं को परिभाषित 
करने, आवश्यकताओं वो पूर्ण करने के लिये समूह तया व्यक्तिगत योजना तैयार 
करने तथा योजनाओ को कार्यरूप देने और यदि बावश्यकता पडे तो समुदाय से 
बाहर की (सरकारी तथा गर-सरकारी) सहायता प्राप्त करने के लिये अपने आपकी 
संगठित करते हैं ।” 


सामुदायिक्त विकास रूढ्वादी विचार धाराओ को त्यागनै की एक विधि है। 
पह ग्रामीण समुदाय के कल्याण के लिये कुछ निश्चित मोजवाओ को कार्य॑रुप में 
पर्रिणित करने का कार्यक्रम है। इसके अन्तर्गत व्यक्तियों को अपने साधतों से विकास 
करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है । भारतवर्ष में सद १९४२ में सामुदयिक 
विकास कार्यक्रम चालू किये गये दे सघन-विकास क्षेत्रों के रूप मे थे । इन पू्व॑ 
निश्चित कार्यक्रमों को जनता के सहयोग से सरकार एक समूह के रूप में एक साथ 
मिलकर चलातो हे । 


अत. स्पष्ट है कि सामुदायिक विकास ग्रामीण दशा सुवारने की एक नयी 
प्रक्रिया है। इसमे राजकीय एवं स्थानीय प्रयत्तों से पिछड़े प्रामीण समुदाय की 
सामाजिक, साहइतिक तथा आर्थिक दशा घुधारने फे प्रयत्न किये जाते हैं । 


सामुदाधिक विकास कार्यक्रम को विशेषतायें 
सामुदायिक विकास कार्यत्रम की निम्नलिखित प्रमुज विद्येपताये हैं -- 


(१) सामुदायिक विकास कयर्यक्रम एक संयुक्त अयास है जो सरकार तथा 
स्थानीय व्यक्तियो दया मिलकर किया जाठा है । मह राजकीय सूत्रो और स्थानीय 
समुदाय में समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। सामुदायिक विकास में स्थानीय 
प्रयल साहस एवं सापनों को सर्वाधिक महत्त्व परान किया जाता है । विन्तु आव- 
ध्यकृता पड़ने पर ऐच्छिक जाघार पर मह प्रयतत (किया जाता है. कि सरकार से 
उचित परामरं, मार्ग दर्शन एद सहायता ली जाकर स्वयं समुदाय अ्रगति की ओर 
अग्रश्चर हो ॥ 


(२) सामुदायिक विकास कार्यक्रम बहुत ब्यापक है। ग्रामोण जनता क्के 
जोवन स्तर सुधारने तथा आय बढाने के लिये स्थानीय_साधनों का अधिकवम 
विदोहन करना जिससे इपि सथा इससे सम्बन्धित अन्त बाते ग्रामीण उद्योग, शिक्षा, 
ग्रद्यार साधन, स्वास्थ्य, गृह व्यवस्था ग्राम कल्याण आदि की उचित प्रयति की जा 


(३) इस कार्यक्रम का भाघार अनतान्वरिक है । प्रबन्ध एवं समदत मे प्रामीण 


जनता का सक्रिय सहयोग होता है ॥ विकास कार्य के प्रशासनिक अधिकार तिम्त- 


चर सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 
स्तर की संस्थाओं को सुपु्द कर दिये जाते हैं । ये सस्थायें ग्राम स्तर पर पचायत, 
प्रखण्ड स्तर पर पचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद्‌ हैं। इस जन- 
तान्त्रिक आधार के अन्तर्गत कार्यक्रम के नियोजन तथा सचालन का दायित्व जग 
प्रतिनिधियों के हाथ मे होता है। सरकार का सम्बन्ध तो केवल परामशं, देख-रेस 
तथा उच्च स्तरोय नियोजब तक है । 


(४) सामुदायिक विकास कार्यक्रम मे पचायत सहकारी समिति, पराठशाना, 
आदि तीन सरथाओ का उल्लेखनीय योगदान है ॥ पर्चायत, ग्राम स्तर पर विकाम 
कार्यो को सचालित करता है । सहकारी समिति आशिक मामलो को हाथ मे लेती 
है और पाठशाला सास्कृतिक कार्यक्रमों का सचालन करती है । तीनो प्रकार दी 
सस्थारें इस कायक्रम का आधार हैं ३ 


(५) सामुदायिक विकास मे ग्रामीण स्तर पर ग्राम सेवक (५. 7.. ७/) होता 
है और खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी होता है । ये दोनो सामुदायिक विकास 
कार्यक्रम मे बहुत महत्त्वपूर्ण है जिनकी कार्यकुशलता पर पूर्ण योजना आधारित 
होती हैं । 

(६) सामुदायिक विकास कार्यक्रम पहले तीन सोपान का या-राष्ट्रीय 
प्रसार सेवा, सघन (सामुदायिक विकास) तथा संघनोत्तर । किन्तु अप्रैल १६५८ के 
पश्चात्‌ श्री बलवन्तराय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर जब कार्मत्रम 
दो चरणों मे पूरा किया जाता है ॥ पहले जब तीन सोपानो के अन्तर्गत कार्यक्रम 
चलता था तब पहला सोप्रान तीन वर्ष का या जिसमे चार लाख रुपये का बजट था। 
दूसरा भी तीत वर्ष का था जिसका खर्चा ८ लाख रपये था और तृतीय सोपान में 
प्रत्येक वर्ष सिर्फ तोस हजार रुपये हो व्यय किये जा सकते ये। किन्तु बाद मे दो 
सोपानों में प्रथम पाच वर्ष का जिसमे बारह लाख रुपये रहते है और दूसरा भी पाँच 
बर्ष का होता है जिसमे पाँच लाख रुपये व्यय किये जाते हैं । 


(७) सामुदायिक विकास मे सम्रुदाय की पूर्व आवश्यकताओं को ध्यान में 
रखकर नियोजित कायक्रम के आधार पर विकास किया जाता है । 


सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता की आवश्यक दशायें 


सामुदायिक विकास कार्यक्रम के विकास के लिये मुह्य-मुख्य सिद्धान्त विम्त 
लिखित है '-- 


(१) ग्रामोण जनता के साधनों से विकास : 


सामुदायिक विकास कार्यक्रम मे ग्रामीण जनता की क्षमता पर विश्वास किया 
जाना आवश्यक है । अल्प विकसित राष्ट्रो मे इस बात का महत्त्व और भी अधिक 
हो जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रो का विकास इनकी जनता के साधमो द्वारा किया जावा 
चाहिए । सामुदायिक विकास कार्यक्रम इस विश्वास पर आधारित है फि आणीएण 
जनता में उच्चतर जोदन प्राप्त करने को अपार ज्षक्ति है यदि सरकार उचित परामश+, 
निर्देशन एवं सहयोग प्रदाव करती है। ग्रामीण व्यक्ति, समुदाय के जीवन की स्वेय 
बना सकते हैं । खाद्य सकट जेसी विकट समस्या के समाधान का एक मात्र उपाय 
ग्रामीण जनता की क्षमता पर निम॑र है । इस समुदाय की क्षमता को काम में लाने 


सामुदायिक विकास का अर्य॑ ) 


के लिए सरकार उचित वातावरण तेयार कर सकता है किन्तु वास्तव में विश्वास 
करने की उत्सुकता एवं भावना जनता के दिलो दिमाग से आती चाहिये । ग्रामीण 
क्षमता के विकास में कई कठिनाइयों है जैसे अड्षिक्षा निधनता अस्वस्वता आदि । 
सामुदायिक विकास उन सभी समस्याओं का समाधान करके ग्रामीण क्षमता का 
उचित उपयोग करने मे सहायक सिद्ध हो सकती हैं । ग्रामीण जनता की कांय दाक्ति 
को बढाने के लिए सामुदायिक विकास कायक्रम दाह सास्कृतिक परिवर्तन नितान्त 
आवश्यक है। इसठे जनता विकास करने की प्रेरणा ले सकती है । व्यक्ति अपने 
साधनों से तथा अपने प्रयत्तो से आगे बढ़ने को उत्सुक होते हैं सहकारिता के आधार 
पर विकास करने की भावता जाप्रत होती है जिससे पूण समुदाय का विकास हो 
सके । धत ग्रामीण जनता की काय शक्ति में अधिक विश्वास करके ही सामुदायिक 
विकास कायक्रम सफलता से चल सकते हैं । 


(२) बन सहयोग (7९००६ एग्ञा।ल्ए००णे 


सामुदायिक विकास कार्पक्रम जतता का आन्दोलन है । ग्रामीण समुदाय के 
विद्ाय मे जन सहयोग अत्यन्त आवश्यक है। जनता अपनी प्रगति के लिये विकाप्त 
कायक्रपों में पर्याप्त भाग लेकर ही आगे बढ सकती है। व््याक्ति अपने सम्मिलित 
साधनों एवं प्रयत्नो से अपनी क्षमता एवं आत्म निभरता का विकास कर सकते हैं । 
सामुदायिक विकास्त कार्यक्रम में केवल सरकारी सहायता की_स्वीकृति से काय तहीं 
चल सकता है। इनकी सफलता समुदाय को लाखो व्यक्तियों के दिलों के सहयोग पर 
निर्भर है। झपने स्वय के सुधार एवं विकाप्त के लिए ब्यक्ति कायक्रमों का संचालन 
स्वय करें तभी विकास सम्भव है । सरकार तो इन कार्यक्रमों में एक आवेदक के 


ता 3; है । यह आन्दोलन अच्छे जीवन स्वर को बनाने के लिये आकांक्षा उलन्न कर 
ता है। 


गोजनाओ के विभित स्तरों पर विशेषत सामुदायिक विकास कार्यक्रमों मे 
जन सहयोग एक आधार है। इन कार्यत्रमो मे जन सहयोग के अनेक पहलू हो सकते 
हैं। प्रथम, ग़मोण सस्याओ गैर-सरकारी ग़स्थाओ, विशेषकर ग्राम पचायतों कै-- 
द्वारा जद सहयोग का उचित विदोहन हो सकता है। द्वितीय, सामुदायिक विकास 
कार्यो के लिए सहकारी सहायता स्थानीय साधनों को बढाने के लिये हो सकती है । 
तृतीय, जनता स्वय अपने श्रम, घन तथा सामग्री से आन्दोलन को सफल बनाये। 
चतुथ, विदास मे जनता नवीन पद्धतियों को अपनाये । पच्रम, स्थानीय उपक्रम तथा 
उचित नेतृत्व का विकास करके आन्दोलत को गति प्रदान की जाये कर अन्तिम जवता 
टी कमी, दिचारबारा मे परिवतन आये जिससे भविष्य के लिए भी आशाओं 

नन्‍्महो । 


ञ$ श्री बलवन्त राय मेहता समिदि ने ही अपने प्रतिवेदन में जन सहयोग के 
अर्थ को व्यापक बतलाया । समिति के अनुसार जन सहयोग का आशय केवल यही 
नही है कि लोग कायक्रम मे व्ययो का कुछ भाग नकदी अदा है अथवा छारी- 

भ्रम के रूप मे प्रदान करें वल्कि उन्हें यह जानकारी हो कि आन्दोलन उनका 
है सरकार तो केवल उनकी सहायता के लिए अ्यलशील है । केवल विश्लेषज्ञो, अधि- 
बरियो झा को सेवाओो से सफलता प्राप्त करना कठित है । गजनता का उत्साह 


< सहकारिता एवं सामुदायिक 


एवं दिल से सहयोग सामुदायिक विकास के नाटक मे मूल तत्व हैं।”” ग्रामीण क्षेत्र 
में विकास तभी सम्भव है जबकि वहाँ वी जनता यह अनुभव करे कि देश्ष के प्रवन्ध 
के निये वह स्वय उत्तरदायी है । अत: सामुदायिक विकास में जन सहयोग अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण तत्व है । 


(३) लोकतान्दिक विकेन्द्रोकरण : 


सामुदायिक विकास में लोकतन्त्र मे विश्वास करना आवश्यक है । भारतवर्ष 
मे सामुदायिक विकास काय क्रमो मे लोक्तान्त्रिक विकेन्द्रीकरण को सब्‌ १९५७ के 
पश्नाव्‌ श्री बलवतराय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर अपनाया गया । 
इसके अतर्गत विकास कार्यों के प्रशासनिक अधिकार ऐसी सस्याओ को सोंपा जाता है 
जिसमे जनता के प्रतिनिधि हो । इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र के कार्यक्रम के नियोजन 
तथा सचालन का उत्तरदायित्व जनता के प्रतिनिधिओ के हाथ में होता है। ये ससयायें 
हैं--प्राम स्तर पर ग्राम पचायत, खण्ड स्तर पर पचायत समिति तथा जिला स्तर पर 
जिला परिधद | लोकतन्त्रिक विकेन्द्रीकरण में मनुष्य को अधिक महत्त्व दिया जाता 
है । उसकी व्यक्तिगत एवं चुनाव की स्वतन्त्रता का आदर किया जाता है। हम 
वर्तमान समय मे एक तरफ लोकतस्त्र के निर्माण मे लगे हैं जौर उत्ती समय न्रत्त 
विकसित अथ व्यवस्था को विकास कर रहे है। ऐसी स्थिति मे बडी सल्या की जन- 
सख्या को लोक्तन्त्र की जानकारी आवश्यक है। इसके अनेकों लामो में सभी को 
भाग लेना चाहिये । लोक्तन्त्र के निर्माण मे जिस प्रकार की श्षिक्षा विधियाँ अपनायी 
जाती हैं उसी प्रकार की विधियाँ सामुदायिक विकास मे प्रयोग में लायी जाती 
चाहिए । सामुदायिक बिकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि स्थानीय सरकार के सुहृठ 
बनने के साथ-साथ व्यापक हो सकती है ( इसमे जो कार्यक्रम हैं वे सभी स्थानीय 
प्रशासत के द्वारा सचालित करने से जनता अपने उत्तर-दायित्व को स्वय समझी 
ओऔर जो भी विकास काय होगा वह भी उनका अपना होगा । सामुदायिक विकास में 
जनता का सहयोग तभी सम्भव है जबकि लोकतन्त्र को आधार माना जाये । 


(४) वैज्ञानिक एवं प्राविधिक विधियों का उपयोग : 


सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की सफ़लता के लिये वंश्यानिक एवं प्राविधिक 
विधियों का उपयोग अत्यन्त आवश्यक है । ग्रामीण आधिक व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों 
में आधुनिक विधियों एवं उपकरणों का प्रयोग करने से तेज गति से विकास सम्भव 
है। ग्रामीण जनता सामान्यत आधिक, सामाजिक तथा सॉँस्कृतिक परिवर्तन के लाभ 
नही उठा पाती है। अशिक्षा के कारण न तो जनता इस परिवर्तन के महत्त्व को 
समझती है और न ही किसी मयी विचारधारा को अपनाने को तेयार हो पाती है | 
सामुदायिक विकास कार्यक्रम नवीन विधियो तथा वेज्नानिक तरीकों को काम में 
मे बहुत सहायक सिद्ध हो सकते है। इन कार्यक्रमों मे कृषि, कुटीर उद्योग, ब्यपार 
आदि में नवीव विवियों का उपयोग होता है जिसके महत्त्व को जनता अच्छी तरह 


3... “लुक हच्णे लाफ्णडग्या बचत जवी0० फेल्यनशते 00-०एशब्रात्त जी (७ ाएयो 
ए०ण१ ढ8. <$ब्व्यांडो ॥8595276 ॥7- फल. वाद्म0३ ० "एण्राप्रणा' (७९०7. 
आाशया+ 2. सिणव। फिलल०टए३०७ <. :0करागरकताए. एब0००१0०७- फै+ पिधएवव 
मै. 5प्रणाबाए०0३ शल्य 


सामुदायिक विकास वा ब्ये 5 


समझने लगती है । जनता के स्वास्थ्य, गृह व्यवस्था, यातायात एवं सनार व्यवस्था, 
प्लिचाई, भूमि के कटाव को रोकता, पानी एव ई धन की पूर्ति आदि में तकतीकी विधियों 
और वैज्ञानिक तरीकों की आवश्यकता पडती है। किन्तु ग्रामीण जनता को ये विधियाँ 
तभी सहायक हो सकती है जबकि चतुराई से इनको अपनाया जाय। आमीण जनता 
बनेक कारणों से नवीन विधियों एवं उपकरणों का प्रयोग बहुत सीमित रूप मे कर 
पातो है। सामुदायिक विकास ही एक ऐसी प्रक्रिया हे जो कि इन क्षत्रो दी जनता 
जे लिये विज्ञान और तकतीको ज्ञान को उपयोगो बना सकती है। 


(५) प्रामोण जन समुदाय के विकास को महत्व 


सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामोण समुदाय के विकास का कार्यक्रम है। 
पारतवर्प में अधिकाश जनता ग्रामो मे रहती है जो कि अशिक्षित है। ग्रामीण क्षेत्रों 
५ आथिक, सामाजिक तथा सास्हतिक परिवर्तन लाता अत्यस्त आवश्यक है। यह 
कार्य सामुदायिक विकास कायक्रमों द्वारा वृर्ण किया जा सकता है। ग्रामीण जनता 
की क्षमता को कोई सीमा नही है सदि उसको सरकारी सहायता मिले तो देश का 
मापिक विकास तेज गति से हो सकता है। खाद्य सकट के निराकरण में ग्रामीण 
विवि थे सहयोग आवश्यक है । किन्तु समस्या के समाधान के लिये अनेको नवीन 
विधियों का प्रयोग करता पडता है तथा कई प्रकार की कृषि के लिये सुविधायें प्रदाव 
करनो पहती हैं। सामुदायिक विकास इत कायत्रमों में विशेष सहयोग दें सकता है 
अत भारत के विकास के लिये ग्रामीण उत्वान आवश्यक है। 


भारत वर्ष मे अब भी अधिकाश ग्रामीण जनता निर्धन, अशिक्षित, और 
अस्वस्थ है। इसकी स्थिति मे सुधार किये बिना देश की स्थिति नही सुधर सकती है। 


कण हू किएपिक विकास कायक्रमों में ग्राप्तोण समुदाय के विकालत को ही महत्त्व दिया 
। 


(६) नियोजित कार्यक्रम 


किसी भी काय को प्रारम्भ करने से पूर्व उसके लिये क्रबद्ध योजना बनाना 
उपयुक्त रहता है । ग्रामोण भागो में सामुदायिक विकास में जो कायक्रम निर्धारित 
किये जाते हैं वे ऋ्मबद्ध योजना पर आधारित होते हैं। भोजना मे चुनाव! की समस्या 
बहुत महस्वपूर्ण है। व्यवहारिक रूप सम्पन्न हो सकने वाले सबसे आवश्यक कार्पों को 
प्राथमिकता दी जाती है। कार्यक्रम निर्धारण से पूर्व अनुभूत आवश्यकताओ पर विचार 
विमशं किया जाता है फिर कार्य को नियोजित ढग से सम्पन्न किया जाता है। 
(७) प्तामानिर स्पाय में विश्वास * 


सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का सामाजिक न्याय मे विश्यास होता चाहिये। 
ग्रामीण जनता के सभी थं णियो मे इनसे सहायता पमिलनो आवश्यक है। इन कार्य- 
क्मो के जआवार पर बुछ ही व्यक्तियों ने यदि पर्याप्त लाभ उठा लिया तो उससे सागु- 
्कय के विकास का उद्इय पूर्ण तहही हो सकेगा। ईन कार्यों में कमजोर व्यक्ति के 
विकास की तरफ अधिक ध्यान देना चाहिये | यदि सामुदायिक विकास कार्पक्रमो से 
जा के कुछ ही ब्यक्तियो का कल्याण हो पाता है और ग्रामीण मिघन जनता लाभ 
ही उठा पाती है जो सामाजिक न्याय नही हो सबता । अत सामाजिक न्याय भी 
एक आधारभूत मान्यता होनी चाहिये । 


१० सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


(८) बिभिन्न क्षेत्रों में उचित सामजस्थ 

सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में कई क्षेत्र सम्मिलित किये जाते हैं, जैसे 
कृषि, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, समान सेवा, सहकारिता, रोजगार, सचार आदि | 
इन सभी के विकास के लिये उचित सामजस्य स्थापित करना आवद्यक है।॥ साम- 
जस्य स्थापित होने से विकास की गति तेज हो सकती है अन्यथा कई कठिनाइयो का 
सामता करना पडता है । 
(९) सरकारी परामर्श एवं सहायता : 

सामुदायिक विकास कार्यक्रम वैसे तो जनता का आन्दोलन है । समुदाय अपने 
अपने साधनों को सग्रठित करके प्रगति के लिये उचित प्रयत्न करते है किन्तु फिर भी 
सरकारी निर्देशन तथा कई प्रकार की सद्दायता को आवश्यकता पड़ती है | ग्रामीण 
समुदाय की अपार क्षमता को तभी काम में लिया जा सकता है जबकि उचित आर्थिक 
एवं तकनीकी सहायता अच्छी तरह से मिल सके। यह कार्य सरकार ही कर 
सकती है। 
(१०) सहकारिता : 

सामुदायिक विकास मे सहकारिता का महत्त्वपूर्ण स्थान है | सहकारी समि- 
तियो को पचायतों के साथ मिलजुलकर काय करना चाहिये | सहकारिता के आधार 
पर कई प्रकार के कार्यक्रमो को सम्पन्न कराया जाता है। गाँवों भे कृषि एवं कुटीर 
उद्योगों मे उत्पादन कायक्रम के लिये सहकारी समितियाँ सर्वोत्तम हैं। सहकारी 
भावना को सामुदायिक विकास में बहुत महत्त्व दिया जाता है। सहकारी आन्दोलन 
त्तया सामुदायिक विकास आन्दोलन दोनो मे निकट फा सम्बन्ध हे । दोचो के विकास 
में एक दूसरे का महत्त्वपूर्ण योगदान हो सकता है । उदाहरणत भारतवर्य में सहकारी 
आन्दोलन १९०४ मे प्रारम्भ हुआ ओर सामुदायिक विकास १६४२ में । किन्तु सह- 
कारिता का तेज गति से विकास सन १६५२ के पश्चात्‌ ही हुआ है क्योकि सामुदायिक 
विकास कायक्रमों को अपनाने के कारण सहकारिता का भी पर्याप्त विकास हुआ। 
अत दोनों का आपस मे घनिष्ठ सम्बन्ध है । 


सामुदायिक विक'स आन्दोलन की सफलता के लिये उक्त सभी सिद्धान्तो को 
ध्यान मे रखने की नितान्त आवश्यकता है। 


सामुदायिक विकास के उह्दं श्य 
(4एार ण॑ (.०ए०च्रणाह 00ल्‍शे०फ॒ुणथा) 


सामुदायिक विकास का सबसे प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण समुदाय का सभी क्षेत्रों 
मे विकास करना है | समाज के आथिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक ढाँवे मे उचित 
परिवर्तन लाना आवव्यक है । भूख, बीमारी, अज्ञानता, निर्धनता आदि को दूर करने 
के लिये विकास कार्यक्रमो का सहारा लिया जाता है । सामुदायिक विकास कायक्रम 
का उद्दश्य प्रत्येक गाँव की तथा ग्रामीण परिवार की सगठित एवं बहुउद्देशीय योजना 
तंयार करने में सहायता प्रदात करवा है । ये योजनायें कृषि उत्पादन बढाने, वर्तमान 
ग्रामीण उद्योगों को सुधारने और नये स्गठित करने स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने 
बच्चो व प्रौढ शिक्षा व्यवस्थायें, मनोरजन सुविधायें और कार्यक्रम, गृह निर्माण, 
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परिवारों के रहने की दिशायें सुधारने के सम्बन्ध मे होती हैं॥ सामुदायिक विकास 
का मुख्य उद्देश्य इन योजनाओं को सफल बनाना हे । इस उद्देश्य के बतिरिक्ति अन्य 
दृश्य निम्नलिखित हैं-- 


(१) सामुदायिक विकास कार्यक्रम का भूल उद्देश्य ग्राम जनता के सामान्य 
दृष्टिकोण को बदलना है। जब तक जनता उच्च जीवत स्तर के लिये आशा नहीं 
रखेगी तब तक जनता में उत्साह नहीं आ सकेगा । यदि जतता इस कार्यक्रम को 
अपना भात कर चलेगी तो उचित नेतृत्व भी मिल पायेगा और पर्याप्त विकास भी 
हो सकेगा । इसलिये जनता के रूढीवादी एवं पुराने दृष्टिकोण में उचित परिवर्तन 
आवश्यक है । 


(२) द्वितीय उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों मे उत्तरदायी नेतृत्व का विकास करता । 
उचित नेतृत्व होने से प्रामो का उचित बिकास हो सकेगा। भ्रामो मे निरन्तर तियोजब 
ओर विकाद कार्यक्रम आम के स्गठनों द्वारा बनाये जाने चाहिये । थदि नेतृत्व अच्छा 
है तब तो ये नियोजन के लिये निर्धारित कायक़्म विकाप्त मे पर्याप्त सहायता कर 
सकेंगे अन्यथा नही । ग्रामीण सगठन जंसे पचायत, सहकारी समितियां, युवक मण्डल, 
स्त्रियों के सगठन, किसानों के सघ, मनोरजन क्लब, ग्राम विकास परिषद्‌ आदि 
नियोजन एवं विकास का कार्यत्रम उत्तरदायित्व से निमाने का प्रमत्त करें तभी 
विकास हो सकता है । 


(३) आन्दोलत का उद्देश्य यह भी है कि प्रामीण जनता को भात्म निर्मर 
बनाया जाये । प्राम्य जनता की उन्नति रे उत्तरदायी ब्यक्तियों का निर्भाण होता है 
जो कि कुशलता पूर्वक देश के विकास भें भागीदार हो सकते है 


(४) ग्रामीण जनता को अधिक एवं अन्छां भोजत, कंपडो, शिक्षा, स्वास्थ्य 
सेवायें, सडकें, कुएं, मनोरजन आदि सामुदायिक विकास का केद्धीय उद्देश्य है। 
प्रामीण समुदाय की आय बढाने के लिये पर्याप्त प्रयत्न क्ये जाते हैं। प्रयम प्रयत्न 
कृषि उत्पादम बढाने के लिये उवीन कृषि विधियाँ, उतत बीज, खाद, आधुनिक उप- 
करण आदि के उपयोग पर जोर देता है। ब्रामीय उद्योगो के विकास की तरफ 
पर्याप्त ध्यान देता भी महत्त्वपूण है जिससे ग्राम जनता को अधिक रोजगार की सुविघार्ये 
हो सकती हैं | 


(५) है शक दायिक विकास का यह भी उह्देश्य है कि ग्रामोण युवकों को उचित 
प्रशिक्षण दिया जाये ताकि बे अपने समुदाय के विफाप्त के अपने उत्तरदायित्व को 
समझे सके । इसके लिये यह आवश्यक है कि युवका को शीक्ष एवं लगातार विकास 
कार्यों में लग्न रखा जाये * 


(६) ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर मे पर्याप्त सुधार करना आवश्यक है। 
जीवन स्तर मे सुधार लाने के लिये शिक्षा की व्यवस्था, सामान्य सुविधाओं की 
व्यवस्था काल मे वृद्धि आवश्य है। विभिन्न कार्यक्रमों से जो कि सामुदायिक विकास 
के अस्तरगृत हैं इत सुविधाओं को व्यवस्था की जाती है। अत सामुदायिक विकास 
का उद्देश्य जीवन स्तर मे सुघार करना भी है । 


(७) विकास ऊार्यत्रमो का उद्देश्य ग्रामीण क्षेद्रो की सास्कृतिक शिचारघारा 
में भो पर्याप्त परिदर्तर करना भो है । झिस्ता के विकास तथा अन्य परिस्थितियों के 


हद सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


कारण शहरी जनता की सस्कृति में तो परिवर्तन आ जाता है किन्तु ग्राम्य समुदाय 
की सस्कृति में परिवर्तन नहीं आ पाता है। देश के विकास के लिये सास तिक विकास 
भी आवश्यक है | इसके लिये सामुदायिक विकास कायंक्रम बहुत सहायक सिद्ध हुये 
हैं। इन कार्यत्रमों कै माध्यम से ग्रामीण पाठशालाओ और अध्यापको का सहयोग 
लिया णाता है| ग्रामीण अध्यापक इन लोगो मे सामाजिक शिक्षक हो सकता है जो 
कि ग्रास्य विकास में बहुत सहायक है | 


(८) सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण जतता को बीमारी से छुटकारा 
दिलाते हैं । इगके माध्यम से जनता को बोसारियों के कारण समझाये जाते है। ग्रामो 
में सफाई व्यवस्था तथा उचित स्वास्थ्य सुविधाये की जाती है । 


(९) देश की खाद्य समस्या का समाधान ग्रामीण क्षेत्रों मे विकास करके ही 
किया जा सकता है। सासुदायिकर विकास कार्यक्रम कृषि उत्पादन मे निरन्तर वृद्धि 
करने में मदद करते है जिससे देश की तेज गति से बढ़ने वाली जनता को भोजन प्रदाब 
किया ज! सकता है । 


अत श्पष्ठ है कि ग्रामीण भारत का निर्माण इन कार्यक्रमों पर आधारित 
है | ग्राम्प समुदाय का स्वागीण विकास इनका मुख्य छ्येय है! सामुदायिक 
योजना एक आन्दोलन है जो कि सुप्त जनसमूह मे नयी चेतना तथा नवीन भाशाओं 
का सचार कर रहा है । हमारे देश मे सामाजिक तथा आधिक समश्याओ को सुलझाने 
का एक नया रास्ता सुझाया गया है। ग्रामो मे स्थानीय प्ररणा शक्ति, उत्तरदायित्व, 
सहकारिता का उदय हुआ है । 


साधुदाधिक विकास का स्थान 
(प06 एरण€ ण॑ (०ण्रणप्रण/9 00९०एञाएथा) 


सामुदायिक विकास का देश के सर्वागीण विकास मे उल्लेखनीय स्थान है । 
देश की साम्राजिक, सास्कृतिक एव आथिक समस्याओ के सामाघान के लिये यह कार्य 
क्रम सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है । इसके अम्तगत किये गये कार्यों मे बहुत 
अच्छे परिणाम निकलते हैं जंसे हि उत्पादन मे पृद्धि, लचु सिचाई व्यवस्था, कुओ 
का निर्माण, सफाई, शिक्षा का प्रसार, ग्रामीण उद्योगो का विकास सहकारी समितियों 
की प्रगति, शिशु कल्याण योजनायें, पशु विकास, सडक निर्माण, स्वास्थ्य केन्द्रों की 
स्थापना आदि | सामुदायिक विकास का मुख्य लक्ष्य सहयोग एवं सदभावना उत्पन्न 
करना है। 

अल्प विकसित राष्ट्रो मे खामाजिक एवं वेज्यानिक उन्नति नही हो पायी है । 
विश्व मे घतमान समग्र भे वंज्ञानिक एवं प्रविरधिक क्षंत्र मे बहुत उन्नात हो घुको है । 
ससार की आवी जनता को इससे बहुत लाभ पहुँचा है। उसके जीवन स्तर उत्पादन 
तथा आय मे पर्याष्त वृद्धि हुई है। किन्तु भारत में अन्य विकासशोल राष्ट्रों की भाँति 
तकनीकी युग के पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाये हैं। लगभग आधे विश्व से जनसल्या 
को वृद्धि के अनुपात में खाद्यान्नों का उत्पादन नहीं बढ रहा है । अत खाद्य समस्या 
विकट होती जा रहो है । भारतवर्ष मे भी अनेक कारणों से खाद्य सकट एक गम्भीर 
समस्या है ॥ इसके निराकरण के लिये विश्व के जन्य देशो पर चिमेर रहता पडता 
है। ऐसी स्थिति मे सामुदायिक विकास का महत्त्व बहुत बढ जाता है । ग्रामीण मारत 
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का इसके आधार पर विकास करके खाद्य समस्या पा समाधार विया जा राफता है। 
बत़मान युग मे त्तकनीको प्रगति से होने वादे ताभो को अधिक माजा में प्राप्त या 
जा सकता हे । इससे ग्रामीण जनता के जीवम स्तर मे वृद्धि होगी और साप्ष रागाश 
का निर्माण हो सकेगा । 


भारतवर्ष में सामुदायिक विशरास गांधीजी वी विधार धारा पर आधारित 
है । प्रामीण जनता की अपार कार्य द्ामता का उचित जिवारा शाशुद्ाधिक तिवाश 
के माध्यम से किया जा सता है / मदि इस शमता का पूरे उपयोग हे माता है तो 
देश बा खाद्य सकट दूर हो सकता है ओर देश पर्याप्त उपति कर रावता है । विधा 
को समाप्त क्षिया जा सकता है। ग्रामीण अथबव्यवस्था जो कि पुरा विभारों मे 
विधिमो पर आधारित है, नया भोष् देना आवश्यक है । आविया क्षेत्र में गृत भूत 
परिवतं न होने से प्रामो का सर्वागोण वित्रास् सम्भव है । गट एव राधुदाविव' विवश 
कायक्रमों के माध्यम से करवा सर्वाधिक उपयुक्त है । 


ग्रामीण जनता को आत्म निर्भर यम्राते मे सागुदायिए विकारा वा गतत्वपुर्ण 
स्थान है । कृषि उद्योग तथा व्यापारिय गतिविधियों वा पर्याप्त थक के एने गण 
क्षेत्रों की आय में दृढ्धि वी जा सकती है ) उसशे रोजगार गे भी प्राप्त वृद्धि हाशव 
हो जाती है ! शमीण स्थायी दायित्वों को. सम्पत्ति गे बदसा जा सब हां है । जाता 
निभरता प्राप्त हो जाने से देश सम्पन्न होता है। गत रायुदाविद विपाश एवं 
सम्पक्ष समाज बसाने सी सर्वोत्तम प्रत्रिया है । 


सामुदायिक विभाप्त रास्ट्रत्रिब विकादा में बहुत उपोगी है । ग्रतीण पा/« 
झालाओ के माध्यम से अनेत्ो साहउतिक काय॑न्नग प्रारम्भ किये जाते हैं। हे धागे 
क्रमों के माध्यम से जेदता शे' दृष्टिकोण में परियततंतव साभा गाता है । गगरात हें 
आगे बढने की भावन जागृत होती है। मनोरंजन गतिविधियों मे ' परमर्ति हद 
सम्भव हो सकती है । 


सामुदायिक विवाम वे आन्दोलन ने प्रामीण उतर पर विधावं औौर हहतीबी 
सलाह सवाओ में पर्याप्त सम्पर्द स्थापित बरत में गहायताओी है। हि हंसी 
विकास के लिये निरन्तर राटयोग मिलता रहता है। आपूरिया बेहावित विधिनालि 
प्रयोग में इस आन्दोलन नै यहुत सद्दायता वी है । दृधि क्षत्र में क्षावल क्षषिव ह्रीं 
में साद दो जा रही है । नवीत उपवरण तथा उन्नत बीज मास में साथ जा हो है । 
सघन इषि काय-क्रम कृषि नीति में बहुत महत्वएण है जिसवी गएलता महावायिं्र 
विकास एच सहकारिता पर आधारित है । ग्रामीण जनता विश्ेषतर विशानों मी 
सामुदायिक विकास कार्य-श्रमा मे ननीस विसिया सवा लक़नीजी ज्ञान वी णातवारी 
अद्यत की जाती हैं और सहायता की अद्यत की आती है + 


भाग्तवप में अन्य अ्रित छनगर्या बात दशा वी भाँति गतुए्य गति 
सबसे बढी मम्मत्ति # । दस सम्पत्ति वा उचित दपयाग सई जारणारि नहीं को 
पाता हूँ। अतिक्षा एव घताभाव मे उयादन की नवीन वितिों सा वास र्म नहीं 
लाया जा भरता हैं। टेसत अतिरिक्त अलवर रामसयाथ एगी हैं बिता बारण 
बेगेजगारी की समस्या दिन प्रति दित बढ़ रही है $ डरा खंधस्वा व ससावात सास 
दायिक विकास हाये-ड्मा का बद़ाहा दकर ही दिया जा सकता है । ग्रामीश शत! में 


श्ड सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


कृषि तथा छोटे उद्योगों का अधिक विकास करके अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान 
किया जा सकता है। इन क्षेत्रों मे कृषि ग्रामीण उद्योग, व्यापार यातायात आदि क्षत्रो 
में पर्याप्त प्रगति करने से उत्पादन में वृद्धि होती हे जिससे अधिक आाय होती है । 
इस आय को जब पुन विनियोत्रित क्या जाता है तो अधिक रोजगार प्राप्त होता है 
इस प्रकार 4 चक्र निरन्तर चलने से ग्रामा में वेरोजगारी कौ समस्या विलतुल ही 
समाप्त हो सकती है। रोजगार मित्रन के अतिरिक्त सामुदायिक विकास कार्ये- 
का माध्यम से श्षमिका तया क्साना की उत्पादकता म मी वृद्धि वीजा 
सकती है। 


किसी मो देश के विकास के लिये यह आवश्यक है कि समी क्षेत्रों मे उत्पा- 
दकता (?700एथ८एशा(१) म्‌ पर्याप्त वृद्धि हो । यद्दि ग्रा्मों म प्राचीन विधियों को काम 
में लाया जाता है और अपूर्व साथनों से विकास क्या जाता है तो उत्पादकता असम्म- 
व है । सामुदायिक विकास कार्यक्रम समी क्षेत्रा मे उत्पादकता बढाने में मदद करता 
है। उद्दूरणत उपि के क्षेत्र में उत्पादरता बढ़ाने के लिये विभिन्न कार्यक्रमों म नवीन 
धेज्ञानिक विधियों का प्रमोग उन्नत वीज खाद आपुनिक उपकरण काम में लाये जाते 
हैं जिससे प्रति एक्ट उपज मे पर्याप्त वृद्धि हो सकती है। इसी प्रकार ग्रामीण उद्योगों 
में नवीन विधियों को काम में लाकर उत्पादकता म वृद्धि की जा सकती है। इससे 
कम कीमत पर अधिक उत्पादन होता है जिससे क्सिना तथा श्रमिकों की आय वढती 
है सम्पनता म वृद्धि होती है । 


सामुदायिक विषास भोजन के सम्बन्ध मे उचित सुझाव पेश वर सकता है । 
सयुक्तराप्ट्र सूघ न भी अपन व्यवहारिक खाद्य कार्यत्रम के माध्यम से भोजन के स्तर 
को सुधारन के प्रयत्न प्रारम्भ क्ये हैं । सामुदायिक विकास म॑ यह वायंक्रम अच्छी 
तरह से चालू क्या जा सकता है । सामुदायिक विकास सेवत्र' ग्रामीण जनता को 
उचित मोजन वी शिक्षा प्रदान कर सकता है । अच्छे स्वास्थ्य के लिये किस प्रकार के 
भोजन की आावश्यवता है इसकी जानवारी देने से क्साना का स्वास्थ्य अच्छा हो 
सकता है | विकास कायनमा के माध्यम से अच्छे भोजन वनाने की विधियों वी शिक्षा 
प्रदान की जा सकती है 3 


आजकल ग्रामीण क्षेत्रों मे परिवार नियोजन के विस्तार की बडी भारी माव- 
इयकता है ॥ ग्राम सेवक इसम वहुत मदद कर सकते हैं । ये जनता वो परिवार नियो* 
जन के उद्ददया तथा लाभा को भली प्रकार समझा सकते हैं। जनस्या समस्या समा 
धघात में परिवार नियोजन बहुत आवद्यक कायक्रम हो ग्रया है अत सामुदायिक 
विकास के द्वारा इसे सफठ बनाना आवश्यक है । 


उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सामुदायिक विकास ग्रामीण जनता के आधिक, 
सामाजिक तथा सास्क्रतिक जीवन के प्रत्येक क्षग म विकास के तिये उपयुक्त भूमित्रा 
अदा कर सकता है। ग्रामीण ढाँचे मे मूलभूत परिबतन लाना इसका श्रमुख उद्देश्य 
है| इससे देश वी आय मे वृद्धि हो सकेगी छौर जधिक पूंजी का निर्माण हो सवेगा । 
फलत अधिक व्यक्तियों को रोजगार की सुविधायें मिवने लंगेगी। देश आत्म 
निर्मर हो सकेगा। निर्धगता समाप्त हो जायेगी और सर्वायगीण विकास होने 


लगगा। 


सामुदायिक विकास का अर्थ श्र 


साप्ुदाश्िक विकास को सीमायें 


(#कराब्रवतप$ ण॑ (०छणवरए 0शलेन्क्‌0थ्०) 


आरतवप में सामुदाणशिक विकास की कुछ सीमाये हैं जिसके कारण अधिक 
उन्नति नही हो पायी। ग्रामीण जनता को शिक्षित बनाना तथा उन्हें नदीन विचार- 
घारा से अवग॒त करना अत्यन्त कठिन कार्य हूँ । कायं के नवीन ढंग अपनाना और 
दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना एक लम्बी अर्वाध की प्रक्रिया हैं। अधिकांश जनता किसी 
भी परिवत्तन को लाने मे विश्वास नहीं कर पातो हूँ। स्ढोवादी विचारधारा तथा 
स्राभाजिक रौति रिवाज वही है जो सेकडो वर्ष पूर्व थे। इरा स्थिति में सामुदायिक 
विक्षाम् एक सीमित क्षेत्र वक उपयोगी सिद्ध हो सकता है ! 


सामुदापिक्र विकास कार्यक्रमों में जद सहयोग का अभाव रहा है जिसके 
कारण निर्धारित लध्यों की पूर्ति नही हो सकी । जबता आन्दोलन के महत्त्व को अभी 
तक नही समझ पायी हैं ! वह आन्दोतन को अपता आत्दोलन न समभकर कर सर- 
कारी आन्दोलन समझती हूं । इस विचारधारा से जो सामुदायिक विकास का प्रमुख 
उर्ृंशय हूँ वह समाप्त हो जाता हूँ । आन्दोलन की सीमित सफलता का कारण जनेता 
अभी तक अपने उत्तरदायित्व को नही समझ पापी हैँ । 


सामुदायिक विकास कार्यक्रम देश की सभी समस्याओं का समाधान मही कर 
सकता हूँ । यह एक विधि मात्र हू जिसके माध्यम से सरवारों सहायता प्राप्त करके 
प्रामीण दक्ष ज्ञो का विकास किया जा सकता हूं। अभी राक भारतवर्ष मे सरकारी 
सहायता भी पर्याप्त मात्रा में नही मिल पायी हूं । इन कार्यक्रमों को चलाने के लिये 
पर्याप्त कमं चारियों का अभाव रहता है अत सभी क्षेत्रों मे सामुदायिक विकास कार्य 
क्षम अच्छी तरह से नही अपनाये जा सके हैं । 


ग्रामीण विकास के लिये वित्तीय साधनों की आवश्यकता पडती है। अधिकांश 
किस्तान निधन है। सरकार की तरफ से अधिक से अधिक वित्तीय सहापता की आशा 
की जाठी है | वास्‍्तव भे देखा जाप तो आन्दोलन का प्रारम्भ ग्रामोण साधनों को 
बडी मात्रा मे संगठित करके विकास करते के लक्ष्य पर आधारित था किन्तु यह अवेक 
कारणों से सरकार मर निर्भर रहने लया है । 


सामुदायिक विकास मे विशेषज्ञों की सेवाओं तथा पूरे कार्यक्रम को प्रशासन 
के ढॉचे में लाने की बहुत बडी आवश्यकता है । व्यवहार मे यह समस्या बड़े कठित 
है । कार्यक्रम के विभिन्न क्षंत्रो मे उचित समन्वय भी नहीं है । 


भारतवर्ष मे ग्रामीण क्षेत्रों मे अद्ी तक प्रगतिशील नेहृत्व नही मित्र पाया 
है । उचित नेतृत्व के अभाव प्रे ग्रामोष पम्रस्याओ का सप्राधाव नहीं हो पाता है । 
गामो में आपसी फूट, जातिवाद की भावना, निर्धनता, अश्िक्षा आदि अनेक बाधायें 
सामुदायिक विकास के क्षेत्र को सीमित बनाये हुये हैं। 


प्रश्न 
१. भामुदायिक विकास से आप क्‍या समझते हैं ? इसके क्या उद्देश्य हैं ? 
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सहकारिता एवं सामुदामिक विकास 
सामुदायिक विकास कार्य-क्रम का अर स्पष्ट करते हये इसकी विशेषताओं की 
व्याल्या कीजिये। 


सामुदायिक विकास कार्य-क्रमों की सफलता की कौन-कौत सो आवश्यक 
इशायें है २ 


सामुदायिक विकास का स्थान निर्धारित करते हुए इसकी सीमाओं की 
व्याख्या कीजिये | 


२ 


आरत में सामुदायिक विकास की उत्पत्ति एवं विकास 


इगलेण्ड की औद्योगिक क्रान्ति से पूर्व विश्व जे ग्राम, आधथिक तथा सामाजिक 
जीवन की प्रमूख् इकाई था । उस समय ज्लोगो की आवश्यकतायें सीमित थी । स्वाव- 
लम्बन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार भूत तत्व या । प्रामोण जीवन अत्यन्त सरल 
एवं अच्छा था। कितु मशीनीन्‍्युग के आागमन जे बिहव के ग्रामीण जीवन मे एक नया 
मोड आया । ग्राम्य जीवन अस्त व्यस्त होने लगा । जतता का निरन्तर शोषण एक 
मुझ्य विशेषता बन गयी । ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का स्वावतम्बन प्राय नष्ठ हो गया। 
आधिक संतुलन विगड गया जिससे व्यक्ति निर्घन होने लगे | बेकारी बढने लगी । 
भारतवर्ष में ब्रिटिश झयासन काल मे ग्रामीण उद्योगों की स्थिति बहुत खराब हो 
गयी । ग्राम केवल कच्चा माल उत्पन्न करने वाला स्थान बन गया। कपि की भी 
अवनति हुई । गाँव का सामाजिक तथा आधिक जीवन छिन-मिन्त हो गया। अधि- 
जा निर्घम हो गयी । अग्रेंजो के अत्याचार भी बहुत वढ छुके थे। व्यक्तियी 
का नंतिक पतन होने लगा। 


इस रिथिति में एक नवीन चेतना आनी स्वाभाविक थी । प्राय यह निश्चित 
है प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ब्रिटिश घासन के अन्याय वे अत्याचार 
के विरुद्ध लहरें उठने लगी। भूजी, वगी और पीडित जनता की पुकार 
शाष्ट्रीय नेताओं ने सुनी | फलत ग्रामीण समस्याओ को सोचने के लिये बाध्य होना 
पड़ा | मारत के महान नेता महात्मा मान्धी ने सबसे पहले ग्रामोद्धार का नारा लगाया 
उन्होंने आवाज बुलन्द की कि तव तक स्वराज बिरथक है जब तक भारतीय ग्रामो में 
नया जीवन और नयी चेतना जागृत नहीं हो जाती । यात्वी जी ने ग्रामोत्यान के 
जिये एक विस्तृत कार्ये-क्रम ठेयार क्या। उन्होने कहा साम्प्रदायिक एक्ता, अस्पृश्यता 
निवारण, ग्रामोद्योप को उनति, खादी प्रचार, शिक्षा प्रस्तार, सफाई, मातृभाषा के 
अ्रति प्रेम, पिछडी जातियों का उत्पान, आधथिक समानता, किसान, मजदूर तथा 
विद्याधियों मे सगठन आदि ग्राम-विकास के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हैं 


श्ट राहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


गान्धी जी के अतिरिक्त सम १६२१ में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी ग्राम-पुन- 
रुत्थान कायक्रप्त चालू किया । उन्होने बोर श्रूमि जिले में थरो निकेतन मामक स्थान 
पर प्रयोग प्रारम्भ किया । इस योजता के अन्तर्गत प्राम्य जीवन को आत्म निर्मर 
बनाना, आधथिक, शारीरिक तथा बौद्धिक विकास के तवीत प्रयत्न करता आदि कार्य॑- 
क्रम रखे गये थे । महाकवि ने कालीग्राम परगना के आठ ग्रामो मे पुनर्तिर्माण केन्द्र 
स्थापित करवाये । पुननिर्माण कार्य-क्रम के अन्तर्गत सफाई, शिक्षा, मलेरिया निवारण 
पीने के पानी का प्रबन्ध, भयकर बीमारियों की रोकथाम, बाल मुत्यु रोकना, दाढ 
व अकाल से रक्षा, सहकारिकता का विकास आदि बाते सम्मिलित की गयी । इस 
समय मिल जुल कर कार्य करने को भावना जागृत करने, ग्राम नेतृत्व विकसित करने 
आदि के प्रयत्न किये गये | सहकारी समितियों का विकास किया गया। स्त्रियों को 
खाना बनाना, कसोदा काढने, सिलाई आदि सिखाने, उनकी शिक्षा आदि की व्यवस्था 
बी गयी । महाकवि के ये प्रयत्न सीमित क्षेत्र के लिये थे किन्तु अत्यन्त व्यवहारिक 
थे । इनके कार्य क्रम मे राजकीय सहायता नहीं मिली अत आध्थिक, सामाजिक तथा 
बैज्ञानिक खोज का अभाव रहा। 


इस काल मे देश के अन्य भागो मे सुधारवादी प्रयत्न चालू किये गये । केरल 
राज्य मे मार्त॑डम्‌ मे ग्रामीण सुधार को योजता प्रारम्भ की गयी। ग्रामो में मवको 
का सग्ठत हुआ । डा» स्पेन्सर हैच इस कार्य क्रम में आग्रगामी थे। उन्होंने आाष्या- 
त्मिक, शारीरिक, मारनेसिक, सामाजिक, आर्थिक हृष्टिकोण से समाज को समृद्ध बनाने 
की योजना दी थी। इमके अलावा श्री एफ» एल० ब्रैत ने गुडगाँव मे ग्राम सुधार का 
अयत्न किया । श्री ब्रंन ने अपनी योजना के अन्तगंत ग्रामीण भागों में खाद के गडुढे 
बनाना, कृषि के नवीन उपकरणों का उपयोग, उन्नत बीज का उपयोग, सफाई, ए्‌ 
बनाना तथा स्त्री शिक्षा पर विज्ञेप जोर दिया । किन्तु जन सहयोग के आभाव में ये 
प्रयत्न भी सफल साबित नही हुये । 


भारतवर्ष में ब्रिटिश शासन काल सव्‌ १९३७ मे कुछ प्रदेशां में कांग्रेस 
मन्‍्मी गण्डल स्थापित हुये। इनमे ग्राम सुधार के लिये व्यवस्था की गयी। उत्तर 
प्रदेश एव बिहार मे ग्राम विकास आयुक्त रखे गये। इस समय सामुदायिक सगठन तथा 
सहकारी अ्रयत्नो पर अधिक जोर दिया गया भद्गवास में भी एक इसी प्रकार का प्रयास 
किया ग्या। इसे फिरका विकास योजना कहा जाता है । ग्रामीण जनता को सुखी 
एवं समुद्धिशाली बनाने का इस कार्यक्रम मे प्रमुख उद्देश्य रखा गया । स्थानीय प्रेरणा 
शक्ति एव साथनों का अधिकतम उपयोग करने के लिये सहकारिता को आधार घनाया 
शया । इस योजना भे फिरका एक इकाई भानी गयी और प्रत्येक फिरके मे २५ से ३० 
तक गाँव राम्मिलित किये गये थे | फिरको में गहय विकास का्यक्रम अपनाये जाने 
लगे । सन्‌ १६४६ में ३४ फिरको में सघन विकास के प्रयत्व किये गये तथा सब्‌ १९५० 
में ५० अन्य फिरको में योजता कार्यान्वित की गयी | इस कायंक्रम के लिये प्रान्तीय 
स्तर प्र विकास फिरका बोर्ड बनाया गया जिसके सदस्य प्रान्त के सभी विकास 
विभागी के प्रधान थे । 

स्वतन्त्रता श्राप्ति के पश्चात्‌ सन्‌ १९४८ मे इटावा जिले कै महोवा नामक 


/स्थान में एक अग्र-विकास योजना चालू की गयी | यह योजना एलवर्ट मेयर नामक 
अमरीकी विद्वान की प्रेरणा से कार्यान्वित की गयी | का्यं क्रम में तीन अमरीकी तथा 


भारत में सामुदायिक विकास की उत्पत्ति एव विकास १९ 


६ भारतीय विश्लेषज्ञ सम्मिलित किये गये | थे व्यक्ति प्रशासन, सहकारिता, कृषि, ग्राम 
एवं नगर परियोजना का कार्य भार सम्भालते थे । विकास कार्यों में शिक्षा, सफाई, 
भूमि सुधार कृषि दिकास महत्त्वपूर्ण ये। इटावा अग्र योजवा को सफ़तता मिली । 
इस समय भी ग्रामीण जनता का पर्याप्त सहयोग नही मिल सका और स्थानीय नेतृत्व 
भी अच्छा नही मिला । 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के परचात नीलोखेडी योजना सामुदायिक विकाप्त मे उल्लेख- 
तौय प्रयत्त है। दिल्‍ली के निकट नीलोसेडी मे कुछ झरणार्थी बसाये गये | यहाँ गाँव 
के आस-पास दलदली भूमि तथा जगल था। यहाँ एक स्वावलम्बी बस्ती बसायी 
गयी । नीखोखेडी योजना थी सुरेद्ध कुमार दे के नेतृत्व मे थी | वस्ती के लोगो ने 
भूमि सुधार कर क्रपि प्रारम्भ की | कुछ लोगो ने श्रमिक सहकारी समितियाँ बनायी । 
छोटे एब कुटीर उद्योगो का भी विकासे क्रिया गया । दनदली भूमि में से ७५० एकड़ 
भूमि साफ करके खेती की व्यवस्था की गयी तथा इसमे सिंचाई के साधन जुटाये गये ॥ 
खाद्यात्न उत्पादन मे वृद्धि हुई । फल तथा सब्जियाँ चारो तरफ होने लगी। शिक्षा का 
विकास हुआ जिसमे कृषि को पर्याप्त महत्व प्रदान किया गया। स्कूल में सासकृतिक 
कार्यक्रम होते थे । चिकित्सा व्यवस्था के अन्तगत एक छोटो अस्पताल भी खुला। 
सहकारिता का पर्याप्त विकास किया गया । बस्ती में एक औद्योगिक पाठशाला खोली 
गयी जिसमे लुहार एवं बढदई का काम सिखाया जाने लगा। रेडियो, ट्रैंवटर, छपाई, 
धिजली का काम तथा कला का प्रतिक्षेण देने की ब्यवस्था हुई | 

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त दिल्‍ली के निकट फरीदाबाद में भी इसी 
प्रकार की योजना चालू की गयी | यह भी श्रणाधियों के पुनर्वास बस्ती मे थी । 
शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की यहाँ व्यवस्था की गयी। खाद्यातों के उत्पादन में पर्याप्त 
वृद्धि हुई। औद्योगिक क्षेत्र मे भी विकास प्रारम्भ किया गया । 

सामुदायिक विकास के लिये ऊपर के सभी प्रयास्त महत्त्वपूर्ण अवश्य थे किन्तु 
सम्पूर्ण देश के विकास के विये एक आन्दोलन का रूप नहीं था ) इस स्थिति में सर- 
कार का इस ध्यान तरफ गया । सब्‌ १९४९ मे वित्त आयोग स्थापित हुआ जिपने 
प्रसार सेवा की आवश्यकता पर बल दिया ॥ इस समय देश में अधिक अन्न उपजाओं 
आन्दोलन प्रारम्भ हो चुका था। आन्दालन के काम की जाँच करने के लिये खाद्य 
तथा कृषि मम्त्रालय ने सन्‌ १९५२ में एक समिति नियुक्त की | इस समिति ने वित्त 
आयोग को प्रसार कार्य की सिफारिश को आगे बढाया । 


प्रधिक अन्न उपजञाओ! सप्तिति को सिफारिश 


इस समिति ने सुझाव दिया कि प्रस्तार कार्य के लिये तालुका या तहसील 
सबते मा इकाई होनी चाहिये। विकास जण्डो में सौ स्रे एक सो बीस 
प्राम सम्मिलित किये जा सकते हैं जिनमे एक प्रसार अधिकारी होगा | अ्सार अधि- 
कारियो को कृषि पशुपालन तथा सहकारिता के कर्मचारियों से सहायता मिलेगी। 
समिति ने सिफारिश की कि ग्रामीण जीवन के प्रत्येक पहलु मे पर्याप्त सुधार करना 
राष्ट्रीय प्रसार सेवा का मूलभूत उद्देश्य होता चाहिये। आन्दोलन के मुल्य दो 
सिद्धान्त हैं-.. 

(१) सुघार के प्रयतो मे प्रेरणा-दाक्ति जनता को तरफ से होनी चाहिये। सर- 
कार तो आवश्यकता पहने पर परामश्श गौर आायिक सहायता प्रदान कर सकती है। 


२० सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


अपार ग्रामीण झक्ति जिसका कोई उपयोग नयी हो पा रहा है, देश के विकास मे काम 
में लाना चाहिये। 


(२) ग्रामीण जीवन फी सभी आधथिक समस्याओं को सहकारिता के आधार 
पर सुलझाता चाहिये। 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ सयुक्त राष्ट्र सघ की सहायता योजना से सहा- 
यता मिलने लगी । अल्प विकसित राप्ट्रो के सामाजिक आर्थिक उत्यान के लिये सन्‌ 
१९५१ भे दक्षिण एव दक्षिणी पूर्वी एशिया मे सामुदायिक कल्याण केन्द्र स्थापित किये 
गये । इसके अतिरिक्त अमरीका ने विकासशील राष्ट्रों को भी सहायता देनी 
प्रारम्भ की ॥ भारतवर्ध को भी ग्राम्य विकार कार्यक्रमों के लिये सहायवा मिली । 


भारतवपं से सन्‌ १६५१ से नियोजित आधिक विकास आरम्भ हुआ । प्रथम 
पंचवर्षीय योजना के अनुसार सामुदायिक विकास एक विधि है, ग्रामीण प्रसार का 
एक राह्ता है, जिसमे आधिक नियोजन ग्रामीण सामाजिक और आथिक जीवन 
को बदलने का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। प्रथम याजना मे देश के कृषि उत्पा- 
इन मे वृद्धि करने भ्रात्ायात की सुविधायसे, शिक्षा, ग्राम स्वास्थ्य और राफाई पर 
ध्यान देने का उद्देश्य निर्धारित किया गया | इसके अतिरिक्त ग्रामो का सामाजिक 
तथा आधथिक जीवन उस्नत्त करने के लिये सास्कृतिक परिवतंन कार्यारम्भ करना 
भी महत्त्व' पं उहंदय या। इनकी प्राप्ति के लिये बडे आकार के तथा सुथ्यवस्थित 
कार्यक्रम की तरफ ध्यान गया और सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया 
गया । 


सामुदायिक विकास का आरम्भ 


भारत मे सामुद'यिक विकास के सगठित कायक्रम का सूत्रपात २ अवतूबर 
सन्‌ १९५२ को घुने हुए ५५ योजना केन्द्रों से प्रारम्भ हुआ प्रत्येक के में ५०० 
वर्गमील क्षेत्र सम्मिलित किया गया तथा प्रत्येक मे ३०० ग्राम और जनसख्या दो 
लाख थी । सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास के कायक्रमों मे सुवार एवं 
विस्तार के लिय चालू किया गया था | सन्‌ १९५३ मे राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्य 
प्रारम्भ किया गया । देशो मे सामुदायिक विकास से जनता की प्रतिक्रिया जानने के 
लिये अग्र योजनायें (?7॥0: $०४८४०७) शुरू की गयी ; इन योजताओ मे कृषि 
सुधार, खाद्यान्न उत्पादन मे शृद्धि करने पर अधिक बल दिया था। इनके अतिरिक्त 
सामाजिक शिक्षा, जन स्वास्थ्य तथा सावजनिक निर्माण कार्यो पर भी पयाप्त ध्यान 
दिया गया । 

सामुदायिक विकास कार्यक्रम मे जो ५५ योजनायें चालू की गयी उनमे प्रत्येक 
योजना में तीन विकास खण्ड थे । प्रत्येक विकास खण्ड मे लगभग १०० ग्राम सम्मि- 
लित किये गय | खण्ड को पुन श्से १० तक के ग्रामों के समृह भे विभाजित किया 
गया । इन श्रमरृहों मे ग्राम सेवक नियुक्त किये गये | 


राष्ट्रीय प्रसार सेवा 


सामुदायिक विकास प्रारम्म होने पर राष्ट्रीय प्रसार सेवा की आवश्यकता 
अनुभव हुई १ इससे पूर्व सरकार के विभिन्न विभागों में अलग-अलग कार्य किये जाते 


भारत में सामुदापिक विकास की उत्पत्ति एवं विकास २१ 


थे । एक विभाग के कार्यो का सम्बन्ध दूसरे विभाग से नहीं था। अत अधिक श्रम 
एवं घन व्यय होता था ; राष्ट्रीय प्रसार सेवा में गाँव के सर्वायीण विकास के अयत्न 
किये जाते हैं । विभिन्न सरकारी विभागों ने आपस मे मिलकर विभिन्न कार्यों को एक 
सगठित रूप प्रदान किया । राष्ट्रीय प्रसार सेवा के सचालन के लिये विभिन्न स्तरों 
पर कमचारियों की आवश्यकता हई। ग्राम स्तर पर ग्राम सेवक चियुक्त किये गये । 
खण्ड स्तर पर खण्ड अधिकारी (बी० डी० ओ०) होता है। इसके जहपरी स्तर पर 
अनुमण्डलीय अधिकारी, जिलाधीश तथा राज्य स्तर पर विकास आयुक्त होता है। 
प्रत्यक विकास खण्ड मे विभिन्न विभागों मे प्रसार कर्मचारियों की नियुक्ति को जाती 
है । कगचारी अपने क्षत्र के विरेषज्ञ होते हैं और अपने-अपने विभाग के विकास के 
प्रयर्न करते है। विकास खण्डो मे कृप्रि, सहकारिता, पशुपालन, ग्राम-पचायत, समाज 
भिन्ना, स्वास्थ्य, सचार तया छोट उद्योगों के लिये कमचारी होते हैं। कार्यक्रम के 
विस्तार के साथ साथ इनकी मसन्या भी बढती जाती है । ये व्यक्ति ग्रामीण जतता को 
देश में होत वाले विभिन्न प्रयोगो की जानकारी प्रदान करते हैं । कम चारी अपने 
विषय के विज्ञपज्ञ एव प्रशिक्षित होते हैं । हमारे दत्त मे विकास प्रसार रोवा के अन्त- 
गत सन्‌ १६५३ में अवतूबर में सौ विकास खण्ड स्थाण्ति किये गये । राष्ट्रीय प्रसार 
सेवा म अग्रिक ध्णन कृषि तया सिंचाई पर दिया गया। सन्‌ १६५६ के अन्त में 
हमारे देश म बुल २७०० खण्ड थे। 


सामुदायिक विकास में परिवर्तन 


प्रारम्भ में रामुदायिक विकास कायंत्रम तीन चरणों (908०5) का था। 
प्रयम, प्रसार कार्यक्रम जो कि तीन वर्ष को था। इसमे चार लाख एपये व्यय किये 
जान थे । द्वितीय चरण की तीन वर्ष की जदधि थी जिससे ८ लाख रपये व्यय करते 
की व्यवस्था थी | तृतीय चरण, सघनोत्तर चरण था जिसमे प्रतिवर्ष लगभग ३० हजार 
रुपये व्यय किये जा सकते थे ) किन्तु बाद में श्री बलवन्त राय मेहता समिति के सुझ्नाव 
के आधार पर कायक्षम को दो चरणो में विभक्त किया गया । सन्‌ १६५७ मे यह समिति 
नियुक्त हुई थी । इस समिति ने लोकतान्त्रिक विक्रेद्धोकरण प्र विशेष जोर दिया! 
अन्य भी कई महत्वपूर्ण सुझाव पेश किये गये जिन्हें भारत सरकार ने माद लिया । 

श्री वलवन्त राय मेहता समिति के अनुसार निम्न बांतो पर विज्येप बल देना 
बावश्यक है -- 

(१) राष्ट्रीय प्रसार सेवा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये स्थायी होनी चाहिये। 

(२) विकास खण्ड योजना विकास की इकाई मानी जानी चाहिये । 

(३) सभी प्रकार के विकास कार्यक्रमों, सरकारी कर्मचारियों तथा जनता के 
अध्य कार्य एवं विचार में एकता स्थापित करनो चाहिये । 


(४) प्रामौण सस्थाओ गी के पह्यन से जनता का सामाजिक, सास्कृतिक बौर 
आथिक दृष्टिकोण बदलना चाहिये। 


तीसरी पचवर्षीय योजना में खष्डो के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा घन 
व्यय करने की व्यवस्था वी ब्यो | अब कार्यक्रम दो चरणो मे से होकर गुजरता है । 
प्रत्येक चरण पांच वर्ष का होता है । आजकल समो ग्राम सण्डो के अन्तर्गत आते हैं । 


श्र सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


वर्ष १९६८-६९ के अन्त में देश मे ५२६५ विकास खण्ड थे जिनमे से ९९९ प्रथम 
चरण मे और ४८९ द्वितीय चरण मे थे ।? झेप खण्डो ने दोनो चरण पूरे कर लिये थे । 


अथम पचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास एव राष्ट्रीय विस्तार कायंत्रमो 
पर ९० करोड स्पये व्यय करने का प्रावधान क्या गया था किन्तु ४६:१८ करोड 
रुपये ही व्यय हो पाये । अ्रथम पचवर्षीय योजना कान मे सम्पूण देक्न में ९९८ विकास 
केन्द्र स्थापित किये गये जिसमे १४० हजार ग्राम सम्मिलित थे। सामुदायिक विवास 
के लिये द्वितीय पचवर्षीय योजना में २०० करोड स्पये की धन राशि का ग्रावधात 
क्या गया विन्तु १८८*८९ करोड स्पये ही वास्तव म व्यय हो सके । इस योजना में 
देश के सभी ग्रामो को सामुदायिक विकास में सम्मिलित करने का लक्ष्य रखा गया 
था। विन्तु सन्‌ १९५८ मे जवधि बढा दी गयी । द्वितीय थोजना के अन्त में दश में 
३१०० विकास केन्द्र प्रारम्भ हो चुके थे और देश वी लगभग आधी जनसख्या कार्य- 
कम से लाभ प्राप्त कर रही थी तृतीय पच्रवर्षोीय योजना काल में सामुदायिक विकास 
कार्यक्रम पर ३२१ ९ करोड रपये निर्धारित क्ये गये थे।इस धन राशि मसे 
२८७ ७ करोड रुपये सामुदायिक विकास २८ २ करोड स्पये पचायत तथा ६ करोड 
रुपये केन्द्रीय थोजनाओ के लिये थे । तृतीय याजना अवधि मे सामुदासिक विकास 
पर वास्तविक व्यय २७६ ८ करोड रपये, पचायतों पर ११७ करोड़ रपये हुजा। 

तृतीय पचवर्षीय योजना के पश्चात्‌ १९६६ से १९६९ तक एक वर्षीय योज- 
भाओ गे कुल सामुदायिक विकास तथा पच्रायतो पर ९९ ४ करोड स्पये व्यय होने का 
अनुमान है । चतुथ पचवर्षीय योजना में (१९६९-७४) में ११५ ८ करोड़ रपय व्यय 
करने का प्रावधान क्या गया है। चतुथ योजना में ठृतीय पचवर्षीय योजना की 
तुलना भे बहुत कम धन ब्यय करने की व्यवस्था की गयी है । 





.. ए०्णफ पयरढ एच्घा 099 969-74 शी, 2४४० 68. 


डे 


कार्यक्रम 
(96 शण०्ड्राशाणर) 


ग्रामीण जीवन के चहुँमुखी विकास के लिये सामुदाधिक विकास कार्यक्रम 
अनिवार्य है। कायत्म के माध्यम से परिश्रम व आपसी सहयोग को बढावा दिया 
जाता है । सामुशयिक विकास आत्म निरभरता के लिये सर्वोत्तिम कार्यकम है। इग़के 
प्रमुख उह्ेंश्य, प्रत्येक गाँव को भहायता करना, ग्राम विकास की योजना बनाना और 
उसे पूर्ण करना जिससे इषि उपज मे वृद्धि हो तथा ग्रामीण उद्योगो, स्वास्थ्य, शिक्षा 
एवं रहन-सहन की दछ्ा गे पर्याप्त सुधार हो। कार्यक्रम की सफ़तता के लिये 
भारतीय ग्राम वासियो के दृष्टिकोण में परिवतन लाना आवश्यक है। इसके लिये 
व्यक्तियों के दिलों में उत्तम जीवन यापन की इच्छा उत्पन्न करती होगी। जयता में 
परस्पर सहयोग की भावना का विकास करना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जनता 
अपने कार्यों का प्रबन्ध एव स्चालब स्वय कर सकेगी / ग्रामीण व्यक्तियों की प्राथमिक 
आवश्यकतायें जंसे भोजन, वस्त्र तथा बावास को उचित व्यवस्था में कायक्रम का 
स्थान उल्लेखनीय है । 


सामुदायिक विकास गतिविधियों के कार्यक्रम के माध्यम से अपनाया जा 
सकता है। विखानों फो उत्तम खेती विधियाँ [सखाने के लिये सुधार कायकम का 
सहारा लेना पडता हे । जनता में उत्तम स्वास्थ्य तवा सफाई रखने की भावना इन 
क्षेत्रा में कार्यक्रमों के माध्यम से विकसित को जा सकती है | इसी प्रकार सामुदायिक 
विकास के प्रत्येक अब मे कार्यक्रम के आधार पर चलना पठता है । कायकम ऐसा 
होना चाहिये जो कि उद्देश्यों की पूति कर सके। इसमे प्रामीण जीवन के सर्वागीण 
बिरास के प्रयत्न किये जाने चाहिये । वयोकि सुधार जूस समय तक सम्भव नहीं हो 
सकेगा जब तक प्राम्य जीवन के समस्त अंगो के विकास के लिये सुसगठित प्रयास नहीं 
किया जाता । इसी कारण भारत व मे सामुदायित्त विकास आन्दोलन मे उत सभी 
समस्याओं को सम्मिलित किया गया है जो कि ग्रामोण जीवन से सम्बन्धित हैं । 
कायंत्रम के बन्तगंत निम्न लिखित गतिविधियाँ सम्मिलित की गयी हैं :-- 


र्ड सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


(१) कृषि विकास 

(२) ग्रामीण उद्योगों का विकास 

(३) शिक्षा 

(४) स्वास्थ्य एवं सफाई 

(५) निर्माण कार्य--गृह-निर्माण 

(६) यातायात व्यवस्था में सुधार 

(७) स्त्रियो तथा बच्चो के बल्याण कार्यक्रम 
(८) सहकारिता 


उपरोक्त गतिविधियाँ एक व्यापक कार्यक्रम के अन्तगंत हैं। इतमे कषपि विकास 
की अधिक महत्व दिया गया है क्योकि यह ग्राम्य जीवन को सबसे अधिक प्रभावित 
क्रता है । कार्यक्रम का बिस्तृत विवरण नीचे दिया गया है । 


(7) कृषि श्रौर सम्बन्धित क्षत्र 


भारत कृषि प्रधाय देश है जिसमे अधिकाश जनता का मुख्य व्यवसाय खेती है । 
विकास कार्यक्रमों मे कृषि विकास को प्राथमिकता देना अत्यन्त आवश्यक है। भारतीय 
किसान निर्धन हैं । कृषि क्षत्र मे उत्पादकता (?70072५४०१७) भो निम्न है । अनेक 
देशो की तुलना में भारत मे प्रति हेक्टेयर उपज बहुत कम है । उत्पादकता बढाने के 
लिये कृषि कार्यों मे नवीच्र विधियो तथा आधुनिक औजारों का उपयोग नितान्त 
आवश्यक है । ग्रामीण जनता अशिक्षित होने के कारण इनका उपयोग करने से बचित 
रह जाती है। व्यक्तियों का दृष्टि कोग रूढीवादी है | किसी भी प्रकार के परिवर्तन 
में उतका विश्वास नहीं है। दूसरी तरफ भारतवर्ष में जनसम्या बहुत तेज गति से 
बढती जा रही है । किन्तु इस ग्रति से खाद्यान्न का उत्पादन नही बढ़ रहा है । अत 
देश भे खाद्य सकट उत्पन्न हो गया है। खाद्य समस्या के समाधान के लिये दो उपाय 
हो सकते हैं ! प्रथम विदेशों से खाद्यान्न का आयात और द्वितीय, देश में इनका अधिक 
उत्पादन । देश के आथिक विकास के लिये प्रथम उपाय उपयुक्त नही है इसलिये देश 
में उत्पादन बढाना आवश्यक है। सामुदायिक विकास कायतक्रम के माध्यम से कृषि 
उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। 


कृपि विकास के लिये उन्नत बीज, खाद तथा पर्याप्त मात्रा मे आधुतिक 
उपकरणो की आवश्यकता पडती है । किसानो को नवीन विधियों को उपयोग मे लाने 
का प्रशिक्षण भी आवश्यक है। इनके अतिरिक्त हृपि क्षेत्र से सम्बन्धित क्षेत्रों में विकास 
को महत्व देना चाहिये। विकास कायकरसों से प्रशु विकास, सच्चाई आदि की भी 
व्यवस्था करनो पडती है। ये कायक्रम सामुदायिक विकास के अस्तर्गत आते हैं । 


उन्नत बीज 


सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में विकास खण्डो में उन्नत बीजों के उपयोग 
करने की योजता चालू की पयी है। ठेश भर के उन्नत बीज उपलब्ध कराने के लिये 
बडी मात्रा मे बीजो को आवश्यकता पठती है ॥ इसके लिये बीजो को आवश्यक्ता का 
उचित अनुमान लगाया जाता है ओर फिर उनका उत्पादन क्या जाता है पर्याप्त 
मात्रा में बीज उपलब्ध कराने के लिये प्रत्येक खण्ड मे एक बीज उत्पादन फार्म कौ 
स्थापना प्रस्तावित की ग्रयी है। इन वीजो को भण्डारो मे सुरक्षित रखने के लिये 


कार्यक्रम र्श 


सहकारी समितियों में भण्दारण व्यवस्था पर वल दिया जा रहा है। बीजो को 
वंज्ञानिक विधि से रसने के लिये पर्याप्त एवं सुरक्षित गोदाम बहुत आवश्यक हैं । इनके 
अभाष में बीज नप्ट हो जाते हैं अयवा खराब्र हो जाते है जिससे उगते नही हैं। 
उत्तम बीजों के उपयोग से प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि हो सकती है | भारतवर्ष में 
सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत उन्नत बीज उपलब्ध कराये जाते है । 
पंचवर्षीय योजनताओ में उन्नत बीज पैदा करने पर विशेष ध्याव दिया गया । तृतीय 
पंचवर्षीय योजना के अन्त मे देश मे उन्नत वोज लगभग १२०० लाख एकड़ भूमि में 
बोये गये ! व्ये १९७०-७१ भें २७४० लाख एकड भूमि मे उन्नत बीज उत्पादित किये 
जायेंगे। 

चतंमात समय मे वीजो की वृद्धि के परीक्षण, प्रमाणीकरण, भण्डारण, ऋण 
तथा वितरण के तकनीकी (एवं प्रदासनिक प्रदनन्‍्धो को मजबूत बनाता चाहिये। 
सरकार अप्रमाणित बोज वितरण पर रोक लगा द्रेमी जो कि सहकारी समितियों 
अथवा अन्य सरभाओं द्वारा वित्तरित किये जाते है। 


भारतवर्ष मे सितम्बर १९६७ के अन्त मे ४४.७७ लाख क्विटल उन्नत बीजों 
का वितरण किया गया जो कि सितम्बर १६६८ में बढ़कर ४६५६ लाख व्विटल हो 
गया ॥ राष्ट्रीय बीज निगम, जो कि सन्‌ १९६३ भे स्थापित क्या गया था, उन्नत 
चीजो के उत्पादन मे वृद्धि के प्रथत्व कर रहा है । गिगम अधिक पंदावार करने बाली 
किस्म के बीजो को सुखाने की मछीनें साफ करने और वर्ग बनाने के कारखाने 
स्थापित करेगा । चतुर्थ पत्रवर्धीय योजना में नये बनाये गये बीज विधान के प्रस्तावों 
को कार्यरूप में परिणित करने के लिये उचित प्रशासनिक मशीनरी का विकास किया 
जायेगा। इसप्त नये विधान की दो मुख्य विज्षेषताये है--प्रथम बीजों का प्रमाणीकरण 
और दूयरो, बीजों के तमूनें निरल कर उनको किस्म की जाँय करता ।? उच्नन 
बीजों के अधिक उपयोग से प्रति एकड उपज मे पर्याप्त वृद्धि होगी । फनत देश का 
कुल कृषि उत्पादन बढ़ जायेगा । 


रासायनिक उर्वरक 


हुषि विकास के लिये रासायनिक खाद की खपत बढ़ती जा रही है । 
रासायतिक खाद भिन्न-मिन्त प्रकार को मिट्टियों मे मिन्त-मिन्न अदुपाव में काम में लाया 
जाता है। वर्ष १९६५-६६ के अन्त में एक अनुमान के अनुमार प्रति हेवटेयर उर्वरक 
खपत विश्व के औसत वा मानवा हिस्सा है। ठृतीय योजना के अन्त में उर्वरकों की 


खपत ६ नाख मीट्रिक टन नाइट्रोडन, १४ लाख मीट्रिक दन पी, भो; और ०१९ 
लाख टन के० ओ*्थ थो | 


सितम्वर १९६७ के अन्त में समाप्त होने वाले वर्ष मे २८४ ७० लाख क्विव्ल 
रासायनिक खाद का वितरण कया ग्रया जबकि सितम्बर १९६८ के अन्त वक यह 
बढ़कर ३८७ ९५ लाख किविटल हो गया । रासायनिक खाद की गांय निरन्तर बढती 
जा रही है। चतुर्ध पंचदर्षीय योजना के अन्त तक माँग ३.७० मिलियन टन 
नाइट्रोजल, १९८० मिलियन टन ?0,0६ और १-१० मिलियन उन (,0 हो जायेगी । 
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र्६ सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


रासायनिक खाद के सम्बन्ध मे सबसे वडो समस्या उसके कुशल एवं उचित उपयोग 
वी है। प्ाद को सितव्ययिता के आधार पर काम मे लाना चाहिये । इसके लिये चतुर्ष 
पचवर्षीय योजना में उवंरक मिश्रण तेयार किये जा रहे हैं और मिट्टी की जाँच की 
जा रही है । इस काल में चलती-फिरती प्रयोयशालायें भी चालू को जायेंगी। 


कार्बनिक तथा हरी खाद 


तृतीय पचवर्षीय योजना के अन्त तक हरी खाद के उपयोग का क्षेत्र लगभग 
२९५ लाख एकड था हरी खाद की पूर्ति के लियें समुचित फ्सल पद्धतियो को अपनाया 
जा रहा है वर्ष १९७० ७१ तक हरी खाद के उपयोग का क्षेत्र लगभग ६४० लाख 
एकड हो जायेगा । गोवर, मल-समृत्र तथा फार्म का कूडा भी स्थानीय खाद वे रूप से 
अत्यन्त उपयोगी है । कृषकों के लिये गोवर गंस सयन्त्र उपलब्ध क्या गया है 
भविध्य गे इसको अधिक लोक श्रिय बनाने को योजना है । वर्ष १९७०-७१ के अन्त 
तक शहरी कम्पोस्ट का लक्ष्य ५४ लाख मो० टन निश्चित किया गया है। विशेष 
विषास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक ग्रन्दे नाले एवं विध्ठा के उपयोग के लिये योजना 
लागू की गयी है। सामुदायिक विकास के कार्यक्रम के द्वारा इन खादों को अधिक 
लोकप्रिय बनाया जा रहा है। 


उन्नत कृषि औजार 


सामुदायिक विकास कार्यों में उन्नत कृषि औजारों का वितरण भी महत्वपूर्ण 
है। प्रथम तीन पचवर्षीय योजनाओं मे उन्नत कृषि के औजारो का कायंत्रम बहुत 
पिछडा हुआ रहा है। इसके अनेक कारण हैं ज॑से लोहा एवं इस्पात का अभाव, 
औजारो की अच्छी डिजायनों की कमी, निर्माण व्यय अधिक, किसानों के सामने 
वित्त समस्या, मरम्मत का अभाव, कक्‍ल-पुर्जों की ग्राप्ति की कठिनाई तथा प्रदर्शव 
की भी कमी आदि । कृपि औजारो के निर्माण तथा अधिक उपभोग में लाने के लिये 
कृषि मशीन एवं औजार बोर्ड स्थापित किया गया है ॥ ग्रार्मो में ग्ररम सेवकों वे 
सहयोग से बितास खण्डो मे कृषि औजारो की सरम्मत आदि वे! लिये उचित मार्ग 
निर्देशन किया जायेगा। सितम्बर १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष मे कार्यक्रम के 
अघोव लगभग ७ ०४ लाख उन्नत औजार वितरित क्ये गये । 


उन्नत क्रषि पद्धतियाँ 

कृषि क्षेत्र मे उत्पादकता बढाने के लिये उन्नत क्षषि पद्धतियों को काम में 
लाना जावइ्यक है। इसमे घान की खेती के लिये जापानी पद्धति उपयुक्त मानी 
जातो है। इन पद्धतियों मे उन्नत वीज का चुनाव, उन्नत छोटे पौधे लगाने के उपाय, 
पौधों के दीच जगह रखता, उचित ग्रात्रा मे खाद देना, वैज्ञानिक फसलों का क्रम 
आदि सम्मिलित किये जाते हैं। गतने तथा ग्रेहूँ के लिये उन्नत विधियाँ प्रचलित वी 
जा रही है। सामुदायिक विकास कार्यत्रम के जन्तगत खण्ड के कृषि--विज्लेपर्े 
विभिन्न प्रकार की पद्धतियों के उपयोग के विपय भे मार्ग दर्शन करते है । 


भूसि संरक्करा 
भूमि निरन्चर उपयोग, बाढ तथा तेज वायु के कारण कटत़ो रहती है। ३ द्ठी 
के कटाव के कारण इसकी उपजाऊ झक्ति नष्ट हो जाती है। भ्रूक्रण को रोड 


कार्यत्रम २७ 


के लिये अनेक प्रयतत किये जा सकते हैं जँसे पानी के वहाव को रोकना अथवा कम 
करना, बाड लगाना, सीढीनुमा खेत बनाना, वृक्षारोपण करना जादि । कुपि-विभाग 
के अधिरारी ग्राम सेवक तथा पचायतो के माध्यम से इन कार्यों को अपनाया जाता है। 
बर्य १९६७-६८ मे कृषि भूमि का सरक्षण ३:५४ मिलियत एकड क्षेत्र भें किया गधा ) 
किन्तु व १६६८-६९ मे ३*४ मिलियत एकड भूमि में सरक्षण प्रदान किया गया । 


सिचाई 


भारतवप में वर्ष अनिद्िनत एुव अनियमित है॥ देश के अनेक भागों में 
अपर्याप्त वर्षा भी होती है । अत पघिंचाई द्वारा पानी वी पूर्ति करनी आवश्यक है । 
सिंचाई बडी तथा छोटी दोनो प्रकार की विधियों द्वारा की जा सकती हैं। विशेषज्ञ 
उपयुक्त सिचाई के रातों के विषय में परामझं देते है । विकास कायकेमों भें छोटी 
पश्चाई योजनाओ को प्राथमिकता दी जाती है। लघु सिचाई कायक्रमों से खण्डों मे 
बर्ष १६६७-६८ में १३ लाख हेक्टयर अतिरिक्त भूमि से सिचाई छुविधायें प्रदान 
की ययी ( वर्तमान समय में ऊघु सिंचाई थोजवाएँ जधिवाधिक स्तर तक चालू की 
जा रही हैं। और इनको ग्रामीण विजलीकरण योजताओ स्ले सम्बद्ध किया जा रहा 
है। लघु भधिचाई कार्यत्रम के अन्य महत्वपूण पहलू, सर्वेक्षण और अनुसन्धान के वर्तमान 
समठनो को हढ बताया जा रहा है और जल उपयोग एवं प्रवत्थ का पिस्तार 
किया जा रहा है ) 


पश्चु पालन 


ग्रामीण छेत्रो में कृपकों की आय बढाते के लिये पणु पालव का विकास 
बहुत महत्वपूण है । पशु विकास कार्यक्रमों को फसलों के सघन कृषि कार्यक्रय की 
परम्परा भे आयोजित करना आवश्यक है। पशु विकास के लिये उत्तकी नस्ल सुधारनी 
चाहिये । देश गे दूध तथा दूध उत्पादनों की माँग बढ रहो है । इसकी पूर्ति के लिय सधन 
पशु विकास कार्यक्रम अपनाये जा रहे है | पशु विकास में दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता 
उचित मात्रा मे चारे की व्यवस्था करना है। इसके लिये माधुनिक टग से चारे 
और घास के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अनुसन्धान के द्वारा धास' 
और चारे को अनेक अच्छी किस्मों का पत्ता लगाया गया है। देश के विभिन्न भागों 
मे सघन पशु विकास और प्रमुख गाँव रखूण्डो से सघत सूखा घास बिकास कार्यक्रम 
अपनाने का प्रस्ताव है । 


भारतवर्ष भे भेड तथा उत विकास वायनम भी अपनाये यये हैं । उन्नत भेद 
प्रजनन के लिये पश्चिमी हिमाचल क्षेत्र और दक्षिण पठारी भाग के चुने क्षेत्रों मे 
स्थानीय नस्लो को अच्छी उन वाले विदेशी भेडो से गभित कराया जाता है। उत्तरी 
भारत वे संदानी भागों में बतंमान किस्म के चुने हुये भ्रजनन पर जोर दिया जाता 
है | राजस्थान मे एक केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुमन्वान सस्यात स्थापित किया गया 
है। इस राज्य में भेड के ऊन काटने, वर्गोकरण करने और बाजार के लिये ऊन 
तैयार करने के लिये विशेष योजना तेयार कौ गयी है ॥ 


सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत सुर्गो पालन को भी सम्मिलित 
किया जाता है मुर्गी पालन अनेक ब्यक्तियो को रोजगार दिलाने का महत्वपुर्ण घन्धा 
है। मुगियो से अण्डे प्राप्त किये जाते हैं जोंकि भोजन में बहुत महत्वपूर्ण हैं । 


८ सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


आधुनिक ढग से मुर्गी पालन के विकास के लिये इनके परिवहन, वितरण तथा अण्डे 
और मुर्गो के मास को तंयार करने के लिये प्रभावशाली प्रवन्ध की आवश्यकता है । 


देश भे सामुदायिक विकास कायंक्रमो के अन्तर्गत उन्नत पशुओ का वित्तरण 
क्या जा रहा है। सितम्वर १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में ३९१५० पशुओं 
का वितरण किया गया जबकि सितम्वर १९६८ के समाप्त होने वाले वर्ध में ३१७०६ 
पशुओं का बितरण ही ही सका । 


(गए) स्वास्थ्य और सफाई 


विकास खण्डो मे सिकित्सा विश्लेपज्ञ स्वास्थ्य एव सफाई की व्यवस्था करने 
में मदद करते हैं। चिकिस्सा सुविधाओं में एक स्थायी ओपघालय, चलता फिरता 
स्वास्थ्य केन्द्र, मातृत्व और शिशु कल्याण केर्द्र स्थापित क्ये जा सकते है। अच्छे 
स्वास्थ्य के लिये यह आवश्यक है कि सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाये। ग्रामीण 
क्षेत्रों में सफाई, कूडा डालने की उचित व्यवस्था, गनन्‍्दे गडूढों का निर्माण आदि वार्ये- 
क्रम अपनाने आवश्यक है। ग्राम सेवक सफाई के लिये ग्रामो मे उचित परामर्श देते 
है। सितम्वर १९६७ को समाप्त हाने वाले बे मे ५९१५४ छोचालय (.8007०5) 
बनाये गये और इससे अगले दर्ष मे ४७२८६ झौचालयी का निर्माण किया गया। 
इन्ही वर्षों में क्रम १९ ६२ लाख मीटर तथा ११४१ लाख मीटर पक्‍वी नालियो 
का तिर्माण किया ग्रया । गन्‍्दे पानी के गड्ढो का निर्माण उपरोक्त वर्षो मे क्रमश 
१६० लाख तथा १ १९ लाख था। 


ग्रामीण क्षेत्रों मे पीने के पानी की उचित व्यवस्था का अभाव पाया जाता 
है | पीने का थानी स्वच्छ होना चाहिये। इसके लिये अच्छे कुओ का निर्माण 
आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कुओ के पानी को जो कि आस पास जमा हो जाता 
है इकट्ठा नही होने देना चाहिये । सितम्बर १९६७ तथा १९६८ को समाप्त होने 
थाले वर्षो मे देश के विभिज्न भागों में क्रम ३०६०९ तथा २४५४९ पीने के पानी 
के कुओ का निर्माण किया गया। विकास कार्यक्रमों मे पोने के पानी के छुओ में 
सुधार भी किया गया है । 

विभिन्न भ्रकार के व्यापक रोगों से बचने के लियें यह अ्यवश्यक है कि उन्हें 
फॉलने से रोका जाये। चेचक तथा हैजे से बचने के लिये टीके लगवाने आवश्यक हैं। 
मलेरिया पर भी वंज्ञानिक विधियों से नियन्त्रण किया जा सकता है! इन रोगों के 
नियन्त्रण के लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक खण्ट का डाक्टर पाठशालाओ में जाकर 
अच्चो के स्वास्थ्य की जाँच करे और सुधार के उपाय भस्तुत करे। देद्य के विभिन्‍्त 
भागों मे पचायत अथवा खण्ड समिति द्वारा मातृ तथा शिशु कल्याण, परिवार 
नियोजन, सफाई जादि के महत्व से अवगत कराया जाये । 


(गा) सामाजिक शिक्षा 


लोकतान्त्रिक समाज की स्थापता के लिये समाजिक शिक्षा अत्यन्त 
उल्लेखनीय है | शिक्षा से ग्रामोण जनता में नये विचार पनपते हैं और विकास का 
अच्छा वातावरण तैयार होता है । अशिक्षा के कारण रूढीवादी दृष्टिकोण में परिवर्तन 
करना बहुत कठिन है। किसान के हृष्टि कोण में परिवर्तन लाना बहुत कठिन कार्ये 
हैं ६ शिक्षा के माध्यम से समाज का प्रत्येक व्यक्ति यह जानने लगता है कि व्यक्तिगत 
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रूप में उसका समाज में बया स्थान है। शिक्षा बचपन से सेकर जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्रो मे चलती रहती है ! छ्षिक्षा के विस्तार से व्यक्तियो का सामाजिक, आथिक तथा 
सास्कृतिक जीवद विकसित होता है ! आज सारतवर्ष में अधिकायय जनता निरक्षर 
है । सामाजिक, सास्कतिक, तथा आशिक जीवन से कोई भरी परितेंत 
इसलिये सम्भव नही हो था रहा है क्याकि अविकाब व्यक्ति परिवर्तत में विश्वास 
बही करते हैं. और न ही परिदतन के महत्व को समभते हैं ! कृषि विकास में 
नवीन विधियों का प्रयोग करने, उद्त वीजो ठथा ख्ाद का प्रयोग करने के लिये 
शिक्षा बहुत जावइयक है। इसी प्रकार अन्य आाथिक गतिविधियों में भी शिक्षा 
अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। पचवर्षोष्र योजनाआ। ये शिक्षा के विस्तार की तरफ पर्याप्त 
ध्यान दिया गया है । शिक्षा के माध्यम से संगीत, चित्रकारी नाटक तथा अन्य 
सास्कृतिक गतिविधियों का विकास क्या जा सकता है। सामुदायिक विकास का्यत्रमी 
में सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र मे प्रथत्तो का ब्योरा निम्न तालिका पे दिमा 
गया है +- 


सामुदायिरु विकास कार्यक्रा--विकास 
(सामाजिक शिक्षा) 


विवरण बर्पान्च 
 सतम्बर १९६७ | सितम्बर १९६८ 


३, प्रोढ शिक्षण केख्द्र चालु किये गये 


(सस्या) ४१६२० डे३७०४ 

३. प्रोढ शिक्षित क्विये गये (सल्या) ९,६८,३९७ १४,८०,१ १५ 
३ कार्य करने वाले ग्राम सेबको के राग- 

ठित कंम्प्र (स्ख्या) १७७,२६ <८९९ 

४« प्रशिक्षित चेता (सख्या) ४,६१,५०९ ३,०५,९२४ 
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विकास योजनाओ मे नेतृत्व के लिए प्रश्षिक्षण, वयस्कों को साक्षर बनाना, 
पुस्तकालय खोलवा, चाटक, मेले एवं भ्रदर्शनियो का आयोजन, सेल-कूद आदि 
व्यवस्थाओ का होठा नितान्त आवश्यक है । ग्रामीण नेताजों को प्रशिक्षण अदाव 
करवा चाहिए जिससे इन क्षत्रो को उचित नेतृत्व मिल सक्ते। प्रतिवाएं सामुदायिक 
विरास कार्यक्रमों के अन्वर्भव नेताओं को अ्शिक्षण प्रदान किया जादा है । प्रोड शिक्षा 
भी दिन प्रति दिन वटवी जा रही है। सामाजिक शिक्षा से रघतात्मक शक्ति का 
विकास होता है । समुदाय के व्यक्तियों मे सिलजुल कर सहकारिता के आधार पर 
कार्य करते की भावना बदती है । 


(शा) परिवहन एवं सचार व्यवस्था 
ग्रामीण भारत के विकास के स्िए ग्रामोण सडको एवं संचार व्यवस्था का 
अत्यधिक महत्व है। देश के अनेक थ्राँव ऐसे हैं जो कि रेलवे स्टेसन तथा पक्की सडक 


ह्रे० सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


से बहुत दूर हैं॥ ग्रामीण क्षेत्रो के लिये आवश्यक वस्तुओं को पति नही हो पातो है ॥ 
इसी प्रकार इन भागो की इृथि उपज के विपणन के लिये मणष्डी तक पहुँचने में भी 
बहुत्त कठिनाई जाती है । ग्रामीण सडर्ये वहूउद्देंश्यीय सडक नहीं हैं। वर्षाकाल मे 
पानी से ये सडके नष्ट हो जाती हैं और इनमे गदढे पड जाते हैं। अत* इन भागों 
में सडको के निर्माण कार्य को प्राथमिक्दा देनी आवश्यक है । 
अच्छी सडको के निर्माण से ग्रामो बा सम्पर्क झहरो से हो जाता है। विसात 
अपनी उपजो को उचित मूल्यों पर मण्डियों मे वेच कर अधिक आय प्राप्त करते हैं ॥ 
सडको के निर्माण से ग्रामो मे कुटौर उद्योगो का भी आधुनिक तरीक्ो से विकास किया 
जा सकता है । आवश्यक सामान को आसानी से दूसरी जगहों से लाया जा सकता हैं 
और तैयार माल बेचा जा सकता है ॥ आधिक एवं सामाजिक विकात्त में भी सडकों 
का गहृत्वपूर्ण योगदान है । ग्रागीण सडका के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को रेलवे के 
साथ जोडा जा सकता है । इससे ग्रामो के चहुँमुखी विकास मे पर्याप्त मदद मिल सकेगी ॥ 
प्रथम पचेवर्षोय योजना में सामुदायिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत 
१६,००० से १७,००० मील सम्दी कच्ची राडबों के निर्माण को व्यवस्था करने का 
लक्ष्य रखा गया था । इनका उद्देश्य महत्वपूर्ण ग्रामो को मण्डियों तथा जिला मुख्य 
कार्यालयों से जोटना था। सामुदायिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत किये गये 
प्रयत्नी से निम्न प्रगति हुई है -- 


सामुदायिक विकास में संचार विकास 








विवरण कमवर हू [छलतरूछ बर्षान्त 
___| सितम्बर १९६७ | सितम्बर १९६८ 
१ नयी कच्ची सड़कों का निर्माण | ३०,५५४ २७९५७ 
(क्लोसीटर) 
२- वर्त्तमान कच्ची राडनो में सुपार | ४९१२९ ४०८८९ 
(किलोमीटर) 
३. सडकसे पानी पार करने के नालो 
का निर्माण (सल्या) १९१३२ १६,२६० 


नर 3०-०4 ननन-े--++ मनन 
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वर्तंगान समय मे प्रत्येक याँव की एक दूसरे के राघ जोड़ना बत्यन्त 
आवश्यक हैं । बाद मे इन्टी सडको को शहरी सडको से जोडना पटेया। इसत 
कार्य क्रमो मे ग्रायोीण जनता के क्रम सहयोग वी आवश्यकता भो पडेगो ॥ 'नविष्प मे 
विकास कार्यक्रमों मे ग्रामीण क्षत्रों मे सचार व्यवस्था पर अधिक ध्यान देना होगा | 
इसके अभाव मे ग्रामो का विकास असम्भव है ॥ सामुदाबिक विकास योजनाओं के 
विभिन्न कार्यत्रमो को चालू करने तथा उनकी सफलता मे भी सार व्यवस्था से 
धर्याप्त सहायता मिल सकेगी । सडको के अमाव में अनेक कार्यक्रमों को चलाने मे 
बहुत फडिनाई आती है । 


कार्यक्रम 554 


(५) ग्रामोण गृह निर्माण 


भारतवर्ष से ग्रामोण क्षेत्रों मे घरो को व्यवस्था सतोष जनक नहीं है। 
अच्छा घर स्वास्थ्य के लिये परमावह्यक है। ग्रादो में भोपडियों तथा घास-फुंस के 
घर बनायें जाते हैं। रहने के पर्याप्त मकान भौतिक एवं सामाजिक आवश्यकताये हैं। 
गाँधों में विना उचित योजना के घरों का निर्माण किया जाता है। गकातो में न 
उचित खिडकियाँ हैं और न पर्याप्त रोशनदात हैं । अनेको मकान वर्षा काल में ढह्‌ 
जाते हैं। घरों मे न शौचालय व्यवस्था होती है और व ही गन्दे पावो के विकास के 
लिय व्यवस्था होती है | धुजा भी चारो तरफ फैला रहता है । 


सामान्यत अनेक घर ऐसे हैं जिनमे पशु तथा व्यक्ति साथ-साथ कमरो मे रहते 
हैं। घरो में बहुत गर्दगी रहती है । ग्रामो में गृह तिर्माण के अच्छे तरीके प्रचलित नहीं 
होते है। ग्रामीण जतता सफाई तया अच्छे घरो के महत्त्व को ममझ भी नहीं पाती 
हे। घरो में पशु बौर व्यक्ति साथ-साथ रहने से व्यक्तियो मे सफाई के प्रति अच्छी 
आदतें विकसित नही हो पाती हैं। पशुओं के मल मूत्र गल्दगो आदि से बीमारियाँ 
फुलती हैं । ग्रामो मे गृह निर्माण निधारित योजना के अनुसार होना चाहिये। प्रत्येक 
घर मे कम से कम दो कमरे पर्याप्त जगह के साथ होने चाहियें। कमरो मे पर्याप्त 
ख़िडकिर्थां तथा रोइनदान होने चाहियें ताकि प्रकाश एवं शुद्ध हवा आती रहे । घरो 
में रसोई की उचित व्यवस्था भी होनों चाहिये। घरो में जो चूल्हा काम में लाया 
ये उसका घुआँ कमरो में नहीं जाये इसके लिये छुंये-रहित घूल्हे बहाने 
चाहिये । 

प्रथम पंचवर्षीय योजना मे कक विक विकास बजट के जन्गगंत १९१० लाख 
रुपये गृह निर्माण के जिये रखे गये थे किस्तु प्रथम योजना भे कुल वास्तविक व्यय ३६ 
लाख श्पय किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना मे सामुदायिक विकास कार्य क्रमो 
के अन्तयत गृह निर्माण के लिय १६ करोड रुपये का प्रावधान रखा ग्या। वृतीय 
पचवर्षाय योजना तेथा चतुथ योजना मे भी ग्रामीण क्षत्रो मे गृह निर्माण पर पर्याप्त 
ध्यान दिया गया । 


(शा) प्रामीण एवं कुटीर उद्योग 


पण्डित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार “तु उद्योग राष्ट्र के आर्थिक विकास 
में बहुत सहायता प्रदान क्रते है । आज देश के सामने वेरोजगारी कौ विक्द समस्या 
है और इसे हस करने में ग्रामीण उद्योगों का महत्वपूण यागदात हो सकता है ।” 
भारतवर्ष मे कृपि भूमि पर भार निरन्तर बटता जा रहा है। ग्रामो में लेती के 
अतिरिक्त रोजगार के अन्य सघन ग्रामीण उद्योग हैं किन्तु इनकी स्थिति भी अच्छी 
नहीं है। देश के अनऊ मागो मे पिसानो को वर्ष के कुछ माहिनों में बेकार रहना 
पञ्ता है। यदि ग्रामीण उद्चोगा का विकास किया जाये तो अतिरिक्त समय में निधन 
इृषफ कार्य कर सकते हैं और अपनी जाय वढा सकते हैं। प्रयम तथा द्वितीय 
एचदर्पोय योजनाओं में इन उद्योगों ने उत्पादन बढाने तथा रोजयार को अधिक 
सुविधायें प्रदान करने मे पर्याप्त सहायता को है | समाजवादी समाज की स्थापना के 
लिये आय का उचित वितरण आवश्यक है | छोटे उद्योगो ने इस लक्ष्य को प्राप्ति के 
लिये सहायता प्रदान को। प्रयैम योजना में दस्तकारो कौ विकास कार्यक्रमों के 


इ्र सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


अन्तर्गंत सहायता प्रदान को गयी । इनको प्रशिक्षण, प्राविधिक परामर्श, उन्नत बौजार 
तथा विछी व्यवस्था जो सुंविधायें प्रद्ण ]वी ग्रयो ॥ दितीय पंचवर्षीय योजना मे इन 
पर अधिक घ्यात दिया ग्रया | प्रथम योजना में इत कार्यों पर ८३ करोड तया 
दूसरी योजना में लगभग १८० करोड रुपये ब्यय किये गये वर्ष १६५०-५१ में 
हाथ करघे क्य वस्त्र उत्पादन ७४२ करोडू गज या जो कि वर्ष १९६०-६१ में बढ 
कर लगनय १९० करोड गज हो गया। लगभग ३० साख दुनकरों को अतिरिक्त 
रोजयार वी सुविधायें प्राप्त हृु३ । खादी के उत्पादन में मो पर्याष्त इूंद्धि हुई। दर्ष 
१९५०-४१ में इसका उत्पादत ७० लाख यज था जो कि वटकर दर्ष १९६०-६१ में 
४८ करोट यज हो यवा । वर्ष १९६०-६१ में अम्वर खादी का उत्पाइन २६० लाख 
गज हो गया उपरोक्त कार्यत्रमा मे १३ लाख से भो अधिक व्यक्तियों को जद 
रोजयार प्राप्त हुजा और लगभग ३ लाख ब्यन्त्ों को पूर्ण रोजयार मिला | द्ितोय 
पचवर्धोय योजना से ग्रामोद्योग कार्यों में लगमग ५ खासखत्र दस्तकारों तथा द्रारीय 
स्त्रियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया ।। बच्चे रेशम वे उत्पादन मे भी पर्याप्त 
दृद्धि हुई । 

जृतोस पचवर्षीय_ योजना में ग्रामोद्योय कार्यक्रमों का विक्रास लदिक तेज 
ग्रति से करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बवदती हुई वरोजयारी के कारण 
ग्रामीण उद्योगो के विकाच पर अप्रिक दल देता आवश्यक्ष समझा श॒या । तीसरी 
योशना में लघु तथा ग्रामीण उद्योगों के कार्य क्रमा पर २४०-७६ करोड स्पए व्यय 
होने का अनुमान है। चतुर्थ पचदर्षीथ योजना (१९६९-७४) काल मे इस क्षेत्र ने 
२९४७१ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे । ठृतीय पचरवर्षीय याजना मे प्रशिक्षण को 
सुविधाआ कय विस्तार किया गया है ! विभिन्न ग्रामीण उद्यागा में 9008 5024५ 
तथा दस्तक्ारों को उन लौजार तथा सअद्यीनें प्रदान की गयी तथा उचित परामर्ध 
भी दिय गये | इस काल में ऋ्ूप सुविधाओं का री अधिक विस्तार क्या गया है। 
तीसरी प्रचवर्षीय योजता में योजना ब्ययोग न ४७ सघत ग्रामीष उद्योग प्रियो- 
जनायें चालु कम्वायी जिनम विकास खण्डा ने पर्याप्त मदद दी । 

सामुदायिक विकास कार्य क्रमा के बन्वर्गत ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के 
विकान के लिपि उठ्नत कौंजारा एवं मशीना के लिये सुविधायें प्रदात बी जा रही हैं। 
सितम्वर १९६७ को समाप्त होन वाले वर्ष को लोहारगीरी दवा वदई के लिये तरग' 
६०६ लाख तवा ६ ०५ लाख मपये के उन्नत जौजार तथा मझोनें वितरित वी 
गयीं । विकास कार्य कमा म प्रशिक्षप तथा विपणन व्यवस्था भी की जाती है । 


(शा) महिला और शिशु कल्याण 


स्त्रियों और वच्चा की वर्तमान आवश्यकताओं को पर्बाप्त रूप से त्या 
निरन्तर जौर व्यवस्थित ध्यान देने की आदच्यक्तता है। ग्राम समुदाव के कदमों र और 
निर्धंद वर्गों के बच्चे बहुत प्रिछटी अवस्था मे होते हैं। पिछले १४ वर्षों में कल्ताघ 
विस्तार परियोजनाओं के माध्यम से यद्यपि इन क्षेत्रों मे पर्याप्त कार्य क्या गया है 
हदिम्तु जाजी जायोजन से डुछ बात़ो का ध्यान रखना आवश्यक है। श्यम बात तो 
यह है कि सामुदायिक विज्ञास कार्यक्रम के सहयोच से प्रारम्भ की गयी अविकॉय 
कल्याप विस्तार परियोजनाओं की पहली बवस्था पूर्ण हो छुक्ती है जौर इूवरी 
अवस्था को पूर्ण करने के लिये ये जअलय जलय अवधि तक चलेगी । इन परियोजनाओं 
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को चाबू रखने के लिये ठोस आवार को व्यवस्था नितान्त आवश्यक है। द्वितीय 
बात यह है कि कुछ इच्छुक सगठनो और महिला मण्डलो को कुछ वर्ष युवे कल्शाण 
विस्तार केन्द्र सोपे गये थे, उनमे से अधिकाश सुनिश्चित अपेक्षित साधनों के बिना 
स्थापित सेवाओं कौ बताये रखने या उनका विस्तार करने मे कठिनाई अनुभव कर 
रहे है। भतिम, पूर्व स्थापित केन्द्रों को सुहृढ करने के साथ साथ स्वियों और वच्चों 
के भावी कार्य क्रमो को इस प्रकार से सगठित किया जाये कि सभी ग्रामोण भागों 
में निरच्तर सेवायें उपलब्ध होती रहे । भविष्य मे प्रिवार तथा छाल कल्याण काय- 
क्रम से निम्नलिखित कार्य सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता है 


(१) ग्रामीण बच्चो, विशेषत पाठझ्नाजा के बच्चों के लिये समुचित समाज 
सेबाओ की व्यवस्था, 

(२) महिलाआ और युवतियों को मृह विज्ञान, माता शझिक्षा, पोपाहार 
स्वास्थ्य शिक्षा और बच्चों की देख भाल की शिक्षा की व्यवस्था, 

(३) स्त्रियों के लिये अनिवार्य स्वास्थ्य और प्रमूति सेव्राओ की व्यवस्था, 

, (४) भह्दिल्लाओं और बच्चो के लिये मनोरजन, श्लेक्षिक और साह्क्ृतिक 

कार्य क्रमो को प्रोत्माहन, 

(५) ग्रामीण स्थििपा को अतिरिक्त आय प्राप्त करने मे सहायता करना | 

ग्रामीण स्िया के लिय आय व्यवस्था करने के जिय उन्हे लघु उद्योगो तथा 
निर्माण कार्यों भे लगाने का प्रयत्त किया जाय । 

आजकल परिवार और शिशु कल्याण काये क्रम दो पाररपरिक सम्बन्धित भागों 
मैं विकसित हो रहे है । भविष्य मे उपलब्ध सावना के भीतर इस कार्य क्रम के अन्‍्तगत 
उत्तरोत्तर सामुदायिक विकास खण्डो की सख्या बढ गो । दूसरे, जिन भागों में सवा 
नोय समुदाय आवश्यक प्रयत्न करन के लिए तंयार है वहाँ सहायता के आवश्यक सायन 
उपलब्ध कराये जायेंगे। परिवार और शिशु कल्याण कार्य-क्रम के अन्तर्गत विकास 
सेवाओं को ब्यवस्था करने भे लगी हुई प्रचायत्त राज सस्थाओं गौर अन्य एजेन्सियो 
से पूण सहयोग लिया जाये ) इसके लिये निम्न लिखित बातो का होना आवश्यक है-- 


(0) पच्ाप्ती राज सस्याओ तथा अन्य सस्थानो से अधिक सहयोग प्राप्त करने 
के लिये उनका भाग लेना आवश्यक है । विकास सेवाओं में पाठशाला और प्रॉयमिक 
सेवापें भी शामिल हैं । 
दे (५) विकास सण्ड के भोतर तथा बाहर के स्वेच्छिक कार्ये कर्ताओं का भाग 

ना, 

(४४) पचायत, सटकारी समुदाय और स्वेच्छिक सस्यागा के स्थानीय नेताओो 
का सहयोग ग्राप्त करता । 


विकास खण्डो में परिवार और शिशु कल्याण परियोजनायें घारम्भ की जाती 
हैं वहाँ विकाम ख॒ष्ड के स्तर पर परिवार और शिशु कल्याण केन्द्र स्थापित किया 
जाना चाहिए । केस्द्र भे पर्याप्त कर्मचारी एवं भवन व्यवस्था होनी आवदयक है । 
इस मुख्य केद्र भें स्कियों के प्रश्चिश्षण की भुविधाओं को व्यवस्या भी होती चाहिये ! 
विकास सण्डो मे मुल्य केस्द्र के अतिरिक्त पौच उपकेद्ध भी स्थापित किये जाँय जिसमे 
पूरे समय तक काम करने वाले कर्मंचारी (वाल सेविकारें) उपनब्ध हो । इन उपकेत्धो क्लै 


झ्ड सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


अतिरिक्त चौथी योजना मे दस सहायता प्राप्त केन्द्र भी स्थापित क्ये जायेंगे । परिवार 
और वाल वल्याण कार्यक्रम पचायती राज सस्थाओं, स्वेच्छिक सगठनो ओर ग्रामीप 
का वर्त्ताओं के सहयोग से चताया जायेगा। यह विचार विया गया है कि प्रचायत 
समिति परिवार और शिशु कल्याण केन्द्रों की स्थापना और ग्रामोष विक्रास एवं 
कल्याण के अन्तर्गत दिये गये सम्पूण कार्य के लिये उत्तरदायों है । 
परिवार और वाल क्ल्याघ कार्य-क्रम बडे दाष्ट्रीय कयव॑-त्रम के रूप में 
चलाया जाना चाहिप्रे । महिलाओ के कल्याण के लिये जो योजनायें धातु हैं, भविष्य 
भे उन्हे जारी रखा जागेया । इन योजनाओ मे महिलाओ के लिय सन्तलिप्त पाठ्य-क्मो 
की व्यवस्था उनके प्रशिक्षण एवं रोजगार के लिये सामाजिक एवं जाथिक यूनिटो को 
स्थापना, श्रमजीवी महिलाओ के लिये छात्रावास और विभिन कार्यों को चलान के 
लिये महिला मण्टलों की सहायता आदि कार्य सम्मिलित हैं। बच्ची के कल्याथ के 
लिये भी इसी प्रकार के अनेक काय-क्रम हैं इनमे वच्ची के गृह सम्मिलित हैं जो या 
सो अनाथ हैं या जिन्हे देवन के लिये कोई भी नहीं है। इनम प्रोपण, देखभाल, छुट्टी 
मनाने के गृह एवं शिविर तथा बच्चों के कल्याण के लिये राष्ट्रोय कम्द्र सम्मिलित 
हैं । तीसरी पचवर्षीय योजना के दौरान सयुक्त राष्ट्र सघ वी एजेन्सियो यूनेस्कों और 
अन्तर्रोष्ट्रीय श्रम संगठन की सहायता से पृव्र व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिय ६१ केन्द्र 
स्थापित क्यि गय। चतुथ्थं पच्वर्षीय योजना मे इस तरफ अधिक ध्यान दिया जायेगा । 
(शा) पिछड़ी जातियों तथा वर्गों का कार्यक्रम 
पिछटडी जातिया त्तथा दर्भों के कल्याण के विशेष कार्यक्रमों पर प्रथम पच- 
वर्षीय योजना में ३० करोड रुपये, हितीय योजना थे ७९ करोड रुपये मोर तीसरी 
प्रचवर्षीय योजना मे १०२ करोड स्प्रे ध्यय हये । इन २११ करोड़ रुपये में से ११४ 
करोड रुपये अनुसूचित आदिम लातिया ७२ करोड़ रुपये अनुसूचित जातियों, २२ 
करोड रुपये अन्‍य पिछड़े वर्गों पर व्यय किये गये । द्वितोय पचवर्धीय योजना मे आदिम 
जातीय क्षत्रा में स्थिति विकास खण्ड में ४३ विकास खण्ड वहु-उद्देशीय विकास के 
लिये चुने गये जौर आादिग जातिया के कल्याण के लिये जो ब्यवस्था की ग्गी, उससे 
सामुदायिक विकास कार्य-क्रमा के त्रिये उपलब्ध साधनों में वृद्धि की गयी। सन्‌ 
१९६० भे इन खण्टी के विकास का विश्लेषण क्या गया | इस विड्वेषण वे लाधार 
पर यह निर्णय लिया गया कि तीसरी योजना मे समस्त देश मे जादिम जातोय विज्ात्त 
खण्ड कार्य-क्रम अपनाये जाये | तृतीय पचवर्षीय योजना से अन्त तक ४१५ आदिम 
जातोय विकास खण्ड प्रारम्म किये यये । 
सव्‌ १९६१ को ज्नगणना के आधार पर देश की कुल जनसछ्या का लगमग 
१४ प्रतिशत भाग बनुसूचितो का है ॥ लगभग ९० प्रतियत अनुसूचित लोग ग्रामो में 
निवास करते हैं। अधिकाश ड्यक्ति हृषि अथवा छोट-मोट कामो में लगे रहते हैं । 
अथम तौन पचवर्षीय योजनाओं में अनुमूचित जादियो के लिये वियेष कायतम के 
अल्तर्गत लगभग ७२ करोड रुपये व्यय किये गये । इस घन राफि में से ३४ वरोड 
रुपये शिक्षा योजनाओो, ११ करोड स्पये आधिक दश्या सुघारने तथा २७ करोड रपये 
स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य योजनाओं पर व्यय क्यें गये । 
मारतव्ष में पल चित्त जातियों बी जनरूख्या ४० लाख रो अधिक है 
सृतदोीय योजना में अनुमूचित जातियो के कल्याण क्यों पर ३ करोड रुपये व्यय 
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किये गये | इन जातियो के कल्याण के लिये रुचि रखने वाले सामाजिक कायं॑ कर्त्ताओं 
का अभाव है अत कल्याण कार्यों मे कठिताई आती है । 


(एए) सहकारिता और पंचायत कार्यक्रम 


ग्रामीण भागो में सहकारी समितियों का विकास सामुदायिक विकास का महत्त्व 
पूर्ण कार्य है। सहकारी सम्रितियाँ ग्रामीण विकास में बहुत सहायक हैं । ग्रामोण ऋण 
समितियाँ ऋण प्रदान करती हैं । विषणन स्रमित्तियाँ क्सामो के उत्पादनों का क्रय- 
विक्रय करती हैँ उन्हें सहायता भी प्रदान करेती है। छोट तथा ग्रामीण उद्योंगो के 
विकास के लिये भो सहकारिता महत्त्वपूण हैं। ग्रामीण आर्थिक जीवन का विकास 
सहकारी समितियों द्वारा सम्भव हो सकता है । अत सहकारिता सामुदायिक विकास 
का महत्त्वपूर्ण अग है। पचवर्षीय योजनाओ में सहकारिता के क्षेत्र को महत्त्वपूर्ण 
2४१ दिया गया है। विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों का विकास किया 
गया है । 


ग्रामीण क्षेत्रों से विकास कार्यों को चलाने का कार्य भार ग्राम पघायत पर 
होता है ! पन्चायतें विभिन्न समितियों के माध्यम से विकास काय॑ सम्पन्न कराती हैं । 
भामुदायिक विकास कार्य-क्रमो में श्री वलवन्त राय मेहता समित्ति के सुझावों के अनु> 
सार जनतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण गर विश्येप बल दिया जाता है। पचायते इसे महत्व- 
पूर्ण इकाइयाँ हैं । 


अश्न 


१ सामुदायिक विकास कार्यक्रम मे विन-किन गति विधियों को सम्मिलित किया 
गया है ? पचवर्षीय योजनाओं मे इन कार्यो मे बया प्रगति हुई है ? 


२ हि क्षेत्र में सामुदायिक विकास का क्‍या महत्त्व है ? कृषि के कौन-कौन से 
कार्यक्रम सामुदायिक विकास में सम्मिलित किये गये हैं ? 


३... पश्रामोद्योग और सामुदायिक विकास' विपय पर निवन्ध जिखिये | 
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सामुदायिक विकास योजनाओ को कार्यरूप मे परिणित करने के लिये प्रशा- 
सनिक ढाँचा आवश्यक है | यद्यपि एक जनता का कारयं-क्रम है किन्तु सरकार प्रशा- 
सन की उचित व्यवस्था करती है। कार्य-क्रम मे गतिविधियाँ बहुत व्यापक होती हैं 
अत उनके समन्वय के लिये प्रशासन अत्यन्त आवश्यक है । भारतवर्ष में प्रारम्भ 
में सामुदायिक विकास चालू करने के लिये सबसे ऊपर केम्द्रीय समिति गठित की 
गयी । इस समिति का काय॑ व्यापक नोतियां निर्धारित करना तथा सामान्य देख-रेख 
का कार्य करना है । समिति को सलाह मण्डल (80५$079 89270) सहम्यता प्रदान 
करता है ! केन्द्रीय समिति के अन्तर्गत प्रारम्भ में सामुदायिक योजना श्रशानत 
((ए०क्रणा।ए।ए एशगुल्लड 80व्वा7७/ 7४०0) सगठित किया गया । इस समय 
सामुदायिक योजना प्रशासन (८0) छोटे से कार्यालय के रूप में था किन्तु बाद में 
एक बडा संगठन हो थया । सब्‌ १६५६ मे सामुदायिक विकास के लिये अलग मत्रालय 
स्थापित किया गया किन्तु सामुदायिक योजना प्रशासन (207) को समाप्त नहीं 
किया गया। प्रशासन स्थापित करने का प्रमुख्य उद्देश्य व्यापक आन्दोलन को एका- 
त्मक मार्ग प्रदान करना था। प्रशासत की सहायता के लिये आयोजन, अर्थ, जन- 
प्रशिक्षण के लिये विशेषज्ञों की नियुक्ति की गयी । इनके अतिरिक्त कृषि, सिंचाई, शिक्षा, 
स्वास्थ्य आवास आदि के लिये परामश्ञ देने के लिये विशेषज्ञ भी नियुक्त हुये । 


सामुदायिक विकास मन्नालय सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिये 
उत्तरदायी है । यह मत्नालय राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम त॑यार करने, योग्य बनाते, 
बजट निर्धारित करने, चिर्देश्वन देने तथा देश व्यापी कार्य क्रम के समन्वय का कार्य 
करता है। प्रारम्भ मे यह मत्रालय केवल सदेश वाहक रूप मे था । इसका मुख्य कार्य 
विभिन्न मत्रालयों था राज्य विकास आयुक्तो के मध्य सामजस्य स्थापित करना था। 
केद्ध मे विभिन्न मत्रालय तथा राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में विकास खण्डो के 
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माध्यम से सम्पूर्ण विकास कार्यक्रम को चलाते थे और सामुदायिक विकास मनालय 
उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करता था | कुछ समय पश्चात्‌ यह अनुभव किया 
गया कि सहकारिता तथा ग्रान्य स्वराज विषय भी सामुदायिक विकास मत्रालय के 
साथ मिला देने आवश्यक है । श्री बलवत राय समिति ने इसके पक्ष में सिफारिश 
को । फनत भारत सरकार ने पचायत तथा सहकारिता को इस मत्रालय में मिला 
दिया । हमारे देश मे सामुदायिक बिकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के समठत में 
रामय समय पर परिवर्तन किये गये हैं किन्तु सगठन का ब्तमाव दाँचा निम्न 
प्रकार है -+ 
क्षेख्ध 


सामुदायिक विकास काय-क्रम के लिये केन्द्र में सामुदायिक विकास एवं सह 
कारी मन्नालय है । केन्द्रीय समिति- में मूल नोति निर्धारित की जाती है | वर्तमान 
समय में इसके सदस्य ाद्य, कृषि तया साम्रुदायिके विकास एवं सहकारिता मंत्री 
ओर आयोजन आयोग के सदस्य हैं । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष होता है। 


राज्य स्तर 


सामुदायिक विकास कार्य-क्रमो को का रूप मे परिवर्तित करने का दायित्व 
राज्य सरकारो का है । राज्य स्तर पर राज्य विकास समिति अथवा इसके समकक्ष 
अस्य समिति होती हैं। समितियों के अध्यक्ष मुख्य मन्त्री होते हैं । रादस्पो मे विकारा 
विभागों के मन्त्री तथा विकास से आयुक्त सचिव होते हैं । विकास आयुक्त राज्यो में 
सामुदायिक विकास सण्डो था मार्ग दशन करते हैं। यह राज्य के विकाल् विभागो के 
मुख्य अधिकारियों का प्रमुख होता है । इसका काय विभिश्ष विभागो के विकास कार्यों 
को 82 क्रना है। विकास आयुक्त के कार्यों को निम्न तीन मागो में बाँटा 
जाता है -- 
(१ ) विकास आयुक्त केन्द्र से निर्देशन प्राप्त करता है और केन्द्र को राज्य 
में विकास का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। वह कायक्रम के सम्बस्ध 
मे केन्द्र को अपने सुझाव भी भेजता रहता है । 


(७) केन्द्र मे जिस प्रकार सामुदायिक विकास मत्रालय कार्य करता है उत्ती 
प्रकार राज्यों मे विकास आयुक्त कार्य करता हे | आयुक्त राज्य से 
विक्रास कार्य-क्र्मों का समन्वय करता है । समय-समय पर उचित 
एवं आवश्यक निर्देशन भी सम्बन्धित अधिकारिया को देता रहता है । 


(70) विकास आयुक्त जिलाबीशञ्ञ के साथ प्रशासनिक सम्बन्ध बनाये रखता है। 


इस प्रकार विकाप्त आयुक्त केन्द्र तथा राज्य के चास्तविक काये जझेत्र अधि- 
कारियो के मध्य एक महत््वपूण क्डी है | यह अधिकारी राज्य स्तर पर प्रत्येक प्रावि- 
घिक मन्त्रालय एवं विभाग से त्िकट का सम्बन्ध स्थापित रखता है । प्रत्येक खण्ड को 
आवेश्यक कमचारियो की सहायता की योजता भी यही तैयार करता है। 


जिला स्तर 


जिला स्तर पर कार्यक्रम चलाने के लिये जिला परिषदों की स्थापना की 
सयी है । इसमे पचरायत समितियों के ग्रधान, संसद सदस्यों और विधान सभा के 


श्द सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


सदस्यो सहित जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। जिला स्तर पर प्रच्चासन 
अधिकारी जिलाधीश होता है । 


खण्ड स्तर 


प्रत्येक जिले मे विकास खण्ड होते है । खण्ड स्तर पर प्रचायत समितियों की 
स्थापना की गयी है । पंचायत समितियो मे ग्राम पचायतो के सरपच, निर्वाचित 
स्त्रियाँ और पिछडी एवं अनुमूचित जातियो के प्रतिनिधि सम्मिलित होते है। समिति 
के निर्देश मे खण्ड विवास अधिकारी (802: 9०52०एएशा 0॥0) और हृषि 
सहकारिता पशुपालन आदि से सम्बन्धित आठ विस्तार अधिकारी क्यय॑ करते है। 


ग्राम स्तर 


ग्राम पचायत, ग्राम स्तर पर कार्यक्रम का नियन्त्रण करती है ॥ ग्राम स्तर 
पर प्रशासन का कमंचारी ग्राम सेवक होता है । यह बहुधन्बी विस्तार कार्य-कर्ता 
होता है । विकास खण्ड के विभिन्न तकनीकी विश्लेपज्ञो का निर्देशन तथा सहायता 
प्राम सेवक को मिलती रहती है| इस प्रकार सामुदायिक विकास काय क्रम के प्रशा- 
सहिक्त छंके के अत्िम कडी प्र गरम देवक होछ है । 


विकास खण्ड के कर्मचारी 


जैसा कि पूर्व कहा जा भुका है विकास खण्ड मे खण्ड विकास अधिकारी 
महत्त्वपूर्ण अधिकारी होता है | ग्रामीण विकास के कायक्रमों को सफलता पूर्वक 
अलागे के लिये ही खण्ड अधिकारी का पद निर्धारित किया गया । खण्ड बनने से 
पूर्व तकनीकी विभाग कार्यक्रम चलाया करते थे किन्तु अनेक समस्याओं के कारण 
खण्ड विकास अधिकारी का पद आवश्यक समझा गया । इस पद के लिये राज्य सर- 
कार की प्रशासकीय रोवा, क्रपि विभाग, राजस्व विभाग तथा अन्य विभागों से अधि- 
कारी लिये गये। इन व्यक्तियों को सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में छ सप्ताह का 
प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । इसके पश्चात्‌ छ सप्ताह का दूसरा प्रशिक्षण भी 
दिया जाता है जो कि खण्ड अधिकारी की मदद की जिम्मेदारियों के सम्बन्ध में होता 
है । वास्तव मे देखा जाये तो ग्रामीण विकास वी सफ्लता खण्ठ विकास अधिकारी की 
यौजना पर बहुत भ्रश तक निर्भर है। वह खण्ड स्तर पर विकास कार्यक्रम के कम” 
खारियो का कौप्टिन है। खण्ठ विकास अधिकारी विभिन्न प्रसार अधिकारियों के कार्यो 
में समन्वय स्थापित करता है । 


खण्ड विकास अधिकारो के कार्य 


खण्ड विकास अधिकारी खण्ड दल (80० ८7) का प्रशासकीय अधिकारी 
होता है। इसके मुख्य कार्य निम्न लिखित है --- 

(१) खण्ड विकास अधिकारी खण्ड मे कृषि कार्य क्रमो के लिये अपने नीचे 
के अधिकारियों की सहायता से योजना तैयार करता है। आने वाले वर्ष के लिये 
क्रषि उत्पादन के लक्ष्य निर्वारित किये जाते हैं । इनके लिये वर्ततान फ्सलो के चमूतों 
उत्पादन स्तर प्राय आन्तरिक एव वाहरी साधनों आदि के सम्बन्ध मे सर्वेक्षण करवाना 
पडता है। इन साधनों तथा वतमान परिस्थितियों के आधार पर भविष्य के लिये 
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योजना तैयार की जाती है । उत्पादन के सम्बन्ध मे विभिन्न लक्ष्य निर्धारित किये 
जाते हैं। 


(२) छूण्ड विकास अधिकारी का दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य है कृपि योजनाओं 
की सफलता के लिये आन्तरिक तथा बाहरो साधनों का अच्छी तरह संगठन करना । 
इस कार्य के अन्तर्गत उचित समय पर वीज, छाद, उर्वरक, सिंचाई का सामान, 
उन्नत उपकरण आदि का वितरण करना । इस कार्य को पूर्ण करने के लिये विकास 
अधिकारी को अपने खण्ड के कृपि कार्यों के लिये एक चार्ट तैयार करमा चाहिए। 
उसे यह भी ज्ञात होना चाहिये कि उपरोक्त आवश्यक दस्तुयें कहाँ उपलब्ध ही सकती 
हैं ताकि समय पर इनको उपलब्ध कराया जाये। 


(३) खण्ड विकास अधिकारी खण्ड स्तर पर ग्रामीण विकास गतिविवियो का 
समन्वम भी करता है। अपने से नीचे के अधिकारियो का सहयोग प्राप्त करने के लिये 
समन्वय अत्यन्त आवश्यक है। समन्वय अधिकारी होने के ताते विकास अधि- 
कारी को अपने नीचे के कर्मंचारियो की समय-समय पर वेठकं बुलानी चाहिपे। 


(४) खण्ड विकास अधिकारी अपने खण्ड मे कार्य करने वाले प्रशासकोय 
अधिकारियों का प्रशासकीय भष्यक्ष होता है अत उनके कार्यों की देख-रेख करता 
उसका प्रमुख उत्तरदामित्व है । लण्ठ अधिकारी प्रसार अधिकारियों के घूमने के कार्यों 
((०0९ 970.ञ%070५) का गायोजन एवं समन्वय करता है । वह ग्राम सेवकों के 
मुख्य कार्यालयों की देख-रेस के लिये जाते हैं और उतके रजिस्टर तथा रिकार्ड की 
जाँच करते हैं| ग्राम सेवको ने दिये गये तिर्देशनो के आधार पर कार्य किया है या 
४2३१४ स्कार्ड उचित प्रकार से रखे हैं या नही आदि के सम्बन्ध मे जाँच भी की 
जाती है । 


(५) झण्द विकास अधिकारी अपने खष्ड मे प्रगति एवं लक्ष्यों की प्राप्ति 
के सम्बन्ध में घृल्याकन कर्ते हैं। लक्ष्य एवं प्राप्तियों को ध्यान में रख 
कर यह मालूम करते हैं कि विकास कार्यक्रमों से कहाँ त्तक सफलता मिली है। 


(६) खण्ड विकास अधिकारी पच्ायत समिति के गर सरकारी अधिकारों के 
अन्तगंत सचिव का भी कार्य करता है । 


(७) खण्ड विकास अधिकारी समय-समय पर ग्रामीण जनता को सामुदायिक 
विकास के महत्त्व की जानकारी प्रदान करने के लिये और ग्रामीण आवश्यकताओं कौ 
जानकारी के लिये अनेक प्रकार के आयोजन करता है । वह ग्रामीण नेताओं से बिचार 
विमर्श करता है । 


खण्ड विकार अधिकारी खण्ड स्तर पर अनेक विकास कार्यों के लिये खण्ड 
कार्यत्रम तंयार करता है । खण्ड कार्यक्रम निम्नलिखित कार्यों से सम्बन्धित है-- 
(१) कृषि (२) स्रिचाई (३) वजर भूमि का सुधार (४) पशुपालन (५) सहकारिता 
(६) ग्रामीण एवं लघु उद्योग (७) यातायात व्यवस्था (८) दिक्षा एवं स्लामाजिक शिक्षा 
(६) स्वास्थ्य, सफाई एवं गुह-निर्माण (१०) स्त्रियाँ एवं शिशु कल्याण आदि। 
न कार्य भी प्रामीण आवश्यकताओं के आधार पर इनमे सम्मिलित किये जा 
सकते हैं; 


हि सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


खण्ड के प्रसार अधिकारी 


सामुदायिक विकास कार्यक्रमो मे खण्ड स्तर पर विभिन्न कार्यों के लिये कुछ 
विशेषज्ञ नियुक्त किये जाते हैं जो अपने-अपने क्षेत्र मे प्रचार की विधियों की जानकारी 
प्रदान करते हैं ) ये अधिकारी ग्राम सेदको वो भार्ज प्रदर्शन परते हैं। प्रत्येवः खण्ड मे 
८ विस्तार अधिकारी होते हैं--जो निम्न प्रकार है (१) कृषि विस्तार अधिकारी 
(२) पशु सुधार अधिकारी (३) पचायत अधिकारी (४) सहकारिता अधिकारी (५) 
ग्रामीण एवं लघु उद्योग अधिकारी (६) निर्माण अधिकारी (७) शिक्षा तथा समाज 
शिक्षा अधिकारी (८) स्त्रियाँ एवं शिशु कल्याण अधिकारी । प्रसार अधिकारी खण्द 
स्तर पर अपने-अपने क्षेत्रो मे परामझ्य देते हैं। प्रसार अधिकारियों को एक प्तरफ ग्राम 
सेवकों तथा खण्ड विकास अधिकारी के मध्य कडी का काम करना पडता है और 
दूसरी तरफ जन सहयोग प्राप्त करना पडता है । 


(१) फृदि प्रसार अधिकारी 


कृषि विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास मे बहुत महत्त्वपूर्ण है। भारतवर्ष में 
क्रुपि उत्पादकता बहुत निम्न है। उत्पादकता में वृद्धि करगे के तिये कृषि में बेजनिक 
विधियों को अपनाना नितान्त आवश्यक है । हमारे देश मे अधिकाँश किसान अशिक्षित 
हैं अत आधुनिक विधियाँ एव उपकरण काम में लाने में बडी कठिनाई उत्पन्न होती 
है। कृपफो को इन विविया से परिचित करवाना पडता है । कृषि प्रसार अधिकारी 
आधुनिक अनुसधान एव प्रयोगो से परिचित होता है । किसानो को जानकारी देने के 
लिये कृषि प्रसार अधिकारी प्रदर्शनों का प्रबन्ध करता है जिनमे उन्नत बीज, रासाय- 
निक खाद का उपयोग, उन्नत औजार एव वैज्ञानिक विधियों का उपयोग बतलाया 
जाता है । किसातो को वह समय-समय पर उचित परामर्श देता है। कृषि प्रसार अधि 
कारी फसल को मष्ठ करने वाले कीडे मारने के नवीन तरीके और पौधों की दीमा- 
रियो का निदान करने की विधियाँ बतलाता है। हमारे देश में अधिकांश क्षेत्रों में 
अनाज रखने की अच्छी व्यवस्था नही है ! इसके कारण बहुत अनाज नष्ट हो जाता 
है। आजकल सहकारिता के क्षेत्र मे भण्डार की व्यवस्था की जा रही है। प्रसार 
अधिकारी किरानो को इग गोदासो का लाभ उठाने को प्रेरित कर सकता है। इसके 
|७/०384 मेड बाँधना, वृक्षारोपण, भू सरक्षण आभादि कार्य भी यही अधिकारी 

बता है । 


कृषि प्रसार अधिकारी किसानो को तकावी ऋण प्राप्त करने में उचित 
सहायता अदान करता है । कृषको को कम्पोस्ट खाद बनाने मे भी सहायता देता है। 
यह किसानो को हरी खाद के लिये लेतो मे मू ग॒, सनई गरवार आदि लगाने की सलाह 
देता है । 
(२) पशु सुधार अधिकारी 

भारतवर्ष मे पशु विकास समस्या अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। पशु विकास के 
मार्ग में अतेको कठिनाइयाँ है। भारतीय पशुओ की स्थिति बहुत खराब है। उनको 
पर्याप्त मात्रा मे चास नहीं पमिल् पाता है और न ही शुद्ध पानी मिल पाता है | उनके 
रहने के लिये अच्छे प्रबन्ध का अभाव पाया जाता है। अनेक कारणों से भारतीय 
पशुओ से विड्त के अन्य पशुओं की तुलना मे वहुत कम दूध प्राप्त होता है । हमारे देश 


सहकारिता एवं सामुदायिक विकास डर 


में मवेश्ियों की संख्या विश्व के अन्य देशों की तुलना मे सर्वाधिक है किन्तु अधिकाँश 
विम्न कीठि के हैं। पशुओं से दूब के अतिरिक्त, भास, चमडा, सीग, दात, हृष्टियाँ 
जादि प्राप्त होते है। पशुओ के गोबर से अच्छी किरम की खाद तैयार की जाती है । 
अत इनको उन्नत बनाने के लिये खण्ड विकास मुख्यालय मे आदर्श ग्राम परियोजेता 
प्रारम्भ की गयी है । इस परियोजना के अन्तर्गत आाघुनिक विधियों से मवेशियों की 
देखभाल, सिवास कौ उचित व्यवस्था, भेड बकरियो के विकास के प्रभत्न, मछली 
पालत, आदर दुक्‍्कुट केन्द्र आदि काय-क्रम सम्मिलित किये गये है | ख़ण्डों मे मबे- 
छ्िियो की नस्ल सुधारने के लिये उन्नत नस्ल के साँड की व्यवस्था की जाती है। जिन 
भागो मे साँड नही रखे जाते हें वहाँ पर कृधिस गर्माधाव की सुविधाओं दी जातो है । 
पशुओं की नस्ल छुघारते के लिये अच्छे एव पर्याप्त चारे को व्यवस्था भी आवश्यक 
है। पशु सुधार अधिकारी इन कायक्रमो को चालू करवे रया काय रुप में परिणित 
करने भे पर्याप्त सहायता प्रदान करता है । अनेको पशुओ की रोगो के कारण मुत्यु 
हो जाती है । ये अधिकारी रोगों का निदान करते है । पशुओं को बीमारियों से 
बचाने के लिये टीका लगाने का प्रवन्ध भी करते हैं । 

भारतवर्ष में भेड पालन ध्यवमाय भी महत्त्वपूर्ण है। यहाँ भेडो की संख्या 
पर्याप्त है किन्तु उनकी स्थिति अच्छी नहीं है । अधिकाय भेडो की नस्त्र अच्छी नहीं 
है। उनसे ऊन कम तथा अच्छी किस्म की नही मिल पाती है । अत इनकी नस्ल 
सुघारने मे भ्रसार अधिकारी बहुत सहायता करते हैं। मुर्यीपालन भी ग्रामीण क्षत्रो में 
आय का मुख्य साधन है । लिये अच्छी क्स्मि के पक्षियों का वितरण किया जा 
रहा है । सरकार आदर्श मुर्मा खाने बनाने के लिय आधिक सहायता भी प्रदात कर 
रहो है प्रसार अधिकारी इन कायक्रमों में पर्याप्त मदद करता है । जिन भागों में 
मछली पालन सुविधायें हैं वहाँ इसे भी उत्रत क्षिया जा रहा है। अंत पु प्रसार 
सुधार अधिकारी पशु विकास के लिये बहुत आवश्यक है । 
(३) पंचायत प्रसार अधिकारी 

चरचायत प्रसार अधिकारी प्रचायतो के विकास के प्रयत्न करता है। पहले 
पचायत तथा सहकारिता के लिये प्रत्येक खण्ड में एक ही अधिकारी होता था किन्तु 
बाद मे अलग-अलग अधिकारी नियुक्त किये गये । वचायत श्रसार अधिकारी श्रामीण 
जनता को घात्म-निर्भंरता के महत्त्व की जानकारी देता है । पच्रायतों के माध्यम से 
अधिकाधिक काम करवाने में यह अधिकारी पर्याप्त सहायता प्रदान करता है । 
पचायत प्रसार अधिकारी को पचायत संचालन के विषय में विशेष प्रशिक्षण 
प्रदान किया जाता है। यह अधिकारी शिक्षा तथा प्रचार के माध्यम से पचायतो की 
स्थिति सुधारने मे मदद करता है । ग्रामीण जनता को पच्चायत का कल्याणकारी राज्य 
में गहत्त्व बढलान का सर्वोत्तम स्रोत यही क्रपिकारी हो सकता है । वह पचायतों का 
आकार विस्तृत करने के प्रयत्न करता है। प्रामोण कारय-त्रम बहु-धन्धी होते हैं भत 
पचायत के लिये सभी कार्य साथ करने में कठिनाई होती है । पचायत प्रसार जप्रिकारी 
उप-ममितिाँ बनाने को सलाह देता है । पचायत अधिकारों खण्ड विकास भधिकारों 
के सहयोग से जनता को पच्चायत्र के वियमों को जानकारी देव कै लिये अशिक्षण की 
व्यवस्था करता है । यह अधिकारी पचायतो को वजट बनाने में सहायता प्रदान करता 
है। कार्यक्रम से प्रायमिक्ता निर्यारित करना अत्यन्त कठिन कार्य है। इसमे अधिवारी 
मदद करता है। कार्प-त्रम के लिये लक्ष्य तियारित करने में उसकी सहादता अपेक्षित 


डर सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


है । पचायत समिति तथा प्राम पचायतों मे निकट के सम्बन्ध को आवश्यकता पड़ती 
है । प्रसार अधिकारी इन दोनो सस्याओ का आवश्यक एवं उचित मार्म द्धन भी 
करता रहता है। इनके गतिरिक्त वह ग्रामीण आवश्यकताओ के जाधार पर नियोजन, 
स्वीडृत कार्यक्रमों को कार्यरूप देना | ग्रामों मे मानव एवं साधन थ्षक्ति का सगठत 
और प्रगति का मूल्यांकन करता है । 
(४) सहकारिता अधिकारी 

भारतवपं के ग्रामीण विकास में सहकारिता को उल्लेखनीय स्थान प्रदान 
किया गया है । कृषि, ग्रामीण उद्योग, वाणिज्य, रोजगार आदि ग्राणीण अर्यंब्यवस्था 
के सभी क्षेत्रो मे इसकी बडी आवश्यकता है। ग्रामो मे क्षपि साख समितियाँ, विषयन 
समितियौ, यातायात समितियाँ, सहकपरी खेती, बुनकर समितियाँ, आवास समितियाँ 
आदि स्थापित की गयी हैं | सहकारिता प्रसार अधिकारी इन समितियों के विकास में 
पर्याप्त सहायता प्रदात करता है । भारतीय कृषक एवं अधिकाँश ग्रामीण जनता बशि- 
ज्षित है अत सहकारिता के महत्व को अभी तक समभ ही नही पायी है ॥ यह अधि- 
कारी जनता को सहकारिता कै सिद्धान्तो से अवगत कराता है। ग्रामीण क्ष॑त्रो मे 
सहकारिता के विकास के सम्बन्ध मे अनेक बाघायें है । इनके निराकरण के उचित 
उपाय दूुँढना इस अधिकारी का महत्त्वपूर्ण कत्तंव्य है। खण्ड मे सहकारी समितियों 
की देख रेख करना, नवीन समितियों का सगठन करना तथा कमजोर समितियों को 
सुटद बनाने में सहायता देना आदि कार्य भो प्रसार अधिकारी करता है॥ बहू अधि- 
काँश ग्रामीण जनता को सहकारी क्षेत्र मे लाने के प्रयत्व करता है। सहकारी विपणन 
व्यवस्था, सहकारी खेती, उचित भण्डारणथ, सेवा सहकारियों के द्वारा यह अधिकारी 
ग्रामीण जनता को उन्नति के पथ पर अग्रसर करता है। क्षि साख के क्षेत्र मे किसानो 
को अल्प एवं दीध कालीन ऋण दिलाने का प्रयत्न करता है । 


(५) प्रामोण एवं लघु उद्योग अधिकारों 


ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के विकास मे ग्रामीण एवं लघु उद्योगों का विशेष 
महत्त्व है । कृषक वर्ष के कुछ दिनो मे बेरोजगार रहते हैं। कृषि भूमि पर जनसस्या 
का भार बढता जा रहा है । ऐसी स्थिति मे ग्रामोद्योग का विकास अत्यन्त क्ावश्यक 
है । खण्ड स्तर पर इसके विकास के लिए एक प्रसार अधिकारी होता है यह अधिकारी 
प्राचीन उद्योगो को प्रोत्माहित करता है तथा स्थानीय साधतो के आधार पर तंवीन 
उद्योगी के विकसित करने के प्रयत्व करता है। वह खण्ड में अतिरिक्त कच्चे माल, 
मानव शक्ति, बाजार, कार्यक्षमता आदि कय अध्ययन करके उद्योगो के विकास की 
सम्भावना की जानकारी करता है। जिन उद्योगों की अविक सम्भावना है. उतके 
खगठन के निरन्तर सुझाव देता है । जिन व्यक्तियो के पास वर्ष से पूरे दिनो के लिये 
रोजगार नही है, उन्हे रोजगार वतलाता है । जनता को उद्योगों के विकास के लिए 
प्राविधिक तथा वित्त सहायता जो मिल सकती है उसे दिलवाने का प्रयत्न करता है । 
कुटोर एव ग्रामीण उद्योगों के छाम्रने तैयार माल के विपणन को बड़ी भयंकर समस्या 
है । प्रसार अधिकारी वित्री मे पर्याप्त मदद करता है । उद्योगो को चलाने के विषय 
में इससे जानकारी प्राप्त की जा सकती है । विभिन्न उद्योगों के सम्बन्ध में निरन्तर 
अनुसन्धाव कार्य चलते रहते हैं । इन अनुसन्वानो के नतीजे इस अधिकारी द्वारा जनता 
तक पहुँचाये जाते हैं । ग्राम विकास के लिये यह अधिकारी अनेक श्रयत्तन करवा है 


सामुदायिक विकास प्रशासनिक ढाँचा ३ 


(६) निर्माण अधिकारी 


प्रत्येक विकास खण्ड में एक निर्माण अधिकारों अथवा बोवरसियर होता है । 
ग्रामीण क्षेत्रो मे स्वास्थ्य, सफाई, अवास आवागमन, खेती तथा लघु सिचाई कार्यों 
के लिए कई प्रकार के निर्माण काय॑ होते हैं । इन कार्यों भे तकतीको सहायता की 
आवश्यकता पड़ती है । निर्माण अधिकारी इन क्षेत्रो मे पर्याप्त सहायता प्रदान करता 
है । जिन भागों भे पानी उपलब्ध है वहां मर्वेक्षण कार्य इस अधिकारी द्वारा किये जाते 
हैं। कु ए, तालाब आदि निर्माण में सहायता देता है। गृह विर्माण कार्यों में वह 
आदर्दा घन बताने में सहायक होता है। प्रामों में यातायाव की व्यवस्था के लिये 
सडको का निर्माण करवाने मे मदद देता है। ग्रामों मे अनेक स्थानों प्र कच्ची 
सडकों का निर्माण किया जाता है उनमें भी जोवरसियर से आवश्यक सहायता ली 
जा सकती है। ग्रामों ग्रे पाठशालाये, औषधातनय, पंचायत भवन भादि के नक्‍गे 
बनाता है । इनके अतिरिक्त यह प्रामों में गलियों को पक्का बनवाने, पीने के पाती 
के कु'ए बनावे तथा अन्य निर्माण कार्यो में देख-रेख करता है । 


(७) शिक्षा तथा पपाज शिक्षा अधिकारी 


भारतवप मे साक्षरता अभियान सामुदायिक विकास कार्यक्म का एक 
अभिन्न अंप है । सामुदायिक विकास की सफलता से लिए जन महयोग नितास्त आब- 
इक है किन्तु यह तभी मिल सकता है जबकि जवता गझिल्षित हो ॥ इसके लिए 
खण्ड स्तर प्र समाज शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। इस अधिकारी के 
कार्य सम्पूर्ण विकास कार्यक्रम को जनता के सामने रखना, उसका महत्त्व समझना 
विकास कार्यक्रमों के प्रति रुचि पैदा करना बादि मुख्य हैं। ये सामुदायिक भावना 
जाएृत फरते हैं ५ गोष्छियो तथा सामुहिक विचार विमर्श के माध्यम से लोगों मे मिल 
जुल कर समस्याओं को दूर करते को आदत विकसित करते हैं। वे शिक्षा के माध्यम 
के विकास का उचित माध्यम उपस्यित करते हैं। इसके अतिरिक्त युवक मण्डल, 
महिला समूह, किसात सण्डल, विभिन्न रच के रामृह आदि का निर्माण करना भी 
मुख्य कार्य है। समाज शिक्षा अधिकारी साक्षरता आन्दोलन, स्ाक्षरता के लिए शिक्षा 
का आयोजन, स्वास्थ्य शिक्षा, तागरिकता के लिये शिक्षा, ग्राम पुस्तकालय तथा 
वाननालय की स्थापना आदि कार्यक्मों का बायोजव करता है। मतोरजन तथा 
साह्कृतिक बेतिविधियों मे भी यह प्रसार अधिकारी सहायता प्रदान करता है । ये 
शतिविधियाँ लोकनृत्य, ताटक, भजन, कोन, कथायें, मेले, प्रदर्शनियाँ, खेल, तमारे 
आदि हैं ) 


(८) महिला एवं शिशु कल्पाण अधिकारों 


महिलाओ तथा शिशु कल्याण के छिये सष्ड स्तर पर एक अधिकारी 
होता है । यह काय महिलाएं ही अच्छी तरह से कर सबतो हैं । विकास कार्यक्रमों में 
महिलानो के लिये साज्नरत्मा केल्ट स्थापित किया जाता है। स्त्रियों के तिये सीना 
पिरोना, कपड़े बुनना, खिलौना दनाना, अम्बर चरसा, तथा अन्य दस्ठकारियाँ बहुत 
लाभदायक हो सकती हैं । यह अधिकारी इन कार्यो में पर्याप्त सहायता प्रशान करता 
है ५ बालकों के कल्याण कार्यों मे भी ये बहुत सहायक होने हैं । 


डड सहवारिता एवं सापुदायिक विकास 


ग्राम सेवक 


ग्राम सेवक सामुदायिक विकास कायंक्रम के प्रशासनिक ढाँचे मे सबसे अन्तिम 
कडी है। ग्रामीण विकास भे उसका सदसे अविक महत्त्वपूर्ण स्थान होता है । वह एक 
अहुप्रयोजन कर्मचारी होता है। ग्राम सेदक के मुख्य कार्य लोगो को उनकी समस्याओं 
से अवगत कराता, साधनो का उचित उपयोग बताना, अच्छे जीवन बिताने की भावना 
जाग्रत करना, कृषि विष्रास्त मे उन्नत बीज त्तथा आधुनिक उपकरणी का महत्त्व 
समझाना, सरकारी तथा अन्य स्रोतों से सहायता दिलवाना आदि हैं। कृषकों की 
हालत सुधारने के लिये नवीन विधियों का उपयोग बतलाना भी उसी का कार्य है। 
ऋषि के अतिरिक्त सभी प्रकार के विकास कार्यक्रमों मे वह किसानों का गार्ग दर्शक, 
मित्र एवं सहायक है । 

ग्राम सेविका 


सामुदायिक विकास आन्दालन प्रारम्भ होने के बुछ समय पश्चात्‌ यह आव- 
इसक सभझा गया कि महिलाओ के कार्यक्रम की सफलता के लिए ग्राम सेविकाओ की 
नियुक्ति की जाये । प्रत्येक सष्ड भे दो ग्राम सेविकाओ की व्यवस्था की गयी। ये 
सेविकाए" महिलाओ के कायत्रम को रुफ्ल बनाने में सहायता श्रदान करती है । 
भारतवर्ष में ग्रामीण परिस्थित्तियो से परिद्ित ग्राम सेदिकाओं वा अभाव हैं अत 
उनका कार्य कोई सनन्‍्तोषजनक नहीं रहा है । कुछ भागों में जहां स्त्रियाँ कुशल नैता 
हैं और उनको समथथंन मिला है वहाँ ग्राम सेविकाओ ने अच्छा काये क्या 
क्या है। 

अन्य 

उपरोक्त कमंचारियो के अतिरिक्त प्रगति सहायक, चिकित्सक, स्टोक मैन, 
क्म्पाउन्डर, लेडी हेल्‍थ विजिटर, सेनिटरी इन्स्पेक्टर आदि भी हैं। प्रगति सहायक 
खण्ड अधिकारों को सहायत्ता से साल्यिकी का कार्य सम्भालता है । चिकित्सक प्राय मिक 
स्वास्थ्य केन्द्र की देखरेख करता है । वह रोग को फैलने से रोकता है । कम्पाउप्डर 
इस प्रकार के ओषधालयो मे मलहम तथा दवा आदि तैयार करता है| वह चिक्लिक 
की सहायता करता है। चिढ्त्सिक को, सफाई इन्स्पेबटर, खण्ड बेः स्वास्थ्य सर्वेक्षण में 
पर्याप्त सहायता करता है। लेडी हेल्‍थ विजिटर गर्भवती स्त्रियों तथा शिशुणों के 
स्वास्थ्य की देखरेख करती है । 


५ 


पचवर्षाय योजवानो मे सामुदायिक विकास 


प्रचवर्षीय योजनाओं मे ग्रामीण सर्वायीण विकास के लिये सामुदायिक विकास 
कार्यक्रम अपताया गया । इस कार्यत्रम का मुख्य उद्दँश्य ग्रामीण विकास का ब्यापक 
दृष्टिकोण है । यद्यपि पचवर्षीय योजनाओ से पूर्व ग्रामोन्‍्नति के अनेक प्रयत्न किये 
गये थे किन्तु पर्याप्त सफलता नहीं मिल सकी थी | इनके सुख्य कारण ये जब सहयोग 
की उपेक्षा करना तथा देहातो के बहुमुखी विकास के कार्यक्रमों का अभाव। वर्तमान 
सामुदायिक विकास योजनाआ। मे विकास करने वाली सरकारों सस्थाएंँ' पूर्व आयो- 
जित और समन्वित कार्यक्सो मे एक साथ मिलकर कार्य करती हैं। इनके माध्यम से 
राष्ट्रीय योजना देहाती जीवन की गरावश्यकवाओो की तरफ अग्रसर होती है । एचवर्षीय 
योजनाओं में सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्राम सुधार के अब तक किये गये समस्त 
प्रयत्नो मे सबसे अधिक महत्वपूण है क्योकि पर्याप्त बआभिक साधनों, तकनीकी ज्ञान, 
अनुभव, प्राम्य सहयोग के आधार पर इसे केन्द्र तथा राज्य सरकारो द्वारा प्रारम्भ 
क्या गया है । योजना बद्ध आर्थिक विक्स मे ग्रामीण समुदायों की सामाजिक, 
क्ाथिक तथा सास्कृतिक दशा सुधारने के अनेक प्रयत्त क्यि गये हैं किन्तु उनमे सासु 
दायिक विकास सबसे अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। 


प्रथम पंचदर्धोष योजना में सामुदायिक दिकास 


भारतव् मे सामुदायिक विकास का सूत्रपात रे अक्तूबर १९५२ को चुने 
हुये ५५ परियोजता केन्द्रों में हुआ । प्रत्येक योजना का क्षेत्र लगभग ५०० वर्गेमील 
रज़ा गया जिसमे ३०० गाँव सम्मिलित किये गये | एक परियोजत मे तोन विकास 
छण्ड रखे गये जिनमे प्रत्येक में १०० ग्राम तथा लगभग ६०-७० हजार जनसख्या 
सम्मिलित को गयी। प्रथम योजना काल्ल मे राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास 
योजना का के क्षेत्र मे ९० करोड रुपये व्यय किये गये जो कि कुल व्यय का ३८ 
प्रतिशत था| प्रथम योजना के अन्त मे कुल मिलाकर १२०० विकास रूण्ड बनाये 
गये । इनमे से ३०० विकास खण्ड सामुदायिक विकास तथा ९०० विकास खण्ड 
राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना के आषीन हैं ॥ तुछ जवषि के पहचचात्‌ राष्ट्रीय विस्तार 


हक 


सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


सेवा के ४०० विकास खण्डो में वहुत तेज गति से विक्ाल कार्य किये ग्रये। सामु- 
दायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार एक ही कार्यक्रम के परस्पर सम्बद्ध पक्ष ये । 
प्रथम योजना मे १२२९५७ ग्राम इस योजना के बन्तगंत लाये गये जिसमें से सामु- 
दायथिकः विद्वास तथा राष्ट्रीय विस्तार से त्रमझ ३२९५७ तथा ९०,००० थे। देश मे 
कुल ७९८ लाख जनसख्या सामुदायिक विक्रास तथा राष्ट्रीय विस्तार कार्यंत्रमों के 
अन्तगंत थी । इसमें से २०४ लाख व्यक्ति सामुदायिक तथा ५९४ लाख ब्यक्ति 
राष्ट्रीय विस्तार के अन्तगंत थे । प्रथम योजना में विकास की स्थिति नीचे दी गयी 
तालिका से स्पष्ट हो सकती है 4 


प्रथम योजना में चालू दिकास खण्ड 
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कठिनाइयाँ सामने जययी । इस काल में मूल्याकन की तौसरी रिपोर्ट 


[ज्लोत--द्वितीय पचवर्षीय योजना, प्रष्ठ ८९] 
प्रथम पचदर्षीय योजना में सामुदायिक विक्रास का प्रारम्भ था जत जनेक 


बुछ व्यावहारिक अगो की तरफ ध्यान दिया गया । 


द्वितीय पचवर्धोय योजना के पझ्नन्तर्गत कार्यक्रम 


ट्वितीय पचवर्षाय योजना में कार्यक्रम वो और अधिक व्यापक रूप देने का 
कार्यक्रम तैयार क्या गया । टाप्ट्रीय विकास परिषद ले छस बात पर बल 


ढे में. वार्यत्रमों के 


पचवर्षीय योजताजो में सामुदामिक विकास ७ 


दिया कि दूसरी योजता के अन्त तक देख्न के सभी भागों मे राष्ट्रीय विस्तार खण्डो 
को सामुदायिक विकास खण्डो मे परिवर्तित कर देता चाहिये । इस काल में ३८०० 
अतिरिक्त विकास खण्ड चलाने के लक्ष्य निर्धारित किये गये। इस शमय यह भी 
व्यवस्था को गयी कि ११२० विकास खण्डो को साम्दायिक विकास खण्डो में बदल 
दिया जायेग्रा । द्वितीय योजना मे कार्यक्रम चलाने के लिये यह आवश्यक समझता गया 
कि प्रागीण जतता में इत कायकमों मे भाग लेने की भावना जागृत की जाये। जन 
सहयोग इस आन्दोलन की आधारभूत मान्यता है । जनता स्वयं यह महसूस करे कि 
यह बान्दोलन उतका तथा उनके लिये हो है । अत. दूसरी योजना मे जन सहयोग 
प्राप्त करने की आवश्यकता पर बल देने के लक्ष्य रखे गए। 


द्वितीय योजना के सामुदायिक योजना प्रशासन का अस्थायी कार्यक्रम 
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[सोत--ह्वितीय पचरवर्षीय योजना पृष्ठ ७०] 


द्वितीय पचवर्पीय योजना में इस कार्यक्रम पर २०० करोड रुपए व्यय करने 
का प्रावधान किया गया । राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास कार्यत्रमों के 
कप से कृषि उत्पादन के अतिरिक्त निम्नलिखित क्षेत्रों मे भी उल्लेसनोय प्रगति 
होगी । 

([8। सहचरी म्यर्यक्मों की शयति जितसे सहकारी हि भो सम्मिलित है 

(१) अआमीण विकास वी सक्तिय सस्थाजों के रूप मे पचायतों का विकास । 

(३) चकबन्दी । 

(४) णम्ीण तथा लघु उद्योगों की प्रगति 


(४) ग्रामो मे तिबंल व्यक्तियों की सहायता के लिए कार्यक्रम रागठित करता 
विशेषकर छोड़े क्सान, भूमिहोत किसान, श्रमिक तथा दस्तकारों के लिए। 


हट सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


(६) युवकों और महिलाज के लिये विभिन कार्यक्रमों को देज गति प्रशव 
बारनता] 
(७) आदिवासी क्षेत्र मे पर्याप्त कार्य करना । 


ग्रामीण आवश्यकतायें जैसे ग्रामोण सडको का निर्माण, सफाई, पीने के 
स्वच्छ पानी वी व्यवस्था शिक्षा बादि का कार्य आरम्मिक बवस्पा में हो भारम्भ 
करना होगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यत्रमों 
की जाँच करने के लिए सन्‌ १९५७ में एक दल नियुक्त क्षिया गया भा जिसके बध्यक्ष 
श्री वलवत राय मेहता थे । इन दल के सुमाव बहूत महत्वपूर्ण हैं लत. उनके घम्दन्ब 
में जानना आवश्यक है । 


मेहता समिति हे सुझाव 


मेहता समिति ने क्ा्यंत्रमों को जाँच को बौर अपने प्रतिवेदन में इनको 
सफ्ल बनाने के लिए अनेक सुभाव दिये जो निम्न भ्रकार हैं - 


(२१) प्रामीण विक्रास का काम जनता द्वारा चुनी गयी स्पानोय 
चस्थाओं को सौंप देना चाहिये । इस समिति ने लोक्तन्त्रात्मक विवेन्द्रीक्रण पर 
विशेष बल दिया । इसके लिए पचायत समिति तथा जिता-परिषद स्थापित करने 
का सुभाव रखा । ग्राम-पचायतें पचायत रामितियों का चुवाव करंगी | जिला स्तर 
पर जितरा-परिषद होनी चाहिये जिसमे ग्राम पचायतों के अध्यक्ष उत्त क्षेत्र के सततद 
ओर राज्य विधानसभा के सइस्य तथा जिले के अपिकारी होगे । जिनाघीश इन 
परिपदा के अध्यक्ष होंगे ॥ 

(२) समिति ने इस वात पर भी बल दिया कि योजनाओं के कार्यत्रम तथा 
उनके लक्ष्य स्थानोय प्रतिनिधियों के सहयोग से निर्धारित क्ये जाने चाहिये | 

(३) समिति ने कार्यक्रम की तोन अवस्थाओं को समाप्त करने की भी दिक्म- 
रिन की । ये तोन जवस्थार्य (0) राष्ट्रीय विस्तार, (7) सघन विकास (ए) सेव 
विकास के बाद को अवस्या आदि हैं। 

(४) समिति का यह सुझाव भी महत्वपूर्ण था कि केन्द्र के विभिन्न रमल्ातय 
जो ग्राम विकास के कार्यक्रम चला रहे हैं उदमे सामुदायिक विक्तास मन्‍्व्रालय समन्वय 
स्थापित करे । 

(५) समिति ने सुझाव दिया कि ग्राम चेवक्त के अन्‍्तगंत जो क्षेत्र रखा जाये 
बह अधिक बडा नही होना चाहिए ॥ जहाँ तक परिवारों सघा व्यक्तिसों पी सलख्या का 
प्रश्न है समिति ने कहा कि एक ब्राम सेदक के जन्‍्तगंत ८०० परिवार अथवा ४००९ 
जवसल्या से अधिक नहीं होना चाहिये। 

(६) समित्ति ने हृपि और प्रामोद्योग के विकास के सम्बन्ध मे भरी सुना 
पेश क्या ॥ 


आन्दोलन का नदोन, रूप 


श्री बचवत राय मेहता समिति के सुझावों के आधार पर सरकार के जासदी- 
खन वो नवील रूप पदात करने के लिये हुछ महत्वपूर्ण परिवर्तत क्ये । उस परिव- 
सेना का उल्लेख विस्न है :-- 


पचवर्षीय योजनाओ में सामुदायिक विकास ४९ 


(१) सामुदायिक विकास कार्यक्रम की पहले तीन अवस्थायें बी-राष्ट्रीय 
प्रसार सेवा, सघन तथा सघनोत्तर जवस्था । प्रथम अवस्था तोन वर्ष की थी जिसमें 
एक भीमित कार्यक्रम ही कार्यान्वित किया जाता था। इसमे धार लाख रुपये की 
लागत थी। द्वितीय चरण भी तीन वर्ष को अवधि का था। इसका ८ लाखे स्पये का 
बजट रखा जाता था ) तृतीय सोपान मे प्रत्येक वर्ष मे केवल तीस हजार स्पये ही व्यय 
क्ये जा सकते ये । श्री बलवन्त राय मेहता सर्मित ने इन बदस््याओ के भेद को 
समाप्त करने की सिफारिश की । भारत सरकार ने सामुदाम्रिक विकास के पाँच-पाँच 
वर्ष के दो सोपात बना दिये ) प्रथम अवस्था में १२ लाख स्पये और दूसरी में ४ लाख 
रुपये रखे गये | इस परिवर्तन के फलस्वरूप सामुदायिक विकास को समस्त ग्रामीण 
क्षेत्रों मे व्यापक करने को अवधि अक्तूवर १९६० से बढाकर अक्तूबर १९६३ 
तक करदी । 


(२) मेहता समिति मे लोकतन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण पर विशेष जोर दिया 
था | सव्‌ १९५८ मे राष्ट्रीय विकास परिपद ले इस पर विचार किया और इसे 
आवदयक' घोषित किया | लोकतन्दात्मक विक्रेन्द्रीकरण के लिपे ग्राम पच्चायते सथा 
ग्रामीण सहका रियाँ अत्यन्त महत्वपूर्ण समभी गयी । जिला स्तर पर भी ध्रजातान्त्रिक 
शस््पथाओ की आवश्यकता को स्वीकार क्या गया) इस नीति के परिणामस्वरूप 
विकास मोजनायें बनाने और लागू करने के मधिकार तथा शाघन जतता की प्रति- 
निधि संस्थाओं को सौप दिया गया । २७ अक्तूबर १९५९ में सर्वप्रथम राजस्थान 
से ऐसा प्रयत्न किया गया | इसके पश्चात्‌ १ तवम्वर १६५९ मे आन्फप्रदेश मे ये 
कदम उठाये गए । राजस्थान मे ग्रामीण स्तर पर ग्राम पचायते, विकास खण्ड स्तर 
पर पचायत समितियाँ तथा जिला स्तर पर जिला परिपदों की स्थापना कौ गयी। 
ग्रामीण जनता ग्राम पचायतों का घुनाव करतो है । पचायत्त समितियों में ग्राम पत्ता- 
यतो में चुने गए सरपच, महिलायें, पिछडो जातियो तथा अनुमूचित जातियो के कुछ 
प्रतिनिधि भी होते है । जिला परिपदो मे जिले की प्यायत समितियों के प्रधात उस 
जिले के ससद तथा राज्य विधात सभा के सदस्य तथा कुछ अन्य अधिकारी सदस्य 
होते हैं । 

(३) नवीत परिवर्तेनों मे खण्ड वो योजना व विकास की इकाई बनाने पर 
जोर दिया ग्रया । खण्ड में योजना मे निम्न बातें सम्मिलित की जायेंगी -- 

(7) विकास खण्ड के कार्यत्रम तथा बजट की मद । 

(॥) विभिन्‍न विभागों के बजटो की मर्द । 

(४7) स्थानीय जबता के द्वारा स्यि गये कायें । 

(१५) भदुशल तथा अ्ष-कुछन मजदूरो के कार्य । 

(४) अन्‍य कार्य 

उपरोक्त महत्वपूर्ण परिवर्तनो के आधार पर ठुतीय योजना मे कार्य किया गया । 
द्वितीय योजना में सामुदायिक विकास पर १८८ ८९ करोड स्पये व्यय किये गये जवकि 


प्रथम योजना में ४६ १८ करोड स्पये हो व्यय किये गये ये ! प्रथम एवं दूसरी योजना 
में ब्यप निम्त प्रवार किया गया-- 


प्र्न सहकारिता एव सामुदाणिक विकास 


प्रथम तथा दूसरों योजना में व्यय 

















प्रथम योजना. | डितीय योजना 
विवरण (करोड रुपए) | (करोड रपए) 
६ विकास खण्ड के भ्रघान कार्याउय 
(यातायात, कार्यालय मवन तथा 
अन्य सामान सहित) श्ण्ाडिर धडा७ए६ 
२. हृषि तथा पशु पावन ३7५५ ११०० 
३. सिंचाई तथा अन्य १० ८३ ४८ ४९ 
ह. ग्रामीण उद्योग राटर छाग्र 
५. स्वास्थ्य तथा ग्रामीण सफाई इ््छ९ १६ ८७ 
६. चिन्ना शेड४ड श्रा०्३ 
७. सामाजिक शिक्षा २०० श्ण्१९ 
<  सचार ५१६ श्र 
९ ग्रह निर्माण । १७३ | २०९७० 
-(०. अवर्गाइ्त कण जीप] जि उप 
जग ७ >09खऊ एझखऋऊ_ ८ | शट७र 
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उपरोक्त तालिया मे केन्द्रीय योजनाओं की राशि नहीं सम्मिलित को गयी 
है । इस मद में भ्रथम तथा टद्वितोय योजनाओं मे क्रमश २० लाख रुपये तथा २२७ 
करोड़ रुपय ध्यय क्ये गये। 


मुख्य संशोधित लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ 


्५”यण-:ातत++#ै#8तततत+__+7तात_तस्‍तततत3त___+_ 


लि उपलब्धियाँ 
मरे लक्ष्य उपलब्धियाँ 





न विन कील पर 30820: कक लन्ड 0. 
00008 रण पए छछ्-छ 

१ विकास खण्ट सख्या सेश्रे७ श्श्र्डट है हल 

२ अन्तगठ झाये याँद हडार ३७० २०९४: | ३७० 

३ जन्तगत्त आयो जनसंख्या व र्ण्२१ ११२७ 3 





[8०ए०८४ --()) दुसरी पच्वर्षीय योजना १९५९-६० की प्रगति रिपोर्ट 
(०) तृत्तीय पचवर्षीय योजना ॥ 


ड्ितीय पचर्षीय योजना के मूल्य लक्ष्यों मे परिवतत करके जो नवीत लब्य 
निर्पासित क्यि गये थे उनमे ३१३७ विकास खण्टा का लक्ष्य रखा गया था। योजना 
के बन्द भे ३१०० विकास खण्ड आरम्भ किदे जा चुके थे । इनमें लगभग ३"७ लाख 


पंचवर्षीय योजनाओ में सामुदायिक विकास ५१ 


ग्राम तथा २१ करोड व्यक्ति सम्मिलित हो चुके ये। विकास खण्डो मे एक तिहाई 
सण्ड इस प्रकार के थे जिसमे पाँच वष को अवधि का प्रथम चरण पूण हो चुका था। 


तुवीय पंचवर्षोय योजना में सामुदायिक विकास 


तृतीय पचवर्षीय योजना में द्वितीय योजना के अन्तिम वर्षों मे किये गये नवीन 
प्रमत्नो के आधार पर कार्यक्रम चलाने की व्यवस्था पर जोर दिया गया। घोजना 
प्रास्थ के अनुसार सामुदायिक विकास को नयो दिक्या में अग्रसर होना होगा तथा 
पुराने कार्यक्रमों में नयी उपललाब्धियाँ आप्त की जाएँगी । तृतीय योजवा काल में द्वितीय 
अवस्था के लगभग दो हजार प्रखण्ड हो जाएँगे तथा एक हजार से भो अधिक विकास 
कार्य क्रम के दस वर्ष पूर्ण कर घुकेंगे। इस योजना के प्रारम्भिक सपरेखा में मिम्न- 
ला निश्चित किये गए जितमे कार्यक्रमों का आधार विकास छण्ड तथा 

ला हों --- 


(१) कृषि तथा इससे सम्बन्धित क्षेत्र ज॑ते सघु सिचाई, भू-सरक्षण, पशु पालन 
ग्रामीण वत आदि । 

(२) सहकारिता विकास ! 

(३) ग्रामीण तथा लघु उद्योग । 

(४) प्राथमिक शिक्षा । 

(५) ग्रामीण क्षेत्रों मे जल पूर्ति त्तया अन्य आवश्यक सुविधायें। 

(६) ग्रामीण मानव शक्ति के उत्तम उपयोग के लिए निर्माण कार्यक्रम । 

तृतीय पछवर्षीय थोजना में विकास खृष्डो की सफलता स्वाध्याय तथा आत्म 


निर्भस्ता के लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर आँकी जायेगी | तीसरी योजना के प्रमुख 
लक्ष्य विभ्नलिखित निर्धारित किये गये -- 


(१) राष्ट्रीय भाय मे पाँच प्रतिशत वापिक वृद्धि करमा। पूंजी का विनि- 
योजन इस प्रकार करता कि वृद्धि का यह क्षम आगे भी चलता रहे । 

(२) खाच्याप्त उत्पादन इतना बढाया जायेगा कि देश को बाहर से अनाज 
मेंगवाने की आवश्यकता न पड़े 


(३) आय तथा सम्पत्ति की बिषमता को कमर किया जायेगा। 


(४) देश की मानव शक्ति के उचित उपयोग के प्रयत्त क्यि जापेगे तथा 
अधिक व्यक्तियों को रोजयार की सुविया अदान की जायेगी । 


इन लक्ष्यो मे सामुदायिक विकास कार्यक्रम बहत सहायक सिद्ध हो सकता 

है। देश को रवावतम्बों बनाने भे ग्रामीण उत्थान बहुल महत्वपूर्ण है। खाय्याज्नो 

का उत्पादन बढ़ाने के लिये कृषि क्षेत्र में पर्याप्त अयरन करने होंगे। सामुदायिक 

विकास कार्यत्रभ कृषि विकास के लिये सर्वोत्तम भाने गये ॥ रोजगार वी सुविघायें 

गे में सामुदायिक विकास के माध्यम से उपलब्ध कराने को व्यवस्था 
गयो। 


४२ सहकारिता एवं सामृदायिक विकास 


तृतीय योजना मे कार्यक्रम के लिये ३२१९ करोड रपये की व्यवस्था की 
गयी थी। इस पन राशि से से २८७ ७ करोड रपये सामुदायिक विकास, २८ २ करोड़ 
रुपये पचायता तथा ६ करोड रपये केन्द्रीय योजनाओ के अत्तगत रखे गये थे । वए 
१९६१-६२ में ५३ ५३ करोड रपये तथा वष १९६२-६३ में ५५ ४३ करोड रपये 
व्यय करने के प्रावधान रल्ले गये थे । किन्तु तीसरी योजनावधि में कुल ध्यय २६९९ १ 
करोड रुपये हुआ इसमे से २६७ ३२ करोड रुपये विभिन क्षत्रों में निम्त प्रकार 
व्यय क्ये गय (पंप केन्द्र योजनाआ में व्यय क्यि गये) -- 


तीसरी योजना में ब्यव 








तीसरी योजना 
विवरण (करोड रुपये) 
१ विकास खण्ड प्रधान कार्यालय (यातायात कार्यालय 

भवन तथा अन्य सामान को सम्मिलित करते हुये) ८० ९९ 
२ हृषि एवं प्रशु पालन ३०३११ 
३. सिचाइ तथा भूमि सरक्षण' ४५८६५ 
४. ग्रामीण उद्योग १३ १५३ 
५ स्वास्थ्य एव सिंचाई २३ १८ 
६. शिक्षा १४०६ 
७. सामाजिक शिक्षा हक १३७९ 
८. सचार १८ ४८ 
६ ग्ह तिर्माण ् ५ ११६७ 
१०. विविध ८४ 
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तृतीय पंचवर्षीय योजना में विशेष कायक्रमो के अन्तर्गत ग्रामीण मनुष्य चचक्ति 
के उपयोग का काग्रक्रम कुओ के विर्माण का ऋायत्रम आदि ये। ग्रामीण सबुस्‍्य 
झक्ति को रोजगार सुविषायें प्रदान के प्रयत्व किये गये। तीसरी योजता में १९ ३३ 
करेड रुपये इस शापयेक्म पर, व्यय लिए. गए रचिससे ८२४, लाख मणजुष्य दिन 
(08000298) का रोजगार दिया गया। रोजगार सुविधाये निर्माण कायकरमो जसे 
लघु सिंचाई सुविधाओ, मिट्टी के कटाव को रोकने वृक्षारोपण, बाड नियन्‍्दण, सइको 
के निर्माण जादि मे प्रदान की गयी। तीसरी योजना में १६१५०६ कुओ का 
निर्माण किया गया। 


पच॒वर्षीय योजनाओ में सामूदायिक विकास 
हीसरो योजवा में प्राप्तिया 


मद 


धरे 


कुल प्राप्तियाँ वपषन्ति 
१९६५-६६ 





() क्षिः न 
(१) उदच्त बीज वितरित किय्रे गये (किविदलो 
(२) रासायनिक उर्वरक वितरित किये गये (किवटत) 
(३) रासायनिक पेस्दी माइदम वितरित किये गये 
(ब्विटल) 
(४] उन्नत उपकरण वितरित क्ये गये (संख्या) 
(५) फम्पोस्द गइड़े खोदे गये (संख्या) 
(०9) भूमि सूघार : 
(१) शुद्ध सिचित क्षेत्र (अतिरिक्त) हेक्टेयर 
(२) भूमि सरक्षण (हेक्टेयर) * 
(४) पशुपालन * 
(१) उन्नत पशुओं की पूर्ति (संस्था) * 
(२) उन्नत पक्षियों की पूर्ति (पख्या) 
(९) स्वास्थ्य और सफाई : 
१) ग्रामीण क्ौचालयों का तिर्माण (संख्या) 
२) पक्के तालो का तिर्माण (सख्या 
३) प्रामोण तग गलियों को पक्का गया 
(दंग मीठर) 
(४) गरदे पाती के गड्ो का निर्माण (संख्या) 
(५) पीने के पानी के कुओ का निर्माण (सख्या) 
(६) पीने के पान्ती के कुओ को सुधारा गया (सल्या) 
(र) सामाजिक शिक्षा: ४ 
(३) प्रोड शिक्षा केन्द्र चाल किये गये (संख्या) 
(२) प्रौड शिक्षित किये गये (सख्या) 
(३) नेता प्रशिक्षित क्ये यये (सख्या) 
(श) सचार : 
(१) नयो कच्ची सडको का निर्माण (किलोमीटर) 
(२) वर्तमात कच्चो सड़को का सुधार (किलोमीटर) 
(३) सड़क से पानी पार करने वाले कच्चे नालों का 
जिर्माण (सस्या) 
(५४४7) प्रामौण एवं लघु उद्योग : 
(१) उठत उपकरणों का मूल्य जो वितरित किये 
गये :-- 
(७) लुहार गिरी (रपये) 
(०) साठो गिरी (रुपये) 





४७७०००० 
२६९३७००० 


रर३रण४ 
७९५२२९७ 
घ४डश४००० 


११५५२०६ 
४९२६६६ 


३९३४० 
११२०९६९६ 


८१२३० 
१९४४००० 


१२६५००० 
२०८१८० 
४१०६४ 
५०६३१ 
श६७१८ 
१०३२००२ 
४६४१८६ 


३०८३९ 
ड९८४घ६ 


रच्छटर 


६४९२९९ 
९६०२२१२ 
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श्ड सहसारिता एवं सामुदायिक विकास 


वापिफ योजनाओं (१६६६ १६) मे सामुदायिक विकास 


तृतीय पचवर्षीय योजना के पश्चात्‌ एवं वर्षीय योजनाओं (१९६६ ६१) में 
विकास कायक्रम निरातर चलते रहे । इन तीन वर्षों में सामुदायिक विकास काय 
क्रमों मे कृषि के उन्नत तरीको का ज्ञीघ्र एवं प्रभावकारी प्रसार क्रिया गया। सब 
१९६६ के आरम्भ में सामुदायिक विकास को खाद्य कृषि सामुदायिक विकास तथा 
सहकारिता मजत्रालय के अत़गत लाया गया । इस परिवतन के साथ आत्म निमर 
आर्थिक विकास तथा खाद्यात्रा मे आत्म निभरता पर विशेष बन दिया गया। 

जनवरी १९६७ के आरम्भ मे सम्पूण ग्रामीण भारत सामुदायिक विकातत 
कायक्रम के अतगत आ चुका था। इस समय प्रथम चरण मे १८४३ विकास खण्ट 
ये २२२०३ खण्ड द्वितीय चरण तथा ११९०३ विकास सण्ड द्वितीय चरण के बाट 
जो अवस्था मे थे जनवरी १ १९६९ को देश मे कुज ५२६४३ सामुदायिक विकास 
खण्ड थे। इनमे से ६९३ विकास खण्ड प्रथम चरण २४९६४ विकास _सण्ड द्वितीय 
चरण और २०७१३ विकास खण्ड द्विताय चरण के बाद की अवस्था में ये। बगी 
तक चार विकास खण्ड बिस्तार के पूव की अवस्था में ही थे । 

बष १९६६ ६७ तथा १९६७ ६८ में क्रमश ४० ३६९ तथा ३० ०६ करोड 
रुपया सामुदायिक विकास पर व्यय किया गया जिसमे केरद्र की योजना का अर 
सम्मिलित नही है । इन व्यया का विस्तृत विवरण निम्त प्रकार है +- 

आधिक योजनाओ में व्यय 


_ रू [हक व ९६६६७ १९६७ ६८ 


हक (करोड रुपये) |. (करोड रपये) 











| विकास खण्ड प्रधान कार्यालय 
(यातायात कार्यालय भवन अआपय 
साधनों को जोडते हुये) १३ ८० १०६! 
२ कृषि ओर पशु पालन ६ ५९ 0 
३. सिंचाई एवं भू सरक्षण च्ण्ट ४ ढ्रे 
४. ग्रामीण उद्योग घधे १८६ १३१८ 
५ स्व स्थ्य एव सफाई २६७ हक 
६. शिक्षा १३१ १११ 
७. सामाजिक शिक्षा १०७ ३ १७ 
< . सचार ड३१ ना 
९ गृह निर्माण १०० 8 
१०. विविध १७० ५2 
_..._  ग्रोग | | छू । सा 
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पचवर्पीय योजनाओ में सामुदायिक विकास भर 
वर्ष १९६८-६९ मे सामुदायिक विकास पर २२ ३४ करोड रुपये का प्रावधान 
किया गया था तथा पचायतो के क्षत्र े ११३१९ करोड रुपये रखे गये ये । 


इस वर्ष केन्द्र का भाग ०८२ करोड़ स्पये, राज्यों का २०४५ तथा केर 
शासित प्रवेशों का १ ०७ करोड रुपये का प्रावधात या । 


वाधिक योजनाओ मे सामुदायिक विकास कार्यक्रमों कै माध्यम से जो प्रगति 
हुई है उसका विवरण निम्त प्रकार है. -- 


सामुदापिक विकास कार्यक्रम-प्रगति 











पा आय वर्षान्त कुल प्राप्तियाँ 
मितबर १९६७ | पितजर २९६८ 
व कृषि 

६ ) उन्नत्न बीज वितरित किए गए (क्विटल] | ४४७६५०० [ ४६५५७०० 

२) रासायनिक खादे विवरित की गई 
(क्विटल) रट४७०१०० | ३८७९५६०० 

(३) रासायनिक प्रेस्टीसाइडर वितरित 
(क्विटल) इ२४३९९ ३७७६३१ 
(४) उत्नत्त उप्रकरण बाँटे मए (संख्या) छ०्डश३३ ४६१०्८रे 
(५) कृषि ढेमोन्‍्स्ट्रेंशन (या) ७४८२०० | १०९७९०० 


- (६) कम्पोस्ट के यड़ढे खोदे गए (सख्या) ३४०७३०० | र२२१५३४०० 
गत भृमि सुधार * 
(१) शुद्ध अतिरिक्त संचित क्षेत्र (हिक्टयर) १३५४९७६ | १२५१५५४११ 





(२) भ्रूमि सरक्षण (हेक्टेयर) ३९६५११ ४७० रेछरे 
पा पशु पालन 
(१) उन्नत पशुओो को पूर्ति (सख्या) ३९१५० ३१७०६ 
(२) उच्तत पक्षियों की पूर्ति (सल्या) १५७३७५७ । १४९८२४९ 
४ रवास्थ्य एवं सफाई: 
(१) तिमित देहाती श्ौचगृह (सख्या) १९१५४ ४७२८६ 
| पक्के निर्मित नाले (मीटर) १९६२०२५ | ११४१४८३ 
३) ग्रामीण तण मलिएा पढकों को गयी 
(वर्ष मीटर)/४'" | शश३९२०७ | ११३३६२४ 
(४) गन्दे पानी के गड्ढो का गाय 
(सह्या) - ४ २६०४डट ११९६७१ 
(५) पीने के थानी के झुओ का निर्माण 
(संस्या) (घट ३०६०९ २४१४६ 


(६) पीने के परादी के कुओ में सुधार 
किला) | ५. सार ड२३९७ २५४१० 


५६ सहकारिता एव सामुदायिक विकास 


ए. सामाजिक शिक्षा: ॥ ॥ 
(१) प्रौड शिक्षण कैन्द्र चान्न किए गए 
[संल्या) ४ ड१६२० हरे७०४ 
(२) प्रौढ शिक्षित किए गए (संख्या) “४ ६८३९७ | १४८०१६४ 
(३) कार्य करके वाले श्राम सहायकों के 


कुम्प संगठित विए गए (संख्या) ” ४ १७७२६ <८९६९ 

(४) प्रशिक्षित नेता (संख्या) ४ ४ ४६१५०९ ३०५९२४ 
एप संचार : 

(१) नयी कच्ची सडको का निर्माण (किलो- 

मीढर) ३०५४४ २७९१७ 
(२) वर्तमान कच्ची सड़कों से सुधार 

(किलोमीटर) ४९१२९ ४०८८९ 
(२१) सडक से पानी पार करने वाले कच्चे 

नालो का निर्माण (संख्या) श्ष्श्शर १६६० 


एग ग्रामीण एवं लघु उद्योग 
(१) लौहार गिरी के लिए बाँटे गए उप- 
उपकरण (रुपये) ६०६९०४ २६२०१२ 
(२) जाती गिरी के लिए बांटे गए उपकरण 
(रुपये) ६०५०२० ३७१३४७८ 


ना 
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विशेष कार्यक्रमी गे ग्रामीण सानव शक्ति उपयोग कार्यक्रम, कुओ का तिर्माण 
तथा व्यावहारिक खाद्य कार्यक्रम आदि हैं । वर्ष १९६७-६८ में ग्रामीण क्षेत्रो में 
रोजगार सुविधायें निर्माण कार्यों के माध्यम से प्रदान किया गया जिनमे ५५१ करोड 
रुपये व्यय किए गए और १९९ करोड मनुष्य दिन रोजगार की सुविधायें प्रदान के 
गयी । खाद्य कायक्रम के अन्तर्गत तुतीय योजना के अब त़क २२१ विकास खण्ड लाई 
गए । वर्ष १९६६-६७, वर्च १९६७-६८ तथा वर्ष १९६८-६९ में क्रश १३४, ११९ 
तथा २०३ अतिरिक्त विकास खण्ड इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए गए । 


चतुर्थ पंचवर्षोय योजना एवं सामुदायिक विकास : 


चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास तथा पंचायतों पर ११४८ 
करो रुपये व्यय (किए जाने का हवधान किया गया है ! सामुदायिक रिकद टिथा 
के माध्यय से ४५० नए विकास खण्दो में व्यावहारिक न्यूट्रीशन कार्यक्रम चाल 
जायेंगे । न्‍ योजना में लगभग १२०० विकास खण्डो में महिलाओ और छोटे बर्रे 
के लिए मिश्रित कायक्रम व्यापक किया जाएगा । इन विश्लेप कार्यक्रमों के अतिरिक्त 
कार्यक्रमों मे पर्याप्त विकास किया जाएगा। 


पंचवर्षीय बोजनाओ मे सामुदायिक विकास श्७ 


सारांश 


भारतव्ध में समय-समय पर इस बात पर सन्देह रहा--कि सामुदायिक 
विकास योजतायें सफ़त रही । कुछ विद्वानों ने तो इस आन्दोलन को अनावश्यक भी 
बतलाया किन्तु यह बात अवबय है कि जितना घन व्यय हुआ है उतनी सफलता 
नही मिली है। अधिकाद्य प्रामीण जनता आज भी सामुदायिक विकास को सरकारी 
कार्यत्रम समभती है । आन्दोलत को सफल बनाने के लिए यह झावश्यव' समभा गया 
है कि प्रशार की गति घथीमी होती चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों मे छलाग लगाने की 
आवश्यकता नहों है । सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में सबसे वडी समस्या ग्रामीण 
सहयोग का अभाव रहा है । जन-सहयोग एक जाघार-शृत मान्यता होते हुए भी इसका 
अभाव पाया जाता है । सामुदायिक विकास आन्दोलन में कुछ दोप प्रशासनिक 
बधिकारियो त़या कर्मंचारियों के भी रहे है। भत अधिकारियों तथा कर्मचारियों के 


दृष्टिकोण को बदलना आवश्यक है। इससे प्रामीण जनता की समस्याओं को भली भाँति 
समभ सकेंगे । 


प्र्श्व 


१. “पंचवर्षीय योजनाओं मे सामुदायिक विकास कार्यक्रम” पर संक्षिप्त 
नोद लिखिए । 


द्‌ 


सामुदायिक विकास आन्दोलन को प्रगति को समीक्षा 


सामुदायिक विकास कायक्रम ग्रामीण जनता की आर्थिक, सामाजिक तथा 
सास्कृतिक दशा धुधारने की एक. विधि है | वास्तव में यह एक दीघंकालीमन प्रक्तिया 
है अत ॒प्रारम्म में कार्यक्रम की सफलता के लिये हमे सतर्क रहने को अत्यन्त 
आवश्यकता है। कार्यक्रम की समोक्षा करने के लिये हमे तीत बातो पर विचार 
करना पढेगा। प्रथम, आन्दोलन से हमे भौतिक ल॥भ हुये है या भही । ढ्वितीय॑, कार्य» 
क्रम की समाज तथा जीवन पर क्‍या भकिया रही है और तृतीय सम्पूर्ण विकास 
कार्यक्रम का देश की जनता पर क्या प्रभाव पडा है | इन सभी पहलुओ पर घ्याद 
देने की आवश्यकता है । 


आन्दोलन की उपलब्धियाँ 


प्रधम, द्वितीय तथा तृतीय पचवर्षीय योजनाओ में सामुदायिक विकास वाय॑- 
क्रमो पर क्रमश ४६:१८ करोड रपये, १८८८९ करोड रुपये तथा २६९९१ करोड़ 
रुपये की धन राशि व्यय की ग्रयी। बाधिक योजनाओं (१९६६-६९) मे ९९ ४ 
करोड स्पये की धन राशि व्यय होने का अनुमान लगाया गया है। इन व्ययों के 
फलस्वरूप अनेक क्षेत्रों मे कुछ उपलब्धियाँ भी हुई है। प्रथम पचवर्षीय योजनाओं 
में देश मे ९१९८ विकास करंद्र आरम्भ किये गये जितमे लगभग १,४०,००० ग्राम 
सम्सिलित किये गये थे और इनमे जनसस्या लगभग ७७ करोड थी। ढितीय 
पचवर्षीय योजना के अन्त तक ३१०० विकास केन्द्र प्रारम्भ किये जा चुके थे जिनमे 
लगभग ९७ लास ग्राम तथा लगभग २१ करोड जनसख्या थी । जनवरी १, १९६७ 
को देश में विकास खण्डो की सल्या ५२६८ थी जिनमे से ४ विकास खत्ड विस्तार 
से प्रव॑ को अवस्था मे ही थे। इस समय १८५३ विकास खण्ड अवस्था, रर९० रे 
दूसरी अवस्था और ११६०३ विकास खण्ड द्वितीय अवस्था के बाद की स्थिति में 
थे। विभिन्न विकास खण्डो के अन्तर्गत ४० ४६ करोड व्यक्ति एवं ५६६९०० ग्राम 
आ गये थे । जनवरी १, १९६६ को ५२६५३ सामुदायिक विकास खण्डो के अन्तर्थत 
सम्पूर्ण ग्रामीण भारत था | इस समय ६९३ विकास खण्ड प्रथम चरण में ये । द्व्तीय 

है 


सामुदायिक विकास अल्दोनन को प्रयति की समीक्षा 3] 


चरण मे २४६६हैं विकास उण्ड तथा इस अवस्था के बाद की स्थिति में २०७१३ 
विकास खण्ड थे | 


(१) कृषि'-- 


सामुदायिक विकास कार्यक्रमों मे कपि पर अधिक जोर दिया गया है। इस क्षेत्र 
में उन्नत बीजो, रासायनिक उर्जरको, उन्नत उपकरणा आदि के वितरण में सामुदायिक 
विकास ने महत्वपूर्ण कार्ये क्या है । तृतीय एच्र्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में 
४५७'७० लाख क्विटल उन्नत बीजों का वितरण किया गया । इस वष २६६ ३७ लाख 
बिवटल राखायतिक उषरक तथा २९३ साख विवटल रासायनिक पेस्टोसाइडस 
बितरित किये गये । लगभग ७९२ लाख उम्नत उपक्शण इसी दप वितरित किये 
गये । इस प्रकार कृषि क्षेत्र मे विकास के पर्याप्ठ अयत्न किये गये । बए १९६६7६७ 


में ५९-१२ लाख विवटल उन्नत बीजो का वितरण किया गया जो कि पिछले वर्ण से 
अधिक था । 


(१) भूमि सुधार -- 


सामुदायिक विकास कार्यंत्रमो मे भूमि भुघार कयंत्र्मो की तरफ भी ध्यान दिया 
गया । भूमि सुधार मे सिंचाई ब्यवस्था तथा भूमि यरक्षण कायक्रम सम्पन्न किये गये 
हैं। वण १९६५-६६ में ११ ५६ लाख हेक्टेयर भूमि मे अतिरिक्त सिंचाई की सुविधायें 
प्रदान की गयी जबकि वष १९६६-६७ में १३३७ लाख हेवटेयर में अतिरिक्त 
स्रिचाई व्यवस्था की गयी। दघ १९६६-६७ में सरक्षण 22820 के अन्तगत 
४ ९४ लाख हेक्टेयर भूमि लायी गयी । दथ १९६६-६७ में यह बढ कर ५*५३ लाख 
हेफ्टेपर हो गयी। इस प्रकार इस क्षेत्र मे भी प्रगति हुई । 


(३) पशुपालन कार्यक्रम -- 


पशु सुधार कार्यक्रमों मे पशुओ की नस्ल सुधारने का कार्य अत्यन्त उल्लेखतीय 
है । नस्ल सुवारने के लिये हमारे देश के विभित्र भागों में उन्नत पशुओ का अभाव 
है । स'मुदाधिक विकास कायक्रमो के माध्यम से इस प्रकार की उत्तम किस्म के पशु 
वितरित क्ये जाते है । तृतीय योजना के अन्तिम बंध (१९६५-६६) में ३९३४० 
पशुओं की पूर्ति की गयी जबकि वर्ष १९६६-६७ मे केवल ३०९७२ पशुभो का 
वितरण हुआ। वर्ण १९६५-६६ में १५*३१ लाख पक्षियों का वितरण किया गया 
बौर पह सल्या १९६६-६७ मे बढ कर १६ १२ लाख हो गयी । 


(४) स्वास्म्य एवं सफाई 


ग्रामीण क्षेत्रों मे स्वास्थ्य तया सफाई दोनों ही महत्वपूर्ण पहलू हैं। जनता 
को रहने सहन की दक्षाओ, सफ़ाई बादि का उनके स्वास्थ्य पर धरभाव पडता है । 
सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से भ्रामीण क्षेत्रो में शौवालय, पक्‍की 
नॉलियाँ, प्रामो मे तथ गलियो को पक्का करना, यन्‍्दे पानी के गद्ो का निर्माण, पीने 
के स्वच्छ पी के डिये कुओ का निर्माण आदि काय सम्पन कराये जाते हैं । ग्रामीण 
क्षेत्रो मे अनेक स्थानों पर पीने के पानी के अच्छे छुओ का अभाव पाया जाता है । 
गन्दे पानी की नालियां भी नही होरी हैं । इस सदका ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य पर 
प्रभाद पडता है । स्वास्थ्य का प्रभाव उनकी कायक्षमता पर पडता है। ठृतोय पच- 


० सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


वर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष मे देश के विभिन्न भागो मे ८१३३० शौचालय बताये 
शये । इस बर्ष १६*ड४ पत्ते सालो का निर्माण १२६५ लाख वर्ग मीटर पग्रामोण 
तग गलियों को पक्का करने का कायं, २ ०८ लाख गन्दे गड्ढो का निर्माण, ४१०६४ 
का के थानी के कुओ का निर्माण तथा ५०६३१ कुओ के सुधारने के कार्य किये 
गये । 


(५) सामाजिक शिक्षा -- 


लोकतन्त्र मे समाज कै प्रत्येक नागरिक के लिये समाज शिक्षा आवश्यक 
समझी जाती है | समुदाय के भ्रत्येक व्यक्ति को यह जानकारों होती चाहिये कि 
विभिन्न सामाजिक समूहो मे उसका वया स्थान है। सामाजिक शिक्षा के माध्यम से 
जतता को जानकारी करायी जातो है। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में प्रोढ 
शिक्षा के कार्य चालू किये गये । तृतीय योजना के अन्तिम वध में ५६७१८ प्रौढ 
शिक्षा केन्द्र चातू किये गये। इस अवधि में कुल १०३२ लाख प्रौढ व्यक्तियों को 
साक्षर विया गया । इस अवधि में ४ ६४ लाख से भी अधिक नेताओ को प्रशिक्षित 
क्या गया । 


(६) संचार -- 


ग्रामीण क्षेत्रों मे संचार व्यवस्था का अभाव प्राया जाता है। इन भागों में 
अनेक प्राम इस प्रकार के है वे न तो रेलवे लाइन से मिले हुये हैं और नही किसी मण्डी 
या शहर से सटक यातायात से जुड़े हये हैं । विकास मे राचार का बहत महत्व है 
अत सामुदायिक विकास कायक्रमो के माध्यम से सचार की सुविधायें श्रदान की 
गयी हैं । इन कायकमों मे कच्ची सडको का निर्माण उल्लेखनीय है। तृतीय योजना 
के अन्तिम वध ३०८३९ किलोमोटर नयी कच्ची सडकों का निर्माण किया गया। 
इस अवधि मे ४९८४६ वतंसान कच्ची सडको का सुघार किया गया तथा लगभग 
२४ हजार से भी अधिक सडक से पाती पार करने के नाले बनाये गये हैं । 


(७) प्रामोण तथा लघु उद्योग.-- 


ग्राभीण उछोगो मे चर्म उच्चोग, भघुमक्खी पालन, तेच पेरना, साबुन बनाना, 
रस्सी बनाना, टोकरी बनाना, दरजी का काम आदि हैं । खण्ड स्तर पर इनके प्रसार 
के लिये एक अधिकारी होता है जो कि खण्ड के लोगो को अन्य उद्योगों की भी 
जानकारो देता है तथा प्रारम्म मे आथिक सहायता भी दिलवाता है। ग्रामीण तथा 
लघु उद्योष क्षेत्र के अन्तर्गत लुहारगिरी तथा बढईगिरी के लिये उन्नत उपकरण 
वितरित किये जाते हैं ! लुह्रगिरी के लिये सितम्बर १९६७ क्ये समाप्त होने वाले 
वर्ण मे २६५७१२ स्पये के उपकरण वितरित किये गये जबकि इससे पिछले वंष 
६०६९०४ स्पयें के उपकरण बाँटे गये । 


उपरोक्त कार्यक्रमों मे किये गये कार्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है 
कि सामुदायिक विकास में कार्य आवश्य हुआ है किस्कु जो लक्ष्य निर्धारित किये जाते 
हैं उनकी पूति नहीं हो पाती है उपर के विवरण से यह भी स्पष्ट हो 
जाता है फि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कृषि क्षेत्र मे अधिक कार्य कर रहे हैं 
किन्तु अब क्षैत्रो मे उसकी अपेक्षा कम कार्य हुआ है । 


सामुदायिक विकास आन्दोलन को प्रगति की समीक्षा हर 


विशेष कार्यक्रम 


सामुदायिक विकास का्पक्रम मे विज्वेष कार्यक्रमोंके अन्तर्गत ग्रामीण मानव 
शक्ति कार्यक्रम, कुओ के निर्माण का कार्य तथा व्यवह्यारिक स्यूट्रीशत कायक्रम, मुख्य हैं । 
इसका सक्षिप्त विवरण निम्त प्रकार है :-- 


ग्रामीण मनुष्य शक्ति के उपयोग के कार्यक्रम 


इन कार्यक्रमों में ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों को अनिरिक्त रोजगार की 
घुविधा प्रदात को जाती है । वतमान समय मे ये कार्यक्रम ९९८ विकास खण्दों में 
व्यक्त है। तूृठीय पोजता में १९:३३ करोड रफ्ये इस क्रायक्रम पर व्यय किये गये जिसके 
फलस्वरूप ८ २५ करोड मनुष्य दितो का रोजगार प्रदान किया गया। वर्ष १९६७- 
६८ में व्यय की राशि ५*५१ करोड़ एप्ये और १५९९ करोड़ मनुष्य दित की रोज- 
गार सुविधायें भ्रदान की गयी । विभिन्न राज्यो के प्र्गात भ्रतिवेदनों में इस बात 
पर बल दिया ज्यता है कि वास्वव में ग्रामीण क्षेत्रों मे बेरोजयार व्यक्तियों को 
पाए की सुविधायें मिली है और ग्रामीण श्रमिको को आय मे भी वृद्धि 
हुई है । 

कु प्रा निर्माण कार्यक्रम 

जिन भ्रामों में पीने के पानी के कुओ का अभाव पाया जाता है वहाँ पीने 
के प्रानी के सरत साधनों फी व्यवस्था को जाती है ॥ यह कायकरम केस द्वारा चालू 
किया गया है और राज्य को योजनाओं का भाग है । इस कायक्रम को * स्थानीय 
विकास वक्‍स कययंक्रम” कहा जाता है । तृतीय योजना में ११६५०६ कुओ | हाथ 
पम्पों का निर्माण किया गया जिनमे केर्द्रीय सहायता २०१७५ करोड रुपये थी और 
सावजतिक देन १२९७६ करोड़ त्पये थी । 

व्यवहारिक न्पूट्रीशन कार्यक्रम 

यह कार्यक्रम ए्रा८56, 780 जोर १0 की सहायता से चाषु क्या गया 
है । दृततीए गोजवा के अन्त तक इस कार्यक्रम के अन्त्गंत २२१ विकास खण्ड आा 
चुके थे। वर्ष १९६६-६७, वर्५ १९६७-६८ तथा वर्ण १९६८-६९ मे क्रण श्र 
विकार सण्ड, १७७ विकास खण्ड तथा २०३ विकारा खण्ड अतिरिक्त कायक्रम के 
अन्तर्गत लाये गये । 


उपरोक्त विवरण म्रे स्पष्ट है कि सामुदीयरिक विशास कार्यक्रम को अतेक 
भऔतिक उपबब्धियाँ हैं । इनके माध्यम से ग्रामोण क्षेत्रों मे विकास के प्रयत्न किये गये 
हैं । कंपि के उत्पादन मे शृद्धि मे सहयोग मिला है | सिंचाई सुविधाओं, उत्त दीज 
जबरक तथा उपकरणों के वितरण के कारण क्ृपि उत्पादकता मे भो डूद्धि हुई है । 
शामीश उद्योगों को भी सहायना मिली है। इन भागों में कच्ची सडकों का निर्माण 
किया गया है। इन सभी कार्यक्रमों से स्थावोय पहल आत्मविश्वास तथा अच्छे नेएृत्व 
का अभाव है । जनता की घारणा अधिकाग्य विकास खण्डो में साम्रुदाधिक विकास 
के प्रति-अच्छी नही है । प्रामीण जतता सामुदायिक विकास आन्दोनन को अपना न 
समझकर सरकार का आन्दोलन समझतो है । जनता अभी तक आन्दोलन को पर्माप्त' 
सहयोग नही दे पायी है । सामुदायिक विकास क्ायक्रम का लक्ष्य या कि "स्वयं 


इ२ सहकारिता एवं सामुदायिक विकाय 


सहायता करो' की भावना उत्पन्न वी जाये किन्तु यह पूर्ण नहीं हो सका । कार्यक्रम 
सरकारी साधनों पर पूर्ण रूप से आधारित हो गया है जवकि रारकारी साधन तो 
केवल प्रारम्भ भे सहायता मात्र के लिये थे | सामुदायिक कार्यक्रम भें अनेक कमियाँ 
हैं । इनके कारण यह अधिक उपयोगो नद्दी हो सका । 


विकास खण्डो की प्रगति में कमियाँ 
(१) विकास छण्डो सें पर्याप्त कम चारियो का अभाव -- 


विकास खण्टो मे विभिन्‍न प्रसार कार्यों के लिये अनेक अधिकारियों तथा 
कर्मचारियों की आवश्यकता पडती है। ये अधिकारी तथा कमचारी कार्यक्रम को 
कायरूप मे परिणित करने के लिए अनेक प्रयत्न करते है। ग्राम सेवक इनमे सत्रसे 
अधिक महंत्वपृूण' होता है जो कि ग्राम स्तर का कमचारी होता है । अनेक विकास 
खण्डों में पर्याप्त सात्रा शे इन कम्चारियों की कमी पायी जाती है। ग्राम 
सेवकों का क्षेत्र अधिक विस्तृत है इसे छोटा बनाने की जावश्यक्ता है। 
इस कार्य से अधिक ग्राम सेवकों की आवश्यकता पड़ेगी । कमं चारियों के अभाव में 
वतमान व्यक्तियों पर अधिक कार्यभार लादा जाता है जिससे उनकी कार्यक्षमता में 
कमी हो जाती हैं कम चारियों के अभाव के साथ-साथ अनेक व्यक्ति साहसी, कर्मठ, 
ईमानदार तथा सच्चे सेवक भी नही है । कई कमंचारी तथा मधिकारी तो जनता के 
सामने अपने आप को अफसर मानते है जवकि उनको चाहिये कि वे अपने आपको 
सेवक समझ । जो कमचारी तकनीकी कायक्रमो मे सहायता देने वाले होते हैं वे पूण 
अभ्रशिक्षित होने चाहिये । 


(२) “अमदान को बेगार समझा जाता है -- 


सामुदायिक व्यक्तियों मे श्रमदान का महत्व बहुत अधिक है। किन्तु हमारे 
देश भे अनेक कारणों से इसे बेगार माना गया है ॥ ग्रामो मे आर्थिक एव सामाजिक 
असमानता पायो जाती है । श्रमदान कार्यों मे धनी एवं सम्पन्न व्यक्ति भाग लेना 
अनुचित समझते हैं। निधन ध्यक्ति इन कार्यो मे भाग लेते है किन्तु उनमे असन्तोष 
व्याप्त होने लगता है। शक्षमदान के महत्व को अभी तक जनता नही समझ पायी है । 


(३) पग्रामोण जनता से सम्पर्क का अभाव -- 


विकास खण्ड स्तर पर अनेक प्रसार अधिकारी होते हैं । विस्तार अधिका- 
रियो के मुख्य कार्य ग्रामीण जनता से प्रभावशाली सम्पर्क स्थापित करना है विभिन्‍न 
बातो की उनको जानकारी प्रदान करना तथा प्रसार कार्य भ्म्पन्न कराना आदि 
सामानन्‍्यत विस्तार अधिकारी लोगो से उच्चित सम्पर्क स्थापित करने मे असफल रहते 
हैं । ग्रामीण जनता को वे अपनी तरफ ऑकपित नही पाते है क्योकि वे अपने आप 
को अफसर समझते है । क्सिनो को वे रूढिवादी तथा अशिल्चित बताते हैं। उनका 
व्यवहार भी किसानो के साथ बहुत अच्छा होवा चाहिये किन्तु अनेकों प्रसार अधि- 
कारी सामान्य जनता से मिलना भो उपयुक्त नहीं समझते है। विक्रास अधिकारियों 
के अतिरिक्त ग्राम सेवक भी ग्रामो मे जनता से अच्छे सम्पर्क स्थापित करने में असमर्थे 


रहते हैं 


सामुदायिक विकास आत्दोलव की प्रगति को समीक्षा है 


(डी आधिक्ष दुष्टि से कमजोर ध्यक्तियों को लाध -- 


ग्रामीण क्षेत्रों मे आथिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों को सामुदायिक विकास 
कार्यक्रमों से अधिक लाभ नही हुआ है । देश के विभिन्‍न भागों में ग्रामोभ नेतृत्व धदी 
तथा सम्पन्न व्यक्तियों के हाथ में है) निर्वत्न व्यक्तियों को कसी भी कायक्रम से 
सहायता नही मिल पाती हैं । आयिक सहायता तथा ऋण उन्ही व्यक्तियों को मिल 
पाते हैं जो पहले से ही सम्पत्न है अथवा प्रभावशाली दल के बन्तगंत है। प्राभान्‍्यत 
ऋण तथा आधिक सहायता प्राप्ट वरने के लिये भूमि अथवा पर्याप्त सम्पत्ति की 
जमानत की आवश्यक्ता होती है किन्तु जित निधन व्यक्तियों क॑ पास भूमि नहीं 
है यौर सम्पत्ति भी नहीं है उनको इस आन्दोलन का लाश नहीं मिल पाता है। ये 
व्यक्ति पहले भरी क्षमरिक थे जौर आज भी उसी अवस्था के श्रम्रिक हैं। सामुदायिक 
बिकास का उदहूंइय कमजोर थ्यक्तिपो को अधिक सहायता देना था उिन्तु व्यवहार 
में यही वर्ग लाभ नहीं उठा प्राया है ) जो व्यक्ति सम्पन्न है तथा जिनके पास पर्याप्त 
भूमि है उन्हे उन्‍्तत बीज, उपकरण तथा उब रक वहुत लाभ पहुँचाते है। निश्चय ही 
उनकी आय मे वृद्धि होती है और वे अधिक सम्पन्न होते है किन्तु निबल व्यक्तियों को 
किसी भी ग्रकार से ये कार्यक्रम लाभ नहीं पहुचा पाते है! 


(५) जन सहयोग का अभाव -- 


सामुदायिक विवास्त वान्दोलन से जन सहयोग नितान्त आवश्यक है। इस 
आन्दोलन को प्रारम्भ किए लम्बी अवधि व्यतीत हो चुकी है किन्तु अभी तक जन 
सहयोग का अभाव पाया जाता है। जनता इसे अपना जान्‍्दालन ने समझकर सरकार 
क्या आत्दोजन ही समझती है । अधिक ग्रामीण व्यक्ति अशिक्षित_ है. अत आत्दोलन 
के भहृत्व को वे समझ भी नही पाते हैं। इसके अभाव से जनता मे सरकार जव तक 
सहायता देती है कार्य चलता है विकास एक जाता है । 


(६) उचित नेतृत्व का अज्ाव -- 


ग्रामीण क्षेत्रों मे अभी तक उचित नेतृत्व का अभाव थाया जाता है। अधि- 
काश गेता जशिक्षित तथा अध्रशिक्षित होते है । ये ग्रामीण क्षेत्रो की गन्‍दी राजनीति 
में फंसे रहते है ॥ सामुदायिक विकास कायक्रमों मे भी इतका आधार दलबन्दी रहता 
है। नेनागण यग्रही प्रयत्न करते रहते है कि उनके दल के लोगो को अधिक लाभ पहुँच 
सके ताकि उनकी राजनंतिक स्थिति बनी रहे। सामुदायिक विकास कायकयों में 
नैताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है किन्तु इसमे कोई विशेष लाभ नहीं पहच 
सका है ) 

उक्त विवरण मे स्एप्ट है कि भारतवप' से यह आन्दोलन अधिक लोकप्रिय 
नही हो सका है। जनता अपने स्वय के आन्दो्न को अपना स्वीकार नहीं करती है 
आन्दोलन जन सहयोग प्राने मे असमर्थ रहा है । जनता की भावना आलयोचन के 


५ अर नहीं है इस स्थिति में ऐसे प्रयत्त करने चाहियें कि आन्दोलन सफल 
हो सके । 


७ 


लोकतान्त्रिक विकेशख्रोकरण 


सामुदायिक विकास जनता का आन्दोलन है । यह एक प्रकार की शिक्षा एवं 
स॒गठन की विधि है। ग्रामीण जनता पुरानी बिचार धारा वी होती है। रूढीवादी 
विचार उनके सामाजिक और आर्थिक विकास में बाधक होते है। शिक्षा के रूप 
मे सामुदायिक विकास उनको परिवर्तन के लिये त॑यार करती हैं। यह संगठत की 
एक विवि है । इसके माध्यम से जनता आपसी सहयोग से कार्य फरती है और नगी 
संस्थाओं की स्थापना करके सरकारी सहायता का पूर्ण लाभ उठाती है। इन 
विकास कायक्रमों मे जन सहयोग नितान्त आवश्यक है। यह तभी हो सकता है 
जब उचित स्थानीय नेतृत्व का निर्माण हो सके । जन सहयोग का आशय केवल जन 
श्रमदान तथा वस्तुयें आष्त करना ही नहीं है बल्कि ग्रामीण जनता सम्पूर्ण कायक्रम 
को अपना समझे और सर्वांगीण विकास के लिये स्वय योजना अना कर कार्य करे। 


विकेन्द्रीकरण एक ऐसी विधि है जिससे सरकार अपने कुछ कत्तब्यों तथा 
उत्तरदायित्वों को दूसरी सत्ता को सौपती है । प्रश्न उठता है इसकी सत्ता कंसी हो ? 
वास्तव में लोकभ॒न्त्र से जनता के चुने प्रतिनिष्रियों द्वारा ये कर्तव्य तथा उतरदायित्व 
किये जाने चाहिये । स्पष्ट है कि लोक्तन्‍्त्र के आधार पर सत्ता का विकेन्द्रीकरण 
ग् लोक्तान्त्रिक विकेन्द्रीकरण है। भारतवर्ष मे पहले सत्ता का विकेन्द्रीकरण केवल 
राज्य स्तर तक ही हुआ था । ऊिन्‍्तु इसके आते भो विकेन्द्रीकचरण आवश्यक समझा 
गया । श्री बलवत राय भेहता समिति ने लोकतान्त्रिक विकेद्रीकरण पर विशेष जोर 
दिया व समिति ने सुझाव दिया विकास-कार्य के प्रशासतिक अधिकार भिन्न स्तर पर 
सस्थाओ को सौंप दिए जाए जिससे प्रत्येक क्षेत्र मे कार्यक्रम की योजना तथा उसके 
सचालन का दायित्व वहाँ के प्रतिनिधि समाल सकें । राष्ट्रीय विक्रास परिपंद्‌ ने इस 
पब को मान लिया कि जिला स्तर पर विक्लास-कार्य का उत्तरदायित्व जिले के 
लोकप्रिय प्रतिनिधियों को दिया जाये । 


लोकठम्त्रीय विकेन्द्रीकरण का दूसरा नाम पचायती राज रखा गया है। 
यह जिसूत्रीय ढाँचा है । प्राम स्तर पर ग्राम सभा होती है जिसकी कार्यकारिणी 





लोक्तादिक विकेन्द्रीकरण हर 


ग्राम पंचायत होती है | खण्ड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर प्रर जिला 
परिषद होते हैं। इन तीनो का चुनाव लोकताल्त्रिक आधार पर किया जाता 
है । इस प्रकार उत्तरदायित्व और अधिकार जनता को सौपे गये है। भारतवर्ष मे 
वरमात समय में २१२४६४५ ग्राम पचायतें कार्यशील हैं। जिनके अन्तर्गत ग्रामीण 
जनता का लगमग ९८ प्रतिशत भाग है | 


ग्रामसभा 


ग्राम पंचायत के सभी प्रौढ मिलकर ग्राम सभा बनाते हैं। ग्राम सभा की 
कार्यकारिणी ग्राम यचावत होती है। इसका क्षेत्र एक गाँव अयवा अधिक गाँव होते 
हैं । देश के सभी राज्यो मे इसे कामूवी रूप प्रदान किया जा चुका है। ग्राम प्भा 
ग्राम पचायत का चुनाव करती है। ग्राम सभा के मुख्य कार्य निम्नलिखित है-- 


(१) जंसा कि कहा जा बुक है ग्राम राभा का सबसे प्रमुख कार्य ग्राम पंचा- 
यत की नियुक्ति करना है । 

(२) शम पद्रायत वाधिक बजट और कार्यक्रम तेयार करती है। ग्राम सभा 
उस पर विचार करके धुझाव देती है । 


(३) ग्राम समा पंचायत के प्रशासन की बाधिक समीक्षा पएर विचार विमर्श 
करती है और टिप्पणियाँ देती है ) 


(४ प्रामुदायिक सेवाओ के लिए लोगो को भ्रेरित करना । 
(५) ग्राम पचायत की दायिक जाँच रिपोर्ट पर विचार करता । 


ग्रामीण भागों के उत्पादन योजता कार्यक्रमो को तंधार करना तथा उनको 
लागू करना ग्राम सभा का उत्तरदायित्व है । कार्यक्रमों को लागू बरने के लिए 
जनता का समर्थन प्राप्त करके आवश्यक स्थानीय साधनों की व्यवस्था करना ग्राम 
सभा व कार्य समझा जाना चाहिए | ग्राम सभा को ग्राम यचायत के कार्य कलाओ 
पर पूर्ण नजर रखनी चाहिए । इसके अमाव में वह शक्तिशाली नहीं वन सकती है । 
ग्राम सभायें पंचायती राज का मूल आधार हैं। किन्तु व्यवहार में ग्राम सभायें शरक्ति- 
शाली नजर नहीं आती हैं । सर्वोच्च जनता इस बात से अनिभिन है फि ग्राम की 
सर्वोपरि सत्ता उन्ही में निहित है । वे ग्राम पचायत को अधिक बजात्तिशाली मानते 
हैं और स्वयं उत्त पर भार रखने में क्समर्थ रहते हैं। लोकतन्त्र के उद्द रय की यही 
पर पूर्ति नही हो पाती है ! 


ग्राम पंचायत 


ग्राम पंचागत ग्राम सभा की कार्य कारिणी होती है ग्राम पंचायत का चुवाव 
इसी के द्वारा क्या जाठा है। ग्राम पचायत, ग्राम स्तर की सबसे महत्वपूर्ण सस्या है । 
ग्राम के आर्थिक सामाजित' तथा सासस्कृतिक विकास वा दायित्व इसो पर है । ग्राम 
सभा अपने नीति सम्बन्धी निर्णयो को ग्राम पंचायत को कारयंध्प देने के लिए 
अदयन कर देती है ग्राम पचायतें कृषि उत्पादन ग्रामीण उद्योग, सामान्य चराग्राहो 
का प्रबन्ध, चिक्त्सा सुविधायें, ग्रामीण उछड़को, गलियो, तालादो हथा कुमो को 
बनाये रखना आदि कार्यों के लिए जिम्मेदार होती हैं । कुछ स्थानों पर पचायतों को 


द्द्् सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


प्राथमिक शिक्षा के देखभाल का कार्य भी सौंपा जाता हे। इस समय देश में ११२४६५ 
प्राम पत्तायतें है जिसके अन्तर्गत लगभग ६८% ग्रामीण जन-हाबया बाती है । 


ग्राम पचायत के कार्य 


ग्राम पंचायतें ग्रामीण स्तर पर सभी प्रकार के विकास कार्यों के लिये उत्तर- 
दायी होती है| ये नागरिक सुविधायें, स्वास्थ्य, जन्म मरण का व्योरा रखना, ग्रामो- 
दाग का विकास, सामाजिक तथा सास्कृतिक विकत्रास आदि काय॑ करती है किन्तु 
आजकल कृषि, पशुपालन, लघु सिंचाई, ग्रामोद्योग, बुनियादी शिक्षा, सहकारिता, 
स्वास्थ्य, सफाई, यात्तायात आदि पर विशेष जोर दिया जाता है। स्थानीय जनशक्ति 
का उचित विकास करता इनका महत्वपूर्ण कार्य है ये सस्थायें स्थानीय साधनो का 
संगठन करके विकास कार्यों मे जुटाती हैं। इन कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य निम्न- 
लिखित हो सकते हैं -- 


(१) ग्रामीण क्षेत्रों के चरागराहों, चगीचो, तालावो, बेकार भूमि, ग्रामीण 
बन आदि की देख-रेख रखना । 


(२) ग्रामीण स्तर पर स्थानीय साधनों का सर्वोत्तम उपयोग तथा उतको 
विकास कार्यों के लिये समु्तित रूप से सगढठित करना । 


(३) ग्रामीण क्षेत्रों मे विभिन्न प्रकार की सुविधाये प्रदान करना। 


(४) बेरोजगार तथा अल्प रोजगार वाले व्यक्तियों को उत्पादन कार्यों मे 
लगाने की व्यवस्था करना । 


उक्त कार्यो को सम्पन्न करने के लिये ग्राम पचायतों को धन की आवश्यकता 
होती है । ग्राम पचायतों के सामने बतंमान समय मे वित्तीय साधनों की समस्या 
है । पचायतो का सबसे मुष्य सावन स्थातीय कर हो सकते है। ये मकान, जायदाद 
पशुधत, भाडियो, व्यवसाय अंदि पर कर लगा कर धन प्राप्त कर सकती हैं । इसके 
अलावा ग्राम पचायते सावजनिक भूप्ति को किराये पर देकर, मकानों पर कर लगा- 
कर, बिजली, पानी आदि पर कर लगा कर अपनो आय बढा सकती है। कुछ 
राज्यो में पचायतें लगान वसूल करती है । य्राम पचायतो को पचायत समितियों से 
भी सहायता मिलती है । 


पचायत समिति 


पचायत समिति खण्ड स्तर पर होती है। पंचायती राज में यह जिला परि- 
पद्‌ तथा ग्राम पचायत के मध्य की कडी के रूप मे होती है | मेहता समिति ने इस 
स॒स्था की स्थापना पर विशेष जोर दिया | देश के कुछ राज्यों को छोड कर अन्य 
सभी राज्यों ने पत्तायत समितियों की स्थापना की है और उनको पर्याप्त अविकार 
प्रदान किये है। पचायत समितियो मे प्राय ग्राम पचायत के सरपच सदस्य होते हैं 
और उतके अतिरिक्त महिलाओ तथा अनुमूचित जातियों के लोगो को भी प्रतिनिधित्व 
प्रदान किया जाता है । पचायत समितियो के अध्यक्ष प्रधान होते है। पचायत समिति 
खण्ड स्तर के आथिक सामाजिक तथा सास्कृतििक विकास के लिए उत्तरदायी होती है। 
खण्ड घिकास अधिकारी तथा विभिन्‍न प्रसार अधिकारी समित्ति के निर्देशन पर कार्य 
करते हैं। 


लोकतात्रिक विकेन्द्रीफरण द७ 


पंचायत समिति के कार्य 


पचायत समितियाँ साधुदासिक विकास कार्यक्रमों को कार्यट्प में परिणित 
करने के लिये महत्वपूण सस्थाये हैं। इतके मुस्य-मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं * 


(१) कृषि उत्पादस को वढाने के लिए यथा सम्भव प्रयत्न करना । पचायत 
समितियों के अन्तगत कृषि प्रसार अधिकासे होता है जोकि इन कार्यों में 
पर्याप्त सहायता प्रदान करता है। 

(२) ग्रामीण व लधु-उद्योगो को विकास के लिये बढावा देना । 


(३) स्थानीय साधनों, विरोषवर यानव द्वाक्ति के सर्वोत्तम उपयोग को 
ध्यवस्था करना । 


(४) सहकारी समितियों के विकास मे योगदान देना । 

(५) ग्राम पचायतों को पर्याप्त साधनों को व्यवस्था करना। 
(६) स्वेच्छिक सगठनो के योग पर बल देता / 

(७) खण्ड स्तर पर पशु सुघार कार्यक्रमों को बढावा देता । 


(८) प्रचायत्त प्रसार अधिकारी के सहयोग से पचायतो के विकास का कायं- 
क्रम चलाता । 


(९) खण्ड स्तर पर महिला वे बाल कल्याण कार्यक्रमों का विक्रास करता । 
(१०) कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण व नियन्त्रण करता । 


शक्त विवरण से स्पष्ट हे पचायत समितियाँ खण्ड स्तर की महत्वपूर्ण सस्थाये 
होती हैं । खण्ड विकास योजनाओं का लिर्माण तथा उतेकों कारयंत्प में परिणित 
करना इनका मुख्य कार्य है। पचायत ममितियों के विभिन्‍त कार्यों को सम्पन्न करने 
के लिए पर्याप्त भात्रा मे घन की भावश्यक्ता होती है। अत यह आबद्यक है कि 
इन सस्थाओं को प्रयोप्त अनुदान उचित समय प्र मिल जाये। 


जिला परिषद, 


पंचायती राज से जिला स्तर पर जिला परिषद हैं। ये इस राज में सबसे 
ऊपरी कडी होती है । जिता परिषद के सदस्य पचायत समितियों के प्रधान, कमजोर 
धर्गों के प्रतिनिधि, ससदे सदस्य, विधान सभा के सदस्य तथा कुछ अन्य व्यक्ति होते 
हैं। कुछ राज्यो को छोड कर देश्न के सभी राज्यों मे इनको स्थापना हो धुकी है । 
कुछ राज्यों में सहकारी समितियों को भी इनमे प्रतिनिधित्व प्रदान क्या जाता है । 
जिला परिषद्दों का कार्य विभिन्न राज्यों मे अलग-अलग है। मद्रास तथा मंसुर राज्यो 
में ये सामजस्य का वार्य ररते हैं। ये सस्थायें पचायत समितियों के कार्यों की देख- 
भाल करती हैं तथा उनको उचित परामर्श भी देती हैं। महाराष्ट्र में इनको विकास 
व प्रशासन के क्षेत्रों मे कार्य संचालन का अधिकार दिया गया है। आन्श्रप्रदेश मे 
डिला परिषर साध्यमिक शिक्षा, बहुउदे स्यीय पराठ्यालाओ, औद्योगिक सझिक्षा आदि 
का काय॑ देखती हैं। उत्तर अदेख तया गुजरात मे इनको प्रशासनिक अधिकार प्रदान 


हट सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


किए गये हैं। अन्य राज्यो मे परिषदो को कार्य संचालन का अधिकार नहीं है। ये 
केवल पर्यवेक्षण तथा समन्वय स्थापित करने का कार्य करती हैं। बिहार, मध्य 
प्रदेश, उडीसा, पजाब, आसाम, आईम्ध्रभ्रदेश, मंसूर आदि राज्यों मे जिला परिषद 
पंचायत समितियाँ को अनुदानों की स्वीकृति प्रदान करती है । राजस्थान, पंजाब, 
मैसूर, भध्यप्रदेश, गुजरात, उत्तरप्रदेश, आसाम तथा आमन्प्रप्रदेश मे थे पचायत समि- 
तियो के कार्यों की देखभाल करती है तथा आवश्यक सलाह भी प्रदान करती हैं। कुछ 
राज्यों में परिषद ग्राम पचायतों के कार्यो की देखरेख भो करतो है । 


उपरोक्त तीनो सस्यायें भ्राम स्तर पर ग्राम पचायते, खण्ड स्तर पर पयायत 
समितियाँ और जिजा स्तर पर जिला परिषद्‌ पचायती राज की विभिन्‍न कडिया हैं। 
सरकार अपने अधिकारों तथा जिम्मेवारियों को विकेन्द्रीकृत करके उन्हे सौंप देती है । 
सस्थायें लोक़तन्त्र के उहं इ्य को समक्ष रख कर अधिकारों तथा कतव्यों को निभाती 
है । सामुदायिक विकास कायक्रमो मे तीनो सस्थाओ का ढाचा अत्यन्त महृत्वपूण है। 
इन सस्थाओ द्वारा जनता का विकास जनता के श्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। 
सरकार तो केवल उनको सहायता मात्र देती है। 


बया पचायतें श्र्धयक एवं सामाजिक विकास के साधन बन सकतोी हैं ? 


साधारणतया यह प्रश्न सुना जाता है कि क्या पचायतें आर्थिक एवं सामाजिक 
परिवतंन मे महत्वधूण सिद्ध हो सकती है ? कुछ विद्वानो का कहता है कि घतवान 
व्यक्ति तथा प्रभावशाली ब्यक्ति वचायतों में अपना प्रभाव जमा लेते हैं और अपने 
स्वार्थों की पूर्ति करते हैं । यह बात अनेको स्थानों पर सत्य भी है। धनवान व्यक्ति 
तिर्षत्तो पर अपता कई प्रकार से प्रभाव रखते है और पंचायतों में उनके मतो के 
आधार पर महंत्वपूण पदो पर आ जाते है। वे अपने निजी स्वार्थों के आधार पर 
काय करते हैं। म्रामीण जनता इतनी शिक्षित है नही कि ये प्रचायती राज के महत्व 
को समझ सके । अत यह भय निश्चित ही देश की ग्रामीण जनता के आथिक विकास 
तथा सामाजिक परिवतन में बाधक होगा । किल्तु इस दोष को हल करना आवश्यक 
है । यह कभी कोई स्थायी नही है । इसे दूर करने के कई उपाय हो सकते हैं। 


हमने सम्राजवादी नमूने का समाज बनाने का हढ सक्‍लप लिया है । इस 
उद्दृंश्य की श्राप्ति के लिए लोफ़तान्त्रिक विकेन्द्रीकरण बहुत भावश्यक है। और 
लोकतान्त्रिक विकम्प्रीकरण पचायती राज से ही सम्भव हो सकता है। समाजवादी 
समाज को स्थापना की हमारी नीति सत्ता के विकेन्द्रीकदरण पर निमर है। आधिक 
क्षेत्र में पचायतों का योगदात आवश्यक है । पचायतो के नेता अपने अधिकारों तथा 
कृतव्या को निभाय॑ तो वास्तव में पर्याप्त ग्रामोण उन्नति हो सकती है। सामुदायिक 
विकास कार्यक्रम इत मेताओ मे कतब्य तथा दायित्वों के निभाने को भावना पैदा 
करता है। 


ग्राम पंचायतें सामुदायिक विकास का सम्थंन प्राप्त करके ग्रामीण साथनों का 
विदोहन अन्य फिसी भी सस्‍्था से अविक अच्छी तरह से कर सकती हैं । ग्रामीण क्षत्रो 
के सुस्त ध्यक्तियो, भूमि तथा पानी के साधनों, समुदाय के नेताओं के गुणों का 
उपयोग ये सस्काये सबसे महत्वपूण ढय से करने में समय हैं ! आपसी सहयोग सह- 
कारी व्यवहार आदि के माध्यम से पंचायते सामान्य लक्ष्यो को प्राप्ति का सर्वोत्तम 


लोकदात्निक विकेन्द्रीकरण ६९ 


सघन हैं। पंचायते युवक तथा महिला मण्डली को उत्साह प्रदान करा सकती हैं। 
श्रभदाव के लिए जनता को संगठित करना अत्यन्त कठिन कार्य है। ग्राम पंचायन ही 
इस कार्य को कर सकती है १ 


सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के साध्यम से कृषि-उत्पादकता को बढ़ाने के 
प्रयत्त किए जाते हैं । इन कार्यक्रम में मिट्टो का कटाव रोवना, सिचाई व्यवस्था, 
उन्नत बीज, खाद तथा उपकरणों की व्यवस्था महत्त्वपूर्ण हैं । प्राम पंचायते प्राम 
स्तर पर इन कार्यक्रमों को चनाने में अत्यन्त आवश्यक हैं। प्रामीण क्षेत्रो मे हृषि सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण घन्वा है । इसका विकास करके ग्रामीण जनता को आय बढायी 
जा सकती है। ग्राम पचायते ग्रामीण जनता को सम्पन्तता के लिए सबसे 
अधिक उत्तरदायी होती है) अत सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को अपनाने में 
संब्रसमे अधिक सहायता इन्ही की हो सकती है । ग्राम पचायतें क्रॉप बिकास 
की योजना तैयार करती हैं तथा सरकारी सहायता से सम्पन्न करती हैं। पंचायते 
ग्राप्रीण जनता की राय को उचित दिल्ला प्रदान कर सकती हैं। भूमि मुधार कार्यक्रमों 
के अधिक प्रचार के लिए पंचायतें उपयुक्त वातावरण ठैयार कर सकती हैं । 


ग्राम पंचायतों की शक्ति को काम में लाने की कुछ बुराइयां भो हैं। इन्हे 
दूर करने के लिए आवश्यक्र कदम उठाने आवश्यक हैं। कुछ दुाइग इस प्रकार की 
हैं जो कि इतनो महत्त्वपूर्ण ससथा की साख को समाप्त कर देती हैं। अत उनसे 
बचना चाहिये । अब अ्इन उठता है कि इन बुराइयो से बचने के लिए पचायतों को 
गलतियाँ नहीं करने देना चाहिये। कुशल प्रशास्तत मे सत्ता गलतियाँ कर सकती 
हैं किन्तु जो गलतियां दुर की जा सकतो है उन्हे दूर अवश्य कर देना चाहिये। जान- 
बूक कर जो गलतियाँ की जाती हैं उन्हे नही होने देना चाहिये । ग्राम सभा ही इनको 
दूर करने में महत्त्वपूर्ण साथन हो सकती है । 
पंचायतों राज की समस्‍यायें 
पंचायती राज की सफलता के मार्ग में कुछ समस्‍यायें आ सकती हैं। ये समस्‍यायें 
कुछ हो आन्तरिक हैं और कुछ बाहरी । सबसे पहली समस्या ग्राप्मीघ्र क्षेत्रों मे धनी 
व्यक्तियों के हाथ मे नेतृत्व चला जाना । पचायती राज की आरम्भ की अवस्था में 
बिभिन्न स्तरों पर केवल घनी एव सम्पत्त ब्यक्ति ही प्रभाव शाली पद्दोे के लिए 
जायेंगे। वास्तव मे ऐसा ही हुआ है । देश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पन्न 
ही इन सस्थानं भ चुने जाते हैं। निर्धंन जनता की ये नेता अनेक कारणों से दबा 
भेते है। इस प्रकार का नेतृत्व अपनी शक्तियों को ग्रामीण जनता की भलाई में ने 
लगावर अपने हितों की रक्षा मे लगा रहता है । किन्तु यह समस्या धोरे-घीरे जतता 
के ज्यो ज्यो सपझ आयेगी अपने आप मिट जाएगी | 
द्वितीय महत्त्वपूर्ण समस्या है राजनेतिक दल बन्दी । इन क्षेत्रों मे राजनैनिक 
दल बन्दी से बहत बुरा प्रभाव पडता है ॥ ग्रामीण समुदाय दलो में विभक्त हो जाता 
है ! जिससे सम गठित प्रपास बहुत कठित हैं। भ्तरतवप में जाज यह समस्या बिवंट हो 
गयी है। ग्राम पचायतें राजनीति का अछाड़ा बन थुकी हैं । अत जनता का इनके 
प्रति विश्वास मी समाप्त होता जा रहा है। 
ठृतीय समस्या स्थानीय ग्वन्ध के अधिकारियों में कार्य कुशलता का अमाव 
है। नेताओं को अनुभव का अभाव है| अनेक नेता अभ्रशिक्षित भी होते है | इस 


छ० सहवारिता एव सामुदायिक विवास 


समस्या वा समाधान प्रटाक्षण सुविधाये हो सकती है | सामुदायिक विकास कायक्रमा 
को कायरूप देने के लिए उचित नेतृत्व आवश्यक है । 


पचायती राज की सफलता से आजकव इसम व्याप्त अध्टाचार भी बाधरू 
है । स्थानीय सत्ता में लोग इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि वे अपने और दल के हिता वी 
रक्षा के लिए अगयाय बेईमाती तथा अय अनेक वुराइयो का सहारा लेते है। अत 
चचायतो राज का जो उद इ्य है वह पूर्ण नही हो सकता है । 


उक्त समस्याओं का समाधान क्या जा सकता है। ग्रामोण सा धता के विकास 
का उचित आयोजन करके सम्पूर्ण ग्रामोग समुदाय का कल्थाण पचायती राज से ही 
सम्भव है | किन्तु इसमे विभिन्न सस्थाआ में उचित समल्वय होना आवश्यक है। 
जनता के हिता को सर्वोपरि रख कर पचायती राज का विकास किया गया तो 
निकचय ही इसके उद्द क्यो की प्रू््ति हो रकेगी और देटा म ग्रामीण समुदाय समृद्ध हो 
सकेगा । 


राजस्थान मे लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण 


राजस्थान भ अक्टूबर २ १९५९ से लोकतात्रिक विकेद्रीकरण अपनाया 
गया । इस समस्या से ही पचायतो का बहुत बड़ा महत्त्व रहा है। जिला परिषद्‌ त्तथा 
पेचायत समितियों के साथ पचायतें आधार है ॥ इन तीनों सस्थाओं का सामुदायिक 
विकास मे उल्नखनीय स्थान है। 


पचायतें 


परचायत्त के खदस्या का चुनाव वाड के आधार पर होता है। ग्राम के सभी 
प्रौढ सरपच का चुनाव करते है। सरपच के नीचे उप-सरपच होता है जिसका चुनावः 
पच अपने में से करत हैं। सरपव पचायत वा सर्वोच्च अधिकारी होता है। 


ग्राम स्वर पर पच्रायत-लोकतातजिक विकेद्रीकरण की सबसे नीचे की 
कडी होती है। ग्रामीण क्षेत्र मे विकास कार्यो की जिम्मेदारी इही की होती है। 
पचायत अपने-अपने क्षेत्रो मे पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था करती हैं। वे छोटे 
सिंचाई कार्यो में सहायता देती हैं। राजस्थान मे ग्राम पचायतें वे सभी काय करती 
हैं जो हा अध्याय में दिए जा चुके हैं। इस समय राज्य में कुल ७८८ 
प्रचायत 


परबापत सम्रितियाँ 


सम्पूण राजस्थान राज्य २३२ पचायत समितियों मे विभक्त है॥। पचायत 
समितियों की ऑसत जन सख्या ५० ००० से ८० ००० तक है। पचायत समितियाँ 
जिला परिषद तथा पचायतो के मध्य की कडिया हैं। सादिक अली समिति के सुझावों 
के आधार पर पवायत समितियो के सविधान तथा चुनाव मे अनेक परिवतन किए 
है । अब पचायत समिति में समिति क्षेत्र के राज्य विधान सभा सदस्य ग्रामदानी 
गावो के सदस्थ दो सहिला सदस्य दो अनुसूचित जाति सदस्य दो अनुमूचित वश 
( यदि उनकी जत सख्या समिति के क्षेत्र वी जनसख्या के ५% से अधिक है ) के 
प्रतिनिधि, आदि सदस्य होते हैं । 


लोकतांत्रिक विक्रेन्द्रीकरण छ्१्‌ 


पचायत समिति के प्रवान का चुनाव राज्य विधान सभा के सदस्य, सरपंच, 
पच, पचायत समिति के द्वारा निर्बाचित सदस्य तथा पचायत समिति क्षेत्र की ग्राम 
सभाओ के अध्यक्ष (208५१) द्वारा किया जाता है। 

राज्य मे पचायत समितियाँ वर्तमान समितियों (8800678 (०णाणा(००७) 
के माध्यम से कार्य करती हैं। प्रत्येक पच्ायर समिति में तीन स्टेन्डिग कमेटियाँ 
होती हैं जो निम्न प्रकार हैं --- 

(१) उत्पादन कार्यक्रमों के लिए 

(२) सामाजिक गोवा के लिए 

(३) वित्त, कर निर्माण और प्रशासन के लिए । 


पंचायत समितियों के महत्त्वपूर्ण कार्ये 

(१) #षि -- 

वचायत समितियाँ कृषि उत्पादन बढाने के लिए योजनायें वदातो है । और 
इलको कायरूप में वरिणित करवाती है । यह कार्य कृषि प्रसार अविकारी की सहा- 
यता से करती हैं । 
(२) पशु पालन -- 

खण्ड स्तर पर पशुपालन कार्य पच्ायत समितियों के हाथ में है । पशु विकास 
में नस्ल सुधारने के प्रयत्त किए जाते हैं। प्चायत समितियाँ उन्नत जत्त से साँडो 
तथा पक्षियों का वितरण करती हैं। पशुओ को रोगों से बचाने के लिए चिकित्सा 
व्यवस्था की जाती है । भेड विकास के लिए भी प्रयत्न किए जाते हैं । 
(३) र्वरच्य एवं सफाई-- 

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य तथा सफाई की व्यवस्था का दायित्व 
पंचायत समितियों पर है। स्वास्थ्य के लिए मफाई नितास्त आवश्यक है | पंचायत 
समितियां चिकित्सा व्यवस्था, पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था, शौचालय आदि के 
लिए सहायता प्रदान करती हैं । स्वास्थ्य सेवाओ मे चेचक उत्मूलन का कार्य भी 
महत्त्वपूर्ण है । 
(४) शिक्षा -- 

राज्य में ग्रामीण प्रायमिक शिक्षा व्यवस्था पंचायत समितियों के हाथ में 
है ८ भनुश्बूचित जातियों तथा बच्चों के लिए जो पाठ्यालायें चालू की गयी हैं उनको 
भी प्चायत समितियों के अन्तर्गत रखा जाता है ॥ 
(५) संचार -- 

प्रचायत समितियाँ, प चायतो को मिलाने के लिए सड़कों का निर्माण तग्रा 
उनकी मरम्मत करवाती हैं । इन सड़कों के क़िसारे पेड पौधे गाने वग व्य भी 
करवाती हैं ) 
(६) सहकारिता -- 

पक्यायत समितियाँ सहकारिता के प्रवंतद मे सहायता प्रद्यत करती हैं। ये 
सेवा समितियों, औद्योगिक, सिचाई, कृषि तथा अन्य सम्रितिया के विर्माण तथा 
उनको सृहढ बनाने में सहायक होती हैं । 


छ्रे छ, 5 ॥) सहकारिता एवं सामुदायिक विकास 


बैक 8 5:, ; ४ 
(७) प्रामोण एवं छुटोर उद्योग-- _ 


ग्रामीण क्षेत्रो मे रोजगार सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए पचायत समि- 
तियाँ ग्रामीण, कुटीोर तथा लघु उद्यौगो का विकास करती हैं ॥ 


(५) पिछडे बर्गों के सध्य कार्य -- 

पचायत समितिया सरकारी सहायता से अनुमूचित जातियाँ, अनुमूचित वश 
तथा पिछड़े वर्ग के लाभ के लिए होस्टल निरमित करना । ये स्वेच्छिक सामाजिक 
ऋल्याण रागठनों को दाक्ति प्रदान करती हैं । 
(९) अन्य +- 

अल्प-बचत, बीमा आदि के माध्यम से मितव्ययिता को प्रोत्साहन देती हैं । 


जिला परिपद्‌ 


जिला परिषद्‌ जिस्तरीय दौचे मे सबसे उपर की कडी होती है । राजस्थान मे 
इस समय २६ जिला परिषद्‌ हैं जो कि प्रत्येक जिले मे एक हैं। परिपद्‌ जिले की 
प्चायत समितियों के श्रधानो, समद सदस्यो, राज्य विधात सभा के सदस्यों तथा 
जिलाधीद ( बिता मताधिकार ) का बना होता है । इनके अतिरिक्त दो महिलायें, 
एक अर जाति, एक अनुसूचित वश ( यदि इसकी जनसब्या राज्य को जन- 
सख्या के ५९८, से अधिक है ) आदि प्रतिनिधि सदस्य होते है । 


जिला परिषद्‌ कोई प्रशासनीय कार्य नही करता है यह पचायत समितियों 
के विकास कार्यों में समन्‍्वथ स्थापित करता है साधारणतया जिला परिषद्‌ समितियों 
के कार्यों की देखरेख भी करते हैं । ये पचायत समितियों तथा पचायतों से सम्बन्धित 
गनिदिधियो के सस्बन्ध मे राज्य सरबगर को सलाह देती हैं । 


उक्त बिंवरण से स्पध्ट है कि राजस्थान में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण बहुत 


अच्छी तरह अपनाया गया है तथा सामुदायिक विकास योजनाओ के विकास मे 
पर्याप्त सहायता प्रदान कर रहा है । 


